प्रकाशक 

भगवानदास केला 

भारतीय ग्रन्यमाला 
बुन्दावन 


मुद्रक 
गवाप्रछाद तिवारी बी० काम० 
नारायय प्रेत 
' नारायण विल्डिग्ठ 
प्रयाग 


भारतीय ग्न्थमाला के संत्ताइस वर्ष 

यह उन्थमाला सन्‌ १६१५ ई० में स्थापित हुईं थी। अब इसके 
जीवन के सत्ताइस वर्ष हो गये हईं। इसका उद्देश्य विशेषतया 
नागरिक, राजनैतिक और आशिक साहित्य तैयार करना है। माला के 
पत्चीस वर्ष के कार्य को सिलसिलेवार वर्णन लिखकर रख दिया गया है। 

सत्ाइस वर्ष में हमारी ४२ पुस्तकें प्रकाशित हुई, निनमें से इस 
समय ३७ हैं; इस माला में २६ और श्रन्य प्रकाशर्को द्वारा प्रकाशित 
११ हैं। माला की २६४ पुस्तकों में से भारतीय शासन का आढवाँ 
संस्करण प्रचलित हे। भारतीय विद्यार्थी विनोद, हमारी राष्ट्रीय 
समस्याएं, भारतीय जाणति, नागरिक शिक्षा, भारतीय अथंशात्र, 
और निर्वाचन पद्धति के तीन-तीन उंध्करण हुए हैं । भारतीय राजस्व, 
राजनीति शब्दावली, कोटल्य के आर्थिक विचार, और अ्थंशास््र 
शब्दावली का दूसरा संस्कण हुआ है। हिन्दी में अयशासत्र और 
राजनीति साहित्यू, भारतीय सहकारिता आन्दोलन, विश्व वेदना, 
भारतीय चिन्तन, नागरिक कहानियाँ, ब्रिटिश साम्राज्य शासन, 
श्रद्धाजललि, भारतीय नागरिक, मब्य विभूतियाँ, अपराध चिकित्सा, 
पूव की राष्ट्रीय जाणति, गाँव की बात, साम्राज्य और उनका पतन, 
मातृबन्दना, भोर देशी राज्य शासन का प्रथम संस्करण चल रहा है। 

इन पुस्तकों में से चौद्‌द श्री० मगवानदास जी केला की लिंखी हुई 
हैं, ओर तीन उन्होंने प्रोफेसर दयाशंकर जी दुबे एम० ए० के 
साथ, एक श्री० दुवेजी और श्री० गनाघरप्रसाद जी शअ्रम्बष्ट के साथ, 
एक श्री० अम्बष्ट जी के साथ, और एक श्री० जगनलाल जी गुठ्त के 
साथ मिलकर लिखी दै। तीन पुस्तकें भ्री० शंकरसद्दाय जी सक्सेना 
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एम०ए० की, एक श्री० उत्वेन्द्र जी एम०ए० की, और एक श्री० भगवत 
प्रवाद जी शुक्ल साहित्य-शाज्जी की रचना है। अब तक इन २६ पुस्तकों 
की कुल ४७,४०० प्रतियाँ छुपी हैं, जिनमें से लगभग ४१,५०० प्रतियाँ 
पाठकों के पास पहुँची हैं । 
'गत दो.वर्षो' में निम्नलिखित प्रकाशन हुआ है:-- 
(१ ) साम्राज्य और उनका पतन ( नयी पुस्तक ) 
* (२) निर्वाचन पद्धति ( तीसरा संस्करण ) 
. (३) अ्रथंशासत्र शब्दावली ( दूसरा संस्करण ) 
. (४) नागरिक शिक्षा ( तीसरा संस्करण ) 
(५ ) कोटल्य के आर्थिक विचार ( दूधरा संस्करण ) 
(६ ) मातृवन्दना ( नयी पुस्तक ) 
(७ ) भारतीय अरथशासत्र ( तीसरा संस्करण ) 
(८ ) देशी राज्य शासन ( नयी पुस्तक ) 
बहुत से मित्र इस साहित्य कार्य में हमें क्रियात्मक सहयोग प्रदान 
करते हँ। लगभग तीस सम्पादक अपने देनिक, साप्ताहिक, या मासिक 
' पत्र ग्न्थमाला के लिए निश्शुल्क भेजते हैं । कुछ वो माला का विज्ञापन 
भी समय-समय पर छापते रहते हैं। कई शिक्षा-संस्थाश्रों के अधिकारी 
अपने-अपने क्षेत्र में इस साहित्य के प्रचार का विशेष ध्यान रखते हैं। 
ऐसे सब मद्दानुभावों के रद्दारे ही यद्द कार्य वन-आया है। हम इन 
सब के भत्यन्त ऋगी हैं | 
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भारतवंर्ध बहुत संकट में से गुजर रद्दा है, पर आद्द संकट इमारे 
कल्याण का अग्नदूत है, यद्द हमारी राष्ट्रीय जाण्ति का सूचक है । हमारे 
देशी राज्यों के निवासी भी नागरिक स्वाधीनता और उत्तरदायी शासन- 
पद्धति प्राप्त करने के उद्योग में लग गये हैं। ऐसी दशा में यद्द बात 
कुछ कम खटकने वालो नहीं है कि अभी तक देशी राज्यों की वत्तंमान 
स्थिति, उनकी शासनपद्धति तथा उनके भविष्य का विवेचन करने 
वाले सादहिश्य का यहाँ की राष्ट्रभाषा हिन्दी में प्रायः अभाव ही है | हम 
उन रुज्जनों के प्रयत्नों की अवदेलना करना नहीं चाहते, जो अनेक 
बिपत्तियाँ सहन करके देशी राज्यों उम्बन्धी पन्न-पत्रिकाएँ निकाल रहे 
हैं, या लिन्दोंने उनके सम्बन्ध में कुछ फुटकर बातों का संग्रद किया 
है | परन्तु क्या यह प्रर्याप्त है ! क्या नो करोड़ भारतीयों के प्रश्न पर 
इतना सा प्रकाश संतोषजनक कद्दा जा सकता है ! 

आवश्यकता है कि देशी राज्यों की केवल पुरानी गाथाशओं से छंतुष्ट 
न रहा जाय। किसी नरेश के चन्द्रवंशी या सूर्यवंशी आदि होने से उसके 
वत्तमान दोषों को ढकने का काम लेना, वंशाभिमान का दुरुपयोग 
करना है। यदि प्राचीन या प्रतिष्ठित कुल का अभिमान करने वाले 
व्यक्ति अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझते तो बह और भी अधिक 
शोक का विषय है। इसी तरह, यदि किसी राज्य में अच्छे सुन्दर वेमव- 
शाली राजभवन, शर्न्य इमारतें तथा बाग-बगीचे हैं, हाथी, घोड़े, मोटर, 
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बग्गी, पालकी आदि साजोसामान हैं, गेत और बिजली की रोशनी 
है, तो उप्तकी चकार्चोच से सी इमारी दृष्टि कलुषित न हो जानी 
चाहिए। हमारे सामने विचार यह रहना चाहिए कि राज्य का भर्य 
हे, जनता का राजनैतिक संगठन--बेह संगठन जिसमें शासक एक 
आवश्यक अंग तो है. परन्तु वह एक अंग मात्र ही है। राज्य में दिख- 
लायी देने वाले वेभव के सम्बन्ध में हमें सोचना चाहिए कि उससे 
जनता का क्या द्वित ठम्पादन होता है। यदि कोई शासक राजमहल में 
ऐश्वर्यं का उपभोग कर रहा है, और प्रजा मूख-प्याध् से व्याकुल हे, 
ओर अपनी वाणी या लेखनी का उपयोग करने से भी वचित है तो 
यह बात शासक ओर शासित दोनों के लिए शोचनीय है। 

निदान, देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकता ऐसे 
साहित्य की है, जिससे ज्ञात हो कि इनकी राजनैतिक समस्याएँ क्‍या हें, 
इनकी शासनपद्धति कैसी है, उसमें क्या दोष हैं, उनके निवारण के 
लिए, तथा नागरिक स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए, .मिन्न-भिन्न राज्यों 
में कैसे-कैसे आन्दोलन हुए, मार्ग में क्या-क्या वाघाएँ आयी, ओर अब 
जनता का क्या क्चंव्य है। ऐसे विराट कार्य के लिए मेरी शक्ति और 
साधन कितने क्षुद्र हें, यद्द मैं मली-माँति जानता हूँ; और, जानता था 
सन्‌ १६२६ में भा, जब मैंने प्रथम वार इस प्रकार की पुस्तक लिखने 
का विचार किया था। परन्तु हिन्दी भाषा में ऐसी कृति न होने की 
बात से जब मुझे बहुत वेदना हुईं तो में यह दुस्साइस करने के लिए 
विवश हो गया । इसके लिए कई सज्जनों से पत्र-व्यवद्धार किया, कुछ 
राज्यों की वार्षिक रिपोर्ट, मंगायों, अंगरेजी की कई पुस्तकों के नोट भी 
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लिये। पर थोड़ा सा ही कार्य हो पाया था कि मन में यह विचार आगया 
कि नया शासन-विघान बनने वाला है, देशी राज्यों सम्बन्धी नयी 
सामग्री तैयार हो रह्दी है, उसकी प्रतीक्षा की जाय। कार्य स्थगित कर 
दिया | सब कागज-पत्रनों को एक वंडल में बाँध कर रख दिया, और में 
दूसरी रचनाओं में लग गया। दिन बीतते गये, महीनों दी नहीं 
वर्षो' गुजर “गये। इस वीच में कई सज्जनों से इस पुस्तक :के लिखे 
जाने के सम्बन्ध में विचार हुआ। भ्री० सिद्ध राज:जी ढड्डा एम० एम०, 
एल-एल० बी० तो वाकायदा सामग्री .संग्रह करने, लग गये थे । 
पर कुछ बिन्न आ जाने के कारण आप के द्वारा मी काम पार न पढ़ा। 
अन्तत: बारह वर्ष वाद, सन्‌ १६४१ में मेंने फिर इस कार्य को हाथ 
में लिया | | 

मेरे निश्चय की बात जानने पर श्री० ढड्डा जी ने अपनी छंग्रह को 
हुईं समस्त सामग्री मेरे पास मेज दी और इस कार्य के लिए, ऐसी लगन 
दर्शायी जैसा कि यद्द स्वयं उनका ही कार्य है। उनके सहयोग का 
लाम मुझे अनायाउ द्वी मिल जाने पर भी मुझे सामग्री के लिए, पत्र व्यव- 
हार बहुत करना पड़ा । कुछ राज्यों ने, देर में ही सही, अपनी शासन- 
रिपोर्ट या अन्य प्रकाशन मेज दिये, परन्तु मेरे निश्चित प्रश्नों का 
उत्तर देने का कष्ड न उठाया। अन्य राज्यों ने इतनी भी कृपा नहीं 
की | पर में उनसे विशेष आशा भी न करता था। हाँ, जब सावजनिक 
कार्यकर्ताओं में भी किसी-किसी ने उपेक्षा का परिचय दिया तो मुमे 
अफसोस हुए बिना न रहा | अस्त, मके तो यहाँ उन सज्जनों के प्रति 
. अपनी कृतशता प्रकट करनी है, जिन्दोंने सामग्री जुटाने में मेरी बहुमूल्य 
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द्ायता की | इनमें विशेष उल्लेखनीय स्वंश्री विजयलिंह जी “पयिक! 
(सम्पादक “नवसंदेश” ), ठाकुर देशराज जी (सम्पादक, 'जाट-लगतः), 
विष्णु दर जी मिश्र 'तरंगी?, अचलेश्वरप्रसाद जी शर्मा ( उम्पादक, 
प्रजा सेवकः ), जयनारायण जी व्यास, मंत्री अ० भा० देशी राज्य 
लोकपरिषद, हैं | 
लिन पुस्तकों आदि से इस रचना में विशेष सहायता ली गयी 
है, उनका उल्लेख इस में प्रसंगानुसार किया गया है। उनके 
लेखकों, सम्पादकों ओर प्रकाशकों का मैं बहुत कृतज्ञ हूँ | इस पुस्तक 
के दूधरे भाग के सम्बन्ध में सब से अधिक सद्दायता अ० भा० देशी 
राज्य लोकपरिषद द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, रिपोर्ट! तथा साम्रयिक 
पत्र 'स्टेट्ट पीपल? से मिली है। परिषद ने यद्द साहित्य प्रकाशित करके 
बड़ा मद्ित्वपूर्ण कार्य किया है | हाँ, यदि इसके प्रकाशन हिन्दी तथा 
अन्य देशी भाषाओं में प्रकाशित हों तो उनकी उपयोगिता सबंसाधारण 
पाठकों के लिए भी बढ़ जाय | 
अस्तु, प्रकाशित साहित्य से ही मेरी आवश्यकता पूरी नहीं हुई। 
मुके और भी बहुत सी वातों छी जानकारी की ज़रूरत थी। इसके 
लिए मैंने एक प्रश्नावली बनायी। उसे टाइप कराके जगह-नगहई 
कार्यकर्ताओं के पास भेजने का कार्य मित्रवर श्री० अचलेश्वरप्रदाद 
ली शर्मा ने किया | वास्तव में आपको इस पुस्तक के लिखे नाने से 
बहुत ही प्रसन्नता हुईं | आपके उद्योग के फल-स्वरूप मुझे कई राज्यों 
के सम्बन्ध में अच्छी इस्तलिखित सामग्री मिली | राजपृताना-मध्यमारत 
समा के अध्यक्ष श्री कन्हेयालाल नी कलयंत्री, तथा. पंजाब के- कई 
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सजनों ने भी अपने-अपने क्षेत्र के विषय में आवश्यक बातें नोट करके 
मेरे पास भेजने की कृपा की | 

जिन महानुभावों से मुझे इस पुस्तक के विषय के सम्बन्ध में 
विचार-विनिमय करने का लाभ मिला है, उनमें से मुख्य निम्नलिखित 
हँ-.स्वबश्री पथिक जी; प्रोफेसर शंकरसद्दाय जी सकसेना एम० ए:०; 
प्रेमनारायण जी माथुर एम० ए०; द्वदीरालाल जी शांज्री ( श्रध्यक्ष, 
जयपुर राज्य प्रजामंडल ); णिद्धानाथ जी माघव आगरकर बी० ए.० 
( सम्पादक 'स्वराज्य” ) और जगदीशप्रसाद जी चतुर्वेदी बी० ए०, 
एल-एल० बी० | धन्यवाद देकर इनसे उक्रण नहीं हुआ जा सकता | 
वास्तव में यद्द काम द्वी ऐटा हे, कि जितने अधिक सज्ञनों का सहयोग 
मिले, उतना ही उपयोगी दो । अस्त, मुझे द॒र्ष है कि उक्त सजनों के 
सहयोग से यह काय इतना बन आया । श्री० पथिक जी ने इस पुस्तक 
की प्रस्तावना लिखकर भी मुझे कृतार्थ किया है। ८ 

पुस्तक प्रकाशन की समस्‍या तो मेरे लिए सदैव ही रद्दत्ती है, 
फिर इस समय तो कागज की मँहगायी और बाजार में उसकी कमी 
का भी सवाल था। जयपुर के कुछ मित्रों ने इस पुस्तक की कुछ 
प्रतियों का मूल्य पेशगी दिलाने की व्यवस्था करके मेरी यह कठिनाई 
घटा दी; तदर्थ, में उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। 

इस पुस्तक का प्रथम भाग व्यापक है। उसमें जिन. प्रश्नों पर 
विचार किया गया है, वे सभी राज्यों से सम्बन्धित है। दूसरे मांग में 
नमूने के तौर पर कुछ रियासतों की शासनपद्धति और राजनेतिक जाग्रति 
आदि का अलग-अलग विचार किया गया है | ये रियातर्ते भारतवर्ष के 


[ च॒ ] 


सभी भागों की, तथा सभी प्रकार की हैं। इस पुस्तक में मेरा उद्देश्य न 
तो किसी राज्य को आवश्यकता से श्रघिक अच्छा दिखाना हे, और न 
ख्वाहमख्वाह किसी की निन्‍्दा करमा | साधनों की कभी के कारण 
सम्भव है, एक राज्य की कुछ अच्छी बातें छूट नायेँ, श्रथवा दूसरे 
के किसी दोष को अनावश्यक महत्व दे दिया गया हो। देशी राज्यों 
सम्बन्धी प्रकाश में आनेवाली सामग्री कितनी कम है; और जो सामग्री 
हे, वह कितनी बिखरी हुई और दुष्प्राय है, इसका ध्यान रखने पर 
प्रारम्भिक लेखकों की कठिनाश्यों का सहज ही अनुमान हो सकता 
है| तथापि तुटियाँ-त्रुटियाँ ही हैं, उनका निवारण किया जाना चाहिए; 
झोर, भनुकूलता होने पर में उनका अश्रवश्य दी ंशोधन करूँगा | 

: देशी राज्यों सम्बधी कुछु समस्याश्रों पर अ्रकाश डालने की मेरी ओर 
भी इच्छा है। पर भभी तो यह प्रतीक्षा करनी है कि हिन्दी-संखार इस 
कृति का केसा स्वागत करता है | श्राशा है देशी राज्यों से सहानुभूति 
रखने वाला :त्येक सजन भपने-अपने ज्ेत्र में इसका भरतक प्रचार 
: करेगा | यदि यह पुस्तक देशी राज्यों,में जनद्ठितकारी और उत्तरदायी 
शासनपद्धति प्रचलित कराने में" कुछ अंश में भी सहायक होगी 
तो यह लेखक परिश्रम को छफल सममेगा | शुभम्‌ | 


विनीत 


हे ब्ब्रेज्ाा 
२4 उाय्यान दहकब्य रा 


समर्पण 





देशी राज्यों की जनता की मूक वेदना सुनकर जिन सज्जनों 
ने अपनी सहायता का परिचय दिया है, उसके कष्टों को दूर करने 
में जिन महानुभावों ने अपने लिए अनेक आपत्तियों को निमंत्रित - 
किया है, यहाँ तक कि वे जीते-जी शहीद हो गये हैं, उनमें से 
बहुत सों के शुभनास यथेष्ट रूप से प्रकाश में ही नहीं आये हैं। 
उन ज्ञात एवं अज्ञात समस्त व्यक्तियों को सादर बन्दना पूर्वक, 
यह पुस्तक ऐसे सब पुरुषों एवं स्तियों, युवकों एवं वृद्धों को श्रद्धा 
सहित समर्पित को जाती है, जो देशी राज्यों की जनता-जनाद॑न 
की ' सेवा-पूजा में अपना सर्वस्व न्‍्योछावर कर रहे हैं, जिनकी 
संख्या भारत माता के सौभाग्य से उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है, 
और जिनके त्याग और बलिदान के फल्लस्वरूप देशी राज्यों का 
शासन निकट भविष्य में ही उत्तरदायी तथा जन-हितकारी 
होने वाला है । 


विनीत 


+उाक्ाउ एक ब्बेम्ा 
५ उा वा 9 क्य्बका 


 प्रस्तावना 


वन नमु.2..---+-+नन 


'- श्री० भाई भगवानदास जी केला राष्ट्रीय नागति के उन मूक सेवकों: 
में से हैं, जिन्हें सेवा की लगन द्वोती है। यदि .वे शअवसरवादी और 
चतुर कहे जाने वाले लेखकों में से होते, तो आज वे न केवल .सुखमय 
जीवन बिताते होते, प्रत्युत देश के ख्यातनामा प्रकाशकों में मी उनकी 
गयना होती | किन्तु वे केवल लोगों की सेवा भर ज्ञान-बृद्धि की दृष्टि 
से काम करने वालों में से हैं| लोगों की, खास कर घनिकों ओर रईसों 
की गन्दी रूचियों को सन्तुष्ट कर, साहित्य के गनन्‍्दे होने की परवाह 
न करके, अपना स्वार्थ सिद्ध करने की प्रवृत्ति उनके स्वभाव में दी 
नहीं हे । यही कारण है कि वे आज भी वेसे ही “सुदामा? बने हुए 
हैं, जैसे शायद इस उद्योग को शुरू करने के समय थे | साहित्य-सेवा 
करने में शअ्रद्धितीय होने पर भी आज उनकी गिनती साहित्य-मन्दिर 


के पुजारियों में यथेष्ट रूप में नहीं की जाती । उनकी यह स्थिति ही 


ही 

हमारे साहित्य-प्रेम और इमारी अभिरुचियों पर इतनी कड़ी और 
सष्ट टिप्पणी हे कि उस पर कुछ लिखना दूर्य को दीपक दिखाना 
होगा । 

>< ५ ८ हर 

भाई केला जी राष्ट्रीय . जागृति के मूक सेवक होने के साथ-साथ 
राजस्थानी भी हैं। भाप जैसलमेर के निवासी हैं। ऐसी दशा में स्व- 
मावत: आप को इस बात पर बराबर खेद बना रहा कि वे राजस्थान के 
सम्बन्ध में कोई पुस्तक लिख और प्रकाशित नहीं कर पाये। देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में हिन्दी में साहित्य है भी बहुत कम | अंगरेजी में 
कुछ पुस्तक हैं, किन्तु प्रथम ता वे अधिक मूल्य को ईं। दूसरे सर्व- 
साधारण उनसे कोई लाम नहीं उठा सकते | हिन्दी में तो यह स्थिति 
है कि आज कोई पाठक देशी राज्यों के नाम और आऑँकड़े जानना 
चाहे, तो भी इस आवश्वकता की पृति करने वाली कोई पुस्तक उसे 
नहीं मिलेगी । फिर राज्यों की प्रथक्‌-प्रथक परिस्थिति, शासनपद्धति, 
संस्थाएँ और उनकी इलचलों के आधुनिक इतिद्दास की तो बात ही 
कहाँ | आन राजपुताना वाले दक्षिण के राज्यों की शायनपद्धति से 
सर्वथा अपरिचित हैं, और पंजाव वाले उड़ीसा या आधाम शआदि के 
राज्यों और उनकी प्रजा के विषय में अंघकार में हैं | 


न न्‍< 0२ ;< 


[ है .] 

श्री० केला जी ने एक ऐसी पुस्तक लिखने का उपक्रम किया 
जिससे पाठकों को देशी राज्यों की राजनैतिक समस्याओं, शासनपद्धति 
ओऔर नागरिक स्थिति का आवश्यक ज्ञान हो जाय। उसी उद्योग का 
परिणाम यद्द रचना है । मुमे उन्होंने इस पुस्तक की पांडुलिपि दिखायी 
थी, ओर साथ ही साथ अपनी कठिनाइयाँ भी बतायी थीं। उन्होंने 
एक बार नहीं, कई-कई बार देशी राज्यों, वहाँ के कार्यकर्ताओं और 
वर्श की उंत्थाओं को तात्कालिक और पुरानी गतिविधियों की 
जानकारी प्राप्त करने के लिए. लिखा। पर कई-एक ने उनके पन्नों 
पर ध्यान ही नहीं दिया | इतने घनाड्य वे थे नहीं कि सब जगह घूम- 
फिर कर सामग्री एकत्र करते । दूसरी ओर उनके सामने वत्तमान कागज 
की मँँदगायी आदि की भी असुविधाएँ थीं। इसलिए पुस्तक के कल्लेवर 
को यथा-साध्य छोटा रखने का प्रयत्न करना अनिवाय था। फिर भी 
उन्होंने उपलब्ध सामग्री का अच्छे-से-अच्छा उपयोग किया है ओर 
पुस्तक को देशी राज्यों के निवासियों के लिए अधिक-से-अधिक 
उपयोगी बनाने की चेष्टा की है। इस सब से ऊपर, केलाजी ने 
निष्पक्ष भाव का ध्यान रखा है। उन्होंने इस पुस्तक को न किसी 
विशेष विचारधारा का साधन बनाया हे, और न किसी विशेष बात के 
विरोध करने का भअस्त्र | हाँ, यथातथ्य स्थिति का वर्णन अवश्य स्पष्टता 


से किया है | इस पुस्तक में भारतवर्ष के प्रत्येक भाग के देशी राज्यों 


[ 5 ] 
की शासन-शैली, नये सुधार, प्रजा की सार्वजनिक हलचलों आदि के 
बारे में बहुमूल्य सामग्री भरी हुई है । | 
है >८ ् >< 
मैं श्री० केलाजी को इस पुस्तक के लिखने और इस कठिन समय 
में भी प्रकाशित करने .के लिए बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ 
कि राजस्थानी और देशी राज्यों के प्रश्नों में दचि रखनेवाले हिन्दी- 


भाषा-भाषी इसे अपनाकर उन्हें इस दशा में अपनी अन्य आकांक्षाएँ ; 
पूर्ण करने के लिए उत्साहित करेंगे | इति । 


'नवसन्देश? कार्य्यालय, ) 


वजयारिंह परि 
आगरा वजया ८ह पथिक 
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अथस भाग 


शत ( देशी राज्यों की) विशालकाय निरंकुशता का कायम रहना 
ही अंगरेज़ों की प्रजाउतचा का उब से बड़ा प्रतिवाद है, और वह न तो 
राजाओं के लिए अच्छी बात है ओर न उन अभागे लोगों के लिए, 
निन्दें इस शुद्ध निरंकुश तंत्र में रहना पड़ता है। राजाओं के लिए 
यह कोई तारीफ की बात नहीं है कि वे अपने पास ऐसी सत्ता रखलें, 
जो किसी भी इनसान को, यदि उसे अपने गौरव का भान है, नहीं 
रखनी चाहिए. | उन लोगों के लिए यह कोई तारीफ की वात नहीं 
है, जिन्होंने चुपचाप प्रारम्भिक मानवीय स्वतन्त्रता का छिन जाना 
बर्दाश्त कर लिया है | और, शायद भारत में ब्रिटिश राज पर यह सबसे 
बढ़ा धब्बा हे |“ “यह प्रथा अपने ही असय्हनीय बोफ से दब कर 
चकनाचूर हो जायगी | मेरा विनम्न अद्विसात्मक प्रयत्न उन तीनों दलों 
को यद्द तिहेरा पाप घोने के लिए प्रेरित करना है। उनमें से कोई एक 
भी निर्णयात्मक कदम उठा सकता है और उसका असर सब पर पड़ेगा। 
लेकिन अगर तीनों मिलकर एक साथ इस पाप की जघन्यता को 
समझे ओर सम्मिलित प्रयत्न से उसे घो डालें तों वह बात शानदार 
द्ोगी । 


“-स» गाँघी 


पहला अध्याय 


>+--+*०+.--+ 
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भौगोलिक तथा जातिगत दृष्टि से देशो राज्यों के, तथा भारतवंध 
के अन्य भांगों के निवासी एक और श्रविभाज्य हैं। भारतवर्ष के पेंतीस 
करोड़ नर नारियों का परस्पर में रक्त सम्बन्ध है। हमें किसी वेधानिक 
या सेनिक युक्ति से परृथक्‌ नहीं छिया जा सकता । 
--म० गाँधी 
“राज्य” शब्द से हम सिफ राजाशों का ही अर्थ न समर्से, क्योंकि 
राज्य जिसको अंगरेजी में 'स्टेट' कहते हैं, राजाओं का द्वी बना हुआ 
नहीं होता । उसमें राजा हो भी सकते हैं और नहीं भी; झिन्तु जनता 
के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता। राज्य तो वास्तव में वह 
संगठन है, जो समाज्ञ के विकाल और नियमन के लिए कायम किया 
जाता है । 
--शीभालाल गुप्त 


भारतीय राजनीति का एक मुख्य प्रश्न यहाँ के देशी राज्यों की 
शासनपद्धति है। प्रकृति ने इस विशाल भू-खण्ड को एक देश बना रखा 
हे, परन्तु इसकी शासन सम्बन्धी स्थिति बहुत जटिल है | तनिक विचार 
कीजिये | एक मात्र नेपाल को छोड़ कर सारा भारत पराधीन है 
ओऔर पराघीनता के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं | पांच नगर फ्रांछ के अधीन 
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हैं, और तीन पुतंगाल के | लंका ( सीलोन ) को अंग्रेजों ने पहले 
ही भारत से अलग कर रखा था; सत्र्‌ १९३५ ई० के विधान से बर्मा 
भी जुदा कर दिया गया, और इस समय तो उसे जापान ने रौंद 
रखा है। स्वाघीन भारत अपने किसी छोटे -से .छोटे अंग की 
भी उपेक्षा नहीं कर सकता | तथापि स्थूल दृष्टि से भारतवर्ष 
के दो भाग हँ--ब्रिटिश भारत और देशी राज्य | ब्रिटिश भारत का 
क्षेत्रफल साढ़े श्राठ लाख वर्ग मील और जन-संख्या साढ़े उनतीस 
करोड़ है; देशी राज्यों का क्षेत्रल सात लाख वर्ग मील और 
जन-संख्या सवा नी करोड़ है। जहाँ ब्रिटिश भारत में जनता पर 
अंगरेजी सरकार की हृकूमत है, देशी राज्यों में न्यूनाघिक रूप में राजा 
महाराजाओं का शासन है, परन्तु वह शासन एकमात्र उनकी इच्छा 
पर ही अवलम्बित नहीं हे, राजाओं पर ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त 
वायसराय का, भारत सरकार के राजनैतिक विभाग द्वारा, नियंत्रण हैं। 
इस प्रकार देशी राज्यों में दोहरी हृकूमत है | 

देशी राज्यों का प्रश्न नो करोड़ मानव जनता का प्रश्न है। और, 
ये राज्य किसी एक ही स्थान पर-इकटठे नहीं हैं, वरन्‌ जहाँ-तहाँ विखरे 
हुए हैं । इन राज्यों की संख्या भी दस-बौस या पचास-सौ ही नहीं, 
लगभग छुः सौ है। कल्पना कीजिए, एक देश के अन्दर इतने राजनैतिक 
भागों का होना कैसी राजनीति है ! इससे तो राष्ट्र खए्ड-लणड हुआ दही 
. समभिए | इज्लैड का पड़ोसी आयलेंड अपना एक द्वी ठुकड़ा 'अलस्टर! 
- अला होने के कारण परेशान हे, परन्तु हमारे यहाँ तो सैकड़ों 'अल्घ्टर' 
पे बने हुए हैं। इन्हें कम करने की झोर गम्भीरता पूर्वक ध्यान द्वी कहाँ 
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दिया जा रह्य है। खवाल तो यह भी तय करना है कि इस बीसवीं 
शताब्दी के मध्य में, जब कि भारतीय जनता स्वराज्य-प्राप्ति के लिए 
बेचेन दो रही है, यहाँ अँधकार युग की ऐसी एक भी यादगार क्‍यों 
रदनी चाहिए, जिममें स्वेचछाचार का राज्य हो, उत्तरदायी शासन 
की तो बात ही क्या, प्रारम्भिक नागरिक अधिकारों की भी सुरक्षा न 
हो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि देशी राज्यों का विषय कितना मदत्व- 
पूर्ण है । 

भारतवर्ष के नक्शे में लाल ( ब्रिटिश भारत ) श्रौर पीले ( देशी 
राज्य ) मुख्य दो भाग दिखाये जाते हैं । परन्तु यद्द मेद कृत्रिम है। 
भारतवर्ष अखंड और अविसाज्य (है। देशी राज्य मारतीय राष्ट्र के 
के अमिन्न अंग हे। संस्कृति, इतिहास, आर्थिक स्थिति या रक्त-सम्बन्ध 
आदि की दृष्टि से इनमें ओर शेष भारत में ऐसा श्रन्तर नहीं हे कि इन्हें 
प्रथक माना जाय | इन्हें श्रलग रखना अव्यावद्वारिक है। ये स्थान- 
स्थान पर विद्यमान हैं | उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पच्छुम तथा मध्य में 
कोई भी माग ऐसा नहीं है, जहाँ ये न हो। ब्रिटिश मारत के प्रायः 
प्रत्येक बड़े प्रान्त में थोड़े-बहुत देशी राज्य है। यही नहीं, ठेठ उचर 
से दक्षिय तक अथवा पश्चिम से पूर्व तक लगभग दो-दो हजार 
मील की यात्रा इस प्रकार करना सम्भव है कि अधिकांश में देशी 
राज्यों में से दी गुजरना दो | पुनः एक ओर तो हैदराबाद और कशमीर 
जैसे राज्य अपने विस्तार और जन-संख्या में योरप के एक-एक 
राष्ट्र के धमान हैं, और दूसरी ओर कितने ही राज्य गाँव सरीखे अथवा 
साधारण गाँव से भी छोटे दें । 
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देशी राज्यों उम्बन्धी अन्य बातों के विषय में लिखने से पूर्व हमें 
'देशी राज्य' शब्द पर विचार कर लेना चाहिए। पहले "देशी? शब्द 
को लें। अंगरेजी में 'नेटिवः शब्द है, जिस का अर्थ देशी किया जाता 
है। परन्तु अंगरेज इस शब्द का प्रयोग प्रायः अपमानसूचक 
भाव से करते हैं, इसलिए देश में आन्दोलन होने पर, अब 
इसकी जगह बहुधा “इंडियन” लिखा जाता है, जिपका अथं भारतीय 
है। भारतवर्ष के देशी राज्यों को अब 'नेटिव? स्टेट्स न कहकर 
(इंडियन? स्टेट्स कहा जाता है। यह अंगरेजी शब्द की वात हुई । 
'इमारे देशी” शब्द में कोई दोष नहीं है, यद्द भारतीय (जो 
विदेशी न हो ) के अर्थ में पूववत चल रहा हे । 

अब 'राज्य”ः शब्द पर विचार करें | यह एक राजनेतिक पारि- 
भाषिक शब्द है। अनेक लेखकों ने इसकी मिन्न-मिन्न परिभाषाएँ 
की हैं | उनका उल्लेख करने की यहाँ आवश्यकता नहीं । उंक्षेप में 
राज्य उस जन-समृूह को कद्दा जाता है, जो एक निर्धारित भू-भाग 
पर रहता हो, जिसका एक राजनेतिक संगठन हों, और जो अपने 
क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र हो; किसी अन्य सत्ता के अघीन न दो | इस प्रकार 
राज्य के निम्नलिखित तत्व होते हैं: (१) जनता, (१) भूमि, (३) 
राजनैतिक सज्ञञन, और (४) प्रशुत्व शक्ति | अस्तु, राज्य! की परि- 
भाषा का ध्यान रखते हुए भारतवर्ष के देशी राज्यों में से किसी एक 
को भी वास्तव में राज्य नहीं कद्दा जाना चाहिए | परन्तु व्यवहार में 


* यद्यपि ब्रिटिश भारत अ्रधिक राजनैतिक अधिकारों का उपभोग कर 
५५ 
रहा है, तथापि क्योंकि वह मिटिश साम्राज्य के अन्तगंत तथा ब्रिटिश सरकार के 
अधीन है; उसे मी सिद्धान्त से 'राज्य” नहीं कहा जा सकता । 
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यह तिद्धान्त की बात ध्यान में नहीं रखी जाती | अंगरेनी में इनके 
लिए 'स्टेट' शब्द का प्रयोग होता आ रहा है, और इिन्दी में इन्हें 
शाज्य? कहे जाने में कोई आपत्ति नहीं मानी जाती | नये ( सन्‌ १8३५ 
ई० के ) भारतीय शासनविधान के अनुसार भारतीय राज्य ऐसे किसी 
मी भू-भाग को कद्द सकते हैं, जो ब्रिटिश भारत का भाग न दो, और 
जिसे सम्राट ने राज्य मान लिया हो, चाहे वह राज्य कद्दा गया हो, 
या रियासत, या जागौर या और कुछ | इस प्रकार भारत के देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में मुख्य लक्षण यही रद्द जाता है कि सम्नाद ने उन्हें 
राज्य माना है | 

बटलर कमेटी की जाँच के समय ( सन्‌ १६२८ में ) ५६२ राज्यों 
में से केवल ३० राज्यों में व्यवस्थापक सभाएँ. थीं, केवल ४० में द्वाई- 
कोर्ट थे, और ३४ ने न्याय विभाग को शासन से पृथक कर रखा 
या। केवल ५४ में पेन्शन देने का नियम प्रचलित था, ४६ में 
नौकरियों की दर्जावन्दी थी, और ५६ में राजा को निजी व्यय के 
लिए. मिलनेवाली रकम निश्चित की हुईं थी। इस प्रकार ४६२ राज्यों 
में से २०० में उन सुधारों का भी होना नहीं पाया गया, जिनका बंटलर 
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है।._ 

स्मरण रहे कि उपयुक्त हाईकोर्ट न्याय-कार्य में ऐसे स्वतंत्र नहीं 
थे, जैता इस नामवाली उुस्याओं से प्रायः उम्क्रा जाता है। इसी 
प्रकार देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाश्रों को प्रायः उत्तना भी अधि- 
कार नहीं या, जितना ब्रिटिश भारत में उस समय था। उसके बाद 
सन्‌ १६३७ ई० में जब कि ब्रिटिश भारत की प्रान्तीय व्यवस्थापक 
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समाओं का सन्न्न ऐसा हो गया कि शासक इन के प्रति बहुत-कुछ 
उत्तरदायी ह्वोने लगे, देशी राज्यों की उपयुक्त थोढ़ी सी व्यवस्थापक 
समाएँ भी प्रायः पुराने अविकृसित ढल्ल की बनी रहीं। पिछले 
वर्षो में कुछ राज्यों में एक इद तक सुधार हुआ है, पर ऐसे राज्यों 
की संख्या तया सुधार का परिमाण बहुत कम दी है| 

इस प्रसद्ध में (राजा! शब्द पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाय | 
उाघारणतया राजा को छु; विषयों के भ्रधिकार वाला माना जाता है-- 
शासन, न्याय, कानून-निर्माण, कर-निर्धारण, फिका ढालना और 
संधि-विग्रह । भारतवर्ष के बहुत से छोटे-छोटे राजाभों की तो बात 
ही क्‍या, कितने द्वी बड़े-बड़े राजाओं को भी इनमें से कुछ अधिकार 
एक परिमित सीमा तक ही प्राप्त हें, और कुछ अधिकार तो विल्कुल 
ही नहीं है । उदाहरणवत्‌ किसी राजा को अपने राज्यान्तर्गत छावनी, 
रेजीडन्सी, या योरपियन जनता पर कुछ अधिकार नहीं है। अन्य 
क्षेत्रों में उनकी नीति उसी सीमा तक चलवी है, जहाँ तक कि अंगरेल 
सरकार चाहे, श्रर्थात्‌ सरकार को आवश्यकतानुसार हस्तक्षेप करने 
का अ्रधिकार है | बहुत से राजा सरकार की स्वीकृति बिना कोई नया 
कर नहीं लगा उकते | प्राय-दंढ देने तथा अपना सिक्का ढालने का 
अधिकार तो इने गिने राजाश्रों को दी है। कितने ही राजा तो ऐसे हैं 
लिन्‍्हें प्रथम भेणी के मजिस्ट्रेट केह्ी अधिकार है, अथवा वे भी 
नहीं हैं| अन्य राज्यों से मित्रता की संधि करने, किसी से युद्ध करने 
अथवा दुसरे के आक्रमण से स्वयं अपनी रक्षा करने का अधिकार तो 
किसी भी राजा को नहीं दे। इस दृष्टि से भारतीय राजाश्रों के 


विषय प्रवेश ह ९ 
लिए वास्तव में राजा महाराजा आदि पद का प्रयोग नहीं किया जाना 
चाहिए | 

अब देशी राज्यों की संख्या की वात लें | यह बढ़ी अनिश्चित 
शौर अस्थायी है। भारतीय शासन-सुधार सम्बन्धी माँट-फोड रिपोर्ट 
सन्‌ १९१८ में प्रकाशित हुई हे, उससे विदित होता है कि उस समय 
तथा उससे पहले उन्नीसवीं सदी में देशी राज्यों की संख्या लगभग 
सात सो रही । परन्तु पीछे कुछ बड़े-बड़े राजाश्रों को विशेषाधिकार 
मिल जाने से कितने-हवी छोटे रजवाड़े उनके अधीन कर दिये गये, 
जिससे देशी राज्यों की संख्या में स्पष्ट कमी हुईं। भारतीय राज्य 
जाँच कमेटी ( बटलर कमेटी ) ने जो १&२७ ई० में नियुक्त हुई थी, 
अपनी रिपोर्ट में ५६२ राज्यों का उल्लेख किया। सरकार द्वारा, 
१ जनवरी १६२६ तक ठीक करके, अकाशित “दि इंडयन स्टेट्स? में 
कुल ५६० राज्यों का व्योरा दिया गया है। सन्‌ १९३५ ई० में बर्मा 
भारतवर्ष से प्रथक्‌ किया गया, फ़ल्न-स्थरूप उस प्रान्त के राज्यों की, 
देशी राज्यों में गणना की जानी बन्द दो गयी। इससे इनकी 
संख्या में कुछ और कमी होनी चाहिए थी, पर सरकार के सन्‌ १६४० 
ई० के प्रकाशन ६४ में देशी राज्यों का जो विवरण दिया गया है, 
उसके हिसाव से उनकी कुल संख्या ४८४ होती है। बात यह है कि 
यद्यपि बड़े-बड़े राज्यों की संख्या सीमित है, छोटे-छोटे राज्यों में 
समय-समय पर कमी-वेशी होती रद्दती हे .। 

यह तो हम पहले दी बता चुके है कि देशी राज्यों का कुल च्षेत्रफल 
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सात लाख वर्ग मौल और जन-6ंझूवया सवा नौ करोड़ है। परन्तु 
इस क्षेत्रफल ओर जन-स ख्या का ५८४ देशी राज्य नाम घारी भागों 
में केला विषम विभाजन हुआ है, और इनकी श्राय में कितनी 
विभिन्नता है, यह देखते द्वी वनता है। श्री० शान्तिघवन जी ने 
हिसाब लगाकर वताया है ६8 कि इस विचार से देशी राज्यों का किस 
प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। उनका दिया हुआ, जनन्स ख्या 
और आय का व्यौरा तो अब बदल गया है। अतः यहाँ उनका केवल 


क्षेत्रलल की दृष्टि से ही किया हुआ वर्गीकरण दिया जाता है। 
(००,००० वर्ग मील से अधिक * 
33 ओर ००,००० वर्ग मील से कम 
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विविध राज्यों की शासनप्रणाली में कुछ अपनी-अपनी विशेष- 
:. ताएँ हैं। नमूने के तौर पर कुछ खास-खा राज्यों की शासनपद्धति 
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का इस पुस्तक के दूसरे मांग में वर्णन किया जायगा | प्रथम भाग में 
ऐसी वातों का द्दी विचार किया जायगा जो सामूद्दिक रूप से कही जा 
सकती हैं | 

देशी राज्यों की एक वात बहुत जल्दी द्वी हमारा ध्यान 
आकर्षित कर लेती है; वद्द हे, इनकी प्रतिक्रियावादिता या अपरि- 
वर्तनशीलता | प्रायः राज्य सैकड़ों वर्ष पहले की बातों को रूढ़ियों के 
तौर से चिपटाये हुये हैँ; जो समय वीत गया है, उसकी यादगार बनाये 
रखने में ही ये अपने कतंव्य की इतिश्री समझते हैं। आज की 
स्थिति क्या है, ओर कल क्या दोना चादहिए,, इसकी इन्हें रत्ती भर 
चिन्ता नहीं । नवयुग का संदेश सुनने को ये बहुत कम तैयार ई । बहुधा 
जिन राज्यों ने कुछ अश में प्रगतिशीलता का परिचय दिया है, वहाँ 
भी कितनी ही बातें पुराने ढज्ञ से चलायी जा रही हैं, चादे उनमें कुछ 
तत्व न रद्द गया हो | इनकी यह अपरिवर्तनशीलता यहाँ तक है कि 
इसके कारण ये भारतीय राष्ट्र की एक अत्यन्त प्रतिक्रियावादी थ्रक्ति के 
रूप में सामने आते हैं। भारतवर्ष की स्वतंत्रता और प्रगति में देशी 
राज्यों की यह स्थिति अत्यन्त वाघक है। देशी राज्यों की यथेष्ट 
उन्नति के बिना मारतवर्ष उन्नत नहीं हो सकता । अस्त, अगले अध्यायों 
में पहले इनके प्राचीन इतिहाउ पर एक नज़र डालकर फिर अन्य 
बातों का विचार किया जायगा | 


पा रू 


दूसरा अध्याय 


अंगरेजों के आने से पूर्व 


लोगों को साधारणतः विश्वास हो गया है कि भारतवर्ष के इतिहास 
में कभी ऐसा समय नहीं था जब कि समाज एक राजा के अनियंत्रित 
शासनाघधिकार में न रहा हो । इस प्रकार की धारणाएँ वेद शाख और 
श्रति-स्वृतियों के विरुद्ध हैं । 
“--शाधाकृष्स 

हमारा वर्तमान काल बहुत-कुछ मृत काल का परियाम होता है । 
हमने अनेक वातें पूवंकालोन घटनाओं के परिणाम-स्वरूप प्राप्त 
की हैं। देशी राज्यों की वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए 
भारतीय इतिहास के कुछ प्रृष्ठों को अवलोकन करना आवश्यक है। 
हमारे देश ने चिरकाल तक स्वतन्त्रता का उपभोग किया, विविध 
मुसलिम राजवंश भी यहाँ के ही निवासी द्दोजाने के कारण विदेशी नहीं 
कहे जा सकते। अठारहवीं शदाब्दी के मध्य से स्वाधीन मारत में 
किस प्रकार क्रमशः अंगरेजों का प्रत्यक्ष या परोक्ष शासन स्थापित हुआ, 
किस प्रकार एक मुख्य भाग ब्रिटिश मारत हो गया, और दूसरा देशी 
राज्य में परिणत हुआ, यह बहुत मनोरंजक और शिक्षाप्रद्र विषय है, 
_« परन्तु जडिल और गइन भी है | हमें तो इसका उंक्षेप में ही विचार 


करना है | 
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इसमें तनन्‍्देह नहीं कि राजा और राज्य अति प्राचीनकाल से रहे 
हैं। परन्तु इस का यह श्रर्थ नहीं कि इतिहास में इनका स्वरूप सदेव 
एकसा ही रहा | वास्तव में इनके स्वरूप में समय-समय पर 
परिवतंन होता रद्दा है। और, एक' समय में भी इनके विविध स्वरूप 
देखने में आते हैं, जैणा कि इस धमय भी है। कुछ पाठकों को 
यह एक नयी बात मालूम होगी कि किसी समय गण राज्यों की 
परिषदों के सदस्य दी "राजा? कहलाते थे। कृष्ण के समय जरासंघ 
ने साठ हजार राजाओं को वन्दी कर रखा था; इसका अर्थ यह नहीं 
है कि साठ हजार प्रथक-पथक राज्यों के प्रधान शातक केद थे, वरन्‌ 
इसका आशय यही है कि गयों के साठ हजार प्रतिनिधि अथवा गण- 
परिषदों के साठ इजार सदस्य काराणह में डाले गये थे | इसी प्रकार 
जो यद्द कद्दा जाता है कि लिछ्छुवी संघ में ८४ हजार “राजा” थे तो 
इसका श्रर्थ यदी हे कि उस संघ के इतने सदस्य थे | 

अस्ठु, आये लोगों के प्राचीन काल में बहुत समय तक गणतन्त्र 
या प्रजातन्त्र राज्य भी रहे । हाँ, पीछे यहाँ विशेषतया एकतन्त्र राज्य 
या साम्राज्य का ही आदश्श रखा जाने लगा। यद्यपि कमी-कभी 
कुछ सम्राट बहुत स्वेच्छाचारी और अत्याचारो मी हुए हैं, पर 
यहाँ के आरय॑ सम्रार्दों की नीति प्रायः यह रही है कि अपने साम्राज्य 





+ स्थानाभाव से यहाँ इस विषय का विशेष विवेचन नहीं किया जा सकता। 
श्री० काशीप्रसादबी जायसवाल की 'हिन्दू राजतंत्र', श्री० अम्बिकाप्रसादनी 
वाजपेयी की "हिन्दुओं की राज कल्पना?, श्री० देशराज जी की 'जाट-इतिहास” आदि 
पुस्तकों में इसका अच्छा विचार किया गया है, और, इस समय श्री० विजयसिहजी 
'पथिक! इसी विषय की “सारती य राजनैतिक संस्कृति? पुस्तक लिख रहे हैं। 


श्ड देशी राज्य शासन 


जा 
राज 


के सब भागों पर स्वयं शासन न करके केवल कुछ भाग को ही 
अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाय, और शेष भागों के स्थानोय 
शासकों ओर स्वतन्त्र पंचायतों या जातियों से श्रपनी प्रभुता स्वीकार 
करायी जाय, एवं विशेष अवसरों पर उनसे कुछ भेंट या कर आदि 
लिया जाय | इस प्रकार वे सम्राट विजित राज्य की राष्ट्रीयता बनी 
रहने देते थे, उसके आन्तरिक शाउन-प्रबन्ध में हस्तक्षेय न करते थे। 
जहाँ तक सम्भव होता, विजित राज्य के राज़परिवार के ही किसी 
व्यक्ति को उत्तराधिकारी बनाया जाता था; हाँ, वह उत्तराधिकारी 
सम्राद की प्रमुता मानता, तथा सम्राद्‌ सम्बन्धी उत्सव आदि में 
उपस्थित दोता और अपनी हैसियत के अनुसार कुछु उपहार भी देता 
था। इस प्रकार साम्राज्य में सम्राद के अतिरिक्त अनेक स्थानीय 
शासक ऐसे होते थे, जिन्हें अपने-अपने न्षेत्रों में राजनैतिक ध्वाधीनता 
प्राप्त होती थी, जो अपने-अपने राज्यों में निर्धारित कायदे कानून और 
शायन-नीति प्रचलित करते थे | उस समय यातायात के साधनों तथा 
आर्थिक विकास की अवस्था भी इसी प्रकार के राजनैतिक सज्भठन के 
अनुकूल थी । 

हिन्दुओं में अरव तक भी राज्य का आदर्श राम-राज्य माना जाता 
हे | राम-राज्य का अर्थ ही आदर्श राज्य हैे। इसकी विशेष चर्चा 
करने का यहाँ प्रसंग नहीं है, हम पूर्वोक्त कथन के उदाहरण-स्वरूप 
पाठकों का ध्यान केवल इस बात की ओर दिलाना चाहते हैं कि 
रामचन्द्र जी ने रावण का वध करके लक्ढछा को जीतने पर उसे कोशल 
राज्य में नहीं मिलाया, वरन्‌ रावण के भाई विभीषण का ही वहाँ 


अंगरेजों के आने से पूर्व श्पर 


अमिषेक किया। रामचन्द्र जी की ही तरह हिन्दू श्रीकृष्ण को 
याद करते हैं। इनके सम्बन्ध में भी हम देखते हैं कि कंस का बच 
करने पर, इन्होंने मथुरा की राजगद्दी पर उसके पिता उग्रसेन को 
बैठाया, जरासंघ को मार कर मगध के शाठन के लिए उसक्रे पुत्र 
सद्ददेव की नियुक्ति की, ओर शिशुपाल को मारने पर चेदि (जव्बलपुर) 
के राज्य के लिए उसके पुत्र को ही राजतिलक दिया। नये उच्तरा-* 
घिकारी अपने क्षेत्र का शासन-प्रबन्ध करने में स्वतन्त्र रहे, केवल 
सम्राद की प्रभुता मानते रहे । 

पराजित या अधीन राज्यों सम्बन्धी इसी प्रकार की नीति प्रचलित 
रहने का परिचय दमें पीछे के इतिहास में मिलता है। अशोक का 
साम्राज्य हो, गुप्त काल द्ो, या सम्राट्‌ हृषंवर्दन का समय हो, अनेक 
छोटे-बड़े राजा सम्राट को छत्न-छाया में अपनी स्वाधीनता का उपयोग 
करते रहे | सम्राट के लिए. इन राजाओं को पदच्युत करने का अवसर 
बहुत कम शआता था, कारण ये अपनी प्रजा को संतुष्ट रखते थे, मनमाने 
कायदे-कानून नहीं चलाते थे, और नित्य नये करों से जनता को 
प्रीड़ित नहीं करते थे। वास्तव में नियमों या कानूनों का आधार 
राजसत्ता न मानी जाकर घमेशाञ्र माने जाते थे, जिनकी रचना 
निर्लोभी, निर्मीक, तेजस्वी शोर लोकद्वितेषी आचार्यो द्वारा होती 
थी। जब कभी घमंशात्र के आदेशों को समझने में कुछु कठिनाई या 
दंदेद द्ोता था, तो बड़े-बूढ़े बुल्ु्गों ओर विद्वानों की राय ले ली 
जाती थी। यही बात करों के उम्बन्ध में थी। प्राय; कर घमेशाखस्र 
के अनुधार परम्परा से चले आते थे, यदि किसी विशेष परिस्थिति में 


श्६्‌ देशी राज्य शासन 


राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे प्रर्याप्त न द्वोते वो 
राजा राज्य के महाजनों और गणा-मान्य प्र तिष्ठित व्यक्तियों से परामर्श 
करके विशेष आय की व्यवस्था करता था । 


यहाँ इध बात का तनिक विस्तारपूर्वक उल्लेख करना श्रप्रासंगिक 
न होगा कि प्राचीन काल में यहाँ राजा के क्तंब्य क्या माने नाते 
थे, तथा शाघन-नीति क्या होती थी। इस सम्बन्ध में हिन्दू घमेशात््रो 
में, विविध स्मृतियों एवं महामारत श्रादि में बहुत विस्तारपू्वंक लिखा 
हुआ है। उनके सुदीर्घ उद्घरण न देकर हम यहाँ एक राजा के हाल 
के दी भाषण का कुछ अंश देते हैं, जिससे इस विषय पर अच्छा 
प्रकाश पड़ता है। महाराजा बीकानेर ने अक्टूबर १९४१ में युद्धक्षेत्र 
में जाने से पूर्व कद्दा था & कि इिन्दू घर्मानुसार सब से प्रथम राजा 
को यह शपथ दिलायी गयी थी--“इस देश को ब्रह्म ही मान कर 
मैं सदा मन, वचन और कर्म से इसकी रक्षा करू गा। जो कुछ घर्म- 
नीति द्वारा कह्या गया हे, और जिसका दंड-नीति से कोई विरोध 
नहीं, उसका मैं विना किसी हिंचकिचाहट के पालन करू गा, किन्तु 
मैं कमी स्वेच्छाचारी नहीं बनूंगा |? इसके अतिरिक्त ऐतरेय ब्राह्मण 
_ का भी आदेश है--“यदि मैं ठुके (राज्य को) घोखा दू तो मेरे 
धार्मिक कृत्यों तथा दान, मेरे स्थान, मेरे जीवन और मेरी सन्तान 
तक का नाश हो जाय । ? 





#यह न समझना चाहिए कि वीकानेर में इन सिद्धान्तों के अनुसार ही शाप्षन- 
कार्य होता है । बीकानेर की राजनैतिक स्थिति का विचार इसी पुस्तक के दूसरे भाग 
में स्वतन्त्र रूप से किया गया है। 


अंगरेजों के आने से पूव १७ 


आगे महाराजा साहब ने कहा कि प्राचीन दिन्दू शासतरों के अनुसार 
राजघमे के श्राढ तिद्धान्त है ;-- 

१--धर्मयुक्त राज्य, कानून का निश्चित द्ोना, भर कानून के 
सामने राज्य के छोटे-बड़े सब लोगों का एक द्वौ भाव से देखा जाना | 

२--नान ओर माल की -तथा निजी स्वाधीनता और हकों की 
सुरक्षा । 

३--सुयोग्य, सुशिक्षित और स्वाघीन श्रदालतें; प्रजा के आपस के, 
और प्रजा श्र राज्य के बीच के मामलों को तय करने के लिए 
मुनासिब साधनों का होना | 

४--आर्थिक पैठ और हृढ़ता | 

;-- राजकाज में प्रवीयता और स्थिरता । 

६--राजा का निजी खर्च और राज्य का खर्च अलग-अलग 
रखना, ओर राज्य की आमदनी में से एक खास और निर्घारित भाग 
को राजा की (सिविल लिस्ट? (निजी व्यय) निश्चित करना, जो राजा के 
निजी व्यय और उसकी मानसर्यादा रखने के लिए काफी हो । 

७--प्रजा की भलाई के कामों के लिए. और खासकर राष्ट्र- 
निर्माणक और परोपकारी विभागों के लिए. यथा-सम्भव खच्चे 
करना । 

८--राजप्रवन्ध ऐसा उपकारी वनाना, जो प्रजा की भलाई करने 
वाला और प्रजा के लिए संतोषदायक हो, और जिसमें हर तरह से 
ठोच विचार करने के बाद राज्य की मौजूदा द्वालतों को ध्यान में 
रखते हुए. राज सभा, लोकल वोडं, म्युनिस्पिलटियां तथा निर्वाचित 

३ 


श्द् देशी राज्य शासन 


व्यक्तियों की श्रन्य उंस्थाओ्रं के द्वारा राज्य के कार्यों में प्रजा को 
दिनों दिन अधिक शामिल किया जाय | 

ये झ्राठ सिद्धान्त हैँ, जो राज्य के शासन की मजबूत नींव हैं, श्रच्छे 
राजकाज के लिए आवश्यक श्रोर अनुमव की कसौटी पर ये खरे 
उतरे हैं| 

प्राचीन भारत में चिरकाल तक राजाओं ने साधारणतया इस 
आदर्श को सामने रखा और इसके अनुसार अपनी शासन -नीति 
निर्धारित की। अपने मन, वचन और कमे से उपयुक्त राजघम का 
पालन करने से प्राय; राज्य 'राम राज्य? रहे हैं | खेद है कि पीछे वह 
बात नहीं रही | हिन्दु समाज एवं शास्रक्रों में बहुत विकार आ 
गये । ग्यारहवी-बारहवीं शताब्दी में तो राजाओं की स्वेच्छाचारिता, 
छंगव्नद्दीनता, धार्मिक संकीर्णता और आपस की फूट के विनाशकारी 
रूप प्रत्यक्ष हो चले थे। कभी-कभी सम्राट विलासिता में भी लीन 
होता था; उस्से राजधघम का ययेष्ट पालन कैसे हो सकवा था। 
ऐसी स्थिति में श्रफगानिस्तान से जोशीले मृसल्लमान यहाँ आक्रमण 
करने लगे, और पीछे दिल्ली की गद्दी पर बेठने का भी घ्वप्त चरितार्थ 
करने लगे | 
। निदान, जब मुसलमान यहाँ श्ाये तो उन्हें थोड़े-बहुत मेद 
से यहाँ उपयुक्त शासन-व्यवस्था देखने को मिली। राज्यारूढ़ 
होने पर उन्होंने भी यथा-उम्मभव इसी को अपनाने में अपना 
द्वित समझता । वास्तव में ऐसा किये बिना उनकी गुजर भी न 
थी। तेरहवीं शताव्दी से खवा तीन ठी वषे दिल्‍ली की राजगद्दी 


अंगरेजों के आने से पूर्व श्६ 


पर गुलाम, खिलजी, ठुगलक, खेयद और लोदी इन पाँच वंशों के 
बादशाह हुए | इनमें कोई स्थिरता न थी। इनके आर्थिक साधन 
बहुत परिमित थे; फिर, इनमें ऐसी राजनीतिज्ञता का भी प्राय; अमाव 
ही या कि स्थानोय नेताओं की उहायता से अपना शासन दृढ़ कर 
सकते | मुगलों के समय में, विशेषतया सम्राट्‌ श्रकवर के राज्य-काल 
में, उसकी उदार नीति तथा जनता के सहयोग से यहाँ शाहन में 
दृढता आयी। अब इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया गया कि 
विविध राज्यों का केन्द्रीय सत्ता से क्‍या सम्बन्ध रहे | यद्यपि अ्रकवर 
ने मुगल साम्राज्य की खूब चृद्धि की, उसने यह अच्छी तरह समम 
लिया कि भारतवध में हिन्दुओं से मेल बढ़ाना और उनकी द्वी शासन- 
व्यवस्था का उपयोग करना अच्छा होगा। उसने राजपूताना और 
बवुन्देलखण्ड के राज्यों में कोई हस्तक्षेप न किया, केवल यही 
चाहद्य कि उनके राजा मुगल सम्राट की छुत्न-छाया में रहना 
स्वीकार कर ले । वास्तव में, इन प्रदेशों में राजपूत राजाश्रों 
का अपना-अपना राज्य यथा, परन्तु मुगल वादशाद्दों ने उनका 
स्वतन्त्र शासक होने का दावा मान्य न किया। ये उनके संरक्षक 
के रूप में रहे और आवश्यकतानुसार उन्हें गद्दो पर बैठाने 
या उतारने के अधिकार का उपयोग करते रहे। मेवाड़ के 
राणा प्रताप ने दिल्ली को अधीनता स्वीकार न की, वह अनेक 
कष्ट सहकर भी अपनी श्रान पर डटा रहा। श्रन्य राना म्रुगल 
साम्राज्य के विरोधी रहने के वजाय उसके सहायक और आधार- 
स्तम्म रहे 


२० देशी राज्य शासन 


दुर्भाग्य से औरज्जजेब के समय में शासन-नीति में परिवर्तन किया 

गया | उसके धार्मिक या जातिगत पक्षपात तथा उसके उत्तराधिकारियों 
की निबंतता और विलाधिता श्रादि के कारण सामाज्य को क्षीण करने 
वात्ले साधन जुट गये | अछंतुष्ट राजपूत अब सहायक न रहे, जाठों ने 
आगरा और मथुरा आदि पर अधिकार जमा लिया | दक्षिण भारत में, 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों के सूवेदार प्राय; स्वाघीन हो गये। शान्त और 
सहिष्पपु लिखों ने सैनिक रूप घारण करके पंजाब, पश्चिमोत्तर भारत 
तथा अफ़गानिस्तान श्रादि में अपना राज्य स्थापित कर लिया, मध्य 
प्रदेश में शिवा जी ने महाराष्ट्रननिर्माण का कार्य किया; उनके उत्तरा- 
घिकारी पेशवाञओं की शक्ति क्रमशः बढ़ती गयी, यहाँ तक कि एक 
बार दिल्ली पर भी उनका अधिकार हो गया। श्रस्तु, श्रठारहवीं शताव्दी 
में यहाँ कई शक्तियों का उदय हुआ | साम्राज्य-सूत-संचालन की दृष्टि 
से, इनमें से किसी का यथेष्ट संगठन या विकास न होने पाया था कि 

अन्य घटनाएं अपना प्रभाव दर्शाने लगीं | 

हुआ यह कि इस बीच में डच, फ्रांसीसी, पुतंगीन और अंगरेज 
आदि योरपीय जातियों के खाहसी व्यापारियों ने यहाँ आकर क्रमशः 
अपने अड्डे जमा लिए। इनकी कई कम्पनियाँ स्थापित हुईं । कालान्तर 
में ये पाश्चात्य जातियाँ पारस्परिक प्रतिद्न्दिता के कारण आपस में 
लड़ने लगीं। फूट, अज्ञान या लोभवश, इन लड़ाइयों में कितने ही 
मारतवासियों ने भी भाग लिया ; कुछ एक पक्ष की ओर रहे, कुछ 
दूसरे पक्ष की ओर | क्रमश कुछ वल पाकर ये योरपीय शक्तियाँ मारत- 
वर्ष के राजा महाराजाशओं से भी लड़ीं। इन शक्तियों में अ्रन्ततः अंगरेज़ों 
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का पलड़ा भारी रद्दा | उनकी प्रत्येक विजय से आगे का मांग कुछ 
प्रशस्त होता गया, एक अधीन भाग का जन धन दूसरे भाग को अ्रघीन 
करने में सहायक हुआ | इस प्रकार भारतवाधियों के सहयोग से, इनकी 
तलवार और इनके द्वी पेसे से, अंगरेज यहाँ अपनी प्रमुुता स्थापित 
करने लगे | इसके विषय में अगले अध्याय में लिखा ज्ञायगा; उसी में 
यह भी बताया जायगा कि अंगरेज व्यापारियों की ईस्ट इन्डिया कम्पनी 
ने भारतीय शासकों से लड़ कर अथवा मिल कर क्रिस प्रकार 
की संघियाँ की, उसकी नीति क्‍या थी; जिन राजा महाराजाश्रों से 
उसका पहले बराबरी का व्यवद्दार था, वे किस प्रकार अपनी वर्तमान 


गति को प्राप्त हुए । 





तीसरा अध्याय 
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दया सचम्तुच वद्द ( कम्पनी ) इन राज्यों को लेना ही चाहती थी, या 
अनायास किसी और युक्ति के न हाने से उसे ऐसा करना ही पढ़ा! बहुत 
लोग उसे पूरा निर्देष ठहराते हैं, पर उल्वन्ट साहब अपनी पुस्तक 
'श्राइडियाज एबाउट इंडिया! में लिखते हैं कि प्रारम्भ से ही यह एक 
प्रकार से निश्चित सा कर किया गया था कि भारत में अपनी वृद्धि की 
ज्ञाय, और बड़े निर्लज्य रूप से यह कार्य किया गया । 





--सम्पूर्णा नन्‍द 
प्रत्येक कार्य का कोई कारण द्ोता है, श्रोर बहुघा उठ कारण 
का भी काय होता है । इस प्रकार बड़ी-बड़ी घटनाओं में कारण और 


२२ देशी राज्य शासन 


कार्य का क्रम बहुत दूर तक चला जाता है। उनके सूत्रपात का ठीक 
समय निर्धारित करना कठिन और वादग्रस्त होता है। तथापि स्थूल 
रूप से यह कहा जा सकता है कि भारतवधे में अंगरेजी राज्य की 
स्थापना का श्रीगणेश सन्‌ १७४७ ई० से हुआ | 

स्थानीय शासकों की निवलता का विचार करके अंगरेज श्रपनी 
शक्ति बढ़ाने की फिक्र में रहते थे, उन्होंने कलकते के किले में सैनिक 
तैयारी की | बंगाल के नवाब सिराजुद्दोला ने इसका विरोध किया | 
इस पर दोनों में लड़ाई ठन गयी | नवाब के लोगी सेनार्पात मीरजाफर 
आदि ने ऐन समय पर नवाब को घोखा दिया और उधर 
अंगरेज सेनापति क्लाइव और वाट्सन ने बड़ी युक्ति और चालाकी 
से काम लिया। निदान, विशेषतया अपनी संगठन शक्ति और 
कूटनीति से अंगरेज्ञ सन्‌ १७४७ ई० में ज्ञासी की लड़ाई में 
विजयी रहे | 

इस लड़ाई में मीरजाफर शअ्ंगरेज़ों से मिल गया था। वह श्रब 
बंगाल का नवाब वना दिया गया। उपने मी अंगरेजों को खूब घन 
लुटाया, कुछ भूमि पर ( जिसे अब “चोवीठ परगना? कहते हैं ) ज़मी- 
दारी का अधिकार, तथा कुछ विशेष व्यापारिक अधिकार प्रदान किये। 
वह 'उनका आदमी” था, अपने पद की रक्षा के लिए उनका आश्रित 
था | वह नाममात्र का नवाव था, वास्तविक शक्ति अंगरेजों के हाथ में 
आगयी थी | जब उनकी उससे न निभी, उन्होंने उसे गद्दी से उतार 
दिया और उसके सम्बन्धी मौरकासिम को नवाव बना दिया। उसने 
कम्पनी के आदमियों की अनीति रोकनी चाही, रंघर्ष बढ़ता गया। 
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न्ततः विवश दो उसे युद्ध छेड़ना पड़ा । उसने पम्राट्‌ शाइआलम 
द्वितीय और श्रवघ के नवाब वजीर शुज्ञाउद्दोला की सद्दायता ली। 
सन्‌ १७६४ में वबकसर की लड़ाई हुई, उसमें कम्पनी जीत गयी | 
अगले वर्ष संधि हुईं, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। इससे 
सम्राद ने बंगाल, बिद्दार और उड़ीसा की दीवानी कम्पनी को दे दी । 
दीवान को मालगुज़ारी वसूल करने और खर्च करने का अधिकार 
होता है | इस प्रकार कम्पनी एक व्यापारिक समुदाय मात्र न रहकर 
शासक बन गयी । ध्यान देने की बात यह है कि कम्पनी ने इस अब - 
सर पर अपने आपको सम्राद का “वफादार नौकर! ('फेथफुल सर्वेट' ) 
माना था | इसके सौ वर्ष बाद अंगरेज “बफादार नौकर” से प्रभुता- 
प्राप्त स्वामी बन गये; ये सम्राट के कानूनी एवं वास्तविक उत्तरा- 
घिकारी हो गये; इस बीच की मजिलों का इस अध्याय में आगे उल्लेख 
किया जायगा । 
पहले कहा जा चुका है कि.मुगल साम्राज्य के हात के समय, 
देश के भिन्न-भिन्न भागों के प्रवन्धक स्वतंत्र शासक बनने लगे। अधि- 
काँश भागों में हिन्दुओं का राज्य तथा प्रभाव था । विविध प्रान्तीय 
शासकों में परस्पर सहयोग या एकता न थी । अस्तु, जब कम्पनी को 
इनसे काम पड़ा तो उसे मालूम हुआ कि यद्यपि ये कददने को मुगल 
सम्राट के प्रतिनिधि हैं पर ये नाममात्र को ही उसके अधीन हैं, वास्तव 
में ये अपने-अपने क्षेत्र में स्वाघीन हैं और इन्हें प्रभुत्व प्रात्त दे । और, 
क्योंकि कम्पनी को भी बंगाल, विद्दार और उड़ीसा की दीवानी 
सम्राट की श्रोर से मिली थी, उसकी स्थिति अन्य प्रान्तीय शासकों के 


४ ०० 
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समान ही थी | इसौलिए कम्पनी की आरम्म में अवध और मैदर 
आदि से जो संघियाँ हुई, वे उसी प्रकार की हुई जेछी दो बराबरी के 
पक्षों में होती हैं । 

यह तो सवंमान्य ही है कि आरम्म में अंगरेज यहाँ व्यापारियों के 
रूप में आये | परन्तु यहाँ की तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति का 
अनुभव करने पर उनका उद्देश्य और श्राकांक्षा राज्य-विस्तार हो गयी, 
या उन्हें विवश होकर राज्य का भार अहण करना पड़ा, इस विषय में 
बड़ा मतभेद है | कितने ही लेखकों ने यद्द सिद्ध किया है कि केन्द्रीय 
सत्ता की निवंलता, स्थान-स्थान के प्रवन्धकों का क्रमश; प्रभुता प्राप्त 
करना ओर इनका परस्पर में संगठन या मेल न द्ोना, वरन्‌ एक दूसरे 
की ईर्षा और छीना-भपटी करना--े बातें अंगरेजों को यहाँ अपनी 
सत्ता जमाने के लिए प्रवल आकर्षण हुईं, उनकी महत्वाकांक्षा 
बढ़ती गयी। यद्यपि किसी विशेष समय उन्होंने अपनी प्रगति को 
रोके रखने में ही श्रपना द्वित समझा, साधारणतया उनके सामने 
विस्तार और इंद्धि का कार्य क्रम रहा, उन्होंने बहाँ के राष्ट्रीयता 
और एकता के अभाव से भरसक लाम उठाया, और छल, 
बल, कौशल से, जेसे भी बना, वे अपना राज्य और अधिकार 
बढ़ाते रहे | 

इसके विपरीत, अधिकाँश अंगरेज ऐतिहासिकों का मत यह है कि 
कम्पनी तो अपना व्यापार ही करना चादइती था, परन्तु यहाँ की 
अशान्ति के कारण उसे देशी राज्यों से शआत्म-रक्षा करने के लिए 
स्वतंत्र सेना की व्यवस्था करनी पड़ी, ओर कभी-कभी अपना राज्य मी 
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स्थापित करना पड़ा | परन्तु कम्पनी की इच्छा यही रही कि वह देशी 
राज्यों के आपसो मूगड़ों में न पड़े | उधने अपने राज्य के चारों ओर 
एक प्रकार के घेरे की कल्पना अपने उंम्मुख रखी, इस सीमा 
से बाहर के राज्यों से वह कोई राजनैतिक सम्बन्ध करने की इच्छुक 
न थी | यद्द 'वलय या घेरा नीति!६8४ उच १८१३ ई० तक रही, उसके 
बाद कम्पनी इसे छोड़ने को वाध्य हुई। यद्द मत अंगरेज लेखकों 
कादहे। 

वास्तव में वात यह थीं कि कम्पनी के लिए अपनी सुविधा और 
परिस्थिति का विचार मुख्य या | वह जब जेसा उचित वममभाती, भार- 
तीय राज्यों से बर्ताव करती । उसकी देशी राज्यों सम्बन्धी नीति का 
विचार करने से पृ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि सन्‌. ३७७२ 
ई० तक बंगाल, बम्बई और मदरास प्रान्त में उठका श्रधिकार काफी 
बढ़ गया था, अब वह व्यापार के साथ शासन भी करती थी | पालि- 
मेंट में समय-समय पर उसके अधिकारों के सम्बन्ध में चर्चा दोती 
थी। पीछे कम्पनी के झंवया मांगने पर, उसे ऋण देते समय 
सन्‌ १७७३ में 'रेग्यूलेटिंग एक्ट” नामक कानून बनाया गया। इससे 
कम्पनी पर पालिमेंट का नियंत्रण प्रत्यकज्ञ रूप से होने लगा। 
सन १७८४ में 'पिट का इंडिया बिल? पास हुआ, उससे देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में 'उदादीनता या -अ-दृस्तक्षेप नीति!)| का चुन्नरपात 
हुआ । 
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_ उका आशय यह था कि कम्पनी देशी राज्यों में दस्तक्षेप न 
करे | परन्तु यद्द नीति काम में कितनी लायी गयी १ छन्‌ १७६० ई० 
की बात लीजिए । मेयूर के टीपू ने ट्रावंकोर पर चढ़ाई की, तो लाई्ड 
कानवालिस ने ट्रावंकोर की मित्रता की दुद्दाई देकर टीपू पर आक्रमण 
कर दिया | यद्द उक्त-नीति के अनुसार अनुचित था | परन्तु इस 
समय मराठे तथा निजाम टीपू के विरुद्ध थे, अतः अंगरेजों ने भी 
विरोध में सम्मिलित होना ठीक समझा | १७९४ में जब निजाम पर 
मराठों ने कर न देने के अपराध में चढ़ाई को, ओर निजाम ने अ्रंग- 
रेजों की सहायता माँगी तो सर जान शोर ने इनकार कर दिया, 
* यद्यपि निजाम अ्ंगरेजों का मित्र था | वात यह यी कि इस दशा में 

मिन्न की शक्ति कम थी, मराठे वहुत बलवान ये | इसलिए निजाम 
को सहायता न दी गयी | सन्‌ १७३७ में अवघ के नवाव आसफुद्दौला 
के मरने पर वजीरअली नवाव बना, पर शोर साहब ने उसे गद्दी से 
उत्तार कर सआदतश्रली को नवाब बनाया | इस मय अ-हस्तक्षेप-नीति 
कहाँ चली गयी थी ? अस्ठ॒, प्रत्येक अवसर पर परिस्थिति का विचार 
करके प्रसंगानुसार नीति निर्धारित की गयी। सन्‌ १०&८ ई० में तो 
अ-हस्तक्षेप नीति द्वानिकर समझकर प्रत्यक्ष रूप में उठा दी गयी। 
लाड्ड वेलजली (१७६४८-श८०२) की नीति सहायक संघि?*-नीति 
के नाम से प्रसिद्ध है । इसका आशय यह है कि (१) जिस देशी राज्य 
से संघि हो, वह कम्पनी का आधिपत्य माने। (२) वह राज्य अपने बाहरी 
सम्बन्ध कम्पनी को सॉंप दे, कम्पनी की आज्ञा ( रेजीडेन्ड की सलाह ) 
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बिना, किसी अन्य राज्य से कोई सम्बन्ध न रखे । (३) वह अपनी सेना 
घटा दे ; उसकी रक्षा का भार कम्पनी पर रहे, इसके लिए बह अपने 
राज्य में कम्पनी की सेना रखे, इस सेना का सब खर्च वह राज्य दे, 
अथवा खर्च के वदल्ते अपना कुछ प्रदेश कम्पनी को दे। (४) कम्पनी 
की आज्ञा बिना, किसी अन्य योरपीय जातिवाले को अपने यहाँ न रखे | 
इससे स्पष्ट है कि थोड़े-से समय में कम्पनी ने केधी प्रगति की, वह 
श्रन्य राज्यों से मित्रता और श्रन्योन्य आश्रयिता की संधि करने के स्थान 
पर अब उन्हें अपना आश्रित मानने लगी। इस नीति ने देशी राज्यों 
के अधिकारों भौर स्वतन्त्रता को बहुत कम कर दिया | सहायक संधियों 
ओर सद्दायक सेना ने मानों उनको कमर द्वी तोड़ डाली । न उनका 
यथेष्ठ प्रभाव या सचा रही और न शक्ति ही | वेलजली के शासन 
ने भारतवर्ष का श्रन्तर्राष्ट्रीय पद एक दम गिरा दिया, उसे यह बात 
सदन न हुईं कि टीपू सुलतान विदेशी ( फ्रांठीसी ) जनरल रखे, और 
फ्रांसीसियों से संधि करे | इस लिए उसने अपनी “सदायक संघि? नीति 
चलायी जिसने यहाँ अंगरेजी सत्ता को बहुत प्रवल कर दिया; यों कहने 
को सन्‌ १८१३ तक वलय-नीति रही, इछके बाद नयी नीति आरम्म 
हुई | इसका नाम है “आश्रित पार्थक्य नीति? * | 

पहले कम्पनी यह कहती थी कि इर्में श्रपने राज्य तथा अपने 
सहायकों के राज्य ( जिनसे सद्दायक संधि हुई है ) से ही मतलब हे; 
वाहर के राज्यों से हमारा कुछ वास्ता नहीं | पर अब उसने निश्चय 
किया कि राज्यों के पारस्परिक भाड़े हैं, और चहुँशोर अशानित है, इत 
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लिए बारे देश पर दी प्रत्यक्ष या गौण रूप से अधिकार करना आवश्यक 
है | निदान, यह आयोजन किया गया३--- 

(१) सब राज्य कम्पनी के आश्रित द्वों, उनकी रक्षा कम्पनी करे; 
इसके वदले में वे कम्पनी को कुछ मूमि या वाधिक कर दे | 

(२) कम्पनी राज्यों के भीतरी प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करे । 

(३) उव राज्य एक दूसरे से प्रथक रहें, साघारण पत्र-व्यवाहर 
के श्रतिरिक्त, उनका आपस में कोई सम्बन्ध न रहे; यदि किसी विषय 
पर दो राज्यों में मतमेद हो तो उसका निपटारा कम्पनी करे और 
सम्बन्धित राज्यों को कम्पनी का निर्णय मान्य हो | 

इस नीति से राज्यों के पारस्परिक भझगड़े तथा अशान्ति अवश्य 
कम हुई, पर साथ ही उनके शासकों को अपनी रक्षा का पूरा आश्वासन 
हो जाने से वे अब बाहरी शन्रुओं से निश्चिन्त होने के साथ ही 
अपनी प्रजा के प्रति भी उदासीन द्वो गये | कम्पनी ने उनके भीतरी 
प्रबन्ध में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था, अतः वे अपने क्षेत्र 
में मनमानी निरंकुशता का व्यवद्दार कर सकते थे | कोई रोकने वाला 
नथा। प्रजा को नरेशों की मानों व्यक्तिगत सम्पत्ति समझ लिया 
गया; उसकी ओर कम्पनी ने कुछ ध्यान नहीं - दिया। फल-स्वरूप 
कई राज्यों में कुशासन और प्रज्ञा का अउंतोष बढ़ने लगा | कम्पनी 
उसे चुपचाप देखती रहती, जब वह चरम सीमा को पहुँच जाता, 
अथवा जव उसका परिणाम कम्पनी अपने लिए, अनिष्टकारी समभतती, 
तब वह उस राज्य को अपनी सेना द्वारा परास्त करके अपने राज्य में 
मिला लेती | कम्पनी ऐसा ही क्‍यों करती थी ? कुछ लेखकों का स्पदट 
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मत है--अपने राज्य के विस्तार के लिए? | हां, कुछ दशाओं में 
कम्पनी के ध्यान में आत्म-रक्षा और लोकद्वित का भी विचार रहा। 
इस नीति से राजपूताना, मध्यमारत और काठियावाड़ में अंगरेजों का 
अधिकार हो गया | लार्ड डलद्दौजी के शासन-काल (१८४८-५६) में यह 
दिद्धान्त बहुत काम में लाया गया कि कम्पनी के अधीन माने जाने वाले 
जित राजा के पुत्र न दो, उसका राज्य कम्पनी के राज्य में मिला लिया 
जाय | वह राजा कम्पनी की आशा बिना कोई लड़का गोद नहीं ले 
सकता, और कम्पनी ऐसी आज्ञाएँ सहज ही न देती थी ।६8 

इस प्रकार सन्‌ १७०७ ई० से लो वर्ष के भीतर कई प्रकार की 
नीति का अवल्लम्बन करके कम्पनी ने अपने राज्य का खूब विस्तार 
किया | अधिकांश भारत पर उसका प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष ( देशी 
नरेशों द्वारा ) शासन होने लगा । पर इस राज्य-विस्तार का परिणाम 
कम्पनी के लिए, अच्छा न हुआ। स्थान-स्थान पर असंतोष ओर 
विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगी, जो अ्रन्तत; सन्‌ १८५७ ई० 
के स्वातंत्रय-युद्ध में प्रकट हुई। विविध कारणों से, जिनके व्यौरे 
की यहाँ आवश्यकता नहीं, भारतवार्सी उस युद्ध में असफल रहे, और 
कम्पनी का अन्त किया जाकर सन १८५८ में यहाँ का शास्न-सूत्र 
इंगलैंड की स्व० मद्ाराणी विक्टोरिया ने अपने हाथ में अरद्दण किया। 
अब से भारतवर्ष में अंग्रेजी राज्य की %'खला और भी दृढ़ दो गयी; 
ब्रिटिश पालिमेंट का शासन होने लगा | 


* इस सिद्धान्त . को अ्रंगरेजी में 'डाब्टरिन-आफ-लेप्स' (0000496 0 
[.9758) कहते हैं। ... | ' 
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यद्यपि सन्‌ १८०३ में कम्पनो ने दिल्ली के मुगल सम्राद को 
अपने अधीन कर लिया था, ओऔर उस समय से भारत-सप्राद्‌ 
अंगरेजों की पेन्शन पानेवाला एक अशक्त व्यक्ति था, तथापि अंगरेज 
झपने आपको उसकी प्रजा? मानते ये, और उसी से अपने सब 
श्रधिकार और सत्ता गहण करते ये। यद्द वात सन्‌ श्ण०७ ई० तक 
रही, जब अभागा सम्राट बहादुरशाह् राजक्रान्ति में भाग लेने के 
अभियोग में, कैदी के रूप में, रंगून मेजा गया | अगरेजों का शासन 
कानून को दृष्टि से, यहाँ सन्‌ 4८५४८ से ही स्थापित हुआ है। 

मारतवर्ष का शासन ब्रिटिश पालिंमेंट के द्वारा होने लगने पर 
देशी राज्यों सम्बन्धी क्या नीति निश्चित हुई, तथा उसके व्यवद्ार 
में समय-समय पर क्‍या परिवतंन हुए, इसका विचार आगे किया 
जायगा। यहाँ, दम यदद जान लें कि सन्‌ १८५७ के युद्ध के फल- 
स्वरूप देशी राज्यों की पुनरंचना किस प्रकार हुईं। संक्षेप में कद्दा 
जा सकता है कि “जो राज्य अंगरेजों से लड़े, वे छिन्न-मिन्न कर 
दिये गये। उनके कुछ भाग सीधे ब्रिटिश शासन में मिला लिये गये । 
शेष भाग अंगरेजी सेना को सहायता देनेवाले साथी राज्यों को दे दिये 
गये। जो करद राज्य विजित राजा को कर देते थे, वे अब अंगरेजों 
को कर देने लगे और अंगरेजों .के श्रधीन द्वो गये। कुछ विजित 
राज्य भी अंगरेजों को कर देने लगे और उनके मित्र बन गधे | 
साम्राज्य को बढ़ाने वाले सदा अपनी युद्ध-कुशलता और वीरता पर 
ही निर्भर नहीं रहते | वे अपने विपक्षी के दगाबाज नोकरों को मिला 
लेते हैं। कुछ दशाओं में यहाँ भी ऐसे लोग राजा या नवाब बना दिये 
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गये । इस प्रकार मारतवर्ष में कई प्रकार के देशी राज्य हैं ' कुछ 
राज्य बहुत पुराने और प्रतिष्ठित हैं। कुछ नये राज्यों की नींव 
विश्वाधघात और देशद्रोह पर पड़ी है ।!६8 स्मरण रहे कि पुराने 
राज्य मी श्रव एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्य को ही कृति हैं; 
उनका जो स्वृतन्त्र स्वरूप पहले था, वद्द विलुप्त ६ं। गया हे। और, 
उनकी वर्तमान राजनैतिक स्थिति अंगरेजी अमलदारी का प्रसाद है| 
इसका विशेष विचार शआगे किया जायगा। 
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अगर हम सारे हिन्दुस्तान के अ्रंगरेजी ज्ञिज बनादे' तो कुदरती 
तौर पर हमारे साम्राज्य का पचास साल भी टिकना सम्भव न होगा । 
खेकिन अगर हम कुछ देशीं रियासतें, बिना किसी तरद की राजनैतिक 
सत्ता के, अपने साम्राज्य के औजारों की तरह कायम रख सके तो इम 
तब तक हिन्दुस्तान पर अपनी इद्ृमत कायम रख सकेंगे जब तक छि 
योएप में हमारी समुद्री ताबतत सबसे ऊपर बनी रहेगो । 


सर जान साज्नकम 


श्राज देशी राज्य का शासक ब्रिटिश ग्रवमेंन्ट की नीति से दब॒कऋर 
श्रोर साथ ही उसकी फौज से सुरक्षित द्वोकर प्रजा के श्रधिकारों की 


. # भूगोल; देशी राज्य अंक! । 
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श्रदद्देलना करता है । पहले डक स्तिएु यह सम्भव नहीं था। विटिश 
शासन के न द्वीते हुए उसकी मनोवृति दूसरी ही थी; उसको प्रजा पर 
निर्भर रहना पढ़ता थां और भ्रजा का मुँह ताकना पढ़ता था । 


--पुरुषोत्तमदास टंडन 


सन १८५७ की घटना श्रो ने ब्रिटिश अधिकारियों को अपनी भार- 
तीय शासन सम्बन्धी नीति पर तथा देशी राज्यों सम्बन्धी अपने 
व्यवहार पर गम्मीरता पूवंक विचार करने को बाध्य किया । यद्यपि 
विगत वर्षो' में, कम्पनी के शासन-प्रवन्ध में ब्रिटिश सरकार का हस्त- 
क्षेप उचरोचर बढ़ता गया था, यहाँ तक कि अन्त में वद्द बहुत-कुछ 
अधीन संस्था की तरद्द हो गयी थथी, तथापि शासन में नाम तो कम्पनी 
का ही था, जो मूलतः एक व्यापारी संस्था थी। श्रव ब्रिटिश श्रघि- 
कारियों को उसके नाम से राजकाज होना ठीक न जचा | श्रत: उसका 
तथा उसकी ठंचालक समिति ( बोड-आफ-डायरेक्टर्स ) और नियंत्रण 
समिति ( बोर्ड-आफ-कंट्रोल ) का अन्त किया गया। भारतीय शासन 
का सीघा सम्बन्ध ब्रिटिश पालिंमेंट से स्थापित किया गया | भारतवर्ष 
के प्रधान शासक गवरनंर-जनरल को वायसराय ( राजप्रतिनिधि ) भी 
कहा जाने लगा। भारतीय शासन कार के निरीक्षण ओर नियंत्रण के 
लिए, एक राजमंत्री (मारत मंत्री) और उसकी सभा (इंडिया कौंसिल) 
की युष्टि की गयी 

अब देशी राज्यों की वात ले। कम्पनी के दुदिनों में, अधिकांश 
राजाओं ने अपनी मिन्नता का कर्तव्य पूरी तरह निभाया, यद्यपि इससे 
वे भारतवर्ष की मुक्ति में बाघक, और फलतः मावी विवेकशील 
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मारत-सनन्‍्तान की दृष्टि में राप्ट्रद्धित-घातक सिद्ध हुए। यदि इन 
राजाओं ने अंगरेजों का साथ न दिया होता तो मारतवर्ध का सन्‌ 
१८५७ से पीछे का इतिहास कुछ और ही द्ोता। भारतवर्ष का बड़ा 
मांग ब्रिटिश भारत न द्वोता, देश स्वाघीन होता, और केन्द्रीय सत्ता 
स्वदेशी द्ोती, कुछ स्थानों में आन्तरिक स्वतंत्रता का उपयोग करने 
वाले राज्य भी द्वोते पर वे इद्धलेंड-नरेश को सम्राट न मानते तथा 
ब्रिटिश पालिंमेंट के नियंत्रण में न आये होते । 

यद्यपि श्८५७ की घटना ने कुछ अंगरेजों को देशी राज्यों की 
ओर से चौकन्ना भी किया, प्रायः अधिकारियों ने उनकी “वफादारी' से 
प्रभावित होकर यद्दी विचार किया कि उन्हें मित्र बनाकर रखने में ही 
अंगरेजी राज्य का हित है, संकट के समय में उनका सहयोग बहुमूल्य 
होगा; अतः न केवल उनका अस्तित्व बना रहे ( उन्हें अंग्रेजी राज्य 
में न मिलाया जाय ), वरन्‌ उन्हें यथा-सम्मव संतुष्ट भी रखा जाय। 
साम्राज्यवादी अंगरेजों ने अनुभव किया कि 'देशी नरेश हमारे बल को 
बढ़ाने वाले हैं, न कि घटाने वाले [? ब्रिव्श सरकार की ओर से 
नियुक्त स्ब-प्रथम वायठराय लाड् केनिंग ने ( जिसे सन्‌ १८४५७ की 
घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव था, और जो कम्पनी के शासन-काल में 
अन्तिम गवर्नर-जनरल था ) कहा था कि “यदि गदर के तूफान में 
देशी राज्यों ने बांध का काम न दिया होता तो वह ( तूफान ) हमारी 
सारी उत्ता को बहा ले गया होता ।! 

देशी राज्यों उम्बन्धी भावी नीति का विचार करने में इस आशंका 


का भी वड़ा प्रभाव पड़ा कि यदि उन्हें अंगरेजी राज्य में मिला लिया 
षू 


३७ देशी राज्य शाप्तन 


जाता है तो समस्त भारत में एकयूत्रता और संगठन हो जाने से, 
अंगरेजी राज्य के लिए बहुत खतरा हो सकता है। इसलिए: ब्रिटिश 
नीतिशों ने यही ठीक समझा कि भारतवर्ष को राजनैतिक दृष्टि से दो 
ठुकड़ों में विभक्त रखा जाय, जो एक दूसरे से भिन्न प्रकार के हों । 
ये विचार हैं, जिनको ध्यान में रखकर महारानी विक्टोरिया की 
' सनू १८५८ की घोषणा के देशी राज्यों सम्बन्धी निम्नलिखित शब्दों का 
वास्तविक अर्थ समझा जा सकता है--'ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने उनसे 
जो संघियाँ या प्रतिशञाएँ की हैं, वे सब हमें मान्य हैं, इम उनका श्रच्छी 
तरह पालन करेंगे। हम आशा करते हैं कि देशी राज्यों की ओर से 
भी इस विषय में ऐसा ही कर्तव्य पालन किया जायगा | हम अपने 
वर्तमान (भारतीय) राज्य का और अधिक विस्तार नहीं चाहते । जब 
कि हम अपने राज्य या अधिकारों पर किसी को आक्रमण न करने 
देंगे, हम दूसरों के (राजाओं के) राज्य या अधिकारों पर भी कोई 
आधात न होने देंगे | इम देशी राजाशों के श्रधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा 
का अपने अधिकारों तथा मान-प्रतिष्ठा की तरह सम्मान करेंगे |? 
सन १८४७ के बाद देशी राज्यों को ब्रिटिश भारत में मिलाना 
बन्द कर दिया गया ।६8 परन्तु इस समय से भारतीय राजा महाराजाशओों 


# यहो नहीं, श्रावश्यकता सममने पर सरकार ने कितने ही नये राज्य भी 
बनाये । उदाइरुणवत्‌ जैसा श्री० प्यारेलाल जी ने लिखा हैं, मध्यप्रान्त में, १८१५८ में 
वेशवा द्वारा भ्रन्तिम रूप से छोड़े हुए मरहठा राज्य के पुनरुत्यान को रोकने के लिए, 
राजपूत रियासतों की स्थापना ही ठीक नीति मालूम हुई; और इस प्रकार इस 
विस्तृत अदेश का अत्येक भाग, बहाँ घरेलू और लूट-खसोट को लड़ाश्यों ने सब 
प्रकार के राजनैतिक चिन्हों को विलुप्त कर दिया था, एक संगठित सत्ता के अघीन 
किया गया और इन खंढदरो में से कम नहीं, १४५ रियासतें पेदा हुई । 
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की वेघानिक स्थिति में भारी परिवर्ततव दो गया। पहले राज्यों का 
सम्बन्ध उस कम्पनी से था, जो स्वयं ठत्ताघारी न यी, वरन्‌ ठव शासन- 
अधिकार इज्जलैंड-नरेश से प्राप्त किये हुए थी । बढ़े-बढ़े राज्य इस 
कम्पनी के स्वतंत्र मित्र ये | श्रव॒ वे राज्य इज्जलेंड-नरेश के उंरक्षित 
और अधीन हो गये, जिसकी अ्रपनी प्रभ्ुता और सचा स्पष्ट तथा 
असंदिग्ध दे श्रोर जिसके पास आवश्यकता द्वोने . पर काम में लाने के 
लिए विशाल सेनिक बल भी है | छोटे-छोटे नरेशों को तो श्रव 
जागीरदार या तालूकेदार की द्वी स्थिति में लाने का प्रयत्ञ किया जाने 
लगा | बाड्ड केनिंग ने १६० राज्यों के नरेशों को दत्तक पुत्र लेने का 
अधिकार प्रदान करने वाल्नी उनदें दीं, उन सनदों में यह स्पष्ट कर दिया 
गया कि देशी राज्यों में कुशासन या श्रन्य अत्याचार होने पर, सरकार 
इस्तक्षेप करेगी । 

अब हम उस नीति का तनिक विस्तार से विचार करें, जो ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीय शासन -प्रवन्ध अपने हाथ में लेकर देशी राज्यों के 
साथ वर्ती। उसे “आश्रित सहकारिता नीति? * अ्रथवा "मेल श्र 
सहयोग”? + की नीति कद्दते हैं। इसका आशय है कि देशी राज्य और 
ब्रिटिश सरकार एक-दुसरे के सद्दायक तो हैं, परन्तु देशी राज्य ब्रिटिश 
सरकार के आश्रित हैं, वरावरी के नहीं | इधलिए ब्रिटिश सरकार इनके 
शासन-प्रवन्ध में जब चाहे हस्तक्षेप कर सकती है, ये उसके शासन-क्रार्य में 
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नहीं कर सकते | इसी के उछाथ अब राजाश्ों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व 
का छिद्धान्त माना जाने लगा, श्रर्थात्‌ यदि भारत-सरकार किसी देशी 
राज्य के शासन से बहुत असन्तुष्ट हो तो वद्द दंड-स्वरूप उसके राजा 
को गद्दी से उतार दे, यह नहीं कि उस राज्य से युद्ध करे, श्रौर उसे 
परास्त करके अंगरेजी राज्य में मिला ले। इससे देशी राजाओं का 
गोरव बहुत घट गया, वे एक सरकारी कर्मचारी की स्थिति में आ गये, 
जिसे असन्तोधषजनक कार्य करने की दशा में पदच्युत या बर्खात्त किया 
जां सकता है| इसका परिणाम यद्द हुआ किराजाशों को अपने अस्तित्व 
के लिए. जनता के वजाय सरकार को प्रसन्न रखने की चिन्ता बहुत 
रहने लगी, और अनेक दशाश्रों में यद्द सर्वथा सम्भव हुआ है कि प्रजा 
को अप्रसन्न और कष्ट-पीड़ित रखने वाले नरेश केवल सरकार को खुश 
रखने के कारण अपने पद पर दृढ़ रहे। साधारणतया उनके राज्य 
को अंगरेजी राज्य में मिलाये जाने का डर नहीं रहा.। औरस पुत्र न 
दोने की दशा में राजाओं को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का 
अधिकार हो गया, इसके लिए उन्हें सनदे दे दी गयीं। इस प्रकार 
राज्यों की स्थिति दृढ़ हो गयी, उनके क्षेत्र का हास होना रुक गया, 
जो कम्पनी के शासन-काल के श्रन्तिम भाग में विशेष रूप से हुआ 
था। क्योंकि सरकार ने साधारणतया यह छिद्धान्त कर लिया कि 
कुप्रवन्ध, वेवफाई या अन्य राजनेतिक श्राघार पर किसी राज्य को 
अँगरेजी इलाके में न मिलाया जाय, उस्त पर इस बात की नेतिक 
जिम्मेदारी आगयी कि देशी राज्यों में एक दृद तक सुशासन, शान्ति 
और व्यवस्था दो, जान-माल की रक्षा रहे तथा नागरिकों को अपने मूल 
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अधिकारों के उपमोग में कोई बराघा उपस्थित न हो। सरकार ने इस 
श्रोर कितना कम ध्यान दिया है, यद्द सर्व-विदित हे । 

ऊपर क॒द्दा गया है कि सन्‌ १८५७ के बाद देशी राज्यों को अंगरेजी 
राज्य में मिलाने की नीति प्राय; त्याग दी गयी | परन्तु इसके साथ दी 
अब सरकार देशी राज्यों में उच्च पदों पर काम करने के लिए. सरकारी 
कमेचारी श्रघिक देने लगी, दीवान नामजद करने लगी, और रेजीडेरटों 
द्वारा उनके गुप्त रहस्यों का परिचय प्राप्त करने ओर राज्यों के आन्तरिक 
शासन पर कड़ा नियंत्रण रखने लगी । मतलब यह कि श्रव अंगरेजी 
राज्य का भोगोलिक चुोत्र बढाने के बजाय केन्द्रीय सचा का अधिकार 
बढ़ाने का प्रयत्न अधिकाधिक द्ोने लगा | ब्रिटिश सरकार ने न केवल 
कम्पनी का स्थान ग्रहण किया, वरन्‌ वह अपने आपको दिल्ली के 
सम्राट का भी उत्तराधिकारी मानने लगी | सर्वताघारण में इस बात 
की विशप्ति करने के लिए सन्‌ १८७६ ६० में मद्दाराणी विक्टोरिया ने 
केसरे हिन्द? अर्थात्‌ भारत की साम्राशी? ( ऐम्प्रेत आफ इन्डिया ) 
की उपाधि घारण की। $ जनवरी १८७७ को दिल्ली में धूम-घाम से 
एक दरबार हुआ, और उसमें इसको घोषणा की गयी। यद्द घोषणा इस 
बात का ज्वलंत प्रमाण है कि श्रव देशी नरेशों का दर्जा बहुत नीचा 
माना गया। 'इम्पीरियल सर्विस ट्रुप्स! * की व्यवस्था से भी राजाश्ों की 
शक्ति और अधिकार कम हो गये । इस व्यवस्था के अनुस्तार बड़े-बड़े 
राजा अपने खचं से, निर्धारित सेना रखने लगे, परन्तु इस सेना की 


* इसका अथ है साम्राज्य-सेवी सेना। इसे अब 'इडयन स्टेट्स फोर्सेज! 
( भारतीय राज्य सेना ) कद्दते है । 


श्र देशी राज्य शासन 


शिक्षा और कवायद ब्रिटिश अफसरों की देखरेख में होती है, और 
यह हर ठमय भारत-सरकार की सहायता के लिए प्रस्तुत रहती है। 
लाडे कर्जन ने कई प्रसंगों में देशी नरेशों को खूब डाद बतलाई थो 
तथा उन्हें सुधार करने के लिए कहा था। राजकुमारों की शिक्षा के 
लिए भी अब सरकार ने अपनी व्यवस्था आरम्म कर दी, ये शिक्षा- 
ठंस्थाएँ ऐसी ही ई कि भावी नरेशों में पहले से ही अंगरेज सरकार 
के प्रति श्रधीनता तथा राजमक्ति की भावना जड़ पकड़ ले | 

यद्यपि लोगों ने विशेष ध्यान न दिया, केन्द्रीय सता क्रमश: प्रगति 
करती रद्दी | रेल, तार, डाक का प्रबन्ध करने में देशी नरेशों के श्रघि- 
कार में स्वभावतः कमी हुई। सरकारी, या सरकार द्वारा नियंत्रित 
कितनी द्वी रेलवे लाइने' कई-कई राज्यों में से होकर जाती हैं, रेलवे 
लाइन, उसके दोनों तरफ की निर्घारित भूमि, रेलवे स्टेशन और पुल 
झादि पर सरंकार का अधिकार रहता है, और वही इस ज्षेत्र में 
पुलिस ओर न्याय का प्रवन्ध करती है। यदहदी बात उन नहरों के विषय 
में है, जो सरकार की निकाली हुई, ओर देशी राज्यों में होकर बहती 
हैं | सेनिक आवश्यकत्तों के आधार पर केन्द्रीय उुत्ता ने देशी राज्यों में 
अपना पेर फैलाया है। कितने द्वी देशी राज्यों में छात्रनियाँ हैं, उनके 
आसपास बाज़ार लग गया, ओर बस्ती दो गयी, जो क्रमश३ बढ़ते- 
बढ़ते खासे बड़े शहर वन गये। इनके चारों ओर बहुत-सी जगह 
खुली पड़ी रहती है, जिससे ये स्वास्थ्यप्रद रहें | जब तक इन स्थानों में 
छावनी रद्दती दे, इनमें सरकार का दी प्रवन्ध द्ोता है, देशी राज्यों 
का नहीं | इसी प्रकार बड़े राज्यों में रेज़ीडेंट, या कई छोटे-छोटे राज्यों 


न 
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के छमूह के लिए एक एजन्ट रहता है, उसके निवास-त्यान के पास 
कुछ सेना, पुलिस, स्कूल, श्रस्पताल आदि होने से वह भी एक नगर 
का स्वरूप घारण कर लेता है | इस ('रेजीडेन्सी?) में भी सरकारी 
कायदा-कानून चलता दै। पुनः देशी राज्यों में रहने वाली ब्रिटिश 
प्रजा पर, तथा ऐसे स्थानों में जहाँ व्यापार शआ्रादि के कारण बहुत-से 
अंगरेज रद्दते हों, त्रिटिश भारत के दी कानून का व्यवद्दार द्योता है| 
ब्रिटिश भारत का कोई भ्रपराधी यदि किसी देशी राज्य में भाग जाय 
तो उसके नरेश की श्राज्ञा से पकड़ा जाकर ब्रिटिश भारत में भेज 
दिया जाता है | श्रधिकांश राजाओं को अब अपना सिक्का ढालने की 
अनुमति नहीं है, जिन राज्यों का अपना स्वतंत्र सिक्का है भी, उन्हें 
अपने यहाँ अंगरेजी दपये को वद्दी स्थान देना पड़ता है, जो उसे 
ब्रिटिश भारत में है | ग्रावश्यकता समझने पर सरकार छिसी नरेश को 
गद्दी से उतार कर उसकी जगदह्ट उसके किसी सम्बन्धी को पदारूढ 
कर देती है। वह वहाँ के लिए. किसी को एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त 
करने का भी अधिकार रखती है। देशी नरेशें की नाबालगी में वह 
राज्य के शासन का प्रबन्ध करती है, या रीजेन्सी द्वारा करवाती है। 
इससे स्पष्ट है कि यद्यपि सन १८५७ के बाद देशी नरेशों को अपने- 
अपने राज्य गँवाने की (अंगरेजी राज्य में मिलाये जाने की) आशंका 
बहुत कम रही, तथापि उनके शासन सम्बन्धी अधिकार कम होते गये, 
और केन्द्रीय सत्ता का प्रभुत्व बढ़ता गया; यहाँ तक किवे प्रायः 
ब्रिटिश सरकार के इशारे पर काम करने वाले रद्द गये | यों तो यह 
क्रम अब तक चला जा रहा है, परन्तु बीसवीं शताब्दी में, इस विषय 
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में कुछ नयी वातों का प्रभाव पड़ने लगा |] इस का विचार श्रागे किया 
जायगा | 

इस प्रकार इमने देखा कि देशी राज्यों के सम्बन्ध में सरकार को 
नीति समय-समय पर बदलती रही | सरकार ने अपने हित ओर स्वार्थ 
का विचार करके कभी उनके प्रति उदासीनता या अन्हस्तक्षेप का 
व्यवहार किया, कभी उन्हें अपना सद्दायक और मित्र कहा, और पीछे 
खुविधा होने पर उन्हें अपना आश्रित बना डाला। कमी उनके 
राज्य को अपने राज्य में मिला लेने की ओर तेजी से कदम" 
बढ़ाया, ओर कभी उनके राज्यों को ज्यों का त्यों बनाये रखने का 
निश्चय किया | 

नीति-परिवर्तन सम्बन्धी यह कथन सरकारी तौर पर मी पुष्ट दो 
चुका है। मटिग्यू-चेम्ठफोर्ड रिपोट (१९१८) में कहा गया है--'देशी 
राज्यों सम्बन्धी सरकारी नीति समय-समय पर बदलती रही है | किसी 
समय पर यह नीति थी कि अपने दायरे के वाहर वाले किसी मामले में 
सरकार कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करती थी | यह नीति यहाँ तक बदली 
कि लाइडं हेस्टिग्ज ने देशी राज्यों झो अपनी अधीनता में लाकर 
आन्‍्तरिक व्यवस्था में उन्हें स्वाधीन रख छोड़ने की नीति (च्रर्थात्‌ 
सवाडिनेद आइसोलेशन' की नीति ) प्रचारित की । आगे चलकर यह 
नीति भी बदल दी गयी और उसके स्थान पर राज्यों ओर भारत- 
सरकार के बीच में इस समय की प्रचलित नीति स्वीकृत हुईं, जिसका 
मतलब यह था हि राज्यों को प्रधान सचा ( मारत-सरकार ) के साथ 
मेल और सहकारिता करनी चाहिए |? 
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सरकार के अन्तिम नीति-परिवर्तत के कारण पर छुछु प्रकाश 
डालना आवश्यक है। उसे देशी राज्यों से मेल और सहकारिता की 
विशेष आवश्यकता क्यों हुई ? देश भर में राष्ट्रीय श्रान्दोलन करने 
वाली मद्दान उंस्था कांग्रेस का जन्म सन्‌ श्य८५ ई० में हो चुका था | 
आरम्भ में उसकी नीति सुधारों के लिए प्रार्थना-पत्र या डेप्यूटेशन 
जने की रही | परन्तु इसे विशेष सफलता न मिली । यही नहीं, 
ठरकार ने जनता की राजनैतिक जागृति को दमन करने का प्रयत्न 
किया | इससे एक भ्रोर देश में कुछ हिन्सक क्रान्ति की घटनाएँ हुई 
ओर दूसरी ओर शासन-छुधार का श्रान्दोलन बढ़ता गया। इससे सर- 
कार चिन्तित हुई। कांग्रेठ का जोर बढ़ता गया। सरकार को भी 
अपनी शक्ति बढ़ाने की फिक्र हुईं | उसने ऊपरी मध्य वर्ग के लोंगों को 
राष्ट्रीय आन्दोलन के विरुद्ध उमारा। उसने मुसलमानों, और सिक्‍खों 
को तथा इरिजनों आदि निम्न जातियों को सवर्ण हिन्दुओं के विरुद्ध 
खड़ा करने, और यथा-सम्मव इन समी को श्रपनी ओर मिलाने की 
कोशिश की। परन्तु राष्ट्रीय आन्दोलन की गति निरंतर बढ़ती गयी | 
यह देख कर अब उधने देशी राजाशं का सहयोग प्राप्त करने तथा 
अपना मोर्चा और अश्रघिक मज़बूत करने को सोची | लार्ड कर्जन ने 
सन्‌ १९०० में भारत-मंत्री को सुचित किया कि मेरा निजी विश्वास हैं 
कि कांग्रेस न होने वाली है, और “मेरी प्रवल अमिलाषा हैं कि में 
इसको नष्ट करने में सद्दायक हो सकूं। इसके प्रभाव को नष्ट करने के 
लिए देशी नरेशों को ठंगठित करना आवश्यक है |? लाड मिण्टों ने 


भी कांग्रेत का प्रभाव और शक्ति घटाने के लिए शन्यान्य उपायों में 
द्‌ 
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शा 


देशी नरेशों का सहयोग प्रासकरना आवश्यक समझा। उसने सन 
१६१७ में उनकी एक सभा इसलिए आमंत्रित की थी कि भारतवर्ष में 
बढ़ते हुए 'राजद्रोह? को दमन करने के उपायों पर विचार किया जाय। 

इस के अतिरिक्त एक वात और भी द्दो गयी, जिससे सरकार को 
देशी राज्यों से प्रीति बढ़ी | सन १९१४ ई० में (प्रथम) योरपीय महा- 
युद्ध छिड़ गया । इद्धलेंड के सिर पर संकट खेलने लगा | उसे जन-घन 
की अपरिमित श्रावश्यकता द्वो गयी | उठने मारतवासियों से मद्यायुद्ध 
के लिए. भरसक त्याग करने के लिए ह्वृदयग्राह्दी अपील कीं | भारतवष 
निधन या, तयापि भावी उत्कष का आश्वासन पाकर इसने भरसक 
सद्दायता की | अंगरेजों ने देखा कि ब्रिटिश भारत की बहुत सी जनता 
का रुख उनकी ओर अच्छा नहीं है, वहाँ गत वर्षो में राष्ट्रीय आन्दो- 
लन रहद्दा हे, श्रतः उसकी सहायता श्रन्ततः नपी-तुल्ी ही होगी | हाँ, 
राजा लोग अपने-अपने राज्य की सम्पूर्ण सम्पत्ति के स्वामी हैं, और वे 
जनता को दवाकर, उसके भावों की परवाद्द न करके भी रख क्षेत्र में खूब 
जन-घन की आहुति प्रदान कर सकते हैं। निदान, सरकार ने उन्हें 
अपनी ओर मिलाने के लिए. विशेष ध्यान दिया | उसकी इस समय 
की, देशी राज्यों सम्बन्धी नीति प्रेम या आवक्ति नीति! * कही 
जा सकती है। 

अब नरेशों की दृष्ठि से विचार करे'। उनका ब्रिटिश साम्राज्यशाही 
से मेल करने में क्या विशेष हेतु था ? देश में जो राजनेतिक जाति 
और प्रजावन्त्र के भाव वढ़ रहे थे, इसमें नरेशों को अपने लिए, खतरा 
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प्रतीत द्वोता था | उन्दोंने गोंचा कि राष्ट्रीय आन्दोलन की लहर 
ब्रिटिश भारत की सीमा तक परिमित न रहेगी। जल्दी या कुछ देर में 
बह देशी राज्यों में भी आकर रहेगी, और उनके निवासी अपने-अपने 
श्रधिकारों की प्राप्ति के लिए आन्दोलन करने से न रुके रहेंगे, उस 
दशा में हमारी यद्द मनमानी हक्ूमत, यह विलासिता और यह ऐश्वर्य 
कहाँ रहेगा। वे प्रति-क्रियावादी तो थे द्दी, उन्द्दोंने सरकार की सहायता 
करने में कोई कसर न उठा रखी | राजाओं की सद्दायता सरकार के 
लिए. गव॑ और आनन्द का कारण हुई; उसका उनकी ओर भुकना 
स्वाभाविक द्वी था | 

ब्रिटिश भारत की परिस्थिति भी इसमें सहायक हुईं। यहाँ की जनता 
अंगरेजों भौर मित्र-राष्ट्रों के मुह से छोटे राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और 
आत्म-निर्णय के सिद्धान्त आदि की बातें सुन कर तथा आयलेंड 
को स्वराज्य पाते देखकर अपने जन्मसिद्ध अधिकार स्वराज्य पाने को 
उत्सुक थी | .उसे सन्‌ १९१७ ई० में भारत-मंत्री द्वारा पालिमेंठ में की 
हुई घोषणा” में शासकों की हिचकिचाइट और संदेह की भावना 
प्रतीत हुईं, ओर उस घोषणा के फल-स्व्ररूप जो मांट-फोर्ड ( मटिग्यू- 
चेम्तफोंड ) योजना प्रकाशित की गयी वह भी अस्न्तोषप्रद रही | 
इसी समय अधिकारियों ने 'रोलेट ऐक्ट” नाम से कुप्रसिद्ध दमनकारी 


अघोपया का आशय यह था--“ब्रिटिश सरकार की नीति शासन के प्रत्येक माग 
में अधिकाधिक भारतीयों को स्थान देने तथा क्रमशः स्वराज्य संस्थाओं की वृद्धि 
करने की दे, जिससे भारतवर्ष ज्िटिश साम्राज्य का अंग रइता हुआ धीरे-धीरे उत्तर- 
दायित्वपूर्ण शासन प्राप्त कर सके । क्रम क्रम से द्वी इस नीति में उन्नति दो सकती 
है, ब्रिटिश सरकार तथा मारत सरकार पर ही भारतीय जनता के कल्याण और उन्नति 
का उत्तरदायित्व दे । इसलिए वे द्वी पत्येक उन्नति क्रम का निश्चय करेंगी ।? 


४४ देशी राज्य शासन 


कानून का, लोक-प्रतिनिधियों का घोर विरोध होते हुए, निर्माण 
किया | इस पर जनता ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह और 
असहयोग का मार्ग अवलम्बन किया | सरकार ने आन्दोलन को दवाने 
के लिए स्वयं तो मले-बुरे अनेक उपाय किये ही, उसने इस कार्य में 
राजाशओ्रों का भी सहारा लिया | 

श्रव तक सरकार शासनउद्धति में यथेष्ट सुधार न करने के लिए 
हिन्दू-मुछलिम प्रश्न की आड़ लेती थी, परन्तु श्रतहयोग शआन्दोलन के 
समय प्रकट हो गया कि इन दोनों जातियों का मेदभाव दूर द्वोकर 
पारस्परिक उमझकोता दो सकता है। उघर जनता में श्रसंतोष बना ही 
था, शऔर मांट-फोड सुधारों से उसका निवारण नहीं हुआ था। ऐसी 
दशा में ब्रिव्श अश्रधिकारियों ने देशी नरेशों का प्रश्न उठाकर अ्रपनी 
कूटनीतिज्ञता का खूब परिचय दिया । जहाँ पहले सरकार देशी नरेशों 
को देश की राजनीति में भाग लेने से दूर रखा करती थी, अब व्यव- 
स्थापक सभा में शासन सुधारों का प्रस्ताव उपस्थित द्वोन पर सरकार 
की श्र से तत्कालीन गणह-मंत्री सर मेलकम हेली साहब कहते हैं कि 
धप्रथम प्रश्न यह है कि क्या देशी नरेश, जहाँ तक उनके सम्बन्ध की 
बात आती हे, मारतीय व्यवस्थापक मंडल को उत्तरदायित्व सौंपा 
जाना स्वीकार करेंगे !? * 

यही नहीं, अब सरकार ने देशी नरेशों को एक संगठन में लाने 
का भी विचार किया | सन्‌ १६२१ में नरेन्द्र मंडल स्थापित किये जाने 
का रहस्य इसी वात में है । इसके संगठन और कार्य-पद्धति आदि के 
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सम्बन्ध में विस्तार से आगे लिखा जायगा | 

प्रकृति के प्रवल प्रवाह को कृत्रिम कमजोर बाँघ कैसे रोक सकता 
है! स्वतंत्रता का युद्ध पक वार अच्छी तरह आरम्भ द्वो जाने पर 
चलता ही रहता है | ब्रिटिश सरकार और देशी नरेशों का गठबन्धन 
हो जाने पर भी राष्ट्रीय श्रान्दोलन बन्द न हुआ । देशी राज्यों में भी 
आन्दोलन कौ प्रगति होते रहना स्वाभाविक था | जनता स्वेच्छाचारी 
नीति का विरोध और उत्तरदायी शान की माँग करने लगी। कई 
राज्यों में प्रजा परिषद, प्रजा मंडल या लोक परिषद आदि बन गयीं 
ओऔर शासकों का ध्यान उन्नतिमूलक कार्यो' की ओर दिलाने लगी | 
सन्‌ १९२७ ई० में अखिल भारतवर्षीय देशी राज्य लोक परिषद कौ 
स्थापना हो गयी, जिसका उद्देश्य समस्त बेच और शान्‍्त उपायों से 
देशी राज्यों में उत्तरदायी शासन प्रचलित करना है | काँग्रेस ने भी 
अपनी परिस्थिति और शक्ति के अनुसार इस काये में योग दिया है। 
परन्तु इन बातों का व्यौरा श्रागे के लिए छोड़कर हमें अभी तो यही 
विचार करना है कि नरेशों ने विगत वर्षो' में संगठित द्ोकर क्या-क्या 
कार्य किया | 

सन्‌ १९२७ में जत्र कि ब्रिटिश भारत के शासन-छुघारों के धम्बन्ध 
'में विचार करने के लिए, 'ठाइमन कमीशन? नियुक्त हुआ तो नरेशों ने 
इस विषय की जाँच की जाने की माँग की कि उनका ब्रिटिश-सरकार से 
कैसा सम्बन्ध रहे | इछ पर सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की, जिसे 
उसके सभापति के नाम पर बटलर कमेटी कहते हैं। इसके सम्बन्ध में 
विशेष आग लिखा जायगा | यहाँ उंक्षेप में यही कहना दे कि कुल 


ध६ देशो राज्य शासन 


मिलाकर कमेटी की सिफारिशें नरेशों कौ इच्छानुसार न थीं; वे 
अमन्तुष्ट रहे । उन्होंने इड्धलेंड में अपने पक्ष का प्रचार किया, जब कि 
वहाँ साइमन कमोशन की रिपोर्ट पर विचार द्योकर, नये शासन-विधान 
की योजना बन रद्दी थी। इसके प्रत्युत्तर में काँग्रेठ, भौर देशी राज्य 
लोक परिषद ने भी अपनी शक्ति भर आन्दोलन किया | परन्तु इनके 
पास ऐसे साधन कहाँ थे, जैसे राजाश्रों को सहज ही प्राप्त थे | फिर, 
अंगरेज अधिकारी भी तो राजाओं की ही ओर कुकने में अपना हित 
मानते ये | अस्तु, वहाँ यह विचार होने लगा कि भारतवर्ष का भावी 
शासन संघ-शासन के रूप का हो। सन्‌ १६३५ ई० में जो विधान 
बना, उसमें देशी नरेशों का आवश्यकता से कद्दीं श्रधिक लिद्दाज रखा 
गया | उसका विचार अन्यन्र किया गया है। संयोग की बात है कि 
किसी भी भारतीय दल से संघ का यह ढाँचा पसन्द न किया, यद्यपि 
विविघ दलों के अपने-अपने कारण अलग थे । फिर, बतंमान योरपीय 
मद्ययुद्ध आ पहुँचा ओर संघ स्थापना का प्रश्न ही स्थगित द्दो गया । 

इ महायुद्ध में भी नरेश जी खोलकर ब्रिटिश सरकार की सहा- 
यता कर रहे हैं। उनकी सम्रादमक्ति के पीछे उनके अस्तित्व का 
प्रश्न है। अधिकतर नरेश अभी तक भी ब्रिटिश सरकार के ही 
सहारे अपने पद पर बने रहना और अपनी स्वेच्छारिता को बनाये 
रखना चाहते हैं। प्रजा के प्रति उत्तरदायी होने, उसकी सहानुभूति 
ओर उन्नति को अपना बल समभने तथा जननी जन्मभूमि के प्रति 
अपना मद्दान कतंव्य पालन करने की भावना बहुत कम में है । 


लक 


पाचवाँ अध्याय 


हू ्चछ बिक प् 

संधियाँ ओर सनदें 
लिन्‍्दें संघियाँ कहा जाता है, वे कोई बरावर वाक्ों के सुल्तदनासे नहीं 
हैं।वे तो दान दो हुई चोजें हैं, जिनमें दाता ने अपनी इच्छा के अनुसार 


शर्तें” और पावन्दयाँ क्गादी हैं। ये ज्यादहतर या खारी-की-सारी 
सावंभौम सत्ता को मजबूत बनाने को खातिर दो हुई रियायतें हैं । 


+-म० गाँधी 

पिछुले दो अध्यायों में संघियों और सनदों का उल्लेख हुआ है । 
आगे भी इनकी चर्चा का प्रसंग आयेगा | इसलिए, इनके सम्बन्ध में 
कुछ विशेष विचार किया जाना आवश्यक है | पहले संधि, सनद और 
इैकाररनामे का भेद जान लेना चाहिए। संधि दो ऐसी शक्तियों 
में दोती हैं, जो एक-दूसरे का स्वतंत्र भ्रस्तित्व मानती हैं, चाहे दोनों 
का दर्जा बरावरी का हो, या एक का दूसरे से कुछ नौचा। 
संधि करने वाले दोनों राज्यों में प्रत्येक का कुछ उत्तरदायित्व होता है, 
नितका संधि की शर्तो' में उल्लेख रहता है। सन्‌ १७५७ से १८१३ 
तक, जब कि भारतवर्ष में अंगरेजी राज्य की जड़ नहीं जमी थी, कम्पनी 
की देशी राज्यों से संघियाँ वरावरी या मित्रता के नाते हुई। किन्तु 
ऐसे राज्यों की संड्या कुल मिला कर केवल -११ है पश्चात्‌ कम्पनी 
की स्थिति दृढ़ हो जाने पर उसने जो संघियाँ कीं, वे देशी राज्यों की 


है (4 देशी राज्य शासन 


अधोनता. की सूचक रहीं, चाहे वह आश्रित पार्थकय हो या. भाश्रित 
सहकारिता । यद्यपि देशी राज्यों की वर्तमान संख्या ४८४ है, उपयुक्त 
संधि-राज्य केवल ४० ही हैं 


संघि-राज्य और उनके साथ संधि होने का समय इस प्रकार है :-- 
अतल्ववर (१८०३), बहांवब्रपुर . (१८३८), भरतपुर (१८०२४), 
बांसवाड़ा (३८१८) -बढ़ौदा (१८०५), भोपाल (१८१८), बीकानेर 
(१८०८), बून्दी (१८१८), कोचोन (१८०९), कच्छु (१८१६), दतिया 
(१८१८ ), देवास बढ़ी और छोटी ( १८१८), घार ( १८१६ ), 
घौलपुर, (१८०६), ग्वालियर (१८०४ और १८४४), हैदराबाद, 
(१८०० और १८५३), इन्दौर (१८०५ और १८३८), जयपुर (१८१८), 
जैसलमेर (१८१८), कशमीर (१८४६), म्लाल्ावाढ़ (१८३८), जोधपुर 
(१८१८), कज्नात (१८७६), करौली (१८१७), खेरघुर (१८३८), 
किशनगढ़ (१८८१८), कोल्हापुर (१८१२), कोटा (१८१७), पतापगढ़ 
(१८१८), मैथूर (१८८३ और १६१३), ओरडा (१८१२), रामपुर 
(१७६४) रंधवा (१८१२), समथर (१८१७), सावंतवाडी (१८१६), 
पिक्‍्कम (१८९४), सिरोही (१८२३) ट्रावंडोर (१८०५) टोंक (१८१७), 
उदयपुर (१८१८) । 

इन्हें छोड़कर अन्य बड़े-बड़े राज्यों को सरकार ने अपनी अधीनता 
में ले लिया, और उनकी रक्षा का वचन देने के लिए सनदें लिख 
दीं। इन राज्यों में प्रभुत्व तो सर्वोच्च सत्ता का स्थापित हुआ, 
हाँ, कुछ शासनाधिकार नरेशों के भी बने रहे । बहुत-से रजवाड़ों ने 
सरकार की अधीनता स्वीकार करते हुए. इकरारनामें लिख दिये हैं । 
इन रजवाड़ों के सरदार आदि अपने उचरदायित्व से, ब्रिटिश सरकार से 
बसे हैं । विविघ राज्यों से जो संधियाँ हुई हैं, उनकी कुछ घाराएँ देश 


संधियाँ श्रौर सनद छ६ . 


काल के अनुसार भिन्न-भिन्न होना स्वाभाविक ही है। तथापि स्थूल 
रूप से संधियों के तीन भेद हैं ;--(१) मित्रता की रंचि, (२) आशभ्रित्त 
पार्थक्य की संधि, और (३) आश्रित सहकारिता की संघि। इनमें से 
प्रत्येक प्रकार की संधि का एक-एक उदाहरण उंक्षेप में आगे दिया 
जाता हद | 


(१) ब्रिटिश सरकार और यशवन्तराव होज्कर में, सन्‌ १८०४ 
में मित्रता और शान्ति की सन्धि हुई। उसकी कुछ धाराएं ये हैं-- 
(क) बिटिश सरकार य्रशवन्तराव होल्कर के विरुद्ध कढ़ाई बन्द करने 
श्रौर उनको श्रव से कम्पनी का मित्र मानने ऋ घचन देती है| यशवन्त- 
राव होलकर मो यह बचन देते हैं कि ब्रद् अब ब्रिटिथ सरकार और 
उनके मित्रों के विरुद्ध लड़ाई बन्द कर देंगे और कोई ऐसा कार्य न 
करंगे, जिससे ब्रिटिश सरकार और उसके मिन्नों को हानि हो। 
(ख) यशवन्तराव द्वोज्कर श्रपने उन सब्र दावों या स्वत्व * को छोड़ते हैं, 
जो ब्रिटिश सरकार यां उसके मित्रों पर हों | (ग) यशवन्तराव टद्वोल्कर यद्द 
बचन देते हैं, कि ब्रिटिश सरकार की स्वीकृति के बिना, किसी योरपियन 
को नौकर न रखेंगे, चाहे वह ब्रिटिश प्रजा हो या न हो । (घ) यशवन्त- 
राव दोल्कर यह वचन देते हैं कि वह सर्जीराव घाटकिया को श्रपने यहाँ 
नौकर न रखेंगे और न उनको अपनी सभा में रखेंगे, क्योंकि वक्त व्यक्ति 
व्रिटिश सरकार का शत्रु घोषित हां चुका है । 

(२) ब्रिदिश सरकार और श्ोरछा में सन्‌ श्८ं१२ में आ्रश्रित 
पाथक्य नीति के श्रभुसार संधि हुई, उसमें कह्दा गया कि श्रोरद्ा के 
राजा महेन्द्र विक्रमादित्य ब्रिटिश सरकार के प्रबल्न श्राश्रय से आना 
चाहते हैं, उनकी प्रार्थना स्वीकार को जाती है। (क) उन्होंने ब्रिटिश 
परकार के प्रति श्राज्ञापालन और अनुराग का भाव प्रकट किया है, 
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अतः वह श्रव से उनके मित्रों की श्रेणी में बिये जाते हैं । तदनुसार उक्त 
राज्ञा उसके मित्रों को अपना मित्र और उप्तके शत्र्शों को अपना शत्र 
समझ्ेंगे, श्रोर किसखो ऐसे राज्ञा या शास्रक को न छेड़ेंगे जो ब्रिटिश 
सरकार का मिन्न हो। वे ब्रिटिश सरह्वार विरोधों व्यक्तियों या उनके परि- 
वार वाल्नों को श्रपना शत्न मानते हुए श्राश्रय न देंगे और न इनसे किप्ती 
प्रकार का सम्बन्ध रखेंगे, बरन्‌ उन्हें पकड़ कर ब्रिटिश सरकार के कर्म 
चारियों के सुपुदं करेंगे । (ख) जो राज्य राजा साहब को अपने पूर्वजों से 
मित्रा है वह सदा उनका दी रहेगा और उनको या उनके वंशर्जों ओर 
उत्तराधिकारियों को इसके भोगने में ब्रिटिश सरकार कमी न छेड़ेगी, श्रोर 
नकिपी प्रकार का कर लेंगी | ब्रिटिश सरकार इस राज्य की विदेशी 
शत्रुओ्नों से रक्षा भी करेगा | (ग) यदि श्रोरछा के राज्ञा को ब्रिटिश सरकार 
के मित्रतराज्यों में से झिसी पर कोई दावा या शिकायत होगी तो वह 
स्वतः उसके विरुद्ध काई कार्यवाही न करके, - त्रिटिश सरझार को 
सूचना देंगे, और सदा इसके निर्णय को मानेंगे | ब्रिटिंश सरकॉर 
भी अपने मित्रों थोर आंश्रितों को भोरदा के राज्ञा के विरूद्ध कार्यवाद्दी 
करने से रोकेगी और उनके ऊूगढ़ों में स्वयं मध्यस्थ बन कर न्याय के 
सिद्धान्तों के अनुसार विचार करेयो। (घ) ब्रिटिय सरकार की 
स्वीकृति बिना राजा अपने यहाँ किसो मी प्रद्धार के योरपियन को नौकर 
न रखेंगे । 


(३) मेसर का राज्य सन्‌ १८३१ ई० से त्रिटिश सरकार के प्रबन्ध 
में था, यद्द १८८१ में यहाँ के राजा चामराजेन्द्र वाढियर को लौढाया 
गया तो श्राश्चित सहकारिता की नीति के अनुसार संधि हुईं, इसकी मुख्य 
शर्ते इस प्रकार थीं:--(क) क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य को 
रहा का भार लिया है, उसे प्रतिवर्ष ( मेसूर राज्य के कोप से ) पेंतीस 
लाख सरकारी रुपये दिये जायेंगे। (ख) चामराजेन्द्र वाडियर के गद्दी 
मिलते समय यहाँ जे। शासनपद्धति प्रचक्चित हो, उसमें कॉम्रिलयुक्त 
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गवर्नरजनरज्न की स्वीकृति बिना, कोई विशेष परिवर्तन न किया जायगा । 
(ग) काप-प्रबन्ध, कर लगाना, न्याय-श्रबन्ध, कृषि उद्योग या व्यापार 
का प्रोत्साइन, राजा साहब के हित, प्रजा के सुख, तथा राजा और सरकार 
के सम्बन्ध के विषय में कोसिलयुक्त गवर्नरजनरत जे। परामर्श देंगे, 
उसका पालन छिया जायगा, (घ) यदि किसी समय मटद्टाराजा सेंसर 
इनमें से छिप्तो नियम का पावन न करें, या भंग कर ते कोघिलयुक्त 
गवर्नरजनरज्न को अधिकार होगा कि बह उक्त श्रदेश का ब्रिटिश शासन 
में मिद्वालें या श्रन्य आवश्यक प्रवन्ध करें, जिसस राजप्रचन्ध जन- 
द्ितकारी हे! तथा इस क्षेत्र में त्रिटिश द्वितों और अधिकारों की 
सुरद्ा है । 

यह संधियों की बात हुई | अब्र हम सनद या इकरारनामों का विषय 
लें। इनके भी अनेक भेद हैं। पर एक उदाहरण से इनके स्वरूप 
का कुछ विचार करने तथा उुंधियों से इनका मेद मालूम होने में 
सुविधा होगी | 


सन्‌ १८११ में चरखारी के राजा को जो सनद्‌ दी गयी थो, उसका 
आवश्यक भाग इस प्रकार है :--बुन्देलखणड प्रान्त के रा, सेडंदा 
कटाल्ा आदि परगनों के चोधरियों, कानूनगोश्रों, श्रादि को विदित हो 
कि क्योंकि राजा विक्रमादित्य विज्यय बहादुर ने जो बुन्दल्नक्नण्ड के एक 
पुराने श्रौर पेन्रिक रईस है, जब उुन्देलखयढ ब्रिटिश सरकार के श्रधि- 
कार में आया, तब सब से प्रथम उस अधिकार को मान्य किया और पूर्व 
एजन्ट कप्तान जान बंली के समय ब्रिटिश सरकार को एक इकरारनामा 
( अ्धोनता का स्वीकृति-पत्र ) लिखा''******* इसक्षिए. जिन गाँवों के 
नास साथ की ताक्िका में दिये गये हैं वे सारे अधिकारों सह्दित उपयुक्त 
राजा और उनके उत्तराधिकारियों को दिये जाते हैं। इनकी मालगुजारी 
भर सायर, किल्ने और गढ सब राज़ा के हैं। इनपर ब्रिटिश सरदार 
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कोई कर न लेगी । जब तक राजा और उनके उत्तराधिकारी अपने 
इकरारनामे को शर्तों" का वफादारी से पाक्तन करेंगे, त्रिटिश सरकार उनको 
न छेड़ेगी ओर न इस राज्य पर अधिकार करेगां। यह आवश्यक है कि तुम 
सब उक्त राजा को इस क्ष त्र का स्वामी समझो, और राजा का यह कृतंध्य 
है कि कृषि की वृद्धि करें, जनता की सुख-समस्ृद्धि बढ़ाते हुए अपनी 
उन्नति कर और ब्रिख्शि सरकार के श्राज्ञानुवर्ती बने रहकर अपने सुशासन 
क फत्च का उपयाग दर 

आजकल जब कि जंनता- में बेघानिक सुधारों का आन्दोलन 
बढ़ता जा रहा है, प्रायः राजा लोग ब्रिटिश सरकार के साथ की हुई 
: रंधियों की दुद्ाई देते हैं, और कुछ सरकारी श्रघिकारी भी ऐशा भाव 
प्रकट करते हैं कि संधियों के कारण उनके हाथ बंघे हुए हैं, ओर वे 
देशी राज्यों के भीतरी मामलों में इस्तक्षे7 नहीं कर सकते। इस 
प्रकार इन दिनों संघधियों की बात बार-बार सुनने में आती है। इस 
शम्बन्ध में यह तो पहले कहा द्वी जा चुका है कि वर्तमान ५८४ राज्यों 
में से केवल ४० राज्यों से द्वी संधियाँ हुई हैं। शेष मस्त राज्य तो 
बिना संधियों के ही हैं। और ये संघियाँ भी कैसी हैं ! ये कितनी वार- 
दीन है, यह बात ब्रिटिश सरकार तो अवश्य दी जानती है, और राजा 
महांराजाशओं को भी जानना चाहिए | इनके सम्बन्ध में ठीक द्वी कद्दा 
गया है कि “न तो इनके मूल में कोई विधान है, श्रीर न इनके 
सम्बन्ध में कुछ विवाद उठ खड़ा होने पर उसका निर्णय करने के 
लिए कोई न्यायालय ही है| ये संधियाँ श्रन्तर्यट्टीय धिघान की परिधि 
में मी नहीं आती | एक या दोनों पक्षों की इच्छानुसार इनका शअ्रय॑ 
या प्रयोग किया जाता है | ये वस्तुतः ठंघि-पत्र न होकर एक तरह के 
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नियम-पत्र हैं, जिनके असुसार दोनों पक्षों ने अपना धम्बन्ध बनाये 
रखने का निश्चय किया था। बाद के रीति-रिवराजों से इनमें बहुत 
. परिवतंन द्वो गया । कई अंश वेकाम हो गधे | कुछ नयी बातें खड़ी 
दो गयीं, जिनका निपटारा: सरकार के राजनैतिक विभाग ने अ्रपनी 
इच्छानुसार किया इन निरणणयों का वल संध्रियों से भी बढ़ गया। 
सावंनीम सचा का ज्षेन्न संधियों की अ्रपेक्षा अधिक व्यापक हैं। संधियों 
की मूल बातें उन नियमों में परिणतं हो गयी हैं, जो सभी देशी रिया- 
सतों के साथ सामान्य रूप में बर्ते जाते हैं ।? यह सब होते हुए भी 
राजाओं को शोर से भोलीभाली जनता को डराने या उस पर व्यर्थ 
का रौब जमाने. के लिए. इन संधियों की बात कद्दी जाती है और 
सरकार ज्ञोकद्दित सम्बन्धी अपना कतंब्य पालन न करने के लिए. इनका 
बद्दाना किया करती है । 

यदि संधिरयाँ करते समय उनमें जनता के द्वितों का यथेष्ट ध्यान 
नहीं रखा गया है, तो यह कोई कारण नहीं है कि अब जनता के हितों 
के विरद्ध उनकी दुद्ाई दी जाय | सरकार और देशी राजाश्ं के बीच 
जो संघियाँ हुई हैं, उनके द्वारा एक तीसरे पक्ष ( जनता ) की उन्नति 
और विकास में बाघा उपस्थित होना न कानून से द्वी ठीक है, और न नीति 
की दृष्टि से ही उचित.| पुनः यद्यपि कम्पनी के समय में स्वतंत्र सधि- 
राज्यों और पराधीन राज्यों में मेद किया जाता था, कम्पनी का अन्त 
होने पर, पालिमेंट के समय में सब राज्यों के साथ बहुत-कुछ समान 
व्यवहार हुआ | यहाँ तक कि रिवाज् से सरकार और देशी राज्यों के 
पारस्परिक सम्बन्ध में बहुत यरिवर्तत दो गया। घीरे-घीरे संधियों की 
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कितनी ही बातें श्रव व्यर्थ हो गयीं। उम्य-समय पर नयी-नयी 
आवश्यकताएँ उपस्थित हुई! | उनके सम्बन्ध में सरकार के राज- 
नेतिक विभाग ने जैसी उचित समम्की, व्यवस्था की | संधियों के 
सम्बन्ध में अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद का अधिकार-पूर्ण मत 
देकर हम इस विषय को समाप्त करते हैं। उसने लुधियाना अधिवेशन 
के एक प्रस्ताव में स्पष्ठ घोषत कर दिया कि “ठंघियाँ करनेवाले देशी 
राजा वस्त॒ुतः अधिकारी न थे, वे तो केन्द्रीय मुगल सरकार के कमजोर 
दोने पर स्वतंत्र बन बैठे थे। इन ठंघधियों को सरकार स्वयं समय-समय 
पर तोड़ती रही है । आज की बदली हुई स्थिति में रियाठती जनता पर 
सौ साल पहले की संधियों को, जिनमें उनकी कोई चिन्ता नहीं की 
गयी, मानने के लिए. जोर नहीं दिया जा सकता। इन संधियों का 
उपयोग अब ब्रिटिश सरकार रियासती जादशति के दमन के लिए दी 
करती है। ये अब वर्तमान समय के बिलकुल प्रतिकूल और अ- 
क्रियात्मक हो गयी हैं | इन्हें श्रव समाप्त कर देना चाहिए ।? 





छठा अध्याय 


++>9/7४#0०--- 


देशी राज्य ओर सवोच्च सत्ता 


अगर राजा लोग यह विश्वास करते हों कि जनता का दित ही 
उनका द्वित है तो उन्हें कृतज्ञता पूवंक कांग्रस की सहायता प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए । निश्चय ही यह उनके ल्रिए द्वित्तकर है कि वे 
उप्त संस्था के साथ मिन्नता पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें जो भविष्य में, 


देशी राज्य और सर्वोच्च सचां पूपू 


०» ( छा सर, गी 
बहुत शीघ्र दी, भारतवर्ष में सावभोम सच्ता का स्थान लेनेवाली है-- 
में आशा करता हूं, मिन्नता के ठड़ से । क्‍या राजा लोग दीचार पर लिखे 


स्पष्ट अचरों को न पढ़ेगे ? | 
--स० गाँधी 


राजाओं को अपने-अपने राज्य में शासन-प्रवन्ध सम्बन्धी श्रधिकार 
भिन्न-भिन्न परिमाण में हैं | इस अ्रध्याय में हम यह विचार करेंगे कि वे 
कहाँ तक स्वाघीन कद्दे जा सकते हैं, अथवा, वे कहाँ तक पराधीन हें; 
सर्वोच्च सचा कौन है, और वह उनके मामलों में कहाँ तक हस्तक्षेप 
करती है । 

पहले हम देशी राज्यों के बाइरी मामलों की दृष्टि से विचार 
करते हैं। इनमें तो केन्द्रीय उत्ता प्रत्यक्ष में ही सर्वेर्वा है। 
देशी राज्य स्वतंत्र राज्य की तरह किसी अन्य देश पर आक्रमण 
नहीं कर सकते, कोई दुसरा राज्य इन पर शआाक्रमण करे तो ये 
उससे अपनी रक्षा नहीं कर सकते, इनकी रक्षा का उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश सरकार ने अ्रपने ऊपर ले रख़ा है, वह समस्त भारत की सेना 
का नियंत्रण करती हे । सरकार देश मर की ओर से विदेशों में राज- 
दूत मेजती हे और विदेशी राजदूतों को यहाँ रखती है। कभी-कमी 
साम्नाज्य-परिषद या राष्ट्र-संघ में देशी नरेशों को भी भेजा जाता है, 
पर उनका चुनाव सब राजाओं की ओर से न होकर, सरकार की 
पसन्द पर निर्भर रहता दे, और वे वहाँ वही मत प्रगठ करते हैं, जो 
सरकार उनसे कराना चाहती है, या कम से कम जिसमें सरकार को 
कोई आपत्ति न हो। अ्रमिप्रायः यह हे कि उक्त संस्थाश्रों में उनका 
स्वतंत्र अस्तित्व या विचार नहीं होता। देशी नरेश किसी विदेशी 
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उत्ता से, या स्त्रय॑ एक-दूसरे से राजनैतिक पत्र-व्यवद्दार नहीं कर 
सकते, और न व्यापारिक संघि कर सकते हैं; राजनैतिक ठंधि की तो 
बात ही अलग रही | उनके ये सब अधिकार ठंधियों एवं प्रथा द्वारा 
ब्रिटिश सरकार को समर्पित हैं, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इनका कोई स्थान 
नहीं है | वाइरी मामलों में ब्रिटिश उुत्ता ही कर्ता-घर्ता है, और यह 
बात स्पष्ट और सवमान्य है | 

अब भीतरी मामलों की बात लें | भारतवर्ष में अंगरेजों की शक्ति 
बढ़ने पर सरकार ने देशी राज्यों के आन्तरिक प्रबन्ध में अधिकाधिक 
अधिकारों का उपयोग किया | ये अधिकार विविध प्रकार के रहे, 
उदाहरण वत्‌ उच्तराधिकारि का निर्णय, रीजेन्सी ( राजप्रतिनिधित्व ) 
स्थापित करना, किसीको गद्दी से उतारना, नाबालिग राजा का उंरक्षक 
ट्ोना तथा शिक्षा की व्यवस्था करना, उपाधियाँ प्रदान करना या मान्य 
करना, दत्तक पुत्र का अधिकार मानना। नवीन शासक को स्तरीकार 
करते समय वायठराय के खरीते में उसकी उपाधियां और पदवियाँ 
रहती दे | यदि किसी राजा के लिए नये सम्मानतचक शब्द जोड़ने हों 
तो उनकी स्वीकृति श्रावश्यक है | राजा विदेशी उपाधियों को, सरकार 
के सहमत हुए बिना, स्वीकार नंहीं कर सकते | वे अपनी प्रजा को वे 
ही उपाधियां दे सकते हैं, जो सरकार स्वीकार कर ले। सर्वोच्च सचा 
किसी राजा को गद्दी से उतारने या गद्दी छोड़ने को विवश करने के 
अधिकार का दावा करती है। ठरकार ने राजाझों के लिए तोपों की 
सलामी निर्धारित कर रखी है, वह इसमें समय-समय पर कमी-वेशी कर 
सकती हे । 
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निम्नलिखित बातों से मी केन्द्रीय सता का श्रधिकार बढ़ने में 
बहुत सद्दायता मिली है--देशी राज्यों में रेल, तार, डाक की व्यवस्या, 
सरकार की मुद्रा-नीति, देशी राज्यों में आवश्यकतानुसार रेजीडेन्सी 
श्रयवा छावनी बनाना आदि । सरकार का श्रधिकार देशी राज्यों के 
शआआन्तरिक विषयों में इतना बढ़ गया है कि राजाओं की शक्ति नाममात्र 
की रह गयी है। यह अधिकार सदेव नियमानुसार या जाव्ते से नहीं 
होता | रेज्ीडेन्ट या पोलिडिकल अ्रफप्तर परामश का रूप देकर समय- 
समय पर अनेक वातें राजाओं को ऐसी कहते रहते हैं, जिनका उनके 
राज्य के श्रान्तरिक शासन पर गहरा प्रमाव पड़ता है | राजा लोग इस 
परामर्श? की अवदहेलना नहीं कर सकते, वे इसे आज्ञा की तरह 
शिरोघधाय करते हैं| अनेक राज्यों में राजाश्रों को इच्छा की परवादद 
न कर, अथवा उऊके विदद्ध भी, मन्त्री नियुक्त कर दिये जाते हैं, या 
काबून-निर्माय पर नियंत्रण किया जाता है। प्रजा से सीधी दरखास्तें 
मी लेंली जाती हैं। 

ऊपर कहा गया है कि राजा को नाबालगी के समय में मी सर्वोच्च 
उचा को अपने पोलिटिकल अफसरों द्वारा राज्य में हस्तक्षेप करने का 
खूब मौका मिलता है। इस सम्बन्ध में कुछ विशेष विचार करने की 
आवश्यकता है। प्रायः देशी राज्यों में नावालिग शाउन के समय 
ऐठा व्यवद्वार किया गया जो किसी प्रकार उचित या क्षम्य नहीं कहा 
जा सकता | उदाहरणवत्‌ बीकानेर ओर अलवर से नावालगी में सिक्के 
ढालने का अधिकार ले लिया गया, यद्द वात कच्छु और सावंतवाड़ी में 


मी हुई; इन्दौर में कुछु जमीन रेजीडेन्सी में मिला ली गयी | पटियाला 
के 
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ओर मींघ की रेलवे सम्बन्धी भूमि पर अधिकार कर लिया गया। 
इंदर अपने कुछ जागीरदारों से वंचित कर दिया गया। कच्छु और 
पटियाला के नाबालगी शासन में उनका नमक का व्यवसाय नष्ट दो 
गया। ऐसी बातों से इन राज्यों में असंतोष बढ़ा ही, अन्य राज्य भी 
चिन्ता में पड़ गये | नावालयी का प्रश्न किसी न किसी उम्रय प्रत्येक 
राज्य में आा सकता है। 

क्रमश३ सरकार को श्रपनी भूल मालूम हुईं | इस पर सन्‌ ६१३-१४ 
में, जब कि लार्ड ह्डिंग वाययराय ये, भारत-सरकार ने कुछ राजाथों 
और पोलिटिकल अफसरों की सम्मतिर्यां मॉँगी, और सन्‌ १६१७ ई० 
में गवनंर जनरल-इन-कौंसिल ने मारत-मंत्री की स्वीकृति से नावालगी 
शासन के सम्बन्ध में अपनी नीति वथा सिद्धान्त निश्चित किये | 

साधारणतया सुख्य सिद्धान्त ये रहे---नावाजगी में शाप्तन-कांय 
एक क्रोंसिल को सोंपा जाय; वह रीजेन्सी-कोंसिन हो या रीजेन्सी । 
राज्य की पुरानी रीति-रस्स और परम्परा जारी रखी जायें। राज्य 
की स्थापित नीति सम्बन्धी नियम और कागजात सावधानी से श्रष्ययन 
किये जायें। राज्य को नोऋरी के द्विए यथा-सम्भव स्थानीय सज्जनों 
की नियुक्ति को जाय। संधियों द्वारा प्राप्त अधिकार यथ्थेष्ट रूप 
से बने रहें भौर तत्कालीन संधियों और समझ्कौर्तो में परिवततन करनेवाद्दी 
बातों से बचा जाय । राज्य की कोई ज़मीन, या भ्रन्य श्रचल सम्पत्ति न 
बदली जाय, न दी जाय या वेचो जाय | व्यक्तियों या कम्पनियों को 
स्थायी या दीघंकाक्नीन व्यापारिक रियायतें या ठेके न दिये जायें। 

५ 

युवक राजा का शिक्षण तथा अध्ययन, इस काय के बिए्‌ नियुक्त 
कमेटी की रिपोर्द में सूचित पछुति से हो; साधारणतया यह बेहतर 
है छि उसकी शित्षा भारतवर्ष में ही हो, च कि योरप में । 
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भारत-सरकार ने यह मान्य क्रिया क्रि वह देशी राज्यों के अधिकार, 
द्वित और परम्परा की रक्षक और श्रमानतदार (ट्रस्टी ) है, परन्तु विगत 
वर्षो में जिन-जिन राज्यों की नावालगी में जो-जो अधिकार अपद्दरण कर 
लिये गये थे, उन्हें वे वापिस नहीं किये गये। अस्ठ, अब श्रपेक्ञाकृत 
अच्छे सिद्धान्त स्थिर कर दिये जाने पर भी प्रायः यह विश्वास 
नहीं किया जाता कि राजा की नाबालगी में सरकार जनता के द्वित 
का सम्रुचित ध्यान रखेगी । राजा जिन्हें अपना रीजेंट ( प्रतिनिधि ) 
नियत कर जाते हैं, उन्हें प्रायः सरकार के इशारे पर चलना 
होता है | ह 

निदान, साधारणतया यद्द कद्दा जा सकता है कि वास्तव में 
राजाओं को अपने-अपने राज्य के आन्तरिक शासन में भी स्वतंत्रता 
नहीं हे | इन्हें जो कुछ भी अधिकार है, वह केवल इसलिए है कि 
ब्रिटिश सरकार ने इन्हें वह दे रखा हे, ओर दे इध वास्ते रखा हे कि 
इसी में उसका द्वित सन्निद्दित है। अस्तु, जिन राज्यों की स्थिति दूसरी 
सच्ा की इच्छा पर निर्भर हो, उसे स्वतंत्र कैसे कद्दा जा सकता है ! 

देशी राज्यों के स्वतंत्र अत्तित्व के दावे का खंडन बठलर कमेटी 
ने भी किया है। उसने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कद्दा हे कि इतिहास 
की इष्टि से यह सही नहीं हे कि जब हिन्दुस्तानी राज्यों का ब्रिटिश- 
सरकार से वास्‍्ता पड़ा तो वे स्वतंत्र थे ।***श्रसल वात तो यद्द है कि 
एक भी राज्य का अन्तर्राष्ट्रीय दर्जा कभी रहा दी नहीं। ये लगभग 
सभी मुगल साम्राज्य, मराठों की सत्ता या सिक्‍ख-राज के अधीन थे 
या उनके सामन्त थे, और उन्हीं पर इनका अवलम्ब था। कुछ राज्यों 
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को तो अंगरेजों ने मरते-मरते बचाया था और कुछ नये बनाये गये 
ये। यह होते हुए भी कुछ लोग देशी राज्यों के स्वतंत्र अस्तित्व तथा 
स्वतंत्र अधिकारों की वात कहते द्वी रदते हैँं। पिछले दिनों त्रावंकोर 
के दीवान सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर ने ऐसा ही किया था| 
श्री० प्यारेलाल जी नायर ने स्वयं चावंकोर का उदाहरण देकर इसका 
खंडन किया है। आपने भली भाँति सिद्ध किया है कि इतिहास की 
दृष्टि से यह सद्दी नहीं है । अन्त में आप लिखते हैं कि “इसके बावजूद 
यह दावा करना व्यथ है कि संधियों के आधार पर त्रावंकोर के सम्बन्ध 
सम्राट के साथ बरावरी के हैं और उन्हें सम्राद रद्द करने या बदलने 
का इकतर्फा फैसला नहीं कर सकता | यद्द कठोर सत्य भी याद रखना 
चाहिए कि संधियों की मूल शर्तें कुछ भी हों, पिछुली श्आाघी सदी में 
ऐसी राजनैतिक परम्परा वन गयी है और राजाशों की कमजोरी और 
ब्रिटिश उरकार की ताकत ऐसी नजीर कायम हो गयी हैं, जिनसे छोटी- 
बड़ी सब रियासतों का दर्जा घटकर ब्रिटिश सरकार के साथ मातद॒ती 
के सहयोग का सम्बन्ध रद्द गया है ।?? 

अस्त॒, देशी राज्य बाद्दरी मामलों में तो पराघीन हैं ही, आन्तरिक 
प्रवन्ध की भी बहुत-सो बातों में इन्हें ययेष्ट स्वाधीनता नहीं है। 
वास्तविक रानतता सरकार के दह्वाथ में हे, वह इनके लिए सर्वोच्च 
सचा या 'पेरेमाउन्ट पावर! है। उसके देशी राज्यों उुम्बन्धी अधिकार 
सुनिर्धारित नहीं हैं, उनका निश्चित करना कठिन है, वे जान बूककर 
अस्पष्ट रखे गये हैं। साधारण तोर पर यह माना जाता है कि सर्वोच्च 


* देशी राजाओं का दर्जा? 
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पत्ता निम्नलिखित चार कारणों से अपनी शक्ति का प्रयोग करती है, 
अर्थात्‌ देशी राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप करती हैः--- 

१--राजा की भलाई के लिए. | 

२--राज्य के लाभ के लिए । 

३--राजा और राज्य के पारस्परिक समकीते श्र शान्ति के 

लिए | 

४--सम्पूर्ण मारतवर्ध के द्वित के लिए | 

परन्तु सर्वोच्च सचा श्रपने हस्तत्षेप-कार्य के लिए. किसी नियम 
में वंधी नहीं है, वह इसके लिए किसी को जवाबदेह नहीं है कि किस 
दशा में हस्तन्ञेप करेगी, और कब नहीं करेगी | समय-समय पर अनेक 
ऐसे अवसर आये हँ। जब किसी देशी राज्य की जनता, एवं विटिश 
भारत की जनता ने हस्तक्षेप की माँग को है, पर सरकार ने कोई कार्य- 
बाही करना आवश्यक नहीं समा । इसके विपरीत, सर्वोच्च रत्ता ने 
कितने-दहो ऐसे राजाओं को गद्दी से उत्तार दिया या उत्तरने के लिए 
बाध्य किया जिनके सम्बन्ध में सर्ववाधारण की बहुत रुद्दानुभूति थी, 
ओर जब जनता ने इस सम्बन्ध में कुछ आन्दोलन मी किया तो उप्की 
झ्रोर कोई ध्यान नहीं दिया गया | इस विषय के कई उदाहरण इस 
पुस्तक में मिलंगे। 

प्रायः यही कष्टा जाता है कि सर्वोच्च सत्ता किसी राज्य का 
प्रवन्ध ठीक न दोने पर उसमें हस्तक्षेप करती दै | परन्तु सरकार क्रिस 
राज्य के कुशाउन पर ध्यान देगी, श्रथवा वह कुशासन किसे कहती 
है, यद्द बहुत रहस्यमय है। यह सर्वस्ताघारण को सदसा प्रकट ही नहीं 
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होता कि सरकार इस समय हस्तक्षेप कर रहो है। अनेक वार जब 
राजाओं को कुछ आशंका होती हे, तो वे स्वयं हो गद्दी छोड़ देते हैं । 
तनू १६०३ में इन्दोर नरेश स्व० महाराज शिवाजीराव होल्कर ने राज्य 
परित्याग किया, उन्हें अरकस्मात क्‍यों विरक्ति हो गयी, यह अभी तक 
भी शात नहीं हुआ । मेवाड़ के महाराज फतेद्द्िंद नी ने अपने युवराज 
को राज्य के अधिकार देकर श्रवकाश अहण किया और नाभा नरेश 
रिपुदमन सिंद नी ने मी ध्वेच्छापूवंक राज्य का मोह छोड़ दिया । इन 
राजाओं ने स्वेब्छापूर्वक! राज्य क्‍यों छोड़ दिया, यह निश्चय रूप से 
कौन कद्ट सकता है ! 

सन्‌ १६२० ई० से ऐसी व्यवस्था की हुईं हे कि जब दो या अधिक 
राज्यों में, किसी राज्य और प्रान्तोय सरकार में, या किसी राजा और 
भारत-सरकार में कोई विवाद उपस्थित हो, या जब कोई राज्य भारत- 
सरकार अथवा इसके किसी प्रतिनिधि के आदेश से असस्तुष्ट दो तो 
बायसराय एक कमीशन नियुक्त कर सकता है, जो विवाद सम्बन्धी मामले 
की जाँच करके अपनी सम्मति उठके सामने उपस्थित करे | किसी 
राजा के घोर दुराचार के विषय में भी कमीशन व्यवस्था है । कमीशन 
में एक सदस्य न्याय सम्बन्धी योग्यता बाला द्ोगा जिसका दर्जा द्वाई- 
कोर्ट के जज से कम कम न हो, तथा चार अन्य सदस्य होंगे, जिनमें 
से कम-से-कम दो सदस्य राजाश्रों में से होंगें। अगर वायसराय इस 
कमीशन की सम्मति स्वीकार न कर सके तो वह उस मामले को भारत- 
भन्‍त्री के पास सेज देगा | एक माज्न रीवा को छोड़कर, अब तक ऐसे 
कमीशन के प्रयोग का अवसर नहीं आया। जब कभी भारत-सरकार 
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को क्रिंसी नरेश के विरुद्ध वहुत शिकायत हुई तो उसने श्रन्ततः 
प्वेच्छापूर्वक! राज्य त्याग करने में ही अपनी कुशल समझी | ( उसे 
किसी विपय में अपने प्रति अन्याय प्रर्तात हो तोंन वह ब्रिटिश 
न्यायालय से न्याय प्राप्त कर रुकता है, न अन्तर्राष्ट्रीय न्याश्नलय 
से ही | मारतीय राजाशों का श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रस्दित्व है दी नहीं | ) 

इन्दौर के महाराजा तुकोजीराव द्वितीय की ही वात ले | इनका 
सम्बन्ध मुमताज वेगम से था, जो पीछे वम्बई के मोहम्मदश्॒ली बावला 
के साथ रहने लगीं | वावला को वम्बई में मार डाला गया, और इन्दौर 
मद्वाराज पर यह हत्या करने का श्रमियोग लगा | वायपराय ने इस 
प्रसज्ञ में उन पर कमीशन बैठाना चाहा, पर महाराज ने उसे अपनी 
मान-प्रतिष्ठा के विरद्ध समझा | सम्मवतः उन्होंने कमौशन के जाँच के 
परिणाम का अ्रनुमान पहले से हों' कर लिया, श्र अपना भविष्य उस 
पर निर्भर न रख कर स्वेच्छापूवंक राज्य भार छोड़ देना द्वी ठीक 
समझता | यह घटना सन्‌ १६२६ ई० की है | 

भरतपुर के महाराजा किशनसिंद का मामला दूमरे प्रकार का है | 
अपव्यय के कारण इनकी माली दालत खराब थी | इस्से सरकार को 
हस्तक्षेप का अवसर मिल गया | उसके राजनैतिक विभाग की ओर से 
जनवरी १६२७ में उनसे कमीशन द्वारा जाँच करने के लिए. कहा 
गया। उन्होंने यह स्वीकार कर लिया, पर जाँच के समय में राज्य 
से वाइर रहने की शर्त नहीं मानी | जनवरी १&२८ में एक अंगरेज 
सिविलियन को यहाँ का प्रवन्धक (एडमिनिस्ट्रेट्र ) नियुक्त किया गया | 
पीछे जव कि मद्दाराज शिमल्ते से लौट रहे थे, उन्हें आज्ञा दी गयी कि 
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अपने राज्य से १०० मील दूर रहें | लाचार होकर महाराज ने यह 
आदेश शिरोधाय किया, और वे बहुत दुखमय जीवन बिताने लगे। 
१६२६ में उनका देहान्त दो गया | 

अलवर नरेश “महाप्रभः सवाई जयपधिंह की कथा भी विचार- 
णीय है। इनके विरुद्ध बहुत-सी शिकायतें थीं। अपव्यय के लिए तो 
राज्य में एवं बाहर भी बदनाम थे; पत्र-पत्रिकाओं में खूब टीका 
ट्प्पणियाँ हुई सन्‌ १६२४ ई० यहाँ निमृचाणा हत्याकांड हुआ। 
जनता के बहुत चाहने पर भी इस समय सरकार ने कुछ दृखतक्षेप न 
किया | परन्धु पश्चात्‌ जब सन्‌ १६३२-३३ में अलवर के मेव मुसल- 
मानों ने 'बाहर के कुछ साम्प्रदायिक मुसलमान नेताशों द्वारा उकसाये 
जाने पर? विद्रोह कर दिया और सरकार ने उसे दवाने के लिए सेना 
मेजी तो महाराज को 'कुशासन? के , कारण राज्य से बाहर कर दिया 
गया । 

यहाँ यह बात ध्यान देने की है कि मध्य भारत के जिन ए० जी० 
जी० कर्नल आगलीव ने राजा वाहब के, राज्य से निकाले जाने की 
घोषणा सुनायी, उन्होंने ही नवम्बर १३३२ में राजा खाहव के सुशासन 
'की बहुत-बहुत प्रशंखा की थी; राज्य की आरिक उन्नति, शिक्षा प्रचार, 
स्वराज्य रंध््याश्रों की इद्धि आंकड़ों तथा तथ्यों सहित बतलायी थी | 
समय की वलिद्ारी हे ! राजा साहब इन्हीं कनंल आगलीव के शब्दों में 
झअव ऐसे कुशासन के दोषी ठद्दराये गये कि उनका राज्य में रहना भी 
अनुचित समझा गया | जनता की यद्द घारणा स्वाभाविक ही है कि 
नीमचाणया कांड के समय राजा साहब सर्वोच्च रत्ता के कृपापात्र 
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थे, अतः पीढ़ितों की शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया । पीछे 
परिस्यितियाँ बदली, शावद एकता सम्मेलन के मापषण ने राजा साहब 
को अधिकारियों का कोप-भाजन वना दिया | जो हो, उनके पूर्व सुशासन 
के प्रमाणपत्र होते हुए, भी उन्हें निर्वाठत कर दिया गया | 

रीवा का उदाहरण ताजा दी है। फरवरी १६४२ में यहाँ के शासक 
पर कुछ ठंगीन अमियोग होने के आधार पर उनके शासनाधिकार 
स्थगित किये गये और लाँच के लिए. पाँच सजनों का एक कमीशन नियत 
किया गया | अ्भियोग की नित्पक्ष जाँच की जाने में क्रिठो विवेकशील 
व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं दो सकती | इमें तो पाठकों का ध्यान हस 
और दिलाना है छि रीवा नरेश को १७ तोपों की सलामी है | सरका< 
उनका वड़ा सम्मान करती रही हे। उसने उन्हें लन्‍न्दन की गोलमेज 
परिषदों में राजाशों का प्रतिनिधि बना कर मेजा था | वर्तमान युद्ध में 
उन्होंने घन जन भौर सामग्री की खूब सद्दायता की तथा अपनी व्यक्ति- 
गत सेवाएँ तक भी सम्राट को समर्पित करना स्वीकार किया था | फिर 
भी उन्हें उनके पद से चुपचाप हटा दिया। इससे सर्वोच्च सचा की 
शक्ति का सहज दी अनुमान हो सकता है | 

वात यद्ट है कि किसी राज्य में किस समय हस्तक्षेप करना, इसके 
सम्बन्ध में सरकार स्वतन्त्र हे । जो इसके मित्र या वफादार हैं, उनके 
विरुद्ध की जानेवाली शिकायतों पर सहसा ध्यान नहीं दिया जाता। 
इसके विपरोत, जो स्वाभिमानी हों, जिनके विचार सरकार को न उचते 
हों, उनके सम्बन्ध में कायंवाद्दी करने का कोई निमिच मिल ही जाता है; 
चाहे जनता को उनके विरुद्ध कुछ शिकायतें न हों। भारतवर्ष में कितने 

है 
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ही राजा कुशासन, विषय-वासना या अपव्यय आदि से बचे हुए 
नहीं है, परन्तु जो सरकारी निगाहों में खटकता दो, उसे कोप-भाजन 
होना पड़ता है, श्रथवा उसे '्वेच्छापूर्वका वैराग्य घारण करना 
होता है। हाँ, कभी-कर्मी घरकार ऐसे राजा के विद्ृद्ध भी कार्यवाही 
करती देखी जावी है, जो कल्न तक उसकी नजर में बहुत बढ़े-चढ़े 
थे | इस पर यही कहना पड़ता है, 'जानी न जाय सरकार की माया ।? 

राजाश्ं की स्थिति कैसी दयनीय है | पर इसके लिए वे स्वयं 
ही जिम्मेवार हैं। वे अपने स्वरूप श्रोर कतंव्यों को भूले हुए हैं । वे 
पोलो श्रादि अंगरेजी खेलों में भाग लेते हैं, शुद्ददौड़ या शिकार का 
भी शौक रखते हैं, अंगरेजी भाषा के जानकार बनने की चेष्ठा करते 
हैं, प्रनातंत्र और उचरदायी शासन के भाषण देकर नेकनामी लेना 
चाहते हैं, विलायत-यात्रा में, उत्सव, जलछों, पार्टियों, सरकारी 
मेहमानों के सत्कार, तथा विविध व्यसनों में, अपना समय ओर 
जनता की गाढ़ी कमाई का द्रव्य बरवाद करते हैं, और ऐसा करते 
हुए वे जनता की उपेक्षा करते हैं, उसे अपने स्वार्थ-सिद्धि का साधन 
मान कर उस पर तरह-तरद्द की सख्तियाँ करते हैं। वे अपनी र्चा 
ओर अस्तित्व के लिए ब्रिटिश सरकार या सम्राद्‌ का सद्दारा लेते हैं । 

पहले कताया जा चुका है कि ज्यों-ज्यों त्रिटिश भारत में उत्तरदायी 
शासनपद्धति व्यवहार में आने की वात आगे बढ़ी हे, राजाशं ने सम्राद 
से सीघा सम्बन्ध रखने का दावा किया है। उनका कथन है कि 
हमारी संधियाँ सम्राद से हुई हैं; सर्वोच्च उत्ा ब्रिटिश सरकार 
ही है, मारत-सरकार नहीं | 
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यह दावा: कर्दाँ तक ठीक है ! इस सम्बन्ध में पहले तो ध्यान 
देने की वात यद्दी है कि मूल संघियाँ ईस्ट इंडिया कम्पनी से हुई 
थीं* सम्राद से नहीं। और, कंम्पनी से संधियाँ होने का कारण यही 
था कि वह भारतवर्ष के महत्वपूर्ण भाग पर शासन करती थी, यह 
नहीं था कि वह अंगरेजी व्यापार-कम्पनी थी। पुनः क्योंकि कम्पनी 
के शासित प्रदेश का राजप्रबन्ध सम्राद को सौंपा गया जो पारलिमेंट 
के प्रति उत्तदायी था और जो भारत-मंत्री, कौंविल्-युक्त गवर्नर- 
जनरल आदि द्वारा यद्द कार्य करने लगा, इसलिए सम्राद ने देशी 
राज्यों 6म्बन्धी संधियों ओर इकरारनामों को मान्य करने का दायित्व 
स्वीकार किया | इस प्रकार सम्राट्‌ को भारत का शासन संपे जाने 
का दही परिणाम उसके द्वारा संधियों का मान्य किया जाना है। यदि 
ब्रिव्श भारत का शासन प्रबन्ध किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को 
सौंपा जाता तो देशी राज्यों सम्बन्धी संधियों को स्वीकार करने का 
उत्तरदायित्व उस पर आता | शअस्तु, जिन अधिकारों को पहले कम्पनी 
काम में लाती थी, उन्हें उन्‌ १८५८ ई० से, भारत-मंत्री के निरीक्षण 
में भारत-सरकार (स्वयं, अ्रथवा प्रान्तीय सरकारों या अन्य अधिकारियों 
द्वारा ) काम में लाने लगी | इसमें भारतीय नरेशों की स्वीकृति या 
सहमति ली जाने का कोई प्रश्न द्वी न या; उन्होंने तथा भारतीय 
जनता ने इस परिवर्तत को सहर्घ मान लिया, कारण उन्हें इससे 


+ सन्‌ १८५८ की, महारानी की घोषणा में स्पष्ट कहा गया है कि 'हम भारत 
के देशी नरेशों को यद्द सुचित करते हैं कि हम उनकी उन संधियों और इकरारनामों 
को मान्य करते हैं, और उनका पूर्णतया पालन करेंगे, जो माननीय ईस्ट इंडिया 
कम्पनी से या उसके अधिकार से हुई हैं|? 
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सुघार की आशा थी, और तत्कालीन परिस्थिति में यह अनिवार्य हो 
गया या | मारतवर्ष का शासन-प्रवन्ध सम्राट के ह्वाथ में चल्ते जाने 
के समय से ब्रिटिश भारत का अन्य देशों से जो राजनैतिक सम्बन्ध 
एवं संघियाँ हैं, उनका व्यवहार सम्राट के नाम से, उसके ब्रिटिश 
भारत के शासक होने को हेसियत से, किया जाता है। इसी प्रकार 
ब्रिटिश भारत का देशी राज्यों से जो सम्बन्ध है, उसका भी व्यव- 
हार सम्राट्‌ के नाम से, उसके ब्रिटिश भारत के शासक होने की 
हैसियत से, किया जाता है | वटलर कमेटी का यद्द प्रस्ताव 'कि देशी 
राज्यों सम्बन्धी कार्य कॉसिल-युक्त गव्र-जनरल के हाथ से लेकर 
वायरराय को सौंपा जाय,” स्पष्टतया सूचित करता है कि अब तक 
देशी राज्यों का सम्बन्ध भारत-सरकार से रहा हे, न कि सम्राद से । 
निदान, मारतवर्ष की सर्वोच्च ठत्ता प्रत्येक समय में वह व्यक्ति 
या ठंस्था रही है, जो उस समय यहाँ की शासक्र हुईं, चाहे दिल्‍ली 
का सम्राट हो, या लंदन में प्रधान कार्यालय रखनेवाली ईस्ट इंडिया 
कम्पनी, या लंदन के महल में रइनेवाला सम्राट हो। यह कद्दा जा 
सकता है कि इस समय सम्राट सर्वोच्च अधिकारी हे, परन्तु वह सर्वोच्च 
इसलिए नहीं है कि वह इज्धलेंड का बादशाह है, वरन्‌ इसलिए हे 
कि उसे मारतवर्ष का शासन सौंग हुआ हे। जहाँ तक देशी राज्यों 
का सम्बन्ध है, भारत-सरकार ही सर्वोच्च सच है; इस का प्रमाण 
यह है कि खिरान देनेवाले देशी राज्य उसकी रकम भारत-सरकार को 
देते हैं, और वह रुपया ब्रिटिश भारत की आय में जमा द्योता है। अगर 
सर्वोच्च सचा ब्रिथ्शि मारत की शासक-तंस्था न होती, और इंगरलेंड 


डे 
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की सरकार द्दोती तो खिराज ब्रिटिश सरकार को दिया जाता और 
उसके हिसाव में जमा होता | इन सब बातों से स्पष्ट हे कि देशो 
राज्यों के लिए सर्वोच्च सत्ता भारत-सरकार ही है, जैसी कि वद्द 
ब्रिटिश भारत के लिए है । 

ओऔर इस में इस वात से कोई अन्तर नहीं आता कि अब भारत 
सरकार पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण कम हो गया है, और मारत- 
वर्ष में उत्तरदायी शासनपद्धति प्रान्तों में प्रचलित द्वो गयी हैं, और 
केन्द्र में मी दोने वाली है, अथवा भारतवर्ष श्रव स्वराज्य-भोगी दोने 
वाला है | वास्तव में सर्वोच्च सत्ता जनता-जनादंन में ही होती है। 
भारतीय राजा इस बात को सोचें और समरभे। वे इस बात में गौरव 
अनुभव करें, और उस शुभ दिन का स्वागत कर जब वे भारतवर्ष 
को पराधीन रखनेवाली ब्रिटिश सरकार के सद्दायक न द्वोकर जननी 
जन्मभूमि भारतवर्ध को जनता के रुच्चे सेवक दोने का अवसर प्राप्त 
करेंगे, जब सर्वोच्च उत्ता इमारे ही नागरिकों में द्ोगी न कि सुदृरवर्ती 
किसी विदेशी शक्ति में | राजाओं ने कितना समय और द्रव्य इंगर्लेंड 
में लगाया है ! उन्होंने काँग्रेस और अ० भा० देशी राज्य लोक परिषद 
आदि का कितना विरोध किया है। यद्द सब उनके अज्ञान का दोतक 
है, या निकृष्ठट स्वाथ का | यदि वे जनता की सेवा ओर समृद्धि में लगे 
तो उनका भी कल्याण हो, और उनकी जन्मभूमि भारत माता का 
मी । क्या वे अ्रपने कर्तव्यपालन की ओर समुचित ध्यान देंगे ! 
. # प॒गवगा 5६88७ 270 87, ॥708 के आधार पर 
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सातवाँ अध्याय 
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यह विभाग केवल देखरेख हो नहीं करता, शासन भी करता है । 
इसका शासन स्वेच्छाचारी होता है, क्योंकि वह समस्त आलेाचनाओं 
एवं प्रतिबन्धों से सुक्त है 
* -“ निकलसन 
अगर कुशासन के लिए कोई यंत्र ईजाद किया जा सकता है त्तो 
चह एक ऐसे देशी नरेश का शासन हो सकता है, जिसकी पीठ पर 
असली हाकिस एक ब्रिटिश रेजींडेन्ट हो । 
--सर हैनरी लारेन्स 
पहले बताया जा चुका है कि सन्‌ १८४८ ई० में ईस्ट इंडिया 
कम्पनी का भारतीय शासन सम्बन्धी कार्य ब्रिटिश सरकार ने ले 
लिया | उसी समय भारत-सरकार का एक विभाग “विदेश विभाग? 
नाम से बनाया गया; पोलिटिकल ए.जन्ट, रेजीडेन्ट, सेक्रेटरी या 
अन्य निम्न कर्मचारी जो देशी राज्यों उम्बन्धी काम करते थे, वे अब 
विदेश-्सेक्र टरी ( फारेन सेक्रेटरी? ) के अ्रधघीन हो गये | विदेश- 
सेक्रेटरी देशी राज्यों से जो पत्र-व्यवद्दार या वर्ताव करता था, 
उसके लिए, वह वायउराय के प्रति उत्तरदायी होता था। भारतवर्ष के 
बाहरी सम्बन्ध ( जिनमें सीमा तथा फारछ की खाड़ी का सम्बन्ध भी 
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सम्मिलित था) रखने का काम भी उसी के जिम्मे था। विदेश 
विभाग में काम करने के लिए, उम्मीदवारों की भर्ती अधिकाँश में 
सैनिक व्यक्तियों में से दोती थी । 

सन्‌ १६१५ में योरपीय महायुद्धू के कारण काम बढ़ जाने पर 
एक राजनेतिक सेक्रेटरी, देशी राज्यों से सम्बन्धित काम को संभालने 
के लिए, नियुक्त किया गया। अ्रव विदेश-सेक्रेटरी का कतंव्य केवल 
बाहरी विषयों तक परिमित रद्द गया। इन दोनों अधिकारियों के 
अधघोन कई सौ बड़ेल्‍बढड़े अफसर तथा असंख्य छोटे-छोटे कर्मचारी 
होते हैं | 

भारत-सरकार का राजनैतिक विमाग देशी राज्यों के शासन की 
निगरानी करता है | यद्द विभाग वायसराय के सुपुद है, जो केन्द्रीय 
प्रबन्धकारिणी समा का प्रमुख सदस्य है। वह प्रति सप्ताई देशी 
राज्यों के सम्बन्ध में राजनैतिक सेक्रोट्री से परामर्श करता है, और 
अगर चाहे तो किसी विषय को भारत-मंत्री के विचाराय इंगलेंड मेज 
सकता है | भारत-मंत्री को सलाह देने के लिए. इंडिया-कॉसिल नामक 
क्मादे। 

वायपराय का ध्यान देश भर के शासन सम्बन्धी विषयों में बटा 
रहता है | यद्यपि वह समय-समय पर राजाओं से सम्पर्क बढ़ाने के 
लिए देशी राज्यों में दोरा करता है, तथा नरेन्द्र मंडल का संगठन 
दो जाने से उसे नरेशों से मिलने-जुलने का प्रसंग पहले की अपेक्षा 
अधिक शआने लगा है, यह स्पष्ट ही है कि उसे देशी राज्यों के ब्यौरे- 
वार मामलों में सोचने-विचारने का यथेष्ट अवसर नहीं मिलता । इसलिए 
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राजनैतिक विभाग का नियंत्रण पोलिटिकल सेक्रेट्री करता है। 
वायसराय को किसी विषय का विचार करना होता है तो उसके सामने 
अंकों तथा तथ्यों की वही सामग्री आती है, जो पोलिटिकल सेक्रोटरी 
उसके लिए तैयार करके रख देता है| अनेक वार ऐसा भी होता है 
कि पऐोलिटिकल सेक्रेटरी को मी देशी राज्यों के महान और जटिल 
विषयों का यथेष्ट ज्ञान नहीं होता, और वह उसी सामग्री पर विचार 
करता है, जो उसके अधीन सेक्रेटरी उपस्थित करते हैं। इस प्रकार 
बहुघा राजनैतिक विभांग के अघीन सेक्रटरी किसी मामले को जैसा 
रूप देना चाहते हैं, बेसा देने में समथ दो जाते हैं । इस से इन निम्न 
कर्मचारियों का महत्व स्पष्ट हे | राजा प्रायः इस रहस्य को नानते हें, 
इसलिए वे यथा-सम्मव इनकी क्ृपा-दृष्टि प्राप्त करने के इच्छुक 
रहते हैं । 

स्मरण रहे कि सन्‌ १६१७ तक थोड़े से देशी राज्यों का राजनैतिक 
सम्बन्ध कौंसिल-युक्त गवनर-जनरल अर्थात्‌ भारत-सरकार से रहता 
था, ओर शेष का प्रान्तीय सरकारों से, जो भारत-सरकार के एजन्ट 
की भाँति काम करती थीं | इस प्रकार मांठ-फोर्ड रिपोट में कहा गया 
है कि.“वर्तमान स्थिति यह हे कि चार बड़े-बड़े ओर एक छोटा 
राज्य अपने रेजीडेर्ट के द्वारा भारत-सरकार से सीधा सम्बन्ध 
रखते हैं, परन्तु मध्यप्रदेश में लगभग १५० राज्य, राजपूताने में - 
लगभग २०, और वलोचिस्तान में २ राज्य गवर्नर-जनरल के ए.जन्ट के 
मातहत हैं। अन्य समस्त राज्य प्रान्तीय सरकारों से सम्बन्ध रखते हे |” 
उपयुक्त रिपोर्ट के लेखकों को यह व्यवस्था संतोषजनक प्रतीत न हुईं, 
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ओर उन्होंने यह सिफारिश की कि 'सव बड़े-बड़े राज्यों का सम्बन्ध 
छीधे केन्द्रीय सरकार के साथ कर दिया जाय !! इस सिफारिश पर 
क्रमश३ अमल द्वोता रद्दा है| इस समय स्थिति यह है कि केवल श्रासाम 
के राज्यों को छोड़ कर भारतवर्ष के किसी भी राज्य का सम्बन्ध प्रान्तीय 
शासक से नहीं हे; सब का सम्बन्ध सम्राट-प्रतनिधि से रखा गया है। 
पुनः अधिकांश राज्यों का सम्बन्ध राजनैतिक विभाग से, और कुछ का 
विदेश-विमाग से है | कशमीर, हेदराबाद, गवालियर और मैछर का 
एक-एक रेजीडेन्ट विशेपतया इन्हीं राज्यों उम्बन्धी काम के लिए, है । 
इनमें से किसी राज्य का सम्राट-प्रतिनिधि से जो पत्र-व्यवद्वार श्रादि होता 
है, वह उस राज्य के रेजीडेन्ट द्वारा ही होता है। श्रन्य. रेजीडेन्ट 
कई-कई राज्यों या किसी राज्य-समुह् सम्बन्धी काम करते हैं। इनके 
श्रघीन प्रायः दो-तीन पोलिटिकल एजन्ट या छोटे रेजीडेन्ट द्वोते ६ जो 
बहुत से छोटे-छोटे राज्यों सम्बन्धी कार्य निपटाते हैं | इन राज्यों तथा 
सम्नाट्‌ प्रतिनिधि में दोनेवाला पत्र-व्यवह्ाार क्रमश: पोलिटिकल . एजन्ट 
ओर रेजीडेन्ट के द्वारा होता है । यदद तो राजनैतिक विभाग से सम्बन्ध 
रखने वाले राज्यों की वात हुईं; अन्य ( विदेश विभाग से सम्बन्धित ) 
राज्यों में से मूटान श्रौर सिक्करम में पोलिटिकल अफसर है, वलोचिस्तान 
में रेजीडेन्ट है और पश्चिमोचर सीमा प्रान्त के राज्यों में उस प्रान्त का 
गवनर ही पोलिटिकल एजनन्‍्ट हे | 

हस प्रसंग में यह बात ध्यान देने की है कि यय्यपि सन्‌ १८४८ में 
भारतीय शासन-प्र बन्ध ब्रिटिश पालिमेंट के द्वाथ में चले जाने के समय 


से #टिश अधिकारियों की नीति ब्रिटिश मारत और देशी राज्यों को 
५० 
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एक सूत्र में लाने की ओर रही; और रेल, डाक, तार, मुद्रा भादि द्वारा 
दी नहीं, देशी नरेशों को राजनेतिक तथा साम्राज्य सम्बन्धी विषयों 
में उम्मिलित करने से भी इसमें प्रगति हुई, तथापि सन १९१७ ई० 
की घोषणा के वाद ब्रिटिश सरकार का विचार देशी राज्यों को ब्रिटिश 
भारत से अलग रखने की ओर होने लगा। कारण, प्रान्तों में उत्तरदायी 
शान स्थापित द्दोता देख कर अधिकारियों की स्वमावत: यह इच्छा हुई 
कि देशी राज्यों को लोकमत के प्रभाव से तथा जनता के प्रति उत्तर- 
दायी सरकारों के नियंत्रण से सुरक्षित रखा जाय | संयोग से राजाशओों 
ने भी इसी में अपना हित समझा | इस विषय पर विशेष प्रकाश पहले 
डाला जा चुका है। अस्त, पीछे जा कर इस दिशा में एक कदम 
और बढ़ाया गया, देशी राज्यों को कौंसिल-युक्त गवर्नर-जनरल 
( भारत-सरकार ) के नियंत्रण में न रहने देकर अकेले वायसराय 
( सम्राट्‌-प्रतिनिधि ) से रुम्बन्धित करने का विचार द्ोने लगा। 
बटलर कमेटी ने भी ऐटी ही उठिफारिश कर दी। पीछे सन्‌ १६३५ 
के भारतीय शासन-विधान में इसी प्रकार की व्यवध््या की गयी | अब 
देशी राज्यों का उम्बन्ध उम्राट-प्रतिनिधि से कर दिया गया है। इस 
विषय में विशेष विचार श्रागे ंघ शासन के प्रतंग में किया जायगा | 
अब हम राजनैतिक विभाग के अधिकारियों के अधिकारों और कतंब्यों 
का विचार करं। आरम्म में उन का कार्य केवल यद्द देखते रहना 
होता था कि देशी राज्य, कम्पनी के अतिरिक्त, किसी अन्य वाहरी 
शक्ति से सम्बन्ध न रखें। पीछे, जब संधियों में आश्रित सहकारिता की 
बात आने लगी, तो पोलिटिकल एजन्दों के अधिकार बहुत बढ़ गये । 
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श्रव सरकार शक्तिशाली थी | पोलिटिकल अफसरों को सैनिक साधनों 
का सहारा था, वे अब अंगरेजों और देशी राज्यों के बीच में 
मध्यस्थ मात्र न होकर अधिनायक या 'डिक्टेटर”ः हो चले । वर्तमान 
स्थिति में ठिद्धान्त की दृष्टि से चाहे जो कहा जाय, व्यावहारिक बात 
यह है कि रेजीडेन्ट से लेकर नीचे तक जितने पोलिटिकल अफसर हैं, 
इनके अधिकार ययथेष्ट रूप से निर्धारित नहीं हैं | वे चाहे तो राजाशों 
के सगाई-विवाह जेसे व्यक्तिगत विषय में भी हस्तक्षेप कर सकते हें, 
और उनकी इच्छा न हो तो दृत्या या दमन जैसे गम्भीर विषय की 
ओर भी उदासीनता घारण कर लेते हैं। उनका व्यवद्दार बहुत-कुछ 
राज्य के महत्व तथा राजा की निर्बलता या सबलता पर निभेर द्वोता 
है| इसके अतिरिक्त वे वाययराय की नीति से भी बहुत प्रभावित होते 
हैं| सख्त वायसराय राजाओं पर दबाव डालना भी ठीक समभता है 
और नम प्रकृति वाला वायघराय परामर्श या उपदेश देकर ही संतोष 
कर लेगा । अस्तु, न तो पोलिटिकल अफसरों को द्वी यह ज्ञात होता 
है कि उनके क्या-क्या अधिकार हे, और न राजा या प्रजा को ही 
इस सम्बन्ध में कुछ निश्चित ज्ञान होता है। उब अन्घकार में 
रहते हैं | राजनेतिक विभाग का कार्य गुप्त रूप से गुप-चुप होता रहता 
है, समय-समय पर तरह-तरह की कानाफूसी होती है, सर्वत्र आशंका 
का वातावरण रहता है; अमी आकाश निर्मेल है तो क्या, कोन जाने 
कितनी देर में आंधी तूफान का दृश्य विद्यमान हो जाय | 

ऊपर राजनेतिक विभाग में काम करनेवालों के भ्रषिकारों का 
विचार किया गया है, अधिकारों की भांति उनके कर्तव्य मी निर्धारित 
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'नहीं हैं। भिन्न-भिन्न राज्यों की प्रथक्‌ प्रथक्‌ परिस्थिति तथा अन्य बातों 
के अनुसार उनके कार्य भी कहीं कम और कहीं अधिक होते हैं | भारत- 
सरकार श्रौर राजाओं में जो पत्र-व्यवाहर होता है, वह इनके ही द्वारा 
: होता है । ये देशी राज्यों में दोने वाली घटनाश्रों का ज्ञान रखते हैं और 
भारत-परकार को अपने-अपने क्षेत्र के राजा के साधन, व्यवहार 
ओर शासन के विषय में दुचित करते हैं, ये राजा को राज्य सम्बन्धी 
,आन्तिरिक एवं बादरी मामलों में परामश ओर सद्दायता करते हैं, 
और आवश्यकता होने पर ये उसके, तथा प्रजा या पड़ौसियों - 
के बीच में मध्यस्थ का कार्य करते हैं। इनकी कार्यपद्धति का 
एक विशेष लक्षण यद्द हे कि सब कार्य या पत्र-व्यवद्दार आदि गुप्त 
रीति से होता है, देश काल के अनुसार भिन्न-भिन्न द्ोता है, कोई 
बाइरी आदमी उसे न जानता है, और न समक्त सकता है; सब श्रपनी- 
झपनी समझ के अनुखछार उसका अनुमान ही किया करते हँ। कभी- 
कभी तो रेजीडेन्सी में उस क्षेत्र के किसी राजा के विरुद्ध कूट 
घड़यन्त्र तक का कार्य होता रहता है श्रौर लोगों को उसका पता नहीं 
लगता | 

“आश्रित सहकारिता नीति सम्बन्धी गलत घारणा के कारण पोलि- 
टिकल एजन्ट निराली शक्ति वाला दो गया हे। वह न्याय सस्बन्धी 
अफसर है, जो सब राज्यों में योरपियनों के और कह्दी-कद्दी त्रिटिश भारत 
वालों के मामले निपदता है। उसे आयात-निर्यात कर से मुक्ति, और 
व्यक्तिगत विशेष सम्मान का ऐसा अधिकार होता है, जो राज्य के 
किसी भी व्यक्ति को नहीं होता। देशी राज्यों के लिए वह्दो भारत- 
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परकार का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे भिन्न-भिन्न प्रकार के अधिकारों 
के संयोग से रेजीडेन्ट को देशी राज्यों की आश्रित संदकारिता का 
श्र्य यह लगाने की प्रवृत्ति होती हे कि जो कुछ दमारो इच्छा हो, उसे 
राना लोग विना किसी हुज॒त के मान्य करें !?* 

नरेन्द्र मंडल के समापति ने बटलर कमेटी के सामने कहा था 
कि 'राजा और उसका शासन पोलिटिकल अफसर की आज्ञा के अ्रधीन 
समझका जाता है ।''''“भारतवर्ष के राजा यह निस्ठंकोच रूप से 
स्वीकार करते हैँ कि तंधियों के अनुछार सम्राद को यह अश्रधिकार हे कि 
घोर अन्याय या कुशासन का निवारण करने के लिए वद्द अपनी उत्ता 
का उपयोग करे । परन्तु हमारा यह स्पष्ट मत है कि इससे भारत- 
सरकार के एजन्‍्टों को यह्ट श्रधिकार प्राप्त नहीं दो जाता कि वे राज्यों 
के भीतरी शासन-प्रवन्ध में अपनी इच्छानुसार इस्तक्षेप करें |? 

जब कभी राजा अपने स्वास्थ्य -सुधार आदि के कारण श्रपने 
राज्य से बाहर चला जाता है, तो पोलिदिकल अफपतरों का हस्तक्षेप 
खूब दी बढ़ जाता है। राजाओं की नाबालगी तथा रिजेन्सी के समय 
तो शासन में उनका बहुत द्वी हाथ रहता है। इसका विचार श्रन्यत्र 
किया जा चुका है | हे 

इस प्रकार का शासन है, जो देशी राज्यों में, सरकार के राज- 
नेतिक विभाग की देखरेख में होता है | सरकार इसे ऐज़ा बुरा क्यों 
होने देती हे, इसके कई कारण दो सकते हैं | उनका यहाँ विचार न 
कर केवल यद्दी कहना अमीष्ट हे कि सरकार अपने इस विभाग की 
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कारगुजारी से ही तो जनता के ठामने गवंपूर्वक यह कह सकती हैं कि 
देखो हिन्दुस्तानियों द्वारा रानकार्य ऐसा द्ोता है, और यहां की अपेक्षा 
ब्रिटिश भारत का शासन कितना अच्छा है। 


|. +्चऑक्2 


आठवाँ अध्याय 


एजन्सी ओर रेज्ञीडेन्सी 


रियासतों की असली शासक अंगरेज सरकार है, जो अपने रेजीडेन्टों 
भौर पोल्िटिकल्न एजन्टों की मारफत वास्तविक “ अ्रधिकार का उपयोग 

करती है । 
--डा० कलाशवबाथ काटजू 


पिछुले अध्याय में यह बताया गया है कि देशी राज्यों के शासन 
का निरीक्षण और नियंत्रण पोलिटिकल एजन्ट और रेजीडेन्ट श्रादि 
सरकारी अधिकारी करते हैँ | झब यह बताया जाता है कि रेजीडेन्सी 
और एजन्सियों का संगठन किस प्रकार हुआ है, और किस एजन्सी 
था रेजीडेन्सी में मुख्य-मुख्य रियासतें कोन-कौन सी हैं। स्मरण रहे 
कि इस विषय में कोई निर्धारित व्यवस्था नहीं है कि अमरुक रियासत 
अम्रुक एजन्सी या रेजीडेन्सी में हो रहेगी | समय-समय पर, सरकार 
जैठा उचित समझती है, इसमें परिवर्तन करती रहती है । सन्‌ १९४० 
के सरकारी प्रकाशन के अनुसार, सरकार से सम्बन्ध रखने की 
दृष्टि से, देशी राज्यों का विभाजन इस प्रकार हैः-- 


एजन्ती और रेजोडेन्छी 
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(क) राजनैतिक विभाग से सम्बन्धित या उसके अधीन 


आयाम 
कृशमीर 

कोल्हापुर दक्षिण राज्य एजन्ती 
गवालियर रेजीडेन्ठी 

पश्चिम भारत राज्य एननन्‍्सी 

पूर्वी राज्य एलन्ही 

पंजाब राज्य एजन्सी 

बड़ौदा श्रोर गुजरात राज्य एजनन्‍्ती 
मदरास राज्य 

मध्य भारत 

मेदूर 

राजपूताना 

हेदराबाद 


(ख) विदेश विभाग से सम्बन्धित था उसके अधीन 
पश्चिमोचर सीमा एजन्सी 
चलोचिस्तान एजन्सी 
भूटान 
सिक्किम 


योग 


श्द 
डे 
श्ष्द 
डे 
श्ष्ा 
घर 
३६ 
प्पर्‌ 
डे 
पद 
दे 
ज्३ 
रै्‌ 


न्छ #७ नए कब 


भ्पाड 
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आसाय--राननेतिक विभाग से, इस प्रान्च की रियासतों का 
सम्बन्ध, आसाम के गवर्नर द्वारा है। वद शिलाँग में रहता है। इस 
प्रान्त की मुख्य रियासत मनिपुर है, उतका 'पोलिटिकल एजन्द और 
सुपरिटेन्डेन्टर मनिपुर में ही रहता है। आखाम में, इसके अतिरिक्त 
१५ खासी राज्य हैं, ये बहुत छोटे-छोटे हैँ। इनका कुल क्चेत्रफल 
३,६०० वर्गमील है | इनका पोलिटिकल अफसर खाध्दी और जैंतिया 
पहाड़ियों का चीफकमिश्नर है । 

कशमीर---ई४ शज्य का भारत-सरकार से सम्बन्ध पहले 
पंजाब सरकार द्वारा या। सन्‌ १८७७ से मारत-तरकार से सीधा 
सम्बन्ध छुआ । सन्‌ श्ू८४ ई० यहाँ कार्य करने वाला सरकारी 
अधिकारी रेजौडेंट कइलाने लगा, वह श्रीनगर में रहता है, जो 
कशमीर की राजधानी है| उसकी अधघीनता में, गिल्मम्रिट में एक 
पोलिटिकल एजंठ रहता है, जो पास को हुआ और नागिर रियासतों 
के शासन के लिए उचरदायी स्मभका जाता है 

कोरद्पुर और दक्षिण राज्य एजन्सी--हईस में १७ 
रियासते' तथा १ इस्टेट है | कोल्हापुर के अतिरिक्त अन्य उल्लेखनीय 
राज्य अकलकोट, आऔंघ, मोर, जंजीरा, मोल, सांगली और सावंत- 
वाड़ी है। इनमें से औंध ने प्रतिनिधि-शासन में प्रगति करके अच्छी 
ख्याति प्राप्त की है। रेनीडेन्ट कोल्द्ापुर में रहता है। - 

गवालियर रेजीडेन्सी---४5 १४२१ ई० से ग्रवालियर का 
सोौधा भारत-सरकार से सम्बन्ध हुआ । रामपुर और बनारस राज्य 
पहले दंयुक्तप्रान्त के गवर्नर से उम्बन्धित थे, श्श्व६ से वे इस 
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रेजीडेन्सी में सम्मिलित हैं। खनियाधाना राज्य वुन्देलखंड एजन्‍्सी से 
पृथक्‌ किया जाकर श्यव्य ई० से इस रेजीडेन्शी के साथ मिलाया 
गया है | 

पश्चिप भारत राज्य एजन्सी--ईस एजन्सी के राज्य 
उपन्‌ १६२४ ई० से एइले बम्बई-छत्कार के अधीन ये । उठ वर्ष से ये 
भारत-सरकार से सम्बन्धित हुए, पीछे इनका पुनर्विवरण हुआ। 
अब सलामीवाले १६ राज्य तथा गैरसलामीवाले दो राज्यों का 
रेजीडेन्ट से सीधा सम्बन्ध है, अन्य राज्यों के लिए. ए,जन्सी तीन छोटी 
ए.जन्सियों में विभक्त है--(१) पश्चिम काठियावाड़ एजन्तही, (२) एवीं 
काठियाबाड़ एजन्सी और (३) सावरकोंठा एजन्धी | रेजीडेन्ट से 
सीधा उम्बन्ध रखनेवाले सल्लामीवाले १६ राज्य ये हँ;--भावनगर, 
कच्छ, ्ांगप्रा, भोल, गोंडल, ईडर, जूनागढ़, लिम्बड़ी, मोर्बी, नवानगर, 
पालिताना, पोरबन्दर, राघनपुर, राजकोट, बधवान और वाँकानेर | 
रेजीडेन्ट राजकोट में रहता है| 

पश्चिम कार्ठियावाइ एजनन्‍्सी में ४५ गैर-उलामीवाले श्रख्ति- 
यारी (जुरिस्डिक्शनरी ) राज्य और तालुके है तथा ४ थाने हैं। 
पोलिटिकल एजन्द राजकोट में रहता है। पूर्वी कराठियावाड़ एजन्सी 
में १५ मेर-एलामीवाले श्रख्तियारी राज्य हैं, और 8४६ बेअख्तियारी 
स्टेटया तालुके हैं। पोलिटिकल एजंट का सदर मुकाम वधवान 
है। सावरकाँठा एजन्सी का पोलिटिकल एजन्द रुद्रा में रहता 
है। इसमें ४६ गेर-सलामीवाले श्रख्तिवारी राज्य और १३ 
वेअस्तियारी स्टेट या तालुके हैं | इन राज्यों में से कितने ही तो बहुत 
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ही छोटे-छोटे हैं, यहाँ तक कि उनका क्षेत्रफन्त एक-एक वर्ग मौल से 
कम और जन-संख्या सौ-डेढ़सी ही है | कितनी ही रियासतों की जन- 
संख्या तो अलग-अलग प्रकाशित्त ही नहीं की गयी है, किसी याने में 
मिलाकर दिखायी गयी है | काठियावाड़ के उन छोटे राज्यों के सम्बन्ध 
में, जो बड़ौदा राज्य की सीमा से मिलते हुए हैं, सरकार ने एक कमीशन 
वैठाया था, उसने उन्हें बड़ौदा में मिलाये जाने के पक्ष में सम्मति 
दी है। 

पूर्वी राज्य एजन्सी--जिन रियासतों का पहले बंगाल, विद्दार, 
उड़ीसा, और मध्यप्रान्त ( मकरई राज्य को छोड़कर ) से सम्बन्ध था, 
उनका सन्‌ १६३३ में गवर्नर-जनरल के पूर्वी राज्यों के ए.जन्ट द्वारा 
भारत-सरकार से सीघा सम्बन्ध किया गया, (मकरई भोपाल एजन्सी में 
सम्मिलित किया गया ) | नवम्बर सन्‌ १६३६ में नया संगठन होने पर, 
वंगाल की कूचबिदह्वार और त्रिपुरा रियासतों का, तथा मयूरभंज का, पूर्वी 
राज्यों के रेजीडेन्ट के सेक्रेटरी से सम्बन्ध किया गया, जिसका हेडक्काटर 
कलकत्ता रहा | 

इसी वर्ष पुरानी रायपुर एजन्सी को छुतीर्गढ़ एजन्सी के नाम 
से पुनर्जीवित किया गया; इसमें वस्तर, छुईखदान, कलहंडी, 
कोरिया, जशपुर, कर्वर्घा, पटना, खैरगढ़, रायगढ़, खारज्भगढ़, सरग्ुजा 
आदि १६ रियासते हैं । | 

पुरानी सम्बलपुर एजन्सी का नाम अब उड़ीसा राज्य एजन्सी 
है। इसमें आटगढ़, ढेकनाल, हिंडोल, नरथिंहपुर, सरायकेला, तलचर 
आदि २३ रियासते हैं। 


एजन्ती और रेजीडेन्सी परे 


पंजाव राज्य एजन्प्ती---यदह एजन्सी १९२१ में वनायी गयी, 
जबकि पंजाब-सरकार से सम्बन्धित १३ राज्यों का सीघा सम्बन्ध भारत- 
सरकार से ए० जी० जी० ( गवर्नर-जनरल के ए.जन्ट )-पंजाब द्वारा किया 
गया | इस एजन्सी के सज्भठन में पीछे परिवर्तत हुआ | इस समय 
एजन्ट रेजीडेन्ट कहलाता है। निम्नलिखित राज्यों का तो उधसे सोघा 
सम्बन्ध हे--पटियाला, वहावलपुर, खैरपुर, भींद, नाभा, कपूरथला, 
मंद्री, मज्षेरकोटला, फरीदकोट, चम्ब्रा, और सुकेत । पटौदी, लोहारू 
और दुजाना उक्त रेजीडेन्ट के सेक्रेग्यी के निरीक्षण में हैं, जो अपने 
पद के कारण इन राज्यों का पोलिटिकल एजन्ट हैं | रेजीडेन्ट एवं 
उसका सेक्रेटरी लाहौर में रहते हैं। 

इस एजन्सी के अन्तर्गत एक छोटी एजन्सी और है, उसका नाम 
पंजाब पहाड़ी राज्य एजन्सी हे । इसमें २२ राज्य हैं, जिनमें से मुख्य 
टेहरी, पिरमौर, घिलासपुर ( कहलूर ) और वशद्दर हैं। टेहरी पहिले 
छंयुक्तप्रान्तीय सरकार से सम्बन्धित थीं। इस एजन्सी का पोलिटिकल 
एजन्ट शिमला में रहता है | है 


वढ़ोदा ओर गुजरात राज्य एजन्सी--पूर्ण अधिकार 
वाले जिन राज्यों का सन्‌ १६३६ ई० से पहले बम्बई-सरकार से 
राजनेतिक सम्बन्ध था, उनका उक्त वर्ष बड़ौदा और गुजरात-राज्यों 
के रेजीडेन्ट द्वारा भारत-तरकार से सम्बन्ध स्थापित किया गया। अब 
इस ए.जन्ती में ८२ राज्य हैं, इनमें से जो १२ राज्य भारत-सरकार से 
सौघे सम्बन्धित हैं, वे ये हैं;--बड़ौदा, बालपिनोर, बांसडा, वरिया, 
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केम्बे, छोटा उदयपुर, घरमपुर, जौहर, लूनावाडा, राजपीपला, सचिन 
ओर सम्त। इनके अ्रतिरिक्त इस एजन्सी में नो ७० दूररे राज्य हैं, 
उनका सम्बन्ध उक्त रेज़ीडेन्ट के सेक्रेटरी द्वारा है, जो रेवाकांठा, 
सरगना और डांग एजन्सियों का पोलिटिकन्न एजन्ट भी है | इन राज्यों 
में कितने दी ऐसे हैं, जिनका क्षेत्रफल्त एक वर्ग मौल और जन-पंख्या 


सौ से कम है | 


मद्रास राज्य एजन्सी--यह एजन्पी सन्‌ १९२३ ई० में 
बनी, »व कि मदरास-सरकार से राजनैतिक सम्बन्ध रखने वाले राज्य 
एक ए.० जी० जी० के सुपुद किये गये, जिउका पद सन्‌ १६३७ ई« 
पे मदरास-राज्यों का रेजीडेन्ट कर दिया गया । अत्र इस में तीन राज्य 
हँ--कोचीन, त्रावंकोर और पदुकोटा | रेजीडन्ट तिवेन्ध्रम ( भा॑ंकोर 
की राजघानी ) में रहता है । 


ग्रध्य भारत-- मध्य भारत की रियासतों के रेजीडेन्ट का प्रधान 
कार्यालय इन्दौर में है । उसका इन्दौर ओर रीवा राज्य से सीघा 
सम्बन्ध है। उठके अधीन मोपाल, बुन्देलखएड और मालवा के राज्यों 
के पोलिदिकल एजन्‍्ट हैं| 

भोपाल एजअन्तधी ३८१८ में बनी; इसमें ६ सलामीवाले राज्य 
हँ-भोपाल, देवास धौनियर, देवास जूनियर, राजगढ़, नरखिंहगढ़, 
और खिलचीपुर, तथा ४ गेर-पलामीवाले राज्य हैं--हुरवई, 
सकरई, मोहम्मदगढ़ और पढठारी | पोलिटिकल एजन्ट भोपाल में 


रहता है । 


एजन्सी और रेजीडेन्सी ष्प 


बुन्देलखएड एजनन्‍ती १८०२ में बनी, इसमें ३३ राज्य हैं। इनमें 
से श्रजयगढ़, बावनी, दतिया शओरछा, विजावर, चरखारी, छतरपुर, 
पन्ना, समथर, मैदर, श्रौर नागोद मुख्य हे | पोलिडिकल एजन्द नोगाँव 
में रहता है | 

मालवा एजन्सी में १३ रियासतें दँ, इनमें से मुख्य घार, जावरा, 
रतलाम, अलीराजपुर, वरवानी, भावुश्ा, सेलाना और सीतामऊ हैं। 
पोलिटिकल एजन्ट का सदर मुकाम इन्दोर हैे। सन्‌ १९३५ के विधान 
के अनुसार पन्‍्य पिप्रलौदा में चीफ कमिश्नर द्वारा शासन द्वोता है | 

मेंहूर एजन्सी-- मैधूर के लिए रेजीडेन्ट सन्‌ १७९९ ई० में 
नियत किया गया था; वह उस समय मदरास-सरकार के अधीन था| 
श्य३१ से वह भारत-सरकार के अधीन रहने ल्गा। सन्‌ १८४३ में 
उसका पद हटा दिया गया या, पीछे १८८१ में वह पुनर्जीवित किया 
गया। सन्‌ १६२६ ई० में वंगनपल्‍्ले और संदूर भी इठी राज्य में मिला 
लिये गये | इन तीनों राज्यों के लिए रेजीडेंन्ट बंगलोर में रहता है, 
जो मेघूर की राजघानी है । 

राजपृताना एजन्सी--राजपूताने में २३ राज्य हैं; इन राज्यों 
का रेजीडेन्ट शआवू में रहता है, उसका बीकानेर राज्य से सीघा सम्बन्ध 
है, और उसके अघीन निम्नलिखित एजन्प्ियाँ हैं--(१) पूर्वी राज- 
पृत्ताना राज्य एजन्सी । इसमें भरतपुर, बू दी, कोटा, करौली, माला- 
वाह, और धौलपुर के राज्य हैं। इनका पोलिटिकल एजन्ट मरतपुर 
में रहता है | (२) जयपुर रेजीडेन्सी | इसमें जयपुर के अतिरिक्त अलवर, 
किशनगढ़ टोंक शाहपुरा ओर लावा राज्य हैं। रेजीडेन्ट का सदर 
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मुकाम जयपुर है। (३) मेवाड़ और दक्षिण राजपूताना राज्य एजन्सी । 
इसमें मेवाड़ ( उदयपुर ), परतावगढ़, बांखाड़ा, ढू'गरपुर, भौर 
कुथलगढ़ के राज्य हैं। मेवाड़ का रेजीडेन्ट इस एजन्सी के अन्य राज्यों 
का पोलिठिकल ए.जन्ट है, और वह उदयपुर नगर में रहता है। 
(४) पश्चिम राजपूताना राज्य एजन्सी इसमें जोघपुर, जैसलमेर, 
सिरोही, पालनपुर झौर दांता राज्य हैं | इनका रेजीडेन्ट जोधपुर में 
रद्दता है । 


ब्ै 


इंदरावाद--हेदराबाद की रेजीडेन्सी सन्‌ १७७६-८० से चली 
आयी है। श्प्४३ और १६०१ के वीच में रेजीडन्ट को वरार के 
तथा १८५३ से १८६० तक रायपूर आदि जिलों के शासन-प्रबन्ध का 
भी कार्य रहता था | अ्रव उसे केवल हेदरावाद सम्बन्धी ही कार्य करना 
होता हे | 


पश्चिमोचर सीमा एजन्सी--इस एजल्सी में मुख्य राज्य 
चिचाल है; अन्य राज्य दीर, स्वात, अम्ब्र भर फुलरा है | उन्‌ १६०१ 
से पहले यहाँ के पोलिटिकल एजन्ट का भारत-सरकार के विदेश और 
राजनैतिक विमाग से सीधा सम्बन्ध या | उक्त वर्ष पश्चिमोत्तर सीमा 
प्रान्त एक प्रथक्‌ प्रान्त बनाये जाने पर वद्द सम्बन्ध इध प्रान्त के चीफ 
कमिश्नर द्वारा द्ोने लगा; पौछे जब्र इस पग्रान्त के लिए गवर्नर 
रहने लगा तो सम्बन्ध गवनर द्वारा द्वोने की व्यवस्था की गयी। 
गवर्नर इस एजन्सी के लिए गवर्नर-जनरल के एजन्ट का काम 
. करता है। 
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वलोचिस्तान--हइस एजन्ही में किलात, खरां और लख्वेला 
के राज्य हैं। ब्रिटिश बलोचिस्तान का चीफ कमिश्नर इन राज्यों का 
एजन्द होता है | 

भूटान --पहले यह बंगाल-सरकार से सम्बन्धित या | सन्‌ १६०६ 
ई० से इसका सम्बन्ध भारत-सरकार से है | पोलिटिकल अफसर गंटोक 
( सिक्‍्कम ) में रद्दता है । 

सिकम--यहद राज्य पहले वच्नाल-सरकार से सम्बन्धित या | 
सन्‌ १९०६ ६० से इसका सम्बन्ध भारत-तरकार से है। पोलिटिकल 
अफसर गंटोक में रहता है । 


+--+*०चयठ209--<००---- 


नवाँ अध्याय 
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देशी राज्यों सम्बन्धी अन्य प्रश्नों पर विचार करने से पूर्व उनके 
वर्गीकरण के सम्बन्ध में कुछ बातें जान लेना श्रावश्यक है। वर्गी- 
करण अनेक प्रकार से किया जा सकता है, दम उसके मुख्य-मुख्य 
स्वरूपों का ही उल्लेख करते हुए, यह विचार करंगे कि कौनसा 
वर्गीकरण कहाँ तक उपयोगी है। 

१--भौगोलिक दृष्टि । देशी राज्यों का भौगोलिक दृष्टि से वर्गी- 
करण करना बहुत आसान दे। नक़शे से यह सहज दही शात्त हो 
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सकता है कि कौन सा राज्य मारतवर्ष के किस भाग में है, कौनसा 
राज्य इतना बड़ा है कि अकेला ही एक समूह माना जा सकता हे, 
कौन-कोनसे राज्य इकट्ठे. एक द्वी जगह एक-दूसरे से मिले हुए हैं, 
श्र कौन-कौन से राज्य छोटे-छोटे होते हुए भी एक-दूसरे से पृथक 
पृथक हैं। ऐथा वर्गीकरण राज्यों की प्राकृतिक स्थिति और जल-वायु 
आदि समभने में सद्दायक हो सकता है। परन्तु राजनैतिक दृष्टि से 
इसका कोई महत्व नहीं है | 

२--संघधियाँ और सनदे | इनके सम्बन्ध में पहले लिखा जा 
चुका हैे। इनके आधार पर सकी देशी राज्यों का वर्गीकरण किया जाता 
है। कम्पनी के समय में स्वतंत्र संघि-राज्यों और पराघीन राज्यों में 
स्पष्ट मेद किया जाता था | पीछे यह बाद न रद्दी | सन्‌ १८४७ ई० के 
बाद सब राज्यों से बहुत-कुछ एकसा व्यवह्ार करने की नीति अ्रपनायी 
, गयी है। सम्राद ( ब्रिटिश नरेश ) ने मुगल वादशाद का स्थान ग्रहय 
कर लिया है। मुगल बादशाह को जो अधिकार प्राप्त थे, वे अब 
सम्राट को प्राप्त दो गये, चाहे उनका डल्लेख संधियों में न भी हो। 
इस प्रकार ठंघियों के आधार पर किया हुआ वर्गीकरण अब प्रायः 
इतिहास या सरकारी कागरजों का ही विषय है | 

३-- सलामी | लाड चेम्ठफोर्ड की नरेन्द्र मंडल को स्थापना के 
सम्बन्ध में विचार करते उमवय यदद स्वीकार करना पड़ा था कि 
लिखित प्रमाण अपूर्ण तथा अ्रपर्याप्त ईं; देशी राज्यों का वर्गीकरण 
करने की व्यावह्व रिक विधि यददी हे कि इस बात का विचार किया 
जाय कि किन-किन नरेशों को परम्परा के अनुसार कितनी तोपों की 
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सलामी का अधिकार है ।* भारतीय राजाओं में से ११८ को सलामी 
का सम्मान प्राप्त है | इन राजाओं में से जब कोई अपने राज्य से बाहर 
जाता है, या बाहर से भाता है, भ्रथवा राजा की हैसियत से ब्रिटिश 
मारत में आता है या यहाँ से लौटता है तो उसके सम्मान के लिए 
निर्धारित छंख्या में तोपं छोड़ी जाती हैं, यह संख्या & से २१ तक 
होती है । किसी के लिए. &, किसी के लिए ११, १३, १५, १७, १६ 
या अधिक-से-अधिक २१ | सलामी के तीन मेद हैंः--(क) स्थायी, 
जो वंश-परम्परा से मिलती आयी है, और मिलती रहेगी, (ख) व्यक्ति- 
गत, जो किसी नरेश को उसके जीवन-काल के लिए ही हो, उसके 
उत्तराधिकारियों के लिए नहीं, और (ग) स्थानीय, अर्थात्‌ राजा 
को केवल अपने राज्य के भीतर मिलनेवाली सलामी | 

सलामी से यद्द अवश्य विदित द्वोता है कि मिन्न-मिन्न राजाशं 
को कितना धम्मान प्राप्त है, परन्तु यह्द राज्यों के वर्गीकरण का कोई 
वैज्ञानिक आधार नहीं कद्दा जा सकता । 

३--राजाश्रों का सरकार से सम्बन्ध | लार्ड आलीवर का कथन 
है कि देशी राज्यों की तीन भेयियाँ हं;--(क) वे अरद्ध स्वाघीन राज्य 
जिन का मारत-सरकार से सम्बन्ध ऐसी सथधियों पर निर्भर हे जिन में 
आन्तरिक शासन की सत्ता और अधिकार भारत-सरकार को अपित 
नहीं किये गये हैं | (ख) वे राज्य त्रिनमें सरकार के हस्तक्षेप सम्बन्धी 
कुछ अधिकार संधियों द्वारा स्थापित द्वो गये हैं, और जिनकी स्वतंत्रता 
इसलिए, स्पष्ट रूप से आंशिक हे, जिन पर सरकार का प्रभावपूर्ण 


* लाड आलिवर 
श्र 
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निरीक्षण दो उऊता है। (ग) वे सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य जिनके पूर्ण 
नियंत्रण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को है, श्रोर यह अधिकार उसने 
उन अन्य नरेशों से ले लिया है, जिनका उनपर पहले आधिपत्य था। 

इस वर्गीकरण का आधार यह बात है कि भिन्न-भिन्न देशी राज्यों 
से सरकार का सम्बन्ध किस तरद्द का है। इसमें जनता की दृष्टि से 
विच्चार नहीं किया गया है | फिर, सरकार का सम्बन्ध विविध देशी 
राज्यों से इस प्रकार का है कि उसका निश्चित स्वरूप नहीं बताया जा 
सकता। अधिकाँश राज्यों से संधियाँ नहीं हैं, तथा अनेक नयी समस्याएँ 
तथा परिस्थितियाँ उत्पन्न द्वो गयी हैं, ओर कितने दी बातें किसी लिखित 
घूचना के आधार पर न की जाकर, राजनैतिक व्यवहार के भनुसार 
होती है। इसलिए यह वर्गीकरण दोषयुक्त द्ोने के श्रतिरिक्त, बहुत 
कठिन भी है । 

४--राजाओं के अधिकार । श्री० के, एम. पानीकर ने देशी 
राज्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया है--(क) जिन के राजाश्ं 
को संधियों से अपने-अपने राज्य के भीतर पूर्ण और वास्तविक प्रभ्ुता 
का अधिकार है | इन्हें अपने राज्य की सीमा में शासन और 
काबून-निर्माण की पूर्ण स्वतंत्रता है ।” (ख) जिनके राजा दीवानी भौर 
फौजदारी के अधिकार तथा कानून बनाने की सत्ता का उपयोग 
अंशत१, और सरकार की निगरानी में दी, कर सकते हैं। (ग) जिनके 


# वास्तव में किसी भी राजा को अपने राज्य में 'वास्तविक प्रमुता? या 'शासन 
शर कानून-निर्माण की स्वतंत्रता? पूर्णतया नहीं है। यहाँ श्पक्षिक इृष्टि से ही 
अमिप्राय है। 
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राजाओं के अधिकारों का आधार सरकार द्वारा दी हुई सनदे' हैं। 
इन्हें शासन और कानून-निर्माण का श्रधिकार नहीं है। इस धेणी में 
बहुढंख्यक राज्य सम्मिलित है | श्री० पानीकर जी का मत है कि इन्हें 
राज्य न माना जाकर विशेष सम्मान तथा अधिकारवाली जागीरें 
घोषित कर दिया जाना चाहिए | 

यह वर्गीकरण राजाओं की दृष्टि से चाहे जितने महत्व का हो, 
पर राजा ही तो राज्य नहीं हैं, राज्यों के वर्गीकरण में जनता को 
प्रधानता मिलनी चाहिए । 

५--नरेन्द्र मंडल । राजाश्रों की इस रंस्था के विषय में विशेष 
रूप से आ्रागे लिखा, जायगा | इसकी सदस्यता के विचार से राज्यों के 
तीन मेद हँ--(क) वे राज्य जिनके राजा प्रथक-प्रथक्‌ रूप से मंडल 
के सदस्य हैं | इनकी संख्या १०६ है। (ख) वे राज्य जिनके राजाओं को 
मिलकर अपनी ओर से १२ सदस्य मंडल में मेजने का श्रघिकार है| 
इन राजाओं की रंख्या २२६ है। (ग) वे छोटे-छोटे नाम मात्र के 
राज्य जिनके राजाओं आदि की ओर से मंडल में कोई ठद॒स्य नहीं 
है। इनकी दंख्या ३४४ हे। इस वर्गीकरण का आधार कितना निर्बल 
है, यह इसी से प्रकट है कि नरेन्द्र मंडल के संगठन में एक मुख्य 
विचार यह हे कि नरेशों को मिलने वालीयलामी का लिहाज रखा 
जाय, जिसके विषय में पहले कद्दा जा चुका है | 

६--खिराज | खिराज देने की दृष्टि से देशी राज्यों को दो 
भेणियों में वाद जा सकता हेः--(क) वे राज्य जो सरकार को या 
किठी अन्य देशी राज्य को, खिराज या ट्रिब्यूट! देते दें, (ख) थे राज्य 
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जो खिराज से मुक्त हैं | यद्द विभाजन एक खास विचार से किया जाता 
है, ओर कुछ वैज्ञानिक नहीं है | कुछ बड़े-बड़े राज्य भी खिराज देते 
हैं, जब कि अनेक छोटे-छोटे राज्य इससे मुक्त हैं। फिर, खिराज का 
परिमाय भी ऐतिहासिक कारणों पर निर्भर है । केवल उसके आधार 
पर किसी राज्य को छोटा या वड़ा नहीं ठहराया जा सकता | 

७--जन-संख्या, आय आदि | प्रत्येक राज्य के सम्बन्ध में उसकी 
जन-संख्या और आय आदि कां बड़ा महात्व होता है। जिन राज्यों 
. की आबादी बहुत ही कम है, उनकी स्वतंत्र राज्य की हेठियत रहनी 
ही न चाहिए। और, जिन राज्यों की आय बहुत थोड़ी है, वे अपने 
यहाँ शिक्षा स्वास्थ्य आदि की भी व्यवस्था नहीं कर सकते; फिर 
हाईकोंट और व्यवस्थापक समा आदि की तो बात ही क्‍या! इससे 
स्पष्ट है कि आय और जन-छंख्या का वड़ा महत्व है। परन्तु इन्हें वर्गी- 
कारण का आधार मानना ठीक नद्दीं। यदि किसी राज्य में गत वर्षों 
में जनता पर बहुत सख्ती करके आय बढ़ा ली गयो है और वह अब 
इसके कारण ऊँची श्रेणी में गिना जाने लगे तो यह सर्वया श्रनुचित 
है। इसके विपरीत एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ कम जन-छंख्या 
रखने पर भी उच्च श्रेणी का दो सकता है। इस प्रकार यह वर्गी- 
करण भी जाँच की कसोडी पर खरा नहीं उतरता । 

८-प्राचीनता या वंश-प्रतिष्ठा । भारतवर्ष में कुछ राजा इसलिए 
ऊंचे खानदान के माने जाते हैं, अ्रयथवा उन्हें उच्च पद दिया जाता 
है कि उनके किसी पूर्वज ने कोई महृत्वपृर्ण सामाजिक या नैतिक 
आदि कार्य किया था, अथवा बड़ा त्याग और कष्ट सद्दा था। 
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उदाहरणवत्‌ उदयपुर के राणा का विशेष आदर इसलिए किया जाता 
है कि राणा प्रताप ने मुगल सम्राद की अधघीनता स्वीकार नहीं कौ, 
ओर इस वंश की लड़की का शादह्दी घराने से सम्बन्ध नहीं हुआ | 
इस प्रकार श्री० श्रीकृष्णदत जी पालीवाल ने लिखा है कि 'उ्लत्ति 
और बढ़प्पन की दृष्टि से रियासतों को पाँच प्रकारों में वाँदा जा सकता 
है | सबसे पदले प्रकार की रियासतें राजपृताने के राजाश्ों की हैं, 
लिनका इतिहास सहलों वर्ष पुराना और वीरता की गौरव गाथाश्रों 
से परिपूर्ण है | दूसरे प्रकार की रियास्तें उन सरदारों व गवर्नेरों की हैं, 
नो मुगज्ञ साम्राज्य के विनाश के समय सरपतंत्र बन बैठे | तीसरे प्रकार 
की रियासतें उन लोगों की हैं, जिन्दोंने मुगल साम्राज्य का विनाश 
होने पर हिन्दुस्तान में नो श्रराजकता फैल गयी थी, उसका लाभ 
उठाकर अपनी रियासतें कायम कर लीं | चौथे प्रकार की रियासतें वे 
हैं, जिनको ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हिन्दुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य का 
श्रीगणेश करते समय वनाया, जैसे मैसूर और कुछ दृद तक कशमभीर | 
पाँचवें प्रकार की रियाउुतें उन व्यक्तियों की हैं, जो मुगल, मराठा, 
साम्राज्यों के अन्त होने पर राजा क्न वैठे तया मद्दाराजा रणजीतसिंदद 
के सिक्‍्ख साम्राज्य से बचने के लिए अंगरेजों की गोद में ना बैठे, 
यथा पटियाला, क्रीन्द, कपूरथला आदि ।?* इस सम्बन्ध में स्मरण रहे 
कि कोई राज्य चिर काल तक प्राचीनता के श्राघार पर उच्च पद का 
अधिकारी नहीं वना रह सकता। व्यक्तियों की भाँति राज्यों को भी स्वाव- 
लम्बी होकर अपने दी गुणों के कारण धम्मान की आशा करनी चादिए । 


ए 
* श्रुज्ञ न--रिया म्षत अंक 


है 
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अस्त, अपने आकार-प्रकार, भूगोल, इतिहास, पद या झरुतवा, 
प्राचीनता, ओर मारत-सरकार के रम्बन्ध आदि की विभिन्नता के 
कारण भारतवष के देशी राज्यों के वर्गीकरण का विषय बहुत जटिल 
है | किसी भी प्रकार से वर्गीकरण किया जाय, वह पूर्णतया उंतोषप्रद 
नहीं हो सकता । उसमें कुछ-न-कुछ कमी रद्द ह्वी जाती है। तथापि 
अपने-अपने इश्टिकोण से समी का उपयोग है| हाँ, भाजकल लोक- 
तंत्र का युग हे, और राज्य को निर्माण करनेवाला मुख्य अंग जनता 
होती है, इसलिए, राज्यों का वर्गीकरण जनता की दशा के विचार से 
करना श्रपेज्ञाकृत ठीक दोगा। उन्हीं राज्यों को सर्वोच्च श्रेणी में 
रखना उचित है, जिन में जनता की वेघानिक राजनैतिक स्थिति दूसरे 
राज्यों की जनता से अच्छी है। 

६--बेघानिक स्थिति | जिस राज्य की वेघानिक, राजनैतिक, या 
नागरिक स्थिति दुसरे राज्यों की अपेक्षा जितनी अच्छी है, उतना ही 
हम उसे उच्च श्रेणी में रखना उचित समभते हैं| वैधानिक दृष्टि से 
राज्यों के दो मेद हैँ--वैध शासनवाले और अवेध शासनवाले। 
वेघ शासन में निर्धारित कायदे कानून के अनुसार राजप्रवन्ध दोता 
है | राजा की शक्ति मर्यादत होती है, वह मनमानी कार्यवाही नहीं 
कर सकता | इसके विपराोत अवेघ शाक्षन में राजा को शासन अधिकार 
पूर्णरूप से रहता है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता | वह जैला 
चाहता है, करता है; उस पर कानून का कोई प्रतिबन्ध नहीं द्वोता, 
अथवा यों कह सकते हैँ कि उसकी इच्छा ही कानून है। 'राजा करे 
सो न्याय? का यद्दी भाव है । 
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वैध शासनवाले राज्यों के कई दर्जे हो सकते हैं। पूर्णतया वैध 
शासन वह है जिसमें शासके पूरी तरह जनता के प्रति जिम्मेवार हो, 
, प्रत्येक शासन-कार्य पर जनता के ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था- 
पक सभा का नियंत्रण हो। निर्वाचन में प्रत्येक बालिग पुरुष ख्री को 
मत देने का अधिकार द्वो । व्यवस्थापक समा चाहे जिस मन्सत्री को 
अपने पद से प्रथक्‌ कर सके और चाद्दे जिस कानून .का निर्माण या 
संशोधन कर सके | हमारे देशी राज्यों में ऐसे पूर्ण वैध शासन का 
गौरव तो किसी को भी प्रास नहीं है। श्रौंध ने इस दिशा में अच्छी 
प्रगति की है। कुछ राज्यों में शाउन एक सीमा तक जनता के प्रति 
निम्मेवार हैं । इनकी व्यवस्थापक समाओों को निर्धारित अधिकार 
हैं, एक-एक या अधिक मन्त्री उसके प्रति उत्तरदायी हैं, उदाहरणवत 
मेधूर, कोचीन, ट्रावंकोर, बड़ौदा आदि; इनमें भी कुछ बातों की बड़ी 
कमी है | कुछ राज्यों के राजाओं ने अपने यहाँ व्यवस्थापक सभा 
स्थापित कर दी है और उन्हें कुछ विषय सेंपने का भी निश्चय किया 
है, परन्तु अभी तक इन समाओं को व्यावहारिक स्वरूप नहीं मिला 
है, अ्रयवा हाल में द्वी, या वहुत ही कम परिमाग में मित्ना है; यथा 
इन्दौर, ग्वालियर, कशमीर, हैदराबाद, उदयपुर, जोघपुर, राजकोट 
आदि । इनमें नागरिक अधिकार श्रभी बहुत अल्प हैँं। शासन-कार्य 
विविध विमार्गों में विभक्त है, परन्तु प्रायः केन्द्र के अतिरिक्त, अन्य 
स्थानों में शासन, न्याय और माल विभाग प्रथक-प्रथक नहीं हैं । 

खेद हे कि भारतवर्ष के अधिकांश देशी राज्यों में श्रवैध शासन पद्धति 
है । राजा अपने आपको राज्य का स्वामी समभता है, श्रोर प्रजा 
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को केवल अपने ऐश्वय का साधन। इन राज्यों के केन्द्रीय स्थानों में भी 
शासन, व्यवस्था, न्याय और माल सब प्रकार के अधिकार राजा को 
ही हैं। कितने ही राज्यों में अन्य प्रतिनिधि-संस्थाओं की तो वात ही 
क्या, एक म्युनिस्िपेलियी तक भी नहीं हे | जनता की शिक्ना, स्वास्थ्य 
या आर्थिक उन्नति की कोई व्यवस्था नहीं। इन राज्यों की दशा देखकर 
लोगों के मन में इस प्रथा के प्रति घुणा के भाव बढ़ते जा रहे हैं । 
. इस में आमूल सुधार होकर, राजाओं को पृर्णंतया वैधानिक शातक 
होना चाहिए, | इस विषय में विशेष विचार आगे किया जायगा | 





दसवाँ अध्याय 
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राजा 


प्रजां फे सुख में राजा का सुख है, प्रजा के द्वित में राजा का हित 

है। राजा को प्रिय लगनेवाली बात राजा के लिए द्वितकारी नहीं है, 
प्रजा को प्रिय ज्गनेवात्वी बात ही राजा को द्वितकारी है | 

--आचाये कोटल्य 


देशी राज्यों की शासनपद्धति के सम्बन्ध में विचार करते 
उमय पहली वात जो हमारा ध्यान आकर्षित करती हे, वह यद्द है कि 
इनमें एकतंत्री शासन-व्यवस्था है। इसमें प्रमुख शासनाधिकार एक 
व्यक्ति के हाथ में होते हैं, ओर उसे ये अधिकार अपने गुण-कर्मो' से 
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नहीं मिलते, वरन्‌ जन्म या वंश के कारण प्राप्त दोते हैँ, चाहे उसमें 
इन अधिकारों के उपयोग की योग्यता हो यान हो। प्राय; राजा का 
ज्येष्ट पुत्र गद्दी का अधिकारी द्ोता है, वद्द राज्य की जनता का भाग्य- 
विधाता होता है। राजकाज चलाने के लिए बह शअ्रघिकारियों को 
नियुक्त करता है, भर वही उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है। इस 
लिए. अधिकारी उसी पर अवलम्बित होते हैं, उसकी दचि था रुख देख 
कर काम करते हैं| वे जनता के प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं 
समभते । उनका प्रत्येक कार्य राजा को प्रसन्न करने के लिए होता है | 
इस प्रकार वे अपने आपको जनता से प्रथक समभते हैं। स्वयं जनता 
भी श्रपने मूल अधिकारों या शक्ति को भूल कर राज्य की शाक्ति को 
राजा के लिए श्रपिंत समझने लगती है। 

इस प्रकार एकतन्त्री शासन में राजा के व्यक्तित्व का बढ़ा महत्व 
होता है। यदि वह सुयोग्ग और कर्तंव्यनिष्ट हो तो वह्द राज्य की 
उचरोत्तर उन्नति कर सकता है, ओर यदि उसकी शिक्षा और संस्कार 
अच्छे न हुए तो शाउन-प्रवन्ध विगड़ने और उसके अधीन लाखों 
करोड़ों आदमियों का जीवन कष्टमय होने की आशंका रहती है। वैध 
राजतन्त्र में राजा के नियंत्रित दोने से उसका परिणाम बहुत बुरा नहीं 
होने पाता, परन्तु अवैध राजतन्त्र में तो राजा अनियंत्रित रहता है, 
उसका जीवन प्राय: ऐश्वयंभोगी, विलासी, आरामतलब और अत्या- 
चारी हो जाता है । यदि अनियंत्रित राजा संयोग से अच्छा लोक-द्वितैषी 
हो तो भी इस पद्धति में यह दोष तो है ही कि जनता का अपने शासन 
में कोई भाग न होने से उसमें न राजनेतिक जाणशति होती है, और न 
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राजप्रवन्ध सम्बन्धी योग्यता अथवा उत्तरदायित्व या स्वावलम्बन का 
भाव उत्पन्न होता है। निदान, स्वसाधारण को अपनी शक्तियों के 
विकार का अवसर नहीं मिलता | फिर, राजा का पद प्रायः पेनिक या 
वंशानुगत इंता है, और एक राजा चाहे जितना योग्य और प्रजा-हितेषी 
हो, यद्द आवश्यक नहीं कि उसका उत्तरधिकारी भी वैसा ही 
गुणवान होगा। अनेक वार सुयोग्य नरेशों के उचराधिकारी बहुत ही 
श्रयोग्य हुए हैं, और दवोते हैं । 
अब हम इस वात का विचार करें कि आजकल यहाँ देशी राज्यों 
में ताधारणतया राजा केसा द्वोता है | उसका रहन-सहन, पालन-पोषण, 
शिक्षा-दीक्षा उसके भावी उत्तरदायित्व को पूरा करने में कहाँ तक 
सद्दायक होती हैं, एवं उनमें क्या दोष या नुटियाँ रद जाती हैं। प्राय: 
, राजकुमार का वचपन में बहुत लाड-चाव और ऐट्वर्य में पालन होता 
है, उसके मनोरञ्नन ओर शोक के सब साधन उसे सुलम द्वोते हैं। उसे 
किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक पारभ्षम करने का श्रम्या6 नहीं 
होता | उतका जीवन बड़ी आरामतलवी में बीतता है । उसके संगी- 
साथियों पर उसके जन्म या वंश के कारण द्वी बहुत प्रभाव रहता 
है, उसे अपने गुर्णों के विकार की वैसी आवश्यकता नहीं रहती। 
उसकी साधारण वातों की भी वहुत प्रशंसा होती है। उसके चारों ओर 
ऐसे व्यक्ति रहते हैं, जो जैसे-मी-बने उसे प्रसन्न करने की फिकर में 
रहते हैं, जिससे वे उसके पिता माता की कृपा-हृष्टि प्राप्त करें और 
अपना स्वार्थ सिद्ध कर सके | राजपुत्र ज्यों-ज्यों वड़ा होता जाता है, 
वह अपने जन्मजात पद्‌ और गौरव का विचार करने लगता है। जो 
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राजपुत्र अपने सब भाहयों में बड़ा होता है, वह तो जल्दी ही अपने 
आप को भावी राजा मान कर चलता दे। दूसरे आदमी भी उसका 
बहुघा अनावश्यक ओर श्रनुचित लिट्ठाज करते हैं। इसलिए, उसके 
स्वभाव में कुछ अहंकार, श्रभिमान, आडम्बर-प्रियता, अविनय आदि 
सहज ही भा जाता है | युवराज की शिक्षा भी केसी द्वोती है | उसके 
अध्यापक उसके पिता के आशाकारी सेवक तो द्वोते दी ईं, बहुघा 
उनमें अपनी हीनता या लघुत्व का भाव होता है।वे इस बात को 
बराबर ध्यान में रखते हैँ कि जल्दी या देर में वह समय आने वाला 
है, जब कि यह युवराज गद्दी का मालिक होगा, और हम नहीं तो 
हमारा परिवार इसके आश्रित होगा । इसलिए, वे, जहाँ तक बनता है, 
उसके शिक्षण में उसकी योग्यता-इद्धि की अपेक्षा उधकी इच्छापूति 
का ही विचार विशेष करते हैं । 

सरकार ने युवराजों की शिक्षा के लिए मेयो कालिज ( भजमेर ), 
डेली कालिन ( इन्दौर ), राजकुमार कालिज ( राजकोट ), एचिपतन 
कालिज ( लाददीर ) श्रादि कुछ विशेष शिक्षा-ठंस्थाओ्ं की व्यवस्था को 
है। उनकी कार्यपद्धति का परिणाम मुख्यतया यद्द होता दे कि युव- 
राज खूब अमीरी ढद्भ से रहना, तथा अंगरेजों की नकल करना सीखता 
है। बह अंगरेजी खेल, शिकार, और मनोविनोद में समय बिताता है । 
वह जनता के सम्पक से दूर और उसकी आवश्यकताओं या द्वतादित 
से अपरिचित रहता है, और कुछ विचित्र से विचारों वाला हो नाता 
है। मारत-सरकार के राजनेतिक विभाग के एक समय के उच्च पदाधि- 
कारी भोर देदराबाद, मैसूर एवं बड़ोदा सरीखी रियासतों के रेजीडेन्ट 
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पदों पर अनुभव-प्राव्त सर विल्यम वार्टन का कथन है कि ऐकरेडेमिक् 
( साहित्यिक ) दृष्टिकिण से राजकुमारों की शिक्षा के परिणाम हास्य- 
जनक रह जाते हैं। उदाहरणवत्‌ राजकुमार कालिज के एक विद्यार्थी 
से 'पहाड़' पर निवनन्‍्ध लिखने को कहा गया तो उसने अपने विचार 
इत प्रकार प्रकंट किये--“पहाड़ वांछुनीय चीज द्वोते हैं, वे साधा- 
रणतया जंगलों से ढके रद्दते हैं। जंगलों का श्र्थ होता है शेर। 
शेर वायठराय को आकर्षित करते हैं | सड़कों का पुनर्निर्माण होता है | 
राजा जी० सी० आआई० ई० की उपाधि प्राप्त करता है और राज्य को 
लाम होता है ।” दूसर नमूना लीजिए | एके राजकुमार विद्यार्थी की 
जाँच के लिए, उससे पूछा गया कि वह अपने राज्य को ऋणमक्त कैसे 
करेगा, तो उसने जवाब दिया कि “में अपने मंत्री का विश्वास प्राप्त 
कर लूंगा, और उससे सब वात जान लेने पर मैं उसे उस समय तक 
के लिए केद कर दुगा, जब तक कि वह मेरी नावालगी में संचित 
खरे घन को उगल न दे [”? 

इस प्रकार की शिक्षा ओर संस्कार लिये हुए होता हे, वद्द व्यक्ति 
जो यथा-समय सरकार के प्रतिनिधि द्वारा गद्दी पर बैठया जाता है| 
वह यद्द तो पहले से ही जानता है कि वह परकार के श्राश्रित है | गद्दी 
पर वैठाये जाने की क्रिया से वह अपनी अ्रधीनता को और भी अच्छी 
तरह जान लेता है। निदान, उस्के गद्दी पर बैठने से किसी भी 
विचारशील सजन के मन में, 'द्ितोपदेश?-रचयिता के ये भाव सहज 
हो आसकते हैं कि “रूप व यौवन, धन-सम्पत्ति, प्रभुता और अविवेकता 
में से एक-एक भी अनर्थकारी होती है, जहाँ ये चारों इकट्ठी हो जायें, 
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व्दाँ क्या होगा |” राजा साहब को अपने समय, शक्ति और द्रव्य पर 
पूरा अधिकार द्वोता है । प्रजा की आवाज़ की परवाह न कर उन्हें 
केवल यह विचार रद्दता है कि हमारे किसी कार्य से सरकार अ्रप्रसन्न 
न हो जाय | वे चाहे जब तक सोते रहते या आराम करते रहते हूँ, 
जैसा चाहें मोजन वस्र, अलंकार आभूषण आदि का उपभोग करते हैं, 
श्रपनी रुचि के अनुतार महल बनवति हैं या उनमें परिवर्तन कराते हैं | 
कितने ही राज्यों में लाखों रपये को लागते के बड़े-बड़े बाग़ बगीचे 
आदि दोने पर भी, प्राय; नया निर्माण होता रहता है, कारण, नये राजा 
साहब को कोई नया डिजाइन पसन्द है | 

यद्रपि, बहुत से राज्यों की आय बहुत कम ही है, प्रायः प्रत्येक 
राज्य की जितनी भी आय दै, उस पर राजा का पूर्ण अधिकार है। उस 
पर व्यवस्यापक उमा या नागरिकों कोई नियंत्रण नदीं। राजा इस 
आय के खर्च करने में बहुघा स्वच्छुन्द होता है | कितने ही बड़े राज्यों 
में भी आय-व्यय का हिधातर प्रकाशित नहीं होता, इस प्रकार किसी - 
को इस वात के निश्चित अंक नहीं मिलते कि किस मदद में क्रितना 
खर्च किया गया द्वै। यदि रिपोर्ट छुपती भी है, तो वह राज्य के नाग- 
रिकों की भाषा में न होकर प्रायः अंगरेजी में होती है, स्वंसाधारण 
को वह बहुघा कीमत देने पर भी नहीं मिलती | पुनः रिपोर्ट में महलों या 
बाग्-बग्रीचों के बनाने या मरम्मत करने का खर्चा सावजनिक निर्माण- 
कार्य में, और राजकुमार की शिक्षा आदि खर्च सावजनिक शिक्षा की 
मद्द में दिखाया जा सकता है। जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा 
आदि की चिन्ता न कर शिकार, मनोरंजन, और विदेश-यात्रा में, 
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तथा कुत्ते और मोटर आदि ख़रीदने में, एवं भारत-सरकार के अफसरों 
आदि का स्वागत-सत्कार करने में अठंख्य घन खर्च कर दिया जाता 
है | निदान, राजा राज्य की आय का अधिकांश भाग अपनी वेयक्तिक 
इच्छानुसार ख़् करते हैं | उनका स्वयं अपने लिए. या राजपरिवार 
के वास्ते लिया जानेवाला द्रव्य निर्धारित नहीं होता, और यदि 
निर्धारित भी द्ोता हे तो प्रायः उसकी मान्ना काफी अधिक होती है; 
उसमें सवंखाघारण की आर्थिक स्थिति तथा आवश्यकताओं का ययेष्ट 
ध्यान नहीं रखा जाता | विविध राज्यों द्वारा प्रकाशित रिपोर्टी' के 
आधार पर, भ्री, चूडगर जी ने राजाओं के व्यक्तिगत तथा महलों 
पर होनेवाले ख्च का उनकी कुल आमदनी से अनुपात इस 
प्रकार वतलाया है;---कशमीर २०, बीकानेर २०, इन्दौर १७, श्रलवर 
२५, पटियाला २९, कपूरथला २५, कच्छ २९ और नवानगर 
४९ प्रतिशत ।* 

जब ख़्च करने को रुपया पाठ द्ोता है, और कोई उचरदायित्व 
या नियंत्रण नहीं होता तो आदमी को नाना प्रकार के शौक लग जाना 
स्वभाविक ही है | बड़ों के शौक भी बड़े दी होते हैं। कुच्ते, मोटर, महल 
विलायती ढद्भ के रहन-सहन और साजोसामान से भी संतुष्ट न दो, 
कितने द्टी राजाओं को विलायत-यात्रा का शौक लग जाता हैे। जब 
यहाँ मन नहीं लगता, ये विलायत चल देते हैं, और वहाँ जी खोल कर 

बेदर्दी से रुपया ख़र्च करते रहते हैं । 


* महाराज बीकानेर ने अपना निजी व्यय परिमित करने की घोषणा की. दै; 
इस पुस्तक के दूसरे मांग में "बीकानेर! शीर्षक अ्रध्याय देखिए । 
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देशी राजाओं की प्रकृति स्वयं तो ख़र्चोली हे दी, उन्हें कुछ 
दशाशओं में बहुत छा व्यय इस लिए. मी करना द्वोता है कि सरकार से 
उनका इस तरह का सम्बन्ध है। उदादरणा् इन्दौर और ग्वालियर 
आदि प्रति वर्ष लाखों रपया सेना की मदद में ख़्च करते दे जो 
उनकी आय का एक महत्वपूर्ण माग द्वोता है। यद्द स्पष्ट हे कि इन 
राज्यों के लिए ऐसी सेना पर रुपया ख़्च करना, जिसका इनके लिए, 
कुछ उपयोग न हो, सवंथा अ्रपव्यय है | 

अब राजाभों की दिनचर्या का विचार करें। विलायत-यात्रा आदि 
के समय की बात तो छोड़ ही दें | प्रायः यना लोग अपनी राजघानी में 
रहते हुए भी राजकाज समालने का कष्ट कम उठाते हैं | कभी वे किसी 
दूसरे राजा आदि के यहाँ जाते हैं, कमी कुछ मेहमान उनके वहाँ श्राते 
हैं | खेल-कूद, दवाखोरी या शिकार आदि तो नित्य का काम है ही | 
फिर, प्रत्येक राजा को कुछ अपना-अपना शौक या व्यसन भी रदह्दता है। 
खाने-पीने, सोने, आराम करने व दिल बदलाने तथा उपयु"क्त वातों को 
करते हुए; श्रवकाश ही क्या मिलता है ! और, हाँ, थोड़ा-बहुत समय 
राजा साहब को अपने यहाँ के रईठों, परदारों जागीरदारों आदि से 
मिलने-मेंटने को मी तो चाहिए । निदान, राज्य-शासन के तथा साब॑- 
जानिक कार्यो' के लिए न उन्हें मय मिलता है और न उन्हें समय 
निकालने की चिन्ता रहती हे। सर्वसाघारण जनता के आदमियों 
से मिलकर उनकी परिस्यिति और आवश्यकताश्रों का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त 
करना राजा साहब की शान के खिलाफ दह्वोता है । वहुघा अच्छे-अच्छे 
प्रतिठ्ठित कायकर्ताश्रों या विद्वानों को भी उनके दर्शन दुलंभ होते हैं । 
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उनके अधिकाँश दर्शनामिलाषियों को प्रधान मन्त्री श्रादि से हो सेंट 
करने की श्रनुमति मिल जाय तो गनीमत है। राजा साइबर के पास 
उनके अ्रधीन उच्च पदाधिकारियों तथा निजी नौकरों के श्रतिरिक्त ऐसे 
ही आदमियों को पहुँच होती है जो खुशामदी और ठदकुरसुहाती वातें 
करने में कुशल होने के अतिरिक्ति, घनी-मानी हों और (रानमक्तिः 
में प्रवीण हों, और उमय-समय पर ऐसे कार्यो" में घन-व्यय करते हों, 
जिनसे उनकी खेरख्वाही यूचित दो | 

कभी-कसी राजा साहब अपना प्रजानुराय दिखाने के लिए अपने 
राज्य में दौरा करने का भी कष्ट उठाते हैं। दौरा? उन्हीं स्थानों में 
होता है, जहाँ प्रधान मन्त्री आदि ठोक सममभते हैं| दौरे के लिए पहले 
तैयारी की नाती है | उन रास्तों की सड़क कुछ ठीक करा दी जाती है, 
जहाँ से राजा साइब जानेवाले दोते ईं। जहाँ राजा साहब का मुकाम 
होता है, वहाँ कौन-कौन व्यक्ति या उंस्थाएँ किस-किस प्रकार स्वागत- 
सत्कार करेंगे कहाँ-कर्दहाँ अमिनन्दन-पत्र दिया जायया, उसमें क्‍्या- 
क्या बातें कह्दी जायँगी, और उनका क्या उचर देना ठीक होगा, 
इसका विचार यथा-तम्मव पहले ही कर लिया जाता है। निदान, 
सब काम निर्धारित योजना के अश्रनुसार होता है, राजा साहब को शान्ति- 
पूर्वक जनता की शिकायतें सुनने का अवसर नहीं मिलता । ओऔर यदि 
राजा साहव अपनी मौखिक सद्ानुभूति दर्शाने के लिए, किी से कुछ 
पूछते मी हैं, तो उठ कृत्रिम आडम्बरमय वातावरण में वेचारे प्रजाजनों 
को यह हिम्मत नहीं द्वोती कि कोई स्पष्ट सच्ची बात कहें। ऐसा 
करने से उन्हें आशंका द्वोतो है कि कहीं उन्हें पीछे अधिकारियों का 
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कोप-भाजन न बनना पड़े | बस, वे शिष्टठाचार निभाने के लिए कद्द 
देते हैं, महाराज की छुप्रछ्ाया में हमें सर सुख ह्वी सुख है, कष्ट 
का कहीं पता भी नहीं ।” जनता के ऐसे उत्तर की, अधिकारी पीछे खूब 
विज्ञप्ति करके जहाँ-त्ाँ यश के भागी वना करते हैं। श्रस्तु, दौरे की 
बात यहाँ ही समाप्त की जाती है। 

जब राजा साहव राजधानी में होते हैं, ओर उनकी तवियत भी 
ठीक होती है ( यह संयोग कम द्वी होता है ), तो इच्छा होने पर घन्दे- 
दो-धन्ठे के लिए! राजकीय कार्य देखने का कष्ठ उठाते हैं.। बहुत से 
कागज ऐसे रहते हैं, जिन पर नियमानुसार उनकी शाज्ञा की 
आवश्यकता होती है | इनका मसविदा चना-वनाया तैयार 
रहता है, प्राइवेट सेक्रेटरी इन्हें क्रश$ पेश करता है, और किसी- 
किसी के बारे में कुछ शब्द कहता रहता है, राजा साहब इन पर 
अपने हस्ताक्षर कर देते हैं। इसके उपरान्त पृछ लेते हैं कि शरीर 
कोई आवश्यक कार्य दो नहीं है । प्राइवेट सेक्रेरी खूब दोशियार 
होता है, वह सब पत्र-व्यवद्दार और लोगों की दरखास्तें आ्रादि देखकर, 
जिस विशेष मामले को चाहता है, या सुविधाजनक समभृता है, उसकी 
ही चर्चा राजा साहब से करता है। शेष सव मामलों को अनावश्यक 
मानकर किसी को जाँच के लिए, किसी को दूसरे अधिकारियों की 
सम्मति के लिए, और किसी को किसी श्रन्य वात के लिए स्थगित कर 
देता है | इन मामलों में 'दक्कर की काररवाई? होती हे, फाइल बनती 
रहती है, किसी-किसी में मद्दीनों ही नहीं, वर्षों भी लग जाते हैं। 
यहाँ तक कि प्रार्थियों को कोई वास्तविक लाम न होकर व्यर्थ की 

१४ 
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परेशानी होती है। इठी लिए. बहुत से समझदार आदमी किसी 
मामले को राजदरवार में उपस्थित करने की श्रपेक्षा चुपचाप कष्ट 
उठाना द्टी अच्छा उमझते हैं | इस प्रकार अ्रधिकाँश देशी राज्यों में 
शासन-कार्य होता है, जिसे सुखकारी और संतोषप्रद कह कर राजा 
और उनके प्रशंसक खूब अभिमान किया करते हैं | 

हम यहाँ इस वात. को भुला देना नहीं चाहते कि कुछ राजा बहुत 
कुशाग्र बुद्धि, त्यागशील तया परोपकारी भी होते हैं।वे जनता की 
भलाई करने, के अत्यन्त इच्छुक रहते हैं, और कमी-कभी कोई मार्क 
का काम कर नाते हैँ, श्रोर कुछ दशाओं में तो लोकहित की स्थायी 
व्यवस्था भी कर देते हैं | परन्तु ऐसे मद्दानुमाव कुल मिलाकर कम ही 
होते हैं | साघारणतया जिस वातावरण में वे रहते है, उसमें उनके 
वैयक्तिक गुणों का विशेष विकास या उपयोग नहीं हो पाता | उन्हें 
राजठी ठाठ में रहना होता है। उनका सम्बन्ध उच्च या मध्य भ्रेणी 
के कुछ खास-खास व्यक्तियों से ही द्ोता है, और वह मी बहुघा 
दीवान, मंत्री या प्राइवेट सेक्रेटरी के द्वारा; उनका जनता से सीधा 
सम्पर्क नहीं होता । अतः वे नागरिकों की वास्तविक असुविधाश्रों, 
कष्टों और श्रभावों को नहीं जान पाते, और जब्र जान भी लेते हैं तो 
पूर्व इसके कि वे उसका ययथेष्ट सुधार करे, दूसरे आदमियों द्वारा कुछ 
गलतफहमी पैदा कर दी जाती है, या कुछ ऐसी बाघाएँ उपस्थित 
कर दी जाती हैं, जिनका निवारण करना अकेले राजा साहव के वश 
का नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त, एक और बात मी चिन्तनीय है । ग्रायः 
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राना अपनी आलोचना सुनना नहीं चाहते। इसलिए अपने राज्य के 
नागरिकों को राजनेतिक समाएँ: करने या पन्न-पत्रिकाएँ प्रकाशित करने 
की अनुमति बहुत कम देते हैं। बहुघा राज्यों में ऐसे भाषण या 
प्रकाशन ही होते है, जो अ-राजनैतिक द्वो, या जिनमें राज्य की प्रशंसा 
ही द्वो ' राज्य के बादर से आनेवाले वक्ताओं या सावजनिक कार्य- 
कर्त्ाओ्ों, पर कड़ी निगाह रखी जाती है। यही नहीं, कुछ राज्यों में तो 
बाहर के इन आदमियों को ठदह्दरानेवालों से मी अधिकारी रष्ट रहते 
हैं। राज्य के जो व्यक्ति पत्र-पत्रिकाएँ मेंगाते हैं, वे मी बहुघा राज- 
कर्मचारियों की आँखों में खटका करते हैँं। फिर, राजाओं से यह तो 
आशा द्वी क्या की जाय कि ये अपने यहाँ के किसी नागरिक को किसी 
स्वतंत्र पत्र का प्रकाशक या सम्पादक आदि बनने का सुशञ्रवसर दें | देशी 
राज्यों की जन-ध्ंडया को देखते हुए. उनके पत्न-पत्रिकाशों की संख्या 
अ्रत्यल्प है। और यदि इनमें से तरकारी था श्रर््ध सरकारी को श्र॒लग 
कर दिया जाय तो शेष की कमी बहुत ही चौंकानेवाली प्रतीत होगी । 
अनेक दशाश्रों में तो श्रच्छे उन्नत कद्दे जानेवाले राजा भी स्पष्ट- 
वक्ता पत्रों के विदद्ध कठोर और निरंकुश कारंवाई करते हैं | जिस पत्र 
में उनकी किसी बात की अप्रिय आलोचना की जाती है, उसका वे 
अपने यहाँ आना एकदम बन्द कर देते हैं । किसी आलोचना 
आदि का प्रत्युत्त देना तो वे अपनी शान के खिलाफ सममते 
ही हैं, बहुघा उनसे यह भी नहीं वन श्राता कि उपयु क्त पत्र पर 
मामला चलाकर उसके सम्पादक आदि को अपनी सफाई का अवसर 
दें। इस प्रकार, हमारे राजा कितने अस्दनशील भर सुकुमार ह! 
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और, अगरेज सरकार भी नरेश-रक्षा-कानून या प्रिंसेज प्रोटेक्शन 
एक्ट! ( सन्‌ १६३३ ), आदि बना कर, उनके विषय की आलोचना 
को बन्द करके उनको सुकुमार बने रहने में सहायक हुई है। ऐसे 
राजा लोग नो करोड़ भारतीय जनता के कर्त्ता-घर्ता विघाता हैं ! 


ध्श्स्क 
ग्यारहवाँ अध्याय 





े 
राजकमचारी 


राजनैतिक विभाग द्वारा नासजद्‌ मंत्री ब्रिटिश सरकार के जीव 
होते हैं और राजा और प्रजा दोनों ही से अपना कोई सम्बन्ध नहीं 
समसते । वे झाते हैं, और अपने माल्निक अंगरेज सरकार का सतलब 


दल्न होने तक रहकर उड़ जाते हैं । हद 
>+डा० कलाशवाथ काटजू 


शासन-कार्य का जनता के जल्िए यथेष्ट छद्वितकर द्वोना या न होना, 
कायवे-कानूनों के श्रतिरिक्त, बहुत-कुछ राजकमंचारियों की योग्यता, 
अनुभव और देशहितेपिता पर.निर्भर होता है ! है 
लेखक 

पिछुले अध्याय में राजा के सम्बन्ध में विचार किया गया | राज- 
तंत्र में वह प्रमुख व्यक्ति होता है, तथापि शासन-कार्य का संचालन 
करनेवाले छोटे-बड़े और भी कितने ही व्यक्तियों का उसमें सहयोग - 
होता दे । इनमें दीवान या प्रधान मंत्री का पद .म्रुख्य है। जिन राज्यों, 
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में दीवान होता है, वहाँ अन्य सब उच्चे पदाधिकारी उसके अधीन 
होते हैं| कद्दी-कद्दी दीवान अधान मंत्री होता है, और विविध विभागों 
का प्रबन्ध करनेवाले मंत्री उसके सद्दायक होते हैं | किसी-किसी राज्य 
में प्रत्येक मंत्री छीघा राजा की अ्रघीनता में कार्य करता है । कहदीं-कहीं 
प्रबन्धकारियों कॉसिल है, इसके सदस्य भिन्न-मिन्न विभागों का संचालन 
करते हैं; हाँ, जैसा पहले घुचित किया गया है, सब पर महाराज का 
नियंत्रण रहता है । 

रानकर्मचारियों को ठावंजनिक नौकर ( 'पबलिक सर्वेर्ट ) कहा 
जाता है | परन्तु विचार किया जाय तो ऐसा कहना अशुद्ध है। वे 
वास्तव में न तो साव॑जनिक हैं ( वे अपने आपको राना के, या राजा 
द्वारा नियुक्त व्यक्ति के, अधीन मानते हैं, और सावंजनिक जनता के 
प्रति अपना उत्तरदायित्व नहीं उमझते ), और न वे नोकर ई (वे 
अपने आपको जनता पर, तथा अपने अधीन कमेचारियों पर इकूमत' 
करनेवाला समझते हैं )। अधिकाँश देशी राज्यों में उच्च राजकमे- 
चारियों या पदाधिकारियों की भर्ती (नियुक्ति ) की कोई निर्धारित 
पद्धति नहीं है; न तो वहाँ कोई प्रलिक सर्विस कमीशन दे, और न 
किस पद के लिए, कैसी योग्यता वाला व्यक्ति नियुक्त द्ोंगा, इस विषय में 
कोई नियम ही हैं। उदाहरणार्थ दीवान पद के लिए. जितने आद- 
म्रियों में न्‍्यूनाघिक योग्यता होगी, उनमें प्रायः सफल रहने को आशा 
उसी को हो सकती है, जिसका राजपरिवार से बहुत धम्पक्त रहा है, 
अथवा निसने राजा साहब को पहले पढ़ाया या। कभी-कभी यद्द भी 
होता है कि एक व्यक्ति साधारण योग्यता का होने पर भी पोलिटिकल 
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एजंट का कृपापात्र है, और उन्होंने उसके लिए. लिखित या मौखिक 
ठिफारिश कर दी है। कुछ दशाश्रों में राजा साहब किसी ऐसे व्यक्ति 
को दीवान नियुक्त कर लेते हैं, जिसने पहत्ते सरकार की नौकरी को हो, 
और जो इस समय अवकाश ग्रहण करके पेन्शन ले रहा हो | निदान, 
यथेष्ट योग्यता-सम्पन्न, और विवेकवान सज्जन दीवान प्रायः कम ही . 
बनता है और यदि संयोग से ऐसा हो भी जाय तो खुशामद, चुगल- 
खोरी शोर छिद्रान्वेशन आदि के वातावरण में उस भत्ते आदमी की 
गुज्ञर होनी कठिन है | 

कितने ही राज्यों में प्रधान मंत्री स्थानीय व्यक्ति न होकर राज्य 
से बाहर का दोता है। प्रायः उसकी यह प्रवृत्ति होती है कि वह एक 
ओर तो राजा को अपनी खुशामद-दरामद से प्रधन्न रखने की चेष्टा 
करता हे, और दूसरी ओर जहाँ तक बन सकता है, अपने अधीन पदों 
पर अपने सम्बन्धियों या मित्रों आदि की नियुक्ति करता है।इस 
प्रकार उसे- अपने स्वार्थ-साघन की चिन्ता रहती है, वह राजकोय 
विषयों में यथेष्ट ध्यान नहीं देवा, वह जनता की उपेक्षा करता है। 
कभी-कभी ऐसा द्वोता है कि राज्य की व्यवस्था बहुत विगड़ जाने पर 
पोलियिकल एजंट की ओर से फटकार पड़ती है तो प्रधान मंत्री को 
बदल कर उसकी जगह कोई दूसरा बाहर का ही व्यक्ति नियुक्त कर दिया 
जाता है। वद राजा को वो उंतुष्ट रखने का प्रयत्न करता ही है, 
साथ में पोलिटिकल एजंट साहब को भी प्रसन्न करता रद्दता है। 
किन्तु वह प्रायः अपना स्वार्थ-सिद्ध करना नहीं भूलता, वह अपने 
' प्रभाव का दुरुपयोग करके राज्य से अधिक-से-अधिक घन रंग्रद् करने 
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की फिकर में रहता है। कहीं-कहीं ये बाहरी प्रधघान-मंत्री राज्य में 
बाइर के उन आदमियों को आने या रहने से मना कर देते हैं, जिन्हें 
वद् समभते हैं किये जनता की सेवा या बाणति में माग लेंगे या 
लोकमत को संगठित करेंगे | ऐसे समय में प्रघान मंत्री यह क्‍यों भूल 
जाते ईं कि वे स्वयं बाहर के हैं ! 

अनेक कर्मचारी अपने कर्ंव्यपालन की ओर इतना ध्यान 
नहीं देते, निंतना उच्च श्रधिकारियों को प्रसज्न करने की शओर 
देते हँ। ये बहुघा डाली-भंठ, रिश्वत और खुशामद आदि निन्य 
उपायों को काम में लाते हैं | इन की वेतन प्राय; कम 
रहती है, तथापि ये बड़े मज़े से रहते हैं, श्रौर अपने अफसरों 
को डाली था रिश्वत आदि से खुश रखते हूँ; इससे स्पष्ट है 
कि ये स्वयं रिश्वतखोर द्वोते हैं और जनता से गैर-कानूनी ढल्ल 
से रुपया ऐठते हैं। कभी-कमी कुछ अधिकारी रिश्ववश्लोरी कौ 
निन्‍्दा करते हैं, तथा निनका रिश्वत लेना सावित हो जाता है, उन्हें 
दंड भी दिया जाता है, परन्तु रोग का ठीक इलाज नहीं किया जाता; | 
इसके लिए तो कर्मेचारियों की वेतन का पैमाना ही ऊंचा करना 
आवश्यक है। कितने ही आदमी श्रधिक आयवाल्े श्रन्य पेशों के 
बजाय श्रल्प वेतनवाली राजकीय नौकरी अधिक पसन्द करते ईं; 
इसका कारण यह है कि राजकमेचारी दोने पर उन्हें एक तो “ऊपर 
की आमदनी? की आशा बहुत रहती है; दूसरे, इससे उन्हें जनता पर 
हकूमत करने का खूब मोका मिलता है। यदद वात विशेषतया पुलिस 
विभाग में बहुत श्रधिक पायी जाती है, तभी तो कद्दावत चल पड़ी हे, 
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दस के छः करदे, पर नाम दरोगा घर दे !! कुछ इने-पिने राज्यों को 
छोड़ कर, अन्यत्र पुलिस का जनता पर भारी आतंक रहता है। 
पुलिस कर्मचारी निर्धन ओर अशिक्षित गाँववालों पर कहाँ तक अत्या- 
चार करते हैं, इसकी कल्पना भी अनेक पाठकों को सहज ही नहीं हो 
उकती । जिन कर्मचारियों को जनता का रक्षक माना जाता है, और 
जो नान-माल की रक्षा के लिए द्वी रखे जाते हैं, उनका “भक्षक? का 
सा व्यवद्दार होना बहुत चिन्तनीय है | फिर, यदि पुलिस के अनुचित 
व्यवहार के कारण कोई उसके विरुद्ध कानूनी कारवाई करना चाहे तो 
उसमें सफलता प्राप्त करना प्रायः आकाश-कुसुम की तरह असम्भव 
है। मजिस्ट्रटों तक को पुलिस का भय रद्दता है। वहुघा बढ़े-बड़े 
पदाधिकारियों को भी जितना ध्यान पुलिस आदि राजकर्मचारियों की 
प्रतिष्ठा का होता है, उतना जनता के सुख या स्वाघीनता का नहीं 
होता | उच्च अधिकारी नीचे के कर्मचारियों का समर्थन करते रहते 
हैं, प्रजा के कष्ट निवारण करने का अवसर नहीं आता | अ० भा० 
देशी राज्य लोक परिषद आदि संस्थाओं ने छानवीन करके इस सम्बन्ध 
की जो प्रामाणिक रिपोर्ट प्रकाशित की हैं, उनसे इस कथन की काफी 
पुष्टि हो जाती है। 

देशी राज्यों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में यह्ठ शिकायत व्यापक 
रूप से है, कि वहाँ कोई व्यक्ति, किसी पद पर कब तक रहेगा, 
इटका कुछ निश्चय नहीं रहता। आज एक. आदमी साघारय 
कर्मचारी है, और बीस रुपये माहवार पाता है; किसी व्यक्तिगत कारण . 
से वह राजा साहव क्री नजर में. चढ़ गया तो कल ही किसी अन्य. 
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विभाग में उउका सौ रुपये महीने पर नियुक्त होना असम्भव नहीं; 
चाहे इस नये विभाग के सम्बन्ध में उसे प्रारम्मिक ज्ञान भी न हो। 
फिर, वेतन-दद्धि का कोई निर्धारित नियम नहीं, एक आदमी की 
उाल भर के भीतर ही दो-दो बार तरक्की हो जाती है, दूसरे उसके 
अनेक साथी कई-कई वर्ष तक अपने पुराने अल्प वेतन पर पढ़े 
रह जाते है। 

इन बातों में सुधार द्वोने की श्रावश्यक्रता है। यद्यपि कुछ राज्यों 
ने पिछुले दिनों इस ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया है, उनमें 
भी अमी श्रभीष्ट-सद्धि के लिए बहुत काम होने की ग़ुंजायश है। 
किर, जिन देशी राज्यों ने श्व तक सुधार की दिशा में कदम दी 
नहीं उठाया है, उनका कया कद्दना | इस विषय की कुछ बातों 
के सम्बन्ध में विशेष अन्यश्न लिखा गया है | यहाँ हम राजकमेचारियों 
की एक बात के सम्बन्ध में और विचार करलें; वह है, उनकी 
दलबन्दी | 

प्राय: राजकर्मचारियों की पार्टीवाजी या दलवन्दी किसी दिद्धान्त 
पर नहीं द्ोती। इसका आधार बड़ा विचित्र और व्यक्तिगत स्वार्थ 
होता है । राना साहब को दो रानियों के एक-एक लड़का हे, प्रत्येक 
रानी अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहती है; बस, 
दोनों की दा पार्टियाँ हो नाती हैँ | अथवा, दीवान के व्यवद्दार ने 
महारानी को भड़का दिया, दोनों में विरोध खड़ा दो गया, कुछ अधि*- 
कारी महारानी के पक्ष के हो गये, दूसरों ने दीवान का उमर्थन करने 
में अपनी स्वा्य-सिद्धि समझी | कहीं-कद्दीं यह पार्थियाँ जातिगत या 

श्र 
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साम्प्रदायिक आधार पर होती है | राजा ठादव एक खास नातिया 
सम्प्रदाय के है, और वे अपने कमेचारियों की नियुक्ति में यह बात 
भूल नहीं उकते । बउ, राजा के कुछ उच्च पदों पर एक जाति विशेष 
के आदमियों का एकाधिकार सा हो जाता है। उनका एक दल बन 
जाता है। इससे दूसरी जातिवालों के उचित अधिकारों पर आघात 
पहुँचता है । वे अपना सद्भठन करते हैं, और एक ऐसा दल बनाते हैं, 
जिसमें दूसरे दल के विरोधी, कई जातियों और सम्प्रदायों के, कर्मचारियों 
एवं अन्य व्यक्तियों का समावेश होता है । इन दोनों दलों का विरोध 
क्रमश: बढ़ता रहता है, ओर अवछर पाकर विस्फोट का रूप अदण 
करता है। ऐसी दशाओं में अनेक वार राजा या दीवान भादि को 
बड़ी म्रसीत्रतों का सामना करना पड़ता है, शह-्युद्ध की शान्ति के लिए 
सर्वोच्च सत्ता को दस्तज्ञेप करने के लिए भाम॑ंत्रित किया नाता है, 
जिसका परिणाम अन्ततः राजा या प्रजा के लिए, और कमी-क्रभी तो 
दोनों के लिए ही अनिष्ठकारी होता है। इससे स्पष्ट है कि राजकर्म- 
चारियों की दलवन्दी कितनी घातक होती है। 

कभी-कभी देशी राज्यों में बड़े-बड़े पर्दो के लिए ब्रिटिश भारत के 
अवकाश-प्राप्त अफसर उपयुक्त समझे जाते हैं। कुछ राजाओं का यह 
विचार द्ोता है कि उनको रखने से हमारा राजप्रतन्ध दूसरों की, 
विशेषतया सरकार की, निगाह में अच्छा जचने लगेगा। ऐसे व्यक्तियों 
के अनुभव से राज्य को यथेष्ट लाभ तभी हो सकता है, जब उनकी 
योजना पर अमल किया जाय, और राजा की इच्छा वास्तव में कुछ 
सुधार करने की दों। पुनः अधिकांश अवकाश-प्राप्त अफसर तो कठोर 
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परिश्रम और विशेष उत्तरदायी पद का कार्य करने के लिए. यवैष्ट 
शक्तिमान ही नहीं रहते। वे जेसे-तेसे अपना समय व्यतीत करने, 
राजकोष से अपने वेतन आदि का द्रव्य प्राप्त करने, और अपने मिश्नों या 
सुगे उम्बन्धियों की राज्य में अच्छे पदों पर नियुक्ति करने की फिकर 
में रहते हैं। कुछ अपवादों को छोड़ कर साधारणतया ऐसे व्यक्तियों 
से राज्य को विशेष लाभ नहीं होता | 

कमी-कभी राजा लोग अपने यहाँ के किसी उच्च पद के लिए 
सरकार से योग्य व्यक्ति की माँग करते हं। इस दशा में सरकार का 
जो आदमी देशी राज्य में मेजा जाता हे उसे वहाँ बड़े आदर-मान 
से रखा जाता है। उसका अपने विभाग में तो खूब रोब-दौबच रहता 
ही है, राज़ा साइव पर भी उसका यवेष्ट प्रभाव रहता है। हाँ, 
उसका कार्यकाल सीमित रहने के कारण उसका विशेष दुरुपयोग 
नहीं होता । ह 

अग्र उठ स्थिति का विचार करे, जब सरकार किसी राज्य के 
कुप्रबन्ध के आधार पर हस्तत्ञेप करके वहाँ अ्रपना आदमी भेजती है। 
किती-किसी राज्य में द्विन्दुश्तानी अफसर भी मेजा जाता है, परन्तु प्रायः, 
और विशेषतथा बड़े-बड़े राज्यों में, सरकार इसके लिए. किसी 
अंगरेज को द्वी पसन्द करती है। अंगरेज दीवान वहुधा उन राज्यों 
में जाते हैं जहाँ राजा राजनैतिक विभाग की कुछ उपेक्षा करते 
हैं, और खथ ही उनमें कुछ व्यक्तिगत दोष अथवा घरेलू झगड़े भी 
होते हं। अंग्रेज दीवान की मारी-भारी वेतन के कारण तो राज्य का 
ख़र्च बढ़ता दी है, अन्य कारणों से भी ये वहुत मँदगे पड़ते हैं| जहां 
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ये पहुँचते हैं वहाँ स्वास्थ्य, पुलिस, एऐजिनयरी आदि विभागों के उच्च 
पर्दो पर भी अंगरेज कर्मचारियों की वृद्धि होने लगती है। इनके 
विविध प्रकार के ख़र्च के वास्ते रुपया जुटाने के लिए जनता पर 
तरह-तरदद के नये कर लगाये जाते हैँ | राजा को चुपचाप सब्र 
सना पढ़ता है। वद्द इनके प्रसावों के विरुद्ध बोलने का साहत 
नहीं कर सकता, जनता की दालत अ्धिकाधिक बिगरड़ती जाती है । 
अनेक दशाश्रों में तो दीवान साहब उन सुधारों को भी स्थगित कर 
देते हैं, जो राजा साहब करनेवाले होते हैं। जो साव॑जनिक कार्यकर्ता 
पहले राजा साइब के कुप्रवन्ध के विरुद्ध आन्दोलन करते थे, और 
सरकार से सुधार की माँग करते थे, वे अब स्वयं सरकार के आदमी 
के विरुद्ध क्‍या करे |! अँंगरेज दीवान का व्यवहार बहुघा नितान्त 
सद्दानुभूति-शूल्य होता है, वह जनता की भावनाओं का आदर नहीं 
करता, वह आतंक में विश्वास करता है, ओर कभी-कभी तो ऐश दमन 
करता है, जेता राजा साहब या हिन्दुस्तानी अफसर भी न करते। 
उसके सामने राजा और प्रजा दोनों दव नाते हैं, और राज्य की बहुत 
दुरगति द्वो जाती है । 

उदाहरण के लिए भरतपुर की. बात लीजिए.। स्व० मद्दाराज 
किशनसिंह जी ने किसी प्रकार अंगरेज दीवान रख लिया। दीवान 
ने राज्य के द्वाथी, घोड़े, मोटर तथा अन्य बहुमूल्य सामान वेच डाले, 
कितने ही छोटे-बड़े पुराने कमेचारियों को नोकरी से प्रथक्‌ कर 
दिया, बाहर के नये आदमियों की मर्ती की, जिससे खर्च खूब बढ़ा; 
राजपरिवार को जो कष्ट दिया, सो अलग | महाराजा साहव ने प्रजा 
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को अधिकार देने के लिए. जिस शासन-पमिति की व्यवस्था की थी, 
उसकी तो दीवान साहब ने तुरन्त ही अंत्येष्टि कर डाली | नागरिकों 
: के सामाजिक तया धार्मिक विषयों में भी अनेक अंडुंगे लगा दिये। 
बिना आज्ञा भाषण दिये जाने की मनायी कर दी गयी। भरतपुर के 
अतिरिक्त, नाभा, मालावाड़, प्रतावगढ़, टोंक, छिरोद्दी श्रांद के 
अंगरेजी शासन पर विचार करने से यद्द स्पष्ठ है कि देशी 
राज्यों में अंगरेज दीवान राजाओं से भी बुरे सिद्ध हुए। वहाँ 
पहुँचकर इन्होंने कोई भी सुधार नहीं किया। इनके पहुँचने से 
देशी नरेशथों की स्वच्छन्द्ता श्र भी बढ़ जाती है। जहाँ ये राजा को 
निकाल कर जाते हैं, वहाँ तो इनका दमन और मनमानी खूब 
ही होती है। 

इससे सहज ही यद्द निष्कर्ष निकलता है कि लोगों की यह घारणा 
ठीक नहीं हे कि सरकारी हस्तक्षेप की नीति श्रच्छी हे, इससे राज्य में 
अंगरेजी शासन स्थापित होगा, कायदे कानून बनेंगे, और अंगरेज 
अफधररों का प्रबन्ध जनता के लिए. द्वितकर होगा | वास्तव में जनता 
का प्रयत्व यद्द नहीं होना चाहिए कि राज्य में तरकारी हस्तक्षेप हो। 
उसे तो रचनात्मक कार्य के शअ्तिरिक्त नागरिक अधिकारों की प्राप्ति 
और प्रतिनिधिक संस्थाओं को स्थापना के लिए उद्योग करते रहना 
चाहिए, चाहे मुख्य कमेचारी हिन्दुस्तानी हो, ओर चाहे अंगरेज | 


7९ हु 
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किसी शासन का केचत् स्थापित हो जाना हो उसे 'कानून द्वारा 
स्थापित सिद्ध नहीं करता । वास्तविक कानून तो वही माना जायगा, 
जिसे जनता का नेतिक समथंन प्राप्त हो | इमारे भारतीय नरेशों के 
शासन इस कसोटो पर नितान्त बोदे साबित होते हैं। 


--बी० एस० ठाकुर 


पिछले दो अध्यायों में राजा और राजकमचारियों के विषय में 
लिखा गया है। पहले कहा जाचुका है कि देशी राज्यों में से 
कुछ थोड़े-सों को छोड़कर शेष समस्त राज्यों में प्रायः राजा ( प्रधान 
घासक ) का शब्द द्वी काबून है, और उसके मत के अनुसार ही 
शासन-नीति निर्धारित होती है; नहदी-नहीं, यह कहना ठीक द्ोगा कि 
जैसे घड़ी-घड़ी में उठके विचार बदलते हैं, कभी उसके मन में एक 
प्रकार की लद्दर उठती है, कभी दूसरे प्रकार की, उसी तरह राज्य की 
शासन-नीति में मी कोई स्थिरता नहीं होती, वह सदेव डाँवाडोल 
रहती है, समय-समय पर बदलती रहती है। भावश्यकता है कि हृस 
स्वेच्छाचारिता ओर अवैध शासन का अन्त हो, कानून बनानेवाली 
व्यवस्थापक समाओं का निर्माण दो, उनका शासन-कार्य पर ययेष्ट 
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नियंत्रण दो; जो शायन-नीति वे निश्चित करें, उन्हीं के अनुसार राज- 
प्रबन्ध हो | 

व्यवस्थापक सभाओं के सम्बन्ध में देशी राज्यों की स्थिति पर 
विचार करने से पूर्व यद जान लेना आवश्यक है कि इन सभाओं का 
संगठन किस प्रकार होता है, कानूनों का उद्देश्य क्या द्ोता है तथा 
उन्हें बनाने में अधिक-से-अ्रधिक नागरिकों के माग लेने की क्‍या 
आवश्यकता है | 

कानून इस लिए बनाये जाते हैं कि नागरिकों की उन्नति और 
सुख-शान्ति की वृद्धि द्ोती रहे | उनसे पारस्परिक व्यवद्धार की सुविधा 
होती है ।. परन्तु कानूनों का उपयोग तभी है, जब सव नागरिक उन्हें 
मान्य करें तथा मली-भाँति उनका पालन करें| नागरिक, राज्य के 
कानूनों का पालन इउ्लिए करते हैं कि (१) क़ानून पालन न करने की 
दशा में उन्हें राज्य की ओर से दर्ड मिलता है, (२) क़ानून नाग- 
रिकों के हितार्थ बनाये जाते हैं, और (३) क़ानून बनाने में नागरिकों 
का हाथ होता है। इनमें से प्रथम कारण का प्रभाव विशेष स्थायी नहीं 
होता, केवल भय से कोई क़ानून बहुत समय तक, बहुत से नागरिकों 
द्वारा पालन नहीं किया जाता । अच्छा, क्या नागरिक केवल इस लिए 
कानूनों को मान्य करते हैं कि वे उनके लिए हितकर हैं ? नहीं, सदेव 
ऐठा नहीं दोता । अनेक दशाशों में बहुत से नागरिकों को क्रानूनों की 
उपयोगिता स्पष्ट शात नहीं होती, अथवा हर समय स्मरण नहीं 
रहती | नागरिकों को क़ानून का पालन करने की प्रेरणा विशेष- 
तया इसलिए होती है कि कानूनों के बनाने में उनका भी हाथ 
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होता है। अपनी बनायी हुई चीज का आदर मान करना और उसकी 
अवहेलना न करना, मनुष्य का स्वभाव है। किसी राज्य में क़ानून 
बनाने में नागरिकों का हाथ जितना अधिक होता है, उत्तनी ही वहाँ 
नागरिकों द्वारा क़ानून-पालन की आशा अधिक होती है। अतएव 
प्रत्येक सम्य और शिक्षित राज्य में यह आवश्यक समझता जाता है कि 
वहाँ के क़ानून अधिक से अधिक नागरिकों द्वारा बनाये जायेँ | 

प्राचीन समय में बहुत से छोटे-छोटे राज्यों में शासन सम्बन्धी 
विषयों पर निर्धारित आयु के समस्त नागरिक एकन्न होकर अ्रपना 
सत प्रकट करते थे, और उनको सर्वम्मति या बहुसम्भति से 
ही क़ानून बनते थे | इस प्रकार जनता को प्रत्यक्ष रूप से अपने यहाँ 
के व्यवस्था-कार्य में भाग लेने का अधिकार था। जब तक राज्य बहुत 
छोटे रहे, यह तरीका जैसे-तेसे चलता रद्दा। परन्तु क्रमशः राज्यों के 
वड़े और विस्तृत हो जाने पर, एवं उनकी जन-संख्या वहुत बढ़ जाने 
पर शान्ति तथा सुगमता में कार्य सम्पादन होना असम्मव हो गया। 
तब यद्द सोचा गया कि राज्य के प्रत्येक भाग (आम या नगर ) के 
समस्त नागरिक, व्यवस्था-कार्य में योग देने के बजाय अपना यह 
अधिकार कुछ चुने हुए सज्जनों को दे दें, जो उनको भोर से: 
आवश्यक क़ानून की रचना किया करें। ऐसे चुने हुए सजन 
प्रतिनिधि! कहलाने लगे। इस प्रकार यदि राज्य की जन-तंख्या 
लाखों ही नहीं, करोड़ों भी हो तो उनकी ओर से केवल दो-तीन सौ 
या अधिक आदमी उक्त कार्य कर सकते हैं। प्रतिनिधि प्रणाली से 
कानून बनाने के कार्य में लोक रचात्मक भावों की रक्षा करना कितना 
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सुविधा-जनक है, यह स्पष्ट है। इससे, स्वंसाघारण को यह संतोष 
रहता हे कि जो आदमी क़ानून बनाते हैं, वे हमारे चुने हुए हैं, हमने 
उनको मेजा है, वे हमारे लाभ-द्ानि का विचार करके दी क़ानून 
बनायगे, मनमाने कानून नहीं. बनायेंगे; एक प्रकार से हम अपने ही 
बनाये हुए. कानूनों से शाठित होंगे इम अपने द्वी अधीन होंगे, अर्थात्‌ 
हम स्व॒राज्य का उपभोग करेंगे | ह 
प्रतिनिधि-प्रयाली में जनता श्रर्थात्‌ सर्वसाघारण स्वयं कानून नहीं 
बनाते, वरन्‌ उनके प्रतिनिधि यद्द काय करते हैं। इस प्रणाली को 
अवलम्बन करनेवाले राज्य में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र नहीं होता ( उसका 
होना व्यावहारिक या सुविधाजनक नहीं होता ), इसे परोक्ष प्रजातंत्र 
कह. सकते हैं | आजकल संठार के अ्रघिकांश देशों में व्यवस्थापक 
समाओ्रों का संगठन प्रतिनिधि-प्रणाली के ही आधार पर होता है। 

:. अब हम भारतवर्ष के देशी राज्यों की व्यवस्थापक स्माओं के 
सम्बन्ध में विचार करते हैं | वटलर कमेटी की रिपोर्ट से मालूम दोता 
है.कि उसकी .जाँच के समय ५६२ देशी राज्यों में से केवल ३० राज्यों 
में व्यवस्थापक, समाएँ थीं। ,यद्यपि . कमेटी ने इस बात का उल्लेख 
देशी राज्यों की प्रगति के प्रठंग में किया है, तथापि उसे यह्द स्वीकार 
करना पढ़ा: है कि इन सप्ताओं में से अधिकांध केवल परामर्श देनेवाली 
संस्थाओं के रूप में ही है ।. उस समय के वाद इन. समाश्रों की संख्या 
में कुछ इद्धि हुई है, तथापि उसमें बहुत मारी अन्तर नहीं आया है। 
फिर, इन व्यवस्थापक तमाओं में से भी अधिकतर में सरकारी सदस्यों 
की ठंझ्या काफी हे, और गेर-ठरकारी सदस्य भी जनता द्वारा 
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निर्वाचित न होकर अधिकारियों द्वारा नामजद किये जाते हैं, अथवा 
म्युनिस्पैलटियों आदि द्वारा चुने जाते हैं। इस प्रकार मैदूर, ट्राबंकोर, 
कोंचीन भादि उन्नत माने जानेवाले राज्यों में भी व्यवस्थापक समाओं 
द्वारा जनता का मत इतना व्यक्त नहीं होता, जितना होना चाहिए | 
कितने दी आदमियों को कामून बनाने के कार्य में अपने प्रतिनिधि चुनने 
का अधिकार नहीं होता, वे निर्वाचन-प्रथा का उपयोग नहीं कर पाते । 

निर्वाचन या चुनाव में किननकिन नियमों का ध्यान रखा जाना 
चाहिए भौर उठके क्या उपाय हैं, यह तो एक स्वतंत्र और महान 
विषय है [* इम यहाँ कुछ खास-खास बातों का ही उल्लेख कर सकते 
हैं| मताधिकार ( श्र्थात्‌ प्रतिनिधि चुनने में मत देने का अधिकार ) 
राज्य के अधिक से अधिक व्यक्तियों को मिलना चाहिए, भौर समान 
रूप से मिलना चादिए.। कोई भेणी उससे वंचित न रइनी चाहिए, 
झौर न किसी जाति, धर्म, या पेशेवालों से कुछ विशेष रियायत दोनी 
चाहिए। इसमें अमीर-ग़रोब, स्रीं-पुएष, किसान-जर्मीदार भादि का 
विचार न दो; किसी के सम्पत्ति रखने या कुछ टेक्स ( कर ) देने, 
अथवा शिक्षित होने की शर्त नहदो। हाँ, राज्य के अपरिपक्व अंग 
( नाबालिगों ) और विक्ृत अंग ( कोढ़ी या पागलों ) को यह अधि- 
कार मिलना उचित नहीं | इन्हें छोड़ कर श्रन्य सब व्यक्तियों को बह 
अधिकार मिलना चदहिए। इसे 'वालिग मताधिकार! कह्दा जाता है। 
यह ब्रिटिश सारत की जनता को भी प्राप्त नहीं है। देशी राज्य तो 
इस विषय में भौर भी अधिक अनुदार हैं। | 


+ इसका विवेचन इमारी “निर्वाचन पद्धति? पुस्तक में किया गया है । र 
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देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाओं की शक्ति का विचार करने 
के लिए इम भागे यह बताते हैं कि उन्नत राज्यों में व्यवस्थापक सभाशरों 
के अधिकार क्या होते हैं, उन अधिकारों से जनता को क्‍या लाभ 
पहुँचता है। उससे हमें देशी राज्यों के सम्बन्ध में तुलनात्मक विचार 
करने में सुविधा होगी | 

१--प्रश्न पूछना । व्यवस्थापक समा के अधिवेशन में कोई 
सदस्य सरकार से आवश्यक विषयों का प्रश्न करके सरकार का ध्यान 
उसकी नभुटियों या दोषों की ओर दिला सकता है | इससे सरकार 
अपनी गलती का तुरन्त सुधार करती है, तथा आगे के लिए इध विषय 
में अधिक सावधान द्वो जाती है। देशी राज्यों की व्यवस्थापक समाह्रों 
को यह अधिकार बहुत कम है | 

३--का म-रोको प्रस्ताव । व्यवस्थापक समा के सदस्यों को अधिकार 
होता हे कि सभा के अधिवेशन में सार्वजनिक द्वित की किसी निश्चित 
और तात्कालिक घटना पर विचार कराने के लिए. साधारण कार्यवाही 
रोकने का प्रस्ताव करें। यह इस लिंए किया जाता है कि उस 
विशेष घटना पर जल्द विचार किया जाय, और सरकार का ध्यान उस 
ओर आकर्षित किया जाय | देशी राज्यों की व्यवस्थापक्र सभाश्नों में 
से किसी को ऐसा अधिकार दोने की वात हमारी जानकारी में नहीं 
आयी। 

. ३--भविश्वास का प्रस्ताव | व्यवस्थापक सभा को यह अधिकार 

होता हे कि यदि सरकार उसके द्वारा निर्धारित रीति पर न चले, या 
उठके बनाये कानूनों का ठीक-ठीक पालन न करे तो वह सरकार के विरुद्ध 
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अविश्वास या निन्दा का प्रस्ताव कर सकती है। ऐसा प्रस्ताव पास 
हो जाने से सवंसाघारण यद्द जान लेते हैं कि सरकार का काम लोक- 
प्रतिनिधियों के मत के विपरात हो रहा है। इंसका परिणाम तुरन्त ही यह 
होता है कि या तो सरकार (प्रबन्धकारियी सभा) भज्ञ दोकरं दूसरी नयी 
सरकार का संगठन द्योता है, अथवा कुछ दशाओं में व्यवस्थापक सभा 
भज्ज होकर नये चुनाव द्वारा नयी व्यवस्थापक सभा का “निर्माण किया 
जाता है| देशी राज्यों फी व्यवस्थापक सभाओं को इस प्रकार 
का अधिकार बिल्कुल नहीं है। ह 

._ ४--कानून बनाना। स्वेतनत्र व्यवस्थापक संमाएँ अपने-अपने राज्य 
की उन्नति के लिए. विविध प्रकार के कानूंन बनाती है तथां संशोधन 
करती हैं, और उनके बनांये हुए या संशोधित किये हुए कानूनों के 
भनुसार द्वी सरकार को राजप्रवन्ध करना होता है। परन्तु भारतवर्ष 
के देशी राज्यों की अधिकतर व्यवध्यापक समाञ्नरों को इस विघय में 
'नाममात्र का ही अधिकार है। अधिकांश महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध 
में उन्हें कानून बनाने या संशोधन करने का भधिकार नहीं होंता। 
' जिन विषयों का ये कानून बना सकती हैं, उनमें से बहुतों के लिए पंहले 
'राजा की घ्वीकृति ली जानी आवश्यक है, उसकी अनुमति न मिलने 
की दशा में उन विषयों सम्बन्धी किसी कानून का प्रस्ताव या संशोघन 
' सभा में उपस्थित नहीं किया जा सकता । इसके अतिरिक्त जो कानून 
: इन सभाओं दद्वारा बनाये जाते हैं, उनके - मानने के लिए राजा वाध्य 
नहीं होता, चाहे उन कानूनों का मसविदा कितने ही भारी बहुमत से 
पास क्‍यों न हुआ हो | राजा को अ्रधिकार दे कि वह उन कानूनों में 
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से जिसको चाहे अमल में आने दे, ओर जिसको चाहे दं, संशोधित या 
स्थग्रित कर दे। इन सब बातों का विचार करके, . इन व्यवध्यापक 
'समाओं को व्यंवस्थापकं उमा? का नाम देना श्रममूलक और उपद्यास- 
जनक है | इन्हें केवल 'परांमशंदातृ समा? कद्दा जाना चोदिए ।* - 

' इन नाम मात्र की व्यवस्थापक्र समाओ्रों का सरकारी कामेंज्ञों और 
पुस्तकों में उल्लेख देखकर तथा. इनकी बड़ी-बड़ी .रिपोर्टो. का: विचार 
करके, 'पीछे जब हम इनकी वास्तविक दशा का शान -प्रांप्त करते हैं, 
तो मुँद्द से सहसा निकल पड़ता है कि यद्द तो सव “ऊँची. दुकान और 
फीका पकवान? का मामला है, ये कृत्रिम या बनावटी हैं, आडम्बर और 
ढोंग है | वस्तु-स्थिति यद्द है कि इन सभाओं में से अधिकांश के सदस्यों 
के रूप में, कुछ वफादार शजमक्त व्यक्ति साल. में एक-दो बार 
धूम-धांम से इकट्ठ द्ोते'हैं, और भनुत्तरदायी .शासन के आदेशों ;पर 
अपनी स्वीकृति की मोहर लगाकर अपने-अपने -घर लौट. आते,.हैं,। 
“इं प्रकार ये राजा. सांदब की कृपा-दृष्टि :पाते हैं, तथां: अन्य पदाधि- 
'कारियों की नन्नर में बहुंत ऊँचे ठदस्ने लगते हैं ।: और, :इन .सदस्यों 
“की राजमक्ति तथा-सेवा' का पुरष्कार इन्हें अ्रनेक प्रकार से मिल सकता 
: है; दाँ, उठ सबका भार साधारण- .जनतो के छिर पर,ही पड़ता, है | 

5 व्येवस्थापक्ष "सभाओं कके कानून-निर्माण . सम्बन्धी कार्य की वात 
: यहीं समाप्त करके अब हमें उनके .एक अन्य कार्य का विचार,करना 
है [: उन्नत राज्यों में व्यवस्थापक समाएँ .राज्य के सम्पूर्ण आय -और 
व्यय पर यथेष्ट नियंत्रण रखती हैं | अर्थात्‌ वे यह निश्चय कंरती है 


कुछ राज्यों में तो ऐसा कहद्दा दी जाता है। 
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कि नागरिकों से किन-किन करों या शुल्कों द्वारा द्रव्य प्राप्त किया जाय, 
यदि विशेष आय की आवश्यकता हो तो कहाँ से एवं किन शर्तों पर 
ऋण लिया जाय | इती प्रकार यह निश्चय किया जाता है कि राज्य 
सम्बन्धी किस-किस विभाग में कितना-कितना रुपया खच॑ किया जाना 
उचित है | यदि सरकार व्यवस्यापक उमा के आदेशानुसार काम नहीं 
करती तो उसे अपनी सफ़ाई देनी दोती है, जिसके भ्रद्॑तोषप्रद रहने 
की दशा में सरकार को निन्दा का प्रस्ताव सहना तथा अपना अन्त कर 
देना होता है। अच्छा, इस विषय में देशी राज्यों की व्यवस्थापक 
सभाभों को कहाँ तक श्रधिकार है? रुत्षेप में, भधिकाँश सभाझों को 
प्रायः कुछ भी नहीं | इन राज्यों में बजट, सभा के विचारार्थ तथा मत 
देने के लिए, प्रकाशित नहीं किया जाता। शासक अपनी इच्छानुसार 
कर भादि लगाते हैं, और जैता चाहते हैं, खच् करते हैं | व्यवस्पापक 
समा का उन पर कुछ नियंत्रण नहीं | ु 

अब पाठकों को ज्ञात हो गया होगा कि देशी राज्यों की व्यव- 
स्थापक सभाएँ कितनी दिखावटी हैं, कितनो रत्ता-हीन हैं। 

गत वर्षो” में कुछ राज्यों में सलाहकार स्भाझों ( एडविजरी 
कॉिलों ) की स्पापना हुईं हे। इनके द्वारा राजाशों की शक्ति पर 
कितना नियंत्रण हुआ है, अथवा नागरिकों को कितने भधिकार मिले 
हैं, यद इसी से अनुमान किया जा सकता है कि श्रषिकांश राज्यों 
में व्यवस्थापक सभा? कही जानेवाली संस्याओं में भी कुछु जीवन 
नहीं है| एडइविजरी कॉसिल के सदस्य राजा के कृपा-पात्र ही 
होते हैं; उसकी मीटिंग कितने समय बाद दोगी, इसका कोई नियम 
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नहीं होता; राजा साइब की इच्छा नहों तो कई-कई वर्ष तक भी 
यह सुततावस्था में पड़ी रद सकती है। फिर, यदि इसकी मीटिंग 
भी होंगी तो यद उसी कार्य पर अपनी मोहर लगा देने का कार्य 
करेगी, जिसे राजा साहब चाहगे। उनके संकेत के विरुद्ध कुछ 
कहने-सुनने का यह स्वप्न में भी विचार नहीं कर सकती । इस प्रकार 
अधिकतर देशी राज्यों की व्यवस्थापक ठमा एवं सलाहकार सभाएँ 
कैवल शोभा के लिए हैं, जनद्वितकारी नहीं | - 


तेरहवाँ अध्याय 
न्यायालय 


झष्ट्े राज्य का एक बढ़ा बत्तय यह है कि वहाँ सब के साथ 
समान स्थाय होता है । ॥ 
-सर टी० माधव राव 

पिछुशे अध्याय में कानून-निर्माय कै सम्बन्ध में लिखा. गया है। 
दिद्वान्त की बात यह दह कि कानून जिस प्रकार नागरिकों पर लागू 
होता है, उठी प्रकार शासकों या सरकारी कर्मचारियों पर | नागरिक 
अपनी रक्षा भौर उन्नति के. लिए भपने कुछ अधिकार शासकों को 
सौंप देते हैं तथापि उन्हें मी ययेष्ट भधिकार रहते हैं। जब नागरिकों 
भोर शासकों में किसो विषय में मतमेद हो तो उसका निपटारा करने 
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के लिए न्यायालय होते हैं | न्यायालय इस.बात का:भी विचार ऋरते 
हैं कि यदि दो या अधिक नागरिकों का पारस्परिक. भझूगड़ा, हो तो कानन 
की इष्टि से किस का पक्ष उचित है और -किस का अनुचित | ऐसे 
विचार या निणंय को 'न्याय? कहते हैं; . और इस कार्य को-करनेवाले, 
न्यायाघीश, जज, या मुन्छिफ, आदि कहलाते हैं। न्याय का उद्देश्य 
त्तमी सफल .होता है, जब वह सस्ता भोर निष्पक्ष हो तथा जल्दी हद 
मिलनेवगाला हो, अर्थात्‌ प्रार्योी, को उसके लिए; बहुत उमय तक 
प्रतीक्षा न करनी पढ़े। न्यायाघीश को कानून का यथेष्ट शान होना 
चाहिए । उस में यह भी गुण होना चाहिए कि. यह निर्णय कर सके 
कि अमुक कानून का प्रयोग किंस स्थिति में, (किस प्रकार करना ठीक 
होगा । इसके अतिरिक्त वह सवंया निर्भीक प्रकृति का द्वोना चाहिए। 
'जिंखसे उसका फैसला स्वतंत्र दो, वह किसी लोभ या अनुचित दबाव से 
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प्रभावित न दो । 
अब इम इस बात का विचार.-करते हैं कि. देशी राज्यों में न्‍्याया- 


लयों तया न्याय की क्या दशा है । ५इले तो यही उल्लेखनीय है कि 
थे न्यायालय कानन द्वारा स्थापित नहीं है, वरन्‌ शाघकवग के अधीन 
विभाग. मात्र: हैं | इन्हें अपने अधिकार, अपने-अपने .कस्ेन्न के प्रधान 
शासक अर्थात्‌ राजा से, प्राप्त हें | . राजा स्वेच्छापूंक जो भाज्ञा दे दे. 
बह्ी कानन समझा जाता है। .कमी-न्‍कमी ब्रिटिश भारत का कोई 
'कानन जारी कर दिया जाता है तो वह वर्षा /उसी रूप. में पड़ा रहता 
“है, जिब कि; ब्रिटिश भारत में उसमें व्यवस्थापक समाओं . द्वारा समय- 
समय पर भावश्यक संशोषन. होता रद्दता है |. - 
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लगभग चालीस राज्यों में ही द्वाईंकोट, या हजूर न्यायालय 
अथवा चीफ कोट हैं। ये अपील की सब से ऊंची भदालतें हं। इनके 
नीचे जिले की अदालतें या सेशन कोट हैं, इनमें किसी भी रकम के 
दीवानी दावों का तथा घोर अपराधों का विचार हो सकता है। इनमें 
इनसे नीचे की अदालतों के फैसकते की अपील भी होती है। अघीन 
सिविल भदालतों में निर्धारित रकम तक के दावे सुने जाते हैं और 
छोटे जुर्मो' का विचार होता है | मजिस्ट्रेटों की अदालतों के अधिकार 
मिन्न-मिन्न हैं, ये १५ दिन से लेकर सात वर्ष तक की सना 
तथा विविध जुर्माना कर सकती है। कुछ अदालतें ऐसी हैं, जिनमें 
ज़मीन और मालगुजारी सम्बन्धी मामलों का विचार द्ोता है, इनमें 
जमींदारों और काश्तकारों के उचराधिकार, अधिकार और उचर- 
दायित्व सम्बन्धी मामले भी सुने जाते हं। फोजदारी अदालतों के 
विषय में यह भी उल्लेखनीय है कि इने-गिने राज्यों को छोड़कर, 
कहीं भी जूरी की प्रथा नहीं है [ 
वधारय प्रजाजनों के लिए. राजा या प्रधान मंत्री के द्वारा अपने 
अधिकारों के अपदरण का प्रतिकार करना बहुत कठिन है। प्राय: 
अन्य उच्च अधिकारियों का भी लोगों पर ऐछा आतंक छाया रहता 
* फौजदारी मामलों में वहुधा यद्द सम्मावना रद्दती है कि अकेले न्यायाधीश 
का निर्णय यथेष्ट विचार॒पूर्ण न हो, अतः उन्नत राज्यों में ऐसे निर्णय में अमियुक्त 
की जाति या देश के कुद् सुयोग्य सज्जन भाग लेते हैँ, मिन्‍्हें सामूद्दिक रूप से 
वजजूरी' कहते हं। जुरी यह विचार करती है कि अमियोग सम्बन्धी वास्तविक 
घटनाएँ कया एैं। छूरी के मत के श्राधार पर जज कानून की दुष्टि से फैसला 


सुनाता है । 
१७ 
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ल्‍ 

है कि वे उनके विरुद्ध कोई मुकदमा या मामला चलाना व्यर्थ का 
भंगड़ा मोल लेना समझते है। अनेक आदमी इतने निर्धन होते 
हैं कि वे ऐसी मुकदमेवाजी के लिए आवश्यक व्यय भी नहीं 
कर सकते । उनके लिए सरकारी कमेचारियों के विरुद्ध ऐसा 
सबूत संग्रद करना भी कठिन द्वी होता है, जो न्यायालय में मान्य हो | 
फिर, जेंता पहले कद्दा जा चुका है, अनेक मजिस्ट्रेटों और न्याया- 
घीशों पर पुलिस आदि के पदाधिकारी काफी प्रभाव रखते हैं | इन . 
सब बातों से बेचारी ग़रीव प्रजा को पदाधिकारियों के विरुद्ध न्याय पाना 
प्राय; असम्मव ही होता है | । 

अधिकतर देश राज्यों में न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों की नियुक्ति 
के लिए कोई नियम या सिद्धान्त निर्धारित नहीं द्ोता। शासक जिसे 
चाहते हैं, उसे न्यायघीश का पद प्रदान करते हैं, चादे उसमें न्याय 
करने की योग्यता हो या न हो। अनेक दशाश्रं में प्रधान मन्त्री, या 
राजा के इृपापात्रों के मित्र अथवा सम्बन्धी आदि को द्वी इस उच्तर- 
दायित्वपूर्ण काय॑ का भार सौंप दिया जाता है। कभी-कभी नियुक्ति 
का आधार यह द्वोता है कि पोलिटिकल अफसर या राजा साहव से 
सम्बन्धित व्यक्ति ने उम्मेदवार. की शिफारिश कर दी है। निदान, 
न्याय-कार्य करनेवालों में ऐसे बहुत कम दोते हैं, जिनमें इस 
कार्य को भली-मांति सम्पादन करने की यथेष्ट योग्यता हो। फिर, 
अधिकांश न्यायाघीश-पदों की वेतन बहुत कम द्वोती हे, छोटो-छोटी 
वेतन पर अच्छे आदमियों का मिलना दुर्लभ ही होता है। अगर कमी 
सु॒योग से, जेसा चाहिए वैसा आदमी आ भी जाता है तो स्थानीय 
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वातावरण और परित्यितियाँ ऐसी होती है कि उठका जम कर रहदना 
नहीं हो सकता, वह थोड़े समय में ही काम छोड़ देने के लिए बाध्य 
हो जाता है। सारांश यद्द कि न्याय करनेवाले अधिकारियों में 
श्रधिकांश ऐसे द्वोते हैं, जिन्होंने नियमित रूप से कुछ भी कानूनी शिक्षा 
नदी पायी | ये लोग प्रजा पर जुरमाना करके राज्य की आमदनी 
बढ़ाना ही अपना कत्तंव्य समभते हैं । 

कुछ देशी राज्यों में हाईकोर्ट का प्रधान स्वयं राजा होता है, और 
कुछ में प्रधान मन्त्री या अन्य न्यायाधिकारी | इस न्यायालय का 
निणंय राजा का निर्णय होता हे। राजा की शिक्षा प्रायः ऐसी होती 
है कि उसमें कानून तथा घटनाभों की पेचौदगी भरी बातों के सम्बन्ध 
में ठीक निर्यय करने की योग्यता नहीं दोती। फिर, जब कि राजा साहब 
को, जो प्रायः आरामतलब होते हैं, घुड़दौड़, नाच, विदेशयात्रा, 
शिकार, अतिथि-सरकार आदि में लगे रहने के कारण शासन-प्रबन्ध 
सम्बन्धी कार्मों के लिए कुल मिला कर समय बहुत ही कम मिलता 
हैतो उन्हे मुकदमों का फैसला करने के लिए ही यथेष्ट श्रवकाश केसे 
मिल सकता है | निदान, जब राजा साहव न्यायाधीश का कार्य करते 
हूँ तो यद्द स्वाभाविक ही है कि अपीलें महीनों ही नहीं, वर्षो" श्रद्की 
पड़ी रहें । प्रायः अपीलों का काम बार-बार स्थग्रित दोता रहता है, यहाँ 
तक कि किसी श्रपील में दर्जनों वार नयी तारीख लगने और इस बीच 
में अपील सम्बन्धी कुछ कागजात भी गुम हो जाने के उदाहारण मिलते 
हैं। श्रथवा, यह भी द्वोता हे कि जब राजा साहब को कुछ हुक्स सुनाना 
ही हुआ तो वे इस सरल सुविधाजनक सूत्र से काम लेते हैं कि 'राजा 
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उाइव को नीचे की भदालत से मतभेद प्रकट करने का कोई कारण 
प्रतीत नहीं दोता 7 यदद सत्र प्रधान मंत्री के भी बहुत काम 
आता है, कारण यद्रपि वे प्रायः राजा टाइव की तरह आरामतलब 
या शोकीन नहीं होते, उन्हें राज्य सम्बन्धी अनेक कार्या' में लगे 
रदना होता है। अस्त, फौजदारी मामलों में फैसला कभी-कभी 
इतने विलम्ब से होता है कि हृस बीच में अभियुक्त हवालात में रहकर 
कैद के समान दंड काफी माज्ा में मुगत चुकते हैं, श्रथवा वादी प्रति- 
वादी पक्ष के कुछ व्यक्तियों का देहान्त दो चुकता है, भौर उनके 
उचराधिकारी जब पुराने मुकदमे का फैसला सुनते हैं तो आश्चर्य- 
चकित रद्द जाते हैं । 

नीचे की श्रदालतों की कथा भी खेदजनक है, यद्याव वह कुछ 
और ढंग की है। इन अदालतों के न्यायकर्ता अपने कार्य के लिए 
अपेक्षाकृत अच्छी योग्यता वाले दोते हैं, परन्ठु एक तो इन्हें वेतन 
कम मिलता है, दूसरे इन्हें कितने दी गेर-अदालती कार्मों की ओर 
ध्यान देना पड़ता है, उदाहरणब्रत राजा, उसके मित्रों या उनके 
सम्बन्धियों की विवाह-शादी, जन्म-मरण-छंरकार, उत्सव, त्यौहार, तीर्थ- 
यात्रा या दौरा आदि | फिर, ये लोग कमौ-कमी अपना निनी व्यापार- 
धंधा भी करते रहते हैं; यदि प्रत्यक्ष में, अपने नाम से करने में कुछ 
आपति आती है, तो श्रपने किसी मित्र या सम्बन्धी के नाम की आड़ 
में किया जाता है | नतीजा यद होता है कि मुकद्मों का काम बढ़ता 
जांता है, फैकलों में ढील-ढाल होती है । भौर फेठला ठीक ही द्ोगा, 
इसका भी भरोंता नहीं होता | बहुत से अभियुक्तों को दंड होने से 
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पहले दी महीनों और वर्षो' में हवालात या जेल में रहना पड़ता है | 
ऐडी बातों से लोगों का अ्रदालतों में विश्वास कैसे रहे, और उन्हें 
अपनी गवाद्दी आदि के द्वारा न्याय-कार्य में सहयोग देने का प्रोत्ताइन 
कैपे मिले ! 
अनेक वार नागरिकों का राज्य के प्रवन्ध -विभाग के आद- 
मियों से ही विरोध होता है। ऐसी दशा में निष्पक्ष न्याय तभी हो 
सकता है, जब न्यायाधीश स्वतंत्र हों, वे शासन-विभाग से सम्बन्धित 
अथवा उसके प्रभाव में आनेवात्ते न हों। देशी राज्यों में ऐसी व्य- 
चस्या बहुत कम है।* और जहाँ, शासन और न्याय विभाग प्रथक्‌ होने 
की वात कही नाती है, वहाँ भी वे पूर्णतया एथक नहीं हैं; प्रायः राज- 
घानियों में ही न्याय-कार्य के लिए नियुक्त व्यक्ति शासकों से प्रथक हैं; 
यद्यपि वहाँ सी ऐसे न्यायाधीश विरले ही होते हं जो, राजा साइब या 
दौवान के भावों के विरुद्ध , स्वतंत्र निणय दे सकें। इसके अतिरिक्त, 
रानघानी को छोड़कर राज्य के श्रन्य भागों की अदालतों में प्रायः प्रवन्ध 
या माल विभाग के कर्मचारियों को ही न्याय सम्नन्धी कार्य 
भी सपा हुआ रहता है | इस दशा में साधारण नागरिकों के लिए 
निध्क्ष न्याय प्राप्त करने की आशा दुराशा द्वी है। यह कहा जा 
सकता है कि नीचे की श्रदालतों के विरुद्ध अपील की जा सकती 
है । परन्तु साधारण स्थिति के नागरिकों के लिए मुकदमे 
ऊपर की अदालत तक लाने का खचे और कष्ट उठाना कहाँ तक 


* बटलर कमेटी की जाँच के समय ५६२ में से केवल ३४ राज्यों में ही शासन 
और न्याय विभाग प्रथक्‌ ये । 
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व्यावहारिक है, इसका कोई भी विचारशौल पाठक सहज ही अनुमान 
कर सकता है। न्याय को राजनीतिज्ञों ने राज्य का वढ़ा बल कहा है, 
ओर उसकी हमारे देशी राज्यों में यह दशा है ! इस विषय में कितने 
. सुघार की आवश्यकता है, यह स्पष्ट है | 


७->$>> या) टफ२ए>>--तन 


चोदहवाँ अध्याय 





जागीरदारी 


जागीरों को राज्य के अन्दर राज्य! कहा जा सकता दहै। उनपर 
किसी कानून की सता नहीं चल्नतो। अंगरेजी हकमत का भी उन पर 
सीधा अंकुश नहीं है। राजा लोग हमेशा उनसे डरते ही रहते हैं। 
अ्रपनी जागीर में रहनेवाल्ी प्रजा पर वे जिस तरद्द चाह हकूमत कर 
सकते हैं; राजा-महाराजा उसमें हस्तपक्षप करने की हिम्मत नहीं कर 
सकते । फल्नतः इन जागोरों में रहनेवाल्नो प्रजा की स्थिति देशी 

रियासततों को दुनियां में बुरी-से-बुरी है । ॥॒ 
--स० गाँधी 


इस पुस्तक के आरम्म में यह कहा गया है कि देशी राज्यों में 
जनता पर दोहरी हुकूमत है--राजा-महाराज्यश्रों की, एवं ब्रिटिश 
सरकार की | परन्तु देशी राज्यों के कुछ भाग ऐसे भी हैं, नहाँ जनता 
की पराघीनता इस्से भी बढ़कर है। ये भाग दं, इन राज्यों के अन्तर्गत 
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जागोरें [* अ्रत्येक जागीरी ज्षेत्र में, वहाँ के जागीरदार की भी हुकूमत 
होती है, उसे वहाँ जनता पर कानूनी दृष्टि से नहीं तो कार्य-रूप में 
कई प्रकार के अधिकार होते हैं। इस प्रकार जागीरी प्रजा तेहरी 
पराधीनता में है। श्ससे स्पष्ट हे कि जागीरदारी का प्रश्न कितना 
महस्त्रपूर्ण है | 

जागीरों की सृष्टि कई प्रकार से हुई है--(१) कुछ जागोरे तो 
ऐसी हैं, जिन्हें जागीरदारों ने सीधे मुगल सम्राट से, प्रति व निर्धारित 
रकस देना स्वीकार करके, पट॒टे पर ले लिया। ये जागीरदार ज़मीन 
की मालगुजारी वसूल करने लगे, क्रमश: इनके जदता पर मी कुछ 
अधिकार दो गये | पीछे जब केन्द्रीय शक्ति कमजोर हुई वो ये जागीर- 
दार स्वतंत्र हो गये। (२) कुछ छोटे-छोटे राज्यों के शासकों ने, 
, अशान्ति के समय, अपनी रक्षा के लिए. किसी बड़े राजा की शरण 
ली, और अपने आप उसके जागीरदार की भाँति रहना स्वीकार कर 
लिया; इनके जनता पर कुछु जघिकार मान लिये गये | (३) बहुत सी 
जागीरें ऐसी हैं जो राजाओं ने सरदारों आदि को उनकी सैनिक सेवा 
से प्रसन्न होकर, या, भविष्य में सैनिक सेवा प्रात करने के लिए, दी । 
(४) कुछ जागीरें वे हैं जो राजाबों ने श्रपने छोटे भाइयों या रिश्तेदारों 





* जो भूमि राज्य के खास श्रधिकार में दोती है उसे 'खालसा' कहते ६, और 
जो जागीरदारों के अधिकार में दोती है, वह 'जागीर! कइलाती (है ; जागीर की 
मालगुजारी जागीरदार ही लेता है, वह राज्य को खिराज आदि देता दे, जिसका 
परिमाण निर्धारित रहता हैं; बड़े-बड़े जागीरदारों को राजस्थान में 'ताजीमी सरदार! 
कहते हूँ । इनके चार भेद ईं--६न्‍्हें राजदरबार में नियत दर्जे के अनुसार रुम्मान 
प्राप्त दोता है । 
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आदि को उनका भली-माँति निर्वाद् होने के लिए दीं। (५) कमी- 
कभी जागीरें उन वलवान या प्रभावशाली व्यक्तियों को मी दी गयीं, 
जिनसे राजा को विरोध कौ आशंका थी | यह इसलिए किया गया कि थे 
संतुष्ट रहें और राजा का विरोध न करें। (६) कुछ जागीरें हाँ-हजूरों, 
खुशामदियों, कवियों, लेखकों, मंदिरों या पुरोहितों आदि को भी दी 
गयी हैं। ह 

जागीर के उचराधिकार के विषय में कोई सर्वव्यापी नियम नहीं है 
प्रायः पुरानी परम्प॒रा वर्ता जाती है। कहीं-कहीं जागीरदार के मरने 
पर उसकी जागीर उसके लड़कों में वरावर-बराबर बैठने का नियम है, 
और कहीं-कह्दीं वह केवल बड़े लड़के को हो मिलती है और उसके 
छोटे भाइयों को उनके निर्वाह्यर्थ कुछ इत्ति दी जाती है। पहली 
दशा में जागीरदारों की ठंख्या उत्तरोचर बढ़ती जाती है, और जागीर , 
के डुकड़े छोटे-छोटे होते जाते हैं, यहाँ तक कि एक गाँव के श्रनेक 
जागीरदार हो जाते हैं 

मुरेना जिल्ला ( गवालियर राज्य ) के जागीरी प्रजा-सम्मेलन के 
अध्यक्ष पद से दिये हुए अपने भाषण में श्री० रामचन्द्रजी मोरेश्वर 
करकरे एल-एल० बी० ने बतलाया था कि किवने दी जायीर- 
दारों ने अपनी जागीर का प्रवन्ध किसी 'कामदाराः को सौंप 
कर स्वयं खाक़॒ण में उच्च पदों की नोकरियाँ ग्राप्त कर ली हैं। यद्यपि 
कहने को उन पर राज्य का नियंत्रण है, और कानून का वन्धन है, 
वास्तव में राज्य और कानून उनका उंरछक द्वी हे। इन जागीरदारों 
के खिलाफ नालिशें आसानी से नहीं हो उकती, उनके विदद्ध फौजदारी 
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चारानोरी नहीं की ना सकती, डिगरी द्वोने पर गिरफ्कार नहीं दो 
सकते, जायदाद की कुकी नहीं दो सकती, रुपया ठोषे तरीके से वतूल 
नहीं हो सकता | इसके विपरीत, अपने दीवानी, माजी और फोनदारी 
अधिकारों के कारण जो इन्हें मिले होते हैं, या जिनका ये दुरुपयोग 
कर लेते हैँ, ये लोग दर किसी को दंड दे सकते हैँ, छुर्माना कर 
सकते हू झूठे मुकदमे चला सकते हैं, जब्ती, ओर मार-पीट कर 
सकते ईं । ' 


भूमि-कर के श्रतिरिक्त, प्रत्येक ठिकाने में जागीरदार किठानों से 
अनेक लाग-वाग वसूल करते हैं। राजपूताना-मध्यमारत देशी राज्य 
लोकपरिष्द के सभापति भ्री० कन्हेयालाल जी कल्नयन्त्री ने अपनी 
पुस्तक ('जागीरों की समस्या? ) में ७२ प्रकार के करों की दूची दी 
है, और लिखा है कि श्रनेक जगद्दों में ये छिक्क ७२ ही नहीं 
१७२ हैं| अधघ-मृल्ी, और अर्द्धनग्न, घात की फ्रोपड़ियों में रहने 
चाली, दुष्काल शोर सूदखोरी से सतायी हुई जनता से वूल किये 
जानेवाले ये कर 'कर' नहीं वरन्‌ जीवित रक्त की बूं“दें हैं ।* 





# कुद्द नमूने देखिए--दोली दीवालो, दशदइरे या जन्म-दिवास पर नज़राना, 
तथा घर में होनावाला सत्र॒ दूध दद्दी, मेहमानों की सेवा के लिए आदमी भर 
उनके सोने के वास्ते चारपाई, ठाकुर के यहाँ लड़का लड॒की पैदा होने या उनका 
विवाह द्वोने के अ्वत्तर पर कर, ठाकुर के माता पिता के मरने पर कर, बकरी गाय 
यथा भै'स ऊँट श्रादि रखने या बेचने पर कर, नाई से दजामत, वर्तन मँजाना तथा 
चप्पी (द्वाय पॉव.दववाना ) दर्जी से कपड़े सिलाना, रंगरेज से कपड़े रंगाना और 
चमार से जूते सिलाना मुफत, ठाकुर के यहाँ कोई मर जाय तो रोने के लिए स्त्रियों का 
जाना; श्रादि । 
श्र 
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वास्तव में इन भयछुर लाग-बार्गों का मार किसान किस प्रकार सदन 
करते हैं, तथा उसे सहन करते हुए; किस प्रकार जीवित रहते हैं, यह 
आश्चयं ही है। फिर, ठिकाने के कर्मचारियों के अत्याचारों का 
तो वर्णन ही क्या किया जाय [| लाग-बाग तथा बेगार के लिए भनेक 
स्थानों में किसानों को मारने-पीटने, नंगा ऋरके धूप में खड़ा करने की 
ही नहीं, उन्हें 'काठ में देने? की बर्व॑रता-पूर्ण प्रथा प्रचलित है | ज़ियों 
को अपमानित करना भी मामूली बात है | जागीरी क्षेत्रों में नागरिक- 
अधिकांरों का प्रश्न तो स्वप्तवत ही है | जनता की शिक्षा तथा झाजी- 
विका के साधन कम हैं, और मानसिक तथा श्रार्थिक स्थिति बहुत 
खराव है। निदान, कुछ आदमी आजीविका के लिए, कुछ भपने 
चाल बच्चों को पढ़ाने-लिखाने के लिए, कुछ भपनी मान-रक्षा के लिए 
श्रौर कूछ घन की इंद्धि के लिए जागीरों को छोड़ते रहते हैं । 

पहल्ले कद्दा गया है कि राजा लोगों ने सरदारों को जागौरें इस 
लिए दीं कि सरदार उन्हें युद्ध आदि के समय सेनिकों से रह्मयवा दें, 
ओर इस प्रकार कुछ अंश तक राजा चिन्ता से मृक्त रहें। जागीर 
देते समय यद्द स्पष्ट कर दिया जाता था कि जागीरदार को इतनी 
सेना रखनी होगी, राजा जब चाहे उनसे इतने पेदल सेनिक तथा 
घुड्सवार ले घक्ेगा | इस व्यवस्था से उछ समय बहुत लाभ भी हुआ । 
कितने ही जागीरदारों ने श्रपनी जान संकट में डालकर युद्ध में राजा 
का पक्ष लिया, और समुचित त्याग करके ययेष्ट सेना जुटठायी | 
अनेक आगीरदारों ने जनता का पुन्रतत पालन किया | परन्तु उमय 
पाकर अच्छी रीति और पद्धति में मी दोष भा जाते हैं। धीरे-धीरे 
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जागीरदारों में आलस्य, विलाठिता और लोम बढ़ा | उन्होंने राजा के 
लिए ऐैनिक तैयारी उुचित रूप से न रखी, केवल दिखाने के लिए 
ही कुछ धिपाद्दी आदि रख लिए। उन्होंने प्रजा से अधिक-से-अ्धिक 
घन लेने का प्रयत्न किया, जायज-नाजायज सभी तरीकों का उपयोग 
किया; नागरिकों के मी कुछ अधिकार हैं, या उनकी उन्नति, शिक्षा, . 
स्वास्थ्य, और सुख-छम्रृद्धि के लिए भी कुछ कार्य द्ोना चाहिए, इस 
बात का ध्यान नहीं रखा । 

जागीरदारी प्रथा से राजाओं की आय में काफी कमी द्वो दी 
जाती है, इस पर उपयु'कत वार्तों ने उन्हें और भी चिन्तित किया । 
उन्होंने अनुभव किया कि राज्य की उन्नति के कार्या के लिए घन 
की व्यवस्था करने में यद्द प्रथा बड़ी बाघक है; फिर इस समय 
देश की बदली हुई राजनेतिक परिस्थिति में उनके लिए, नागीरदारों 
की सेना श्रादि भी उपयोगिता नहीं रद्दी। इस लिए राजाशों के 
मन में इस प्रथा को हटाने की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। 
परन्तु प्रथम तो जो राजा स्वयं प्रतिक्रियावादी है, उनमें इसके लिए 
यथेष्ट साहस नहीं दोता। दूसरे जो राजा कुछ हिम्मत करते हैं 
उनके लिए भी जागीरदारों की ठंगठित शक्ति का विरोध करना कठिन 
हो जाता है। ग्वालियर राज्य के स्वर्गीय महाराजा माघवराव जी ने 
इनके विषय में कहा था कि “ये ऐसी जोंक हई जो चिपककर अपनी प्रजा 
का रक्त चूस लेते हैं और तव तक नहीं छोड़ते जब तक कि प्रजा में 
एक भी बूंद खून की बाक़ी हो |! यही कारण है कि अपनी जागीरी 
पालिधियों में उन्होंने लिखा था कि “'जागीरदारों के साथ ऐसी ढीली 
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ओर घीमी नीति का पालन करना चाहिए कि उनके अत्याचारों से 
प्रजा में दीर्घ अ्रसंतोष फेल जाय और उस अछंतोष से ही जागीरदार 
खुद शान्त द्वो जाये ।? 

े गवालियर महाराज जैसे शासक्त का जागीरदारों के बारे में ऐसे. 
. विचार रखना यद्द सूचित करता है कि प्रायः राजागण इनके सुधार 
के विषय में निराश हैं, ओर लाचार भी | इधर सरकार की, जागीर- 
दारों के सम्बन्ध में, प्रायः कोई निश्चित नीति नहीं है | जत्र वद्द किसी 
राजा पर कुछ दबाव डालना चाइती है तो वह उसके जाग्ीरदारों 
की शिकायतों पर ध्यान दे सकती है; जो राजा उसका कृपा- 
माजन होता दे उठके विरुद्ध वह बहुधा जागीरदारों की फरियाद 
नहीं सुनती । 

.. समय-समय पर कुछ विचारकों ने जागीरी प्रथा की समस्या को 
इल करने के उपायों के सम्बन्ध में विचार किया है । भ्री० कन्हेया- 
लाल जी कलयन्त्री ने इसके लिए निम्नलिखित योजना प्रस्द॒ुत 
की हैइ-- 

१--जागीरदारों के न्याय और शासन सम्बन्धी अधिकार न रहें । 

२--जागीरदारों को गोद लेने का श्रधिकार न दो । 

३--उच्राधिकार प्रापि के स्वरा एक-तिद्दाई जागीर 'खालया! की 

जाय । 

४--किसी व्यक्ति को उ90के ग्रुण, स्वरूप या दान-पात्र समझ 

कर दी हुई जागीर उसकी मृत्यु के बाद खालसे? में ले ली 
जाय | 
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घ--मठ या मन्दिरों की जागीरें सावंजनिक ट्रस्ट के श्रघीन कर दी 
जाय | 
६--जागीरदारों से अवैतनिक और सम्माननीय सेवा ली जाय; 
श्रीर जो कोई वेतन लेना चाद्दे वह्द अपनी जागीर से त्याग- 
पन्न दे | 
७--जागीरदार को स्वतंत्र चुगी, जकात या स्टाम्ब ड्यूटी का अधि- 
कार न हो | 
८--गाँव में एक से अधिक जागीरदार होने पर कर वसूल करने की 
व्यवस्था रियासत द्वारा नियुक्त मुंधरिम या मुकद्मम आदि 
करे | 
8--किसी जागीरदार के श्रपराधी ठहरने की दशा में उठ पर जुरमाना 
न कर उसकी जागीर ज़बत की जाय | 
१०--जागीरों में पंचायत और म्यूनिषपेलटी हों । ु 
११--जनता की शिक्षा, रक्षा, 5फाई आदि के लिए, जागोरदारों 
से उनकी आय के अनुसार क्रमश; वद्धमान कर लिया 
जाय। 
ऐसी योजनाएँ अच्छी हैं, पर वे शीघ्र श्रमल में लायी जानी: 
चाहिए। प्रायः ऐथ लोकमत बढ़ता जा रहा है कि जागीरदारी प्रथा 
को समाप्त कर दिया जाना चाहिए । 


पंद्रहवाँ अध्याय 
नरेन्द्र मंडल 


स्वयं नरेश गण भी इस ( नरेन्द्र मंडल ) के कार्य से सन्तुष्ट 
नहीं हैं, भौर इसी लिए बहुत से नरेश तो इससे विरकुब् उदासीन - 


रहते हैं । 
--पी० एस० शिवस्थामी अख्यर 


देशी राज्यों के शासन सम्बन्धी साघारण। बातों का विवेचन कर 
चुकने पर अब हम नरेशों की एक ठंस्था--नरेन्द्र मंडल--का विचार 
करते हैं | पहले कद्दा जा चुका है कि सन्‌ १८५७ के बाद प्रायः अंगरेज 
अधिकारियों की विचार-घारा राजाओं को क्रमश: अपना मित्र और 
सहायक समभने की हो गयी | लाड लिटन ( १८७६-८० ) की इच्छा 
थी कि राजाओं की एक “प्रिवी कोंसिल” बनायी जाय जो सम्मिलित द्वित 
के विषय पर गदने<-जनरल से सलाह-मशविरा किया करे | वद्द इच्छा 
पूरी न हुईं। केवल कुछ राजाशों को साम्राज्यन्वलाइकार का पद मिल 
गया | लार्ड कर्जन ( १८६६-१६०४ ) का कथन था कि साम्राज्य 
संगठन में राजा आवश्यक अंग हं, देश के शाउन में उनका 
सम्बन्ध वायधराय या लेफ्टिनेंट-गवर्नर से कम नहीं है। उसे 
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गद्दीघर राजाओं की परिधद ( 'कॉसिल-आफ रूलिंग प्रिंसेज! ) बनाने 
की बढ़ी लग्न थी, पर वद्द पूरी न ह्ो पायी | लार्ड मिंटो ने राजाओं के 
संगठन का बहुत प्रयत्न किया, उठने पद्चल्ले साम्राज्यनसलाइकार समा 
( 'इम्पीरियल एडविजरी कॉंसिल” ) स्थापित करनी चाहद्दी, पीछे 
गद्दीघर नरेशों की साम्राज्य-परिधद ( इम्पीरियल कौंसिज्-आफ-रूलिंग 
प्रिंसिअ” ) बनाने का विचार किया | परन्तु भारत-मंत्री का सहयोग 
न मिलने से वह सफल न हुआ। पर्चात्‌ लाढ द्वाडिंगने तो 
सन्‌ १६१३ और १६१४ में राजाओं की ठमाएँ कर द्वी ढालीं जिनमें 
उनकी उच्च शिक्षा के सम्बन्ध में विचार हुआ । इनका विशेष निष्कर्ष 
नहीं निकला भौर पीछे योगरपीय महायुद्ध द्वी छिड़् .गया | तथापि 
उपयुक्त घटना-क्रम से यह स्पष्ट है कि देशी राजाओं के सम्बन्ध में 
सरकार का रुख किस ओर द्वोता जा रह्दा था। ब्रिटिश साम्नाज्यशाही 
को भारतवर्ष के राष्ट्रीय भान्दोलन को शियथिल करके श्रपनी सत्ता 
अधिक-से-अधिक समय तक बनाये रखने के लिए प्रतिक्रियावादी 
संगठन की श्रावश्यक्रता थी, ओऔर उसकी दृष्टि से यह काम राजाशों 
द्वारा अच्छी तरह लिया जा सकता था। पुनः विगत वर्षो' में सरकार 
की शक्ति उत्तरोचर बढ़ती रहने से उसे अब यद आशंका भी नहीं 
रही थी कि राजा संगठित होकर उसका विरोंघ कर सकेंगे | 

राजा भी अपने 6ंगठन के बड़े इच्छुक थे। पिछले दिनों भारत- 
सरकार के राजनेतिक विभाग ने उनके आन्तरिक राजप्रबन्ध में वहुत 
हस्तक्षेप किया था। राजा सोचने लगे कि यद हस्तक्षेप कहाँ जाकर 
रुकेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय भान्दोलन की लद्दर देशी राज्यों में 
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पहुँचते देख कर उनकी परेशानी बढ़ रही थी। थे ऐसे अवसर की 
प्रतीक्षा में थे कि अपना संगठन करके उससे दोहरा लाभ उठावें; 
वे एक ओर राष्ट्रीयता-विरोधी मोर्चे में सरकार का सहयोग करके अपने 
स्वेच्छाचारी शासन की श्रायु बढ़ाना चाहते थे, दूसरी . ओर उन्हें यह 
भी उम्मीद थी कि जब दम संगठित द्योकर अपनी सम्मिलित माँग 
सरकार के सामने रखेंगे तो. उस पर ययथेष्ट प्रभाव पड़े बिना न रहेगा, 
और वह अवश्य ही अपने राजनैतिक विभाग के आधघातों से हमारे 
अधिकारों की रद्ा करेगी | 

इस प्रकार राजा भी अपने संगठन के इच्छुक थे, भोर सरकार 
भी उनका संगठित होना पसन्द करती थी। शअस्खु, राजाश्रों ने अपनी. 
माँग भारत-मंत्री माँटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के सामने रखी, 
जब कि वे दोनों अधिकारी भारतवर्ष की भावी शासनपद्धति के विषय 
में विचार कर रहे थे | उन्होंने अपनी रिपोर्ट में राजाश्ों के सम्बन्ध में ह 
बहुत सहानुभूति दिखायी, और उनके ठगठन के सम्बन्ध में एक 
व्यावहारिक योजना उपस्थित की | उन्होंने लिखा;-- 

(हमारा पहला प्रस्ताव यह है कि इन ( राजाओं की समाओ्रों ) के 
बजाय एक नरेश परिषद ( कोंप्ििज्-आफ-प्रिसेज्ञ ) स्थापित कर दी 
जाय । हम चाहते हैं कि एक स्थायी परामशंदातू संस्था स्थापित की 
जाय । कुछ प्रश्न ऐसे हैं. जिनका सम्बन्ध साम्राज्य से, अथवा ब्रिटिश 
भारत और देशो राज्यों से है । हम सममते हैं कि ऐसे मामक्ों में ऐसी 
संस्था की सम्मति बहुमूल्य होगी । वायसराय ऐसे पश्नों को परिपद्‌ में 
उपस्थित करेंगे, भौर हमें उसकी विचारपूर्ण सम्मति से बहुत -ज्ञाम 
होगा । हमारे विचार से यह्द बहुत आवश्यक हे कि इस परिषद्‌ के 
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श्रधिवेशन नियमपूर्वक हुआ करें। साधारणतया अधिवेशन सात्न में 
एक बार हो, और उसमें वायसराग्र द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम पर विचार 
हो। परिपद का कोई सदस्य या सम्पूर्ण परिपद वायसराय से निवेदन 
कर सकती दे छि कार्यक्रम में ऐसा विषय सम्मिलित कर लिया जाय, 
जिस पर विचार होना धावश्यक हट्ों। यदि वापिंक अधिवेशन से पहले 
दी कोई महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित हो जायें तो राजा वायसराय से 
विशेष भश्रधिवेशन डिये जाने का प्रस्ताव कर सकते हैं। एइमारा विचार है 
कि सभापति वायसराय हो, भौर साधारणत्तया अधिवेशनों में वह्दी 
फ्रध्यक्ष का कार्य करे । परन्तु उसको अनुपस्थिति में कोई राजा सभापति 
बने । काय-संचालन के नियम धायसराय राजाओं की सम्मति लेकर 
बनायेगा-। राजा छोग समय-समय पर नियमों के संशोधन का प्रस्ताव: 
कर सकेंगे ।'*“* “इस परिपद के बन जाने पर ऐसे काम-काज पर कोई 
प्रभाव न पढ़ेगा जो सीधे किसी राज्य भौर भारत-सरकार के बीच होता 


रहता है ।' 

इस योजना के फल.स्वरूप' सन्‌ १९२१ ई० में नरेन्द्र मंडल 
( चेम्बर-आफ-प्रिन्सेज ) नामक उंस्था की स्थापना हुई । इसके कुल 
१२१ सदस्य हैं। इनमें से १०९ सदस्य तो उन ११८ राजाश्नों में से है, 
जिन्हें तोपों की सलामी का सम्मान प्राप्त है | 

इन १०६ सदस्यों के राज्यों के नाम, तथा तोपों छी स्थायी संश्या 
निम्नक्षिखित हैः-- 


( १-५ ) बड़ौदा, गवालियर, हैदराबाद, जम्मू भौर कशमीर, 


मैसूर, प्रस्येक की २१ 
( ६-११ ) भोपाल, इन्दौर, कल्ात, कोल्ह्वापुर, ट्रावंकोर, उदयपुर, 
प्रत्येक | ४ ह १६ 


१६ 
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( १२-२४ ) बद्वावलपुर, मरतपुर, बीकानेर, दूँदी, कोच्रीन, कच्छ, 
जयपुर, जोधपुर, करौद्ी, कोटा, पटियात्रा, रींवा, 
टॉक, प्रत्येक 


( २९-४१ ) अलेवर, बॉसवाड़ा, दत्तिया, देवास सीनियर, देवास, 
जूनियर, धार, धौलपुर, डूँगरपर, रैंदर, जैसकमेर, 
सखैरपुर, किशनगढ़, ओरछा, अताबगढ़, रामपुर, 
सिक्स, सिरोही, श्रस्येक 


( ४२-५७ ) बनारस, भावनगर, कूचबिदार, शआंपधर, जावरा, 
माजावाड़, सीन्‍्द, झूनागढ़, कपूरथला, नाभा, नवा- 
नगर, पालनपुर, पोरबन्दर, राजपीपत्ा, रतत्ाम, 
थ्िपुरा, प्रत्येक ४ 


( ४८-८६ ) अजयगढ़, अ्रद्ञीराजपुर, वावती, बरवानी, बीजावर, 
बिल्लासपुर ( कद्दलूर ), केम्बे, चम्बा, चरखारों, 
छुतरपुर, फरीदकोट, गोंडल, जंजीरा, माठुआ, मलेर- 
कोटलोी, मंडी, मनीपुर, मोरबी, नरसिंहगढ़, पन्ना, 
पदूदूकोद, राधनपुर, राजगढ़, सेलाना, समथर, 
सिरमौर( नादइन ), सीतामऊ, सुकेत, देद्दरी 
€ गढ़वाल ), भ्रस्येक बज 


(८5७-१०३) बाल्मासिनोर, बंगनपक्ले, घांसड़ा, वरिया, मयूर- 
भंज, छोटा उदयपुर, दाता, धरमपुर, ध्ौत्, 
जौहर, खिलबचोपुर, बिम्बडी, लूनावाढ़ा, मेहर, 
पत्रताना, राजकोट, सचिन, सांयलो, सावंत- 
वाड़ी, वांकानेर, . वधवान, .. सन्‍्त,  बोइ्ारू, 
अत्येक ५ 


१७ 


१ 


१३ 
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इन १०६ सदस्यों के अतिरिक्त १२ सदस्य अन्य १२६ राजाओं के 
प्रतिनिधि हैं । शेष ३४६ राजाओं का इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं | 
पदल्के उनका प्रतिनिधि लिये जाने के विषय में कुछ वात चली थी, पर 
कोई व्यावद्यारिक योजना नहीं वनी | अस्तु, यद स्पष्ट है कि नरेन्द्र 
मण्डल देशी राज्यों की ( जनता की ) प्रतिनिधिःउंत्या तो है ही नहीं, 
यह सब देशी राजाओं का मी प्रतिनिधित्व नहीं करता | 

मंडल की मीटिंग साधारणतया खाल में एक बार द्योती है | उसमें 
'उमापति का पद वायसराय अ्रददण करता है, वह्दी इस बात का निश्चय 
करता है कि मीटिंग में किउ-किस विषय पर -वादविवाद हो । मंडल 
अपना -चॉक्लर स्वयं चुनता दे, जो वायसराय की अनुपस्यिति में 
उसका सभापति द्वोता है। जनवरी १६२६ तक मंडल के अधिवेशनों 
की कार्यवादी गुप्त रखी जाती थी, उसके वाद इसकी समाएँ सार्वजनिक 
रूप से, सवताधारण के लिए: खुली होने लगीं। 

मंडल का कार्यक्षेत्र तथा अधिकार-सौमा शाही घोषणा के अनुसार 
निर्धारित हैं। नरेन्द्र मंडल के उद्घाटन के अवसर पर स्प्नाद ने 
राजा्ों को जो सन्देश भेजा था, उसमें कहा गया था-- 

'मेरा वायसराय इस (९ नरेन्द्र मंडल ) की सलाह उन मामलों में 
लिया करेगा जो देशी राज्यों के ज्षेत्र के हों, अथवा जिनका सम्बन्ध 
देशी राज्यों भौर ब्रिटिश भारत से, या मेरे शेप साम्राज्य से हो। मंडल 
का व्यक्तिगत राज्यों या उनके शासकों के आन्तरिक मामलों से, तथा 
व्यक्तिगत राष्यों के मेरी सरकार से सम्बन्धित विषयों से, कोई सम्बन्ध 
न होगा | देशी राज्यों के वत्तमान अधिकार और कार्य-स्वतन्त्रता में 
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ई बाघा न आवेगी | मेंरी हार्दिक इच्छा है कि राजा लोग मंढल 
के अधिवेशनों में नियमपूंक भाग लें, परन्तु उनका उपस्थित होना 
उनकी इच्छा पर निर्भर रहेगां, वे इसके लिए. वाध्य नहीं किये 
जायगे ॥? 

इससे स्पष्ट है कि नरेन्द्र मंडल केवल एक परामश॒दातृ संध्या 
है | इसके निर्णय को भारत-सरकार मानने को वाध्य नहीं है। ( यही 
नहीं, इसके बहुमत से स्वीकृत निर्णय स्वयं इसके ही सब सदस्थों पर 
लागू नहीं होते |) फिर, इसमें मामले ऐसे हो पेश ते हैं, 
जिन्हें वायठराय चाहता है | किसी राजा के याद्दी से उतारे 
जाने, राजत्याग करने या अधिकार कम किये जाने जैसे विषय को 
इसमें उपस्थित करने की अनुर्मात नहीं होती; यह तो व्यक्तिगत राज्य 
' का विधय ठद्दरा | साधारणतया प्रत्येक राज्य के लिए अपनी व्यक्तिगत 
समस्याएँ ही मुख्य हैं | यदि सब्र के लिए कोई सामान्य वाते-ह तो 
वे ऐसी ही हो सकती. है कि ब्रिटिश सरकार की रुत्ता बढ़ाना, महायुद्ध 
आदि में उसकी सहायता करना, तथा भारतीय स्वराज्य आन्दोलन 
का दमन करना, और देशी राज्यों में उसकी लद्दर को श्राने से रोकने 
फे उपाय करना | व ऐसे ही विषयों के, अथवा वेतार-कानतार या 
हवाई यातयात आदि विषयों सम्बन्धी, प्रस्ताव .नरेन्द्र मंडल में 
उपस्थित किये जा सकते हैं। 

नरेन्द्र मंडल में प्रायः उन्हीं राजाओं की आवाज़ सुनी जाती है, 
जो सरकार के विशेष कृपा-पात्र हों, जो उसके प्रतिनिधि होकर साम्राज्य- 
परिषद आदि अन्तर्राष्ट्रीय संस्याओ्रों में माग लेते हों। पुनः निजाम , 
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हैदराबाद, गायकवाड़ बड़ौदा, और मैदूर आदि के बढ़े-बढ़े राजा, मंडल 
के अधिवेशनों में सम्मिलित नहीं होते, किसी न किसी निमिच ये उससे 
दूर-दूर रहते हैं | वात कुछ ठीक भी दै, कहाँ ये बड़े-वड़े राजा और 
कहाँ अन्य अपेक्षाकृत छोटे-छोटे राजा । देशी राजाओं को भारत- 
सरकार तथा उसके राजनैतिक विभाग के सामने कितना दी भुकना 
पड़ता हो, उन्हें अपने कृत्रिम, गौरव ओर प्रतिष्ठा का बड़ा ध्यान 
रहता है; उनमें ऊँच-नीच की भावना वहुत होती है। अपने से कम 
मान-मर्यादा वाले व्यक्ति के साथ वरावरी के नाते बेंढ कर क्रिस 
विषय का विचार करने में उनके अहंकार-माव को धक्का लगता है । 
' इसके अतिरिक्त उन्हें बहुत से विषयों की यथेट्ट जानकारी श्रौर पर्याप्त 
अनुभव नहीं होता और न वाद-विवाद में अपने विचार मली-माँति 
व्यक्त करने की योग्यता या सामर्थ्य द्ोती दे, अतः वे अपने मंत्रियों के . 
परामर्श बिना अपनी जिम्मेवरी पर कुछ कहना उचित नहीं समभते । 
वे इस तिद्धान्त को भी नहीं मानना चाहते कि आधुनिक झुदंगंठित 
संस्थाश्रों की भाँति मडल के बहुमत का निर्णय सब राजाञों को मान्य 
हो | इससे इस हंस्था के संगठन की चुटि स्पष्ट है। 

,.. मंडल प्रति वर्ष एक छोटी सी स्थायी समिति का निर्वाचन करता 
है, इसका सभापति मंडल का चांधलर द्ोता है। इसकी समा 
भारत-सरकार के सदर मुकाम (देहली या शिमला ) में खाल में 
दो तीन बार होती है । इसका एक मुख्य कार्य सरकार के विविध 
विभागों से उन विषयों पर विचार-विनिमय करना होता है, जिनका 
सम्बन्ध ब्रिटिश मारत एवं देशी राज्यों, दोनों से हो | समिति प्रति वर्ष 
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अपनी रिपोर्ट मंडल में उपस्थित करती है। उस का प्रधान कार्या- 
लय देहइली में है, वहां राजाओं की अ्रनियमित समाएँ भी होती रहती 
है, जिनमें वे चाहे जिन विषयों पर तक-वितक कर सकते हैं। 
इन सभाओं में कभी-कभी उन राजाओं की ओर से अधिकार-प्राप्त 
व्यक्ति भी भाग लेते हैं, जो मंडल में सम्मिलित नहीं होते । 
समय-समय पर एक या अधिक एजन्सियों के राज्यों के दौवानों 
की भी सभाएँ, प्रायः अनियमित रूप से, होती हैं। इन ०भाओं में 
बहुधा बड़े महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में _ विचार-विनिमय दो 
जाता है| मा 
नरेन्द्र मंडल ने विशेषतया राजाओं फे अधिकारों और सुविधाओं 
का ही विचार किया। उसके जीवन का प्रथम उल्लेखनीय कार्य सरकार 
द्वारा 'वटलर कमेटी? की नियुक्ति कराना है। इस कमेटी का उल्लेख 
पहले हुआ है; यहाँ इसका कुछ विशेष विचार कर लेना उपयोगी 
होगा । पहले बतलाया जा चुका है कि देशी नरेश भारतवध् के राष्ट्रीय 
आन्दोलन से चिन्तित थे | सन्‌ १३२० से ब्रिटिश भारत में मांट-फोर्ड 
रिपोर्ट के आधार पर बने हुए शासन-सुघार अमल में आने लगे थे । 
यद्यपि ये विशेष संतोषप्रद न थे, इनका डद्देश्य उत्तरतायी शासन का 
चुत्रपात करना तो था ही। राजाओं को अब यह आशंका दोने लगी 
कि थोड़े-बहुत समय में भारत-सरकार भारतीय व्यवस्थापक मंडल के 
प्रति उत्तरदायी दो जायगो तो वह देशी राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय 
जनता को इच्छानुसार ही कार्य करेगी, फिर इमारी स्वेच्छाचारिता 
न चल सकेगी । नरेशों को एक और भी चिन्ता थी । इधर दल में 
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सर्वोच्च सता ने भी अपना कठोर स्वरूप दिखाया था| वरार के प्रसंग 
में निज्ञाम हैदराबाद और वायसराय में जो पत्र-व्यवद्दार हुभा, उसमें 
लाडं रीडिंग ने स्पष्ट कर दिया या कि “ब्रिटिश वरकार का 
भारतवर्ष में पूर्ण प्रमुत्त हे और देशी राज्य का कोई शासक 
उससे बरावरी के नाते बातचीत करने का दावा नद्दीं कर सकता | यह 
प्रभुत्व ब्रिटिश सरकार को उंघि-पत्नों या सनदों से प्राप्त नहीं हुआ हे, 
वरन्‌ उससे प्रयक्र है।” स्मरण रहे कि यह बाव ऐसे राज्य के 
शासक को कही गयी यी जो भारतवर्ष के सब राज्यों में प्रमुख है। 
इससे राजाओों के कान खड़े हो गये। उन्होंने अपनी वची-खुची 
सचा पर भी संकट आने का अनुमव किया | वे इस बात का 
आन्दोलन करने लगे कि इमारी उंघियाँ तो सीधे सम्राद से हुई हैं, 
भारत-सरकार से नहीं | श्रतः यदि मारतवर्प में कोई शासन सम्बन्धी 
परिवर्तन हो तो इसारा सम्बन्ध सीधा सम्राट से बने रहना चाहिए; 
इसमें कोई अन्तर न आ्राये। अंगरेज राजनीतिश मी तो यही चाहते 
थे, श्रतः उन्होंने राजाओं का समर्थन किया और पीछे नव राजाझों 
ने सारत-सरकार से एक कमेटी की माँग की, तो वह स्वीकार की 
गयी। फल-स्वरूप, सन्‌ १६२७ में जब कि ब्रिटिश भारत के शासन- 
सुधारों के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए. साइमन कमीशन नियुक्त 
हुआ, तो देशी राज्यों का त्रिटिश सरकार से विशेषतया आर्थिक 
सम्बन्ध कैसा हो, इस विषय का विचार करने के लिए, एक कमेटी 
नियुक्त की गयी, जिसे उसके सभापति के नाम पर “बटलर कमेटी? 
कहते ई। | 
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इस कमेटी की रिपोर्ट में तीन बातें मुख्य हैं;--(१) इस कमेटी 
ने सर्वोच्च सत्ता के विरुद्ध राजाओं का कोई दावा स्वीकार नहीं 
, किया, उसने उसके अधिकारों को सवोपरि बतलाया और स्पष्ट कह 
दिया कि देशी राज्यों का कोई अन्तर्राष्ट्रीय या स्वाधीन पद नहीं है। 
उन्हें, विविध संधियों यां प्रथा के अनुसार परिमित आन्तरिक शासन 
के अधिकार हैं | संधियों में विविधि कारणों से परिवर्तन हुआ है, और 
भविष्य में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन हो सकता है। (२) आधिक 
सम्बन्ध के, प्रसंग में, कमेटी ने रेल, खान, मुद्रा, नमक, डाक, तार, 
बेतार-का-तार, टेलीफोन, अफीम ओर आबकारी सम्बन्धी, देशी राज्यों 
की माँग अधिकतर शअध्वीकार की| केवल आयात-निर्यात-कर से 
होनेवाली आय का एक भाग उन्हें दिया जाना स्वीकार किया, पर 
इसमें मी यदद शर्त रखी कि देशी राज्य सरकार को उस कर सम्बन्धी 
कार्यो' के लिए आवश्यक घन दें। कमेटी ने इस बात की पूरी जाँच 
किये जाने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त की जाने की 
सिफारिश की | (३) कमेटी ने कद्दा कि देशी राज्यों की संघियाँ सीधे 
सम्राट से हैं, अतः सर्वोच्च सचा को देशी राज्यों के शासकों 
की सम्मति के बिना अपना अधिकार ब्रिटिश भारत की उस नयी 
सरकार को न सौंपना चाहिए, जो भारतीय व्यवस्थापक सभा के प्रति 
उत्तरदायी हो। भविष्य में देशी राज्यों का सम्बन्ध भारत-सरकार से 
न होकर सम्राट प्रतिनिधि ( वायसराय ) से रद्दा करे | 

कमेटी की तीसरी बात भारतवर्ष में राजनैतिक फू डालनेवाली, 
और यहाँ कीं शक्ति कम करनेवाली होने के अतिरिक्त, सर्वथा 
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अ्रममूलक है। खेद हे कि कमेटी ने यद स्वीकार करते हुए भी कि 
जाल और पीले रंग का बना हुआ भारतवर्ष भौगोलिक दृष्टि से एक भर 
अखंड है, शौर राजनीतिशता इस बात में हैकि दोनों मार्गों को 
इकट्ठा रखा जाय? अपनी उपयुक्त सिफारिश से इन दोनों भागों के 
बीच में चीन की दीवार! खड्टी कर दी, जिसका दुष्परिणाम 
सन्‌ १६३५ ई० के भारतीय शासन-विधान में बुरी तरह अंकित हे। 


नरेन्द्र मंहल की स्थापना से ब्रिटिश सरकार को अपने एक अति 
प्रिय सिद्धान्त को छोड़ना पड़ा। इससे पूर्व नरेशों को सामूहिक रूप से 
कोई कारवाई करने या-एक दूसरे के मामले में विचार करने की 
अनुमति नहीं थी | अब यहद्द वात नहीं रद्दी । इसका कारण है। भव 
सरकार सवल है, उसे उनकी ऐज़ी संस्था से किसी हानि की आशंका 
नहीं है। इसके विपरीत, वह उसका उपयोग साम्राज्य-द्वित के 
लिए. कर सकती है। साम्राज्य-परिषद में जो उज्जन भारतवर्ष के 
प्रतिनिधि* द्वोते हैँ, उनमें से एक 'स्वाधीन! राजाश्रं की ओर से भी 
लिया जाता है | राजा राष्ट्र-संघ में भेजे जाते हैं। इस प्रकार उन्हें 
नया अन्तर्राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हो गया है परन्तु यह सब कृत्रिम 
है। इसका लाभ त्रिटिश सरकार लेती हे, वह राजाओं के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय 
मामलों में अपनी शआ्आावाज अधिक ज़ोरदार कर सकती है | सरकार 
भली भाँति जानती है, और राजाओ को भी जान लेना चाहिए. कि 
.._ # ये केवल मारत-मंत्री के सलाहकार के रूप में काम करते हैं, इन्हें किसी 
विपय पर स्वतंत्र मत देने का अधिकार नहीं होता | अदः ये वास्तव में “प्रतिनिधि? 


कएलाने के भधिकारी नहीं द्ोते । 
२० 
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नरेन्द्र मंडल के इतने समय के जीवन से राजाओं के पद में कु 
वास्तविक दृंद्धि नहीं हुईं। वायसराय सम्राट-प्रतिनिधि होने के नाते, 
जव जैसा उचित मममे, किसी भी राज्य में हस्तज्ञेप कर सकता है। 
बड़े-से-बड़ा नरेश भी उसका विरोध या बरावरी नहीं कर सकता, 
वह चाहे या न चाहे उसे वायसराय का निर्णय शिरोधाय करना ही 
पड़ेगा | नरेश संधियों की दुद्ाई नहीं दे सकते | उनके पास संघियाँ 
मनवाने का कोई साधन नहीं है। संधियाँ कानूनी अधिकार की सूचक 
न होकर, राजनैतिक व्यवद्वार की निर्देशिका मात्र हैं | 

अस्तु, नरेन्द्र मंडल के चांचलर के पद* पर भद्दाराजा बीकानेर, 
कशमीर, जामनगर, पटियाला, घौलपुर और नवात्र भोगल आदि रहे 
हैं| चांचलर और वायठुचांयलर के पर्दों के लिए निर्वाचित होने तथा 
स्थायी समिति के सदस्य बनने के लिए प्राय; दलबन्दी की भावना से 
काम लिया गया है । पहली गोलमेज सभा के समय महाराजा बीकानेर 
और नवाव भोपाल का नरेन्द्र मंडल में विशेष प्रभांव था। इन्होंने 
उस अवसर पर यह कहने का साहस कर दिखाया कि ब्रिटिश भारत को 
उत्तरदायित्व-पूर्ण शासनाधिकार दे दिया.जाय तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं, और हम ऐसे शासन-संघ में सम्मिलित द्वोने को तसपर हैं [* 
उनका यह कथन मारत-सरकार के राजनैतिक विभाग की अदुचिकर 
प्रतीत हुआ | यह देख कर जो नरेश अपने कुशासन के कारण उस 
विभाग से दबे हुए थे, उन्होंने उसे खुश करने के लिए श्रपना एक 


- * अपने राज्य के शासन में महाराजा वीकानेर की प्तिगामिता छर्वविदित दै। 
द्दे 
ऐसी दशा में उनका यह साहस अवश्य ही आइचयजनक रहा ) 


कांग्रेस और देशी राज्य श्प्पू 


दल बनाया और मद्दाराजा वीकानेर और नवाब भोपाल का विरोध 
किया | इस दल के नेता मद्दाराजा पटियाला ये | अगले चुनाव में इन्हें 
चांतलर बनाने का खूब प्रयत्त किया गया। पर इसमें सफलता न 
मिली, और समझौते के रूप में जाम सादव चांउलर चुने गये । पर 
इन्‍्दोंने भी नरेन्द्र मंडल में राष्ट्रीय मावनाओं के विरोधियों की खरी 
आलोचना की | लाड विलिंगडन को यह कंसे सदन द्वोता ! उन्होंने 
जाम साहब को ऐसा फटकारा कि बेचारों का दिल बेठ गया। कुछ 
समय वाद उनका देद्दान्त दो गया। अब प्रतिगामी दल की वन आयी; 
पटियाला नरेश चांक्लर चुन लिये गये | राजनेतिक विभाग का इन्हें 
आशीर्वाद प्राप्त होने से इनकी स्थित मजबूत हो गयी | इस प्रदंग को 
आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। उदाहरण के लिए इतना दी 
पर्याप्त है । निदान, नरेन्द्र मंडल ने न तो राजाओं का दी कुछ 
द्वित ताधन किया, न देशी राज्यों की जनता का ही | यह उंत्था एक 
बहुन्यय-साध्य आडम्बर मात्र हे। 


फ््प्म्ट 
सोलहवाँ अध्याय 





कांग्रेस ओर देशी राज्य 
कांग्रेस ज़रूरत के समय रियासती प्रजा के पथ-प्रदशन के कत्त ब्य 
का परित्याग नही कर सकती । एक समय वह भी था जब कांग्रेस 
सावमौमस सत्ता के खिल्याफ रियासतों का पथ-प्रदर्शन करती थी, और 


१५६ देशी राज्य शासन 


उनकी रह्चा भी किया करती थी। यदि आवश्यकता के घम्तय रियासतों के 
लिए कांग्रेस की मेत्री अ्भीष्ट थी, तो प्रजा को कांग्रेस से सलाह, नेतृत्व 
ओऔर रक्षा की प्राथना करते देखकर बिदुकने की दरकार नहीं है । 
- --म० गाँधी 
कांग्रेस की देशी राज्यों के सम्बन्ध में क्या नीति रही है, इसका 
विचार करने के लिए इसके विस्तृत इतिद्दास पर एक उड़ती सी नजर 
डाल लेना उपयोगी होगा | भारतवर्ष के सन्‌ १८५४७ ई० के स्वातंत्र्य- 
युद्ध में विफल होने के बाद भो जहाँ-तहाँ कुछ लोगों के मन में अपने 
देश को विदेशी सत्ता के पाश से मुक्त करने की भावना उठती रदी, 
ओर वे अपनी शक्ति भर, अनेक कष्ट सहकर और अपने प्रा्ों तक 
की जोखम उठाकर उसका प्रयत्न करते रहे | तथापि, अब भारतवर्ष 
में कोई संगठित दल ऐसा न रहा था जो इस मद्दान कार्य का वीड़ा 
उठाए। दो विधार-धाराएँ प्रधान थीं; सशश्र युद्ध हो, अथवा 
पराघीनता स्वीकार की जाय | सशत्र युद्ध राजाभों और ठरदारों के 
नेतृत्व में ही दो सकता था, उनके असफल रहने पर यहाँ लोगों ने, 
चाहे अपनी इच्छा के विदद्ध दी रही, विदेशी राज्य स्वीकार सा कर 
लिया; हाँ, जव कभी कोई बात विशेष कष्टप्रद या बहुत अपमानजनक 
प्रतीत हुई तो उसके 'सुवार' करने का, सुविधाएँ प्राप्त करने का, 
प्रयत्न किया गया। इस श्रकार देश में विधानवाद और ब्रिटिश 
साम्राज्य की छुत्रछाया के उमयथंकों को नेतृत्व मिलने लगा। इसी के 
परिणाम-सत्वरूप यहाँ कई छोटी-बड़ी उंस्याश्रों का उदय हुआ | उनका 
अनुभव करके श्रन्ततः सन्‌ १८८५, ई० में कांग्रेस या भारतीय राष्ट्र- 


कांग्रेठ और देशी राज्य श्प्छ 


उमा की स्थापना की गयी | 

इस समय तक देश में अंगरेजी शिक्षा का कुछ प्रचार दो चला 
या, शिक्षितों की शअपनी श्रार्काक्षाएँ थी, जो पूरी नहीं हो रही 
थीं, कुछ को देश की अघोगति की चिन्ता थी; बहुतों को उद्योग- 
धंधों के हाव और आर्थिक थअवनति का ख्याल था। निदान, 
अ्रठंतोष के विविध कारण ये; यह अ्रठंतोष अब कांग्रेठ द्वारा वे रीति 
से व्यक्त किया जाने लगा। भारतीय परिध्यिति के श्रच्छे शअनुभवी 
अंगरेज श्री० हम साइव ने जो काँग्रेस के संस्थापकों में गिने जाते इई, 
इसी अ्मिप्राय से इसमें योग दिया था कि देश-प्रेमी और शिक्षित 
भारतवाधियों का अउंतोष उग्र रूप घारण न कर ले। तत्कालीन 
गवनर-जनरल और वायसराय लार्ड डफरिन तथा कुछ अन्य 
अधिकारियों ने भी इससे सहानुभूति दर्शायी थी। पीछे जाकर 
परकार का रुख बदल गया। अआरम्म में कांग्रठ का उद्देश्य 
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्दर रहते हुए द्वी स्वराज्य प्राप्त करना 
या। इसे यह आशा थी कि यहाँ तथा इज्जलेंड में अधिकारियों 
की सेवा में प्रायत्रा-पत्र और डेप्यूटेशन भेजने से काम घल 
जायगा | सन्‌ १६०५ के बंग-भंग ने इसे सतक कर दिया, फिर क्रमश; | 
कुछ तेजी आने लगी । पिछुले योरपौय मदायुद्ध के बाद सरकार के 
व्यवद्यार से श्रनेक आशावादी नेताओं को भी सरकारी प्रतिशाश्रों और 
घोपणाशओं में विश्वास न रद्दा | उन्‌ १६२० ई० से कांग्रेस में महात्मा 
गाँधी का नेतृत्व होने लगा और इस संस्था ने सत्याग्रह और असदयोग 
का मार्ग अपनाया। तव से इसका सर्वशघारण जनता से सम्पर्क 
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बढ़ता गया | सन्‌ १६४२६ के अन्त में कांग्रेस के उद्देश्य से मारतवर्ष 
के ब्रिटिश साम्राज्यान्तगंत रहने की बात निकाल दी ययी | निश्चय 
किया गया कि भारतवर्ष की राष्ट्रीय माँग पूर्ण स्वाघीनता है; हाँ, यदि 
इड्धलेंड अपने स्वार्थ को छोड़ कर समानता के भाव का परिचय दे तो 
संसार के अन्यान्य देशों की तरह ह्रिटिश साम्राज्य के देशों से भी 
मित्रता का व्यवहार रद्द सकता है। कांग्रेठ की नौति निरन्तर अहिंसात्मक 
रही | 

अस्त, कांग्रेस राष्ट्रीय ठंस्था है, इसके सामने सम्पूर्ण भारतवर्ष 
की स्वाधीनता का प्रश्न है; हाँ, समय-समय पर विशेष परिस्थितियों या 
अपनी शक्ति के अनुसार इसने अपने काये की कुछ मर्यादा रखी। 
देशी राज्यों उम्बन्धी कांग्रेस की नीति के विषय में मुख्य बातें ये हैं- 
इस नीति में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है, आरम्भ में उसका 
कार्यक्षेत्र त्रिटिश भारत तक ही सीमित या | पीछे वह देशी राज्यों की 
झोर भी ध्यान देने लगी | कार्यकर्ताश्ं में तरह-तरह के आदमी रहे 
: हूं। उसके सूत्न-संचालक कभी ऐसे व्यक्ति रहे, जो उसकी गति बहुत 
तीत्र होने के पक्त में थे, तो कभी वे लोग रहे जो उसे मन्द गति वाली 
ही रखना चाइते थे । इस लिए कभी कांग्रेस एक दम काफी आगे 
बढ़ी हुई मालूम द्ोती हे, तो कभी वह कुछ पीछे हटी हुईं भी जान 
पड़ती हे । तथापि कुल मिला कर वह्द आगे की ओर ही बढ़ी है। 

देशी राज्यों की स्पष्ट चर्चा प्रथम बार कांग्रेस में सन्‌ १८९४ ई० 
में हुई, जब इसका दसवाँ अधिवेशन या | उसमें एक प्रस्ताव में मैयूर 
के महाराज के देहान्त पर शोक, और उसके राजपरिवार से सहानुभूति 
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प्रकट की गयी, तथा उनके वैघानिक शासन की प्रशंसा की गयी | 
इसके दो वर्ष वाद अपने वारहवें अधिवेशन में कांग्रेस ने एक प्रस्ताव 
में यद्द माँग की कि जब तक किसी ऐसे सावंजनिक कमीशन द्वारा, नि 
पर सरकार एवं राजाओं का विश्वास हो, जाँच न द्वो जाय, किसी राजा 
को कुशासन के आधार पर गद्दो सेन उतारा जाय। यद्द स्पष्ट दी 
है कि उक्त दोनों प्रत्ताव राजाओं के सम्बन्ध में हैं, जनता के सम्बन्ध 
में तो कांग्रेच ने सन्‌ १९२० ई० में जाकर विचार किया | 

योरपीय मद्दायुद ( १६१४-१६ ) के समय देश में चहुँ ओर 
जाणति के भावों का उदय हुआ | देशी राज्यों में मी कार्यकर्ता जनता 
के कष्ठों को दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री० विजयधिंद नी 
'पयिक” आदि ने मेवाड़ में क्रान्ति की ज्योति जगा दी। कांग्रेस के 
नागपुर अधिवेशन (१९२०) में राजस्थानी वंधुओं की पुकार 
पहुँची | कांग्रेठ इसकी उपेक्षा न कर सकी | उसने एक प्रस्ताव करके 
राजाओं से अपील की कि वे अपनी-अपनी प्रजा को तुरन्त प्रतिनिधि- 
शासन प्रदान करें। रियासती जनता कांग्रे के कार्यों में भाग ले सके, 
इसके लिए यह निश्चय किया गया कि भारतीय काँग्रेछ8 कमेटी को 
यह अधिकार दो कि समय-समय पर विशेष-विशेष देशी राज्यों को 
विशेष-विशेष -्रान्तों की सीमा में कर दे; और प्रान्तीय कांग्रेठ कमेटी 
को अधिकार द्वो कि भारतीय कांग्रेठ कमेटी ने जि राज्य को 
उसकी सीमा में कर दिया हो, उसे अपने आ्रान्त के किसी जिले की 
सीमा में कर दे | कांग्रेस ने इस समय देशी राज्यों के मीतरी मामलों 
में भ-दस्तक्षेप नीति रखी | 


१६० देशो राज्य शाघन 


सब १६२४ में वायकोम (त्रावंकोर राज्य ) में श्र्धृतों को आम 
डक पर न चलने देने के दकियानूती रिवाज के विरुद्ध वहाँ के 

सुधारकों ने वत्याग्रद किया, तो कांग्रेस ने इस सम्बन्ध के अपने प्रस्ताव 
में रत्याग्रद्टियों को बधाई दी और यह शआाशा की कि प्रावंकोर 
राज्य, जो शिक्षित समा जाता है, उत्याग्रहियों के न्यायपूर्य 
अधिकारों को स्वीकार करेगा और उसकी शिकायत भी दूर करेगा। 

सन्‌ १९२७ ई& में कांग्रेस का अधिवेशन मदरास में हुआ | इस 
अवसर पर देशी राज्य लोक-परिषद का डेप्यूटेशन कांग्रेष अध्यक्ष से 
मिला | श्रव से कांग्रेस देशी राज्यों के सम्बन्ध में विशेष अनुराग रखने 
लगी | इस वर्ष उसने यद्द प्रस्ताव स्वीकार किया---इस कांग्रेठ की 
को यह जोरदार राय है कि देशी राज्यों की जनता तथा उनके शासक 
दोनों के हित की दृष्टि से राजाधबों को अपने-श्रपने राज्य में शीघम ही 
प्रतिनिधि-संस्थाएं तथा उचरदायी शाघन स्थापित करना चादिए।” ढ 
इसके अगले वर्ष कलकता अधिवेशन में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ-- 
“कांग्रेठ रानाश्ों से अनुरोध करती है कि वे अपने राज्यों में प्रतिनिधि- 
संस्थाओं के आधार पर उत्तरदायी शाउन प्रचलित करें, और घुरन्त 
ऐसी घोषणाएं करें या ऐसे कानून बनायें जिनमें सभा-समिति बनाने, 
भाषण करने और लिखने की स्वतंत्रता तया जान-माल की रक्षा और 
इसी प्रकार के अन्य मूल अधिकारों की बात हो। यह कांग्रेठ रियाउ्ती 
जनता को यह विश्वास दिलाती है कि देशी राज्यों में उचरदायित्व-पूर्य 
शासन स्थापित करने के लिए उनके उचित और शान्तिमय प्रयत्न 
में उसकी सहानुभूति तथा सहायता रहेगी ।” 


कांग्रेत और देशी राज्य १६१ 


अब तक कांग्रेस के विधान में देशी रियासतों की आन्तरिक वातों 
में इस्तक्षेप न करने की नीति यी, पर अब कांग्रेठ ने रियासती जनता 
की सद्दायता का आश्वासन दिया था, इस लिए. उपयुक्त नीति में 
परिवर्तन करना आवश्यक हुआ | निदान, पं० जवादरलाल जी नेहरू 
के प्रयत्न और प्रस्ताव से कांग्रेत विघान में उक्त श्राशय का संशोधन 
किया गया | इसका परिणाम यह हुआ कि देशी राज्यों में कांग्रेस- 
रंत्थाएँ कायम द्वोने लगी थ्रीर जादृति के चिन्ह दिखायी देने लगे | 
मैधूर, शैदरावाद, भोपाल, ख्वालियर, इन्दौर, त्ावंकोर, रीवा और 
नागौद शआददि देशी रियासतों में कांग्रेस की शाखाएं स्थापित हो गयीं । 
मैदूर में कांग्रेत की शाखाओं का जाल सा बिछु गया | सन्‌ १९३२ में 
कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार की लड़ाई हुई। सत्याग्रह आन्दोलन बड़े जोर 
से चला | रियासती जनता ने भी उपसें खूब भाग लिया | किसी-किसी 
राज्य से तो इजारों आदमी गिरफ़ार होकर जेल गये। सत्याग्रह संग्राम 
के वाद यह प्रश्न बहुत ज्ञोर से उठा कि कांग्रे8ठ की नीति देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में क्या हो, ओर देशी राज्यों में कांग्रेठ की शाखाएँ रहें या 
न रहें | मद्दात्मा गाँधी के एक पत्र से जनता में श्रम फेल गया था | 
श्री० सेठ गोविन्ददास जी के पत्र के उत्तर में ता० २-८-३४ को मद्दात्मा 
जी ने लिखा कि 'मेरे लेख अथवा कथन का यह मतलब कमी नहीं 
था कि देशी रियासतों में कांग्रेठ कमेटियाँ न होनी चाहिएँ, श्रथवा न 
हो उकती हैं। जो कमेटियाँ पक्के ही कायम हो चुकी हैं, जैसे 
कि बघेलखरड ज़िला कांग्रेस कमेटी, जिसके सम्बन्ध में आपने मुझे 
लिखा है, वद्द तो अवश्य ही रहनी चाहिए । यदि किसी राज्य में ऐसी 

२१ 
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कमेटी की रोक की जाय तो अवश्य बड़े खेद की वात है |! * 

अप्रेल सन १६३५ में कांग्रेस मद्याठमिति ने जबलपुर की बेठक 
में रियासती जनता की आजादी की लड़ाई का समर्थन किया और यह 
कहद्दा कि रियासती जनता के द्वितों के साथ उसका वैसा ही सम्बन्ध है, 
जेधा ब्रिटिश भारत की जनता के हितों से । तथापि रियाख्ती 
जनता की ओर से कांग्रेस-नीति के अधिक स्पष्टीकरण की माँग 
रही, श्रतः अक्तवर में कार्यंसमिति ने एक सविस्तर वक्तव्य 
प्रकाशित किया, जिसमें कद्दा कि कांग्रेस श्रपनी उसी नीति पर दृढ़ है, 
और वद समझती है कि यह स्वयं राजाश्रों के द्वी भत्ते के लिए, है 
कि वे शीघ्रातिशीघ्र अपने राज्यों में पूर्ण उचतरदायी शासनग्रणाली 
कायम कर दें | जिससे उनकी प्रज्ञा को नागरिकता के, पूर्ण अधिकार 
प्राप्त हों । पर यह बात समझ लेनी चाहिए. कि इस प्रकार का संघ 
जारी रखने का बोर स्वयं देशी राज्यों की प्रजा पर है। कांग्रेस राज्यों 
पर नेतिक और मैन्रीपूर्ण प्रभाव डाल सकती है और जहाँ भी सम्मव 
हो, डालने पर वाध्य है । मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का 
सामथ्य॑ कांग्रेठ को प्राप्त नहीं है, यद्यपि भौगोलिक और ऐशतिद्यासिक 
दृष्टि से सारे मारतवासी, चाहे वे अंगरेजों के आधीन हों, चाहे देशी 
राजाओं के, और चाहे और किसी सचा के, एक हैं; और उन्हें अलग 
नहीं किया जा सकता !! 

अधिक प्रगतिशील उज्मन कांग्रेठ की इस नीति से संतुष्ट न ये, 
वे राज्यों में हस्तक्षेप को सामयिक और आवश्यक मानते ये, तथापि 


# ध्वघेलखण्ड जिला कांग्रे स कमेटी का संक्षिप्त इतिहास? के आधार पर । 
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कांग्रेठ उस दृद तक बढ़ने को तैयार न हुई। सन्‌ 4६३६ में यद्दी 
बात रही, परन्तु पीछे अक्तूबर १६३७ में कांग्रेस मह्दासमिति ने मेदूर 
राज्य के दमन के विरोध में प्रस्ताव पाठ किया, भौर देशी राज्यों 
और ब्रिटिश भारत के निवात्तियों को उनके संग्राम में पूर्ण सहयोग 
और प्रोत्साइन देने की अपील की | इस प्रस्ताव को म० गाँधी ने 
कांग्रेस मनोहइति और अ-हस्तक्तेप नीति के विरुद्ध बतलाया। अब 
फिर बहुत से आदमियों का असंतोष बढ़ा; और इस बात की आव- 
श्यकता अनुमव होने लगीं कि कांग्रेठ देशी राज्यो के सम्बन्ध में 
अपनी नीति पूर्णतया स्पष्ठ करे | 

फल-स्वरूप इरिपुरा कांग्रेस ( फरवरी १९३८) में इस विषय 
पर खूब वादविवाद हुआ | अन्त में एक विस्तृत प्रस्ताव इ भाशय 
का स्वीकृत हुआ कि देशी राज्य भारत के ही अंग हैं, उनमें भी 
पूरी जिम्मेदार सरकार चादिए। इस उद्देश्य को पूरा करना कांग्रे् 
का अधिकार है, यह मानते हुए भी मौजूदा हालत में कांग्रेठ के 
राज्यों में काम करने में बहुतसी कठिनाइयाँ हैं। कांग्रेस वहाँ राष्ट्रीय 
भंडे का अपमान नहीं सह सकती | वह प्रजा द्वारा उठाये गये प्रत्येक 
अहदििंसात्मक श्रान्दोलन का स्वागत करेगी | व्यक्तिगत रूप से कोई 
भी कांग्रेती देशी राज्यों फे आन्दोलन में भाग ले सकता है, लेकिन 
कांग्रेस के नाम से कोई आन्दोलन नहीं उठाया जा सकता | इसलिए 
देशी राज्यों में प्रथक्‌ संगठन कायम द्वोने चाहिए ! 

यद्द प्रस्ताव छुछ अंश में अठंतोषजनक प्रतीत होता था, पर 
परोक्ष रूप से, इसका प्रभाव भच्छा द्वी रद्द । इससे देशो राज्यों की 
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जनता में स्वावलम्बन का भाव आया । कितने हो .राज्यों में स्टेट- 
कांग्रेस या प्रजामंडल की ओर से जागृति और जन-पन्दोलन 
आरम्म हुआ | कितने ही प्रमुख कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इसमें महत्व- 
पूर्ण भाग लिया | पर अधिकारियों ने दमन भी खूच किया। 
गिरफ्नारियाँ, मारपीट, लूट, लाठी-प्रहार, फठलों का जलाया जाना, 
जनता को हाथियों से रोंदा जाना आदि रोजमर्रा कौ मामूली घटनायें 
हो गयीं। कद्दी-कद्दी दमन में ब्रिटिश सरकार की फोज और पुलिस की 
सहायता ली गयी । इस पर कांग्रेस कार्यसमिति ने वर्धा की 
दिसम्बर १६३८ की बैठक में अपने प्रस्ताव में कद्दा कि यदद पमिति 
उन शासकों की कारवाइयों की खास तौर से निन्‍्दा करती है, जिन्होंने 
ब्रिटिश सरकार की सद्दायता से अपनी. प्रजा को दबाने की कोशिश की 
है ओर इस बात का ऐलान करती है कि अगर उत्तरदायी शाउन की 
माँग के लिए चलाये गये अपनी प्रजा के आन्दोलन को ब्रिटिश सरकार 
की पुलिस या फौज की सहायता से दवाने का यत्न किया जायगा 
तो उछ हालत में कांग्रेस को पूरा अधिकार द्ोगा कि वह पुलिस और 
फौज द्वारा किये जानेवाले अनियंत्रित दमन से जनता की रक्षा करे 
राजकोट राज्य में जनता के आन्दोलन तथा उसके दमन के 
सम्बन्ध में अन्यत्र लिखा गया है । इस आन्दोलन में, कांग्र स-नेताशों 
ने काफी दिलचस्पी ली | बात यद थी कि अंगरेज दौवान रियासतों में 
अंगरेजी हुकूमत चला रहे थे ओर राजा और प्रजा में तौधा सम्बन्ध 
स्थापित होने में बाघक वन रददे थे। इधर कांग्र स ब्रिटिश सरकार से 
-” भारत की समी श्ेणियों को मुक्ति दिलाने के लिए प्रतिज्ञावद्ध थी। 
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गाँधी जी ने एक महान वेधानिक ठंकट पैदा करने की ठंमावना बताते 
हुए ब्रिटिश सरकार को घमकी दी कि आज कांग्रेठ और ब्रिटिश सरकार 
एक-दूसरे के मित्र हैं, भौर रियासतें त्रिटिश सरकार की आसामी। ऐशो स्थिति 
में यह असह्य है कि कांग्रेस से इन्हीं रियाठतों में शत्रु भोर वेजाने 
आदमी की भाँति वर्ताव किया जाय। यद्यपि भारतीय शाउन-विधान द्वारा 
कांग्रेती मंत्रियों को रियासतों पर कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं हैं, 
तथापि मंत्रियों के कुछ ऐसे - अधिकार तथा कच्तेब्य उक्त विधान से 
बाहर भी हैं। “अगर यद् कल्पना कर ली जाय कि राजकीट में देश 
के तमाम बड़े-बड़े गुंडे जमा हो जाये तो बम्बई के मंत्रिमंडल को 
ब्रिटिश सरकार से इसके विरुद्ध शिकायत करने का पूरा हक है। यदि 
उसकी बात न सुनी जाय तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए । जिस 
प्रकार मद्दामारी के फेलने के मय कांग्रेती सरकारें अपनी भौगोलिक 
सीमा में स्थित रियासतों की सद्दायता दिये बिना नहीं रह सकतीं, 
उठी तरह इस मुत्तीवत के समय भी वे चुप नहीं रह सकतीं ।” गाँघी 
जी ने इसी लेख में लिखा था कि “वह (रियाठ्ती जनता ) इस 
विजय से साधवित कर दिखायेगी कि वह कांग्रेस की सर्वोच्च सत्ता के 
सातदृत राजकोट की सच्ची शासक हे।” रियाउतों के मामले में 
कांग्रेस के लिए 'स्वोच्च सत्त? का प्रयोग यद्द शायद पहली दी बार 
किया गया था | कुछ खाल पहले बत्रियिथ भारत जिस भान्दोलन का 
क्षेत्र बना हुआ था, उस युद्ध का क्षेत्र भव भारतीय भारत हो गया 
है। लड़ने वाले वही दोनों हैं--काँग्रेठी, और अंगरेज तरकार [* 
.._» कग्रेस का इविद्यस; सन्‌ १९३२५ से १९३९ तक! के आधार पर 
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ज्यों-ज्यों देशी राज्यों में जन-भान्दोलन तीत्र होता गया, कई 
स्थानों पर दमन भी चरम सीमा तक पहुँचने लगा | परन्तु यह कब 
, पक चलेगा | औंघ.और सॉँगली श्रादि कुछ राज्य तो समय की गति 
को पहचानने का परिचय देने लगे हईं ऑंघ के विषय में विस्तार से 
: अन्यन्न लिखा गया है। अस्वु, कांग्रेस की देशी राज्यों सम्बन्धी 
वत्तमान नीति त्रिपुरी कांग्रेस ( मार्च १९३९) के इस विषय के प्रस्ताव 
में भली प्रकार व्यक्त हे, जिसमें देशी राज्यों की भरद्मुत्‌ जाणृति का 
स्वागत, प्रजा की उत्तरदायी शासन तथा नागरिक श्रधिकारों की माँग 
के समर्थन, राजाओं की दमन-नीति के विरोध, भादि के बाद कहा 
गया कि 'हरिपुरा कांग्रेस की नीति देशी राज्यों की प्रजा के द्वित में 
नियत की गयी थी, ताकि उसमें स्वयं आत्म-विश्वात भौर शक्ति 
उपपन्न द्वो सके। परिस्थितियों के कारण कांग्रेठ ने अपने ऊपर कुछ 
पावन्दियाँ लगायी थीं, लेकिन इसे कमी अनिवाय बन्धन नहीं माना 
गया | कांग्रेछल का सदा यह अधिकार तथा कचंव्य रहा है कि वह 
देशी राज्यों के प्रजाजनों का पय-प्रदर्शन करे। उनमें द्वोनेवालीं 
महान जादति के कारण, सम्भव है कि कांग्रस ने अपने ऊपर नो 
पाबन्दियाँ लगायी हैं, वे घट जाँय या विलकुल खतम द्टो जाये, और 
इस प्रकार कांग्रस तथा देशी राज्यों की प्रजा का आन्दोलन एक द्वोता 
जाय | कांग्रेस फिर यह दोहरा देना चाहती हे क्रि उसका स्वाघीनता 
का लक्ष्य सारे भारत के लिए है, जिसमें देशी राज्य भी शामिल है। 
उन्हें भारत का अविभाज्य अंग होने के कारण अलग नहीं किया जा 
सकता | उन्हें भी उतनी राजनैतिक, सामाजिक तथा शझार्थिक स्वतंत्रता 
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का अधिकार है, जितना कि ब्रिटिश भारत को ।? 

यद्यपि कांग्रेठ रियासतों के उचरदायी शासन या नागरिक अधि- 
कार प्राप्ति सम्बन्धी भानदोलन से पूर्य उहानुभूति रखती रही और 
उसके कई प्रमुख कार्यकर्ताओं या यूत्रधारों ने व्यक्तिगत रूप से 
क्रियात्मक भाग भी लिया तथापि उंस्था के रूप में कांग्रेस ने रियासतों 
के भीतरी मामलों में प्रायः इस्तक्षेय न करने की ही नीति रखी | 
देशी राज्यों के प्रजामंढलों के सम्बन्ध में मद्दात्मा गांधी का मत है 
कि थे स्वतंत्र संध्याएं है| कांग्रेस के छाथ उनका कोई जाब्ते का 
सम्बन्ध नहीं है। वे कांग्रेस की नीति से प्रेरित मी हो सकते हैं, भौर नहीं 
भी हो ठकते । ऐसी द्वालत में में तो उन्हें यही सलाह दूंगा कि बे कांग्रेस 
के साथ एक होकर रियासती श्रधिकारियों को व्यय ही नाराज़ न करें |? 

देशी राज्यों के सम्बन्ध में, कांग्रेठ में मुख्य दो विचार-घाराएं 
हैं। उतके कई एक प्रमुख नेता्ों का यद्द मत रहा है कि देशी 
राज्यों में जो कुशासन या शअ्रव्यवस्था है उसके लिए नरेश विशेष 
दोषी नहीं हैँ | वे तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की सृष्टि या ब्रिटिश 
श्रधिकारियों के अधीन हैं, स्वाधीन नहीं हैं। देशी राज्यों के सुधार 
का मूल उपाय भारतवर्ष से ब्रिटिश साम्राज्यवाद को इटाना है, और 
फांग्रेत इस कार्य को कर रही है | फिर, काँग्रेस की इतनी शक्ति भी 
नहीं है कि वह एक-साथ ज्रिटिश साम्राज्य एवं राजाओं दोनों से लड़ाई 
ले | अतः देशी राज्यों का विशेष आन्दोलन तो वहाँ की जनता द्वारा 
होना चाहिए | इसके विदद्ध दूसरी विचार-घारा यद्द है कि राजा लोग 
भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान समर्थक हैं। जब तक इन से 
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ठक्‍कर न ली जायगी | ये उसका बल बढ़ाते रहेंगे, और मारतीय 
राष्ट्र पराधीनता-पाश से मुक्त नहीं होगा। अस्घ॒ु, स्वराज्य.संग्राम में 
सफलता प्राप्त करने के लिए चह अत्यन्त आवश्यक है कि कांग्रेस, 
को लड़ाई देशी विदेशी नहीं है यह तो समस्त अत्याचार या शोपण 
के विरुद्ध हे, चाहे वह किसी देशी के द्वारा हो या विदेशों के | 

निदान, यह स्पष्ट हे कि कांग्रेख देशी राज्यों में उत्तरदायी 
शायनप्रणाली स्थापित करना अधिकार और कर्चव्य मानती है। 
वह चाहती है कि राजाओं का अपने-अपने राज्य में वही स्थान हो, 
जो इज्धलेंड के बादशाह का उस देश में है, राजाशों के खर्च बाँध 
दिये जायें, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित मंत्रिमंडल राज- 
प्रबन्ध को व्यवस्था करे, राजा वेघनिक शासक हों। ज्यों-ज्यों परिस्थिति 
अ्रनुकूल होती जायगी, कांग्रेत इस दिशा में अधिकाधिक क्रियात्मक 
भाग लेगी; हाँ, देशी राज्यों की जनता के कष्ट विशेषतया स्वयं उसके 
त्याग और परिश्रम से ही दूर होंगे, अतः उसे स्वावलम्बी बनना 
चाहिए | इस विधय की अन्य आवश्यक बातें अगले श्रध्याय में 
कही जायेंगी | ह 

यहाँ इस वात का विचार और कर ले कि भारतीय संघ में कांग्रेस 
देशी राज्यों का क्या स्थान चाहती है | संघ-शासन के विधय में विशेष 
रूप से आगे लिखा जायगा। सब्‌ १६३५ ई० के विधान के अनुसार 
ब्रिटिश सरकार ने जिस संघ की स्थापना का निश्चय किया था, उठ्के 
व्यवस्थापक मंडल में देशी राज्यों की जनता की सर्वेया उपेक्षा करके 
राजाओं के ही प्रतिनिधि रखने की योजना की थी | उठ विधान को 
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कांग्रेस ने अस्वीकार किया, और वह अन्तत: स्थम्रित ही हो 
गया । सन्‌ १९४२ ई० में ब्रिटिश चुद्ध-मंत्रिमंहल की शओर से सर 
स्टेफड क्रिप्ठ एक योजना लेकर यहाँ आये; इसे साधारण वोलचाल 
में 'क्रिप्त योजना? कद्दा जाता है। इस में अन्यान्य वातों के 
अतिरिक्त यद कहा गया था कि भारत का भावी विधान बनाने के 
लिए जो समा बनायी जायग्री, उसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि 
तो जनता द्वारा चुने जायेंगे, किन्तु देशी राज्यों के प्रतिनिधि 
राजाओं द्वारा नामजद किये जायेगे; इस्फे बाद जब विधान 
वन चुकेगा तो इठ वात का निर्णय भी राजा लोग दी करेंगे कि उनके 
राज्य को भारतीय ठंघ में शामिल होना चाहिए या नहीं; जो राजा 
भारतीय संघ में शामिल न होंगे, वे ब्रिट्थ सरकार फे साथ सौचा 
सम्बन्ध रख छकेगे। कांग्रेस ने क्रिप्० योजना को अस्वीकार किया; 
उछकी कार्य-समिति के वक्तव्य का देशी राज्यों सम्बन्धी श्रंश इस 
प्रकार है-- 

“इस योजना में देशी राज्यों के नौ करोड़ ज्ञोगों की स्वया उपेक्षा 
फी गयी है और उन्हें. जड़ पदार्थों! के समान उनके शासकों की सर्जी 
पर छोढ़ दिया गया है, जो प्रजातन्त्र शरीर आध्मनिर्णय दोनों के ही 
विपरीत है । ज्षव कि विधान निर्मातू सभा में हरेक देशी राज्य का प्रति- 
निशिस आबादी के अनुपात से निश्चित किया गया है, उन राज्यों की 
प्रज्ञा की अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में कोई आवाज्ञ नहीं रखी गई है; 
न उन पर भारी असर डालने वाले निर्ण्यों के समय किसी भी श्रवस्था 
में उनसे कोई परामर्श ही किया जायगा। ऐसे राज्य विदेशी सत्ता के 
पड़्डे घन कर, क्योंकि उनमें विदेशी सेना के रहने को सस्मावना 

श्र 
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वतल्ायी जाती है, श्रनेक प्रार से भारतीय स्वतन्त्रता की वृद्धि में बाधक 
बन पसक़ते हैं, और राज्यों की प्रजा के साथ ही शेप भारत की भी प्रजा 
की स्वतन्त्रता के लिए स्थायी रूप से खतरा बने रहेंगे |? 

देशी राज्यों की जनता की उपेक्षा करने वाला विधान भारतवर्ष 
की स्वतंत्रता का विधान कैसे हो सकता है, और स्वतंत्रता गुण से 
वंचित विधान राष्ट्रीय महासभा कहलाने वाली संत्या को कैसे मान्य हो 


सउ्कता है [ 


सतरहवाँ अध्याय 
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दुर्भाग्य से यद बिककुत्न सच है कि कांग्रस उन्हें ( देशी राज्य 
निवाधतियों को ) दर समय जोरदार मद॒द नहीं दे सकतो | सब से बढ़ी 
जरूरत यह है कि अ० भा० देशी राज्य ज्ोकपरिपद को अधिक मजबूत 
बनाया जाय और वद् श्रपने संयम से निष्पत्तता और शुद्ध न्याय की 
ख्याति प्राप्त करे । --म० गाँधी 

रियासततों की प्रजा की दशा केबल्न तभी सुधर सकती है, जब 
रियासतों के निवासी निर्भगता और लगन के साथ श्रपनी दुशा को 
सुधारने का यत्न करें और इनके लिए दुष्ट उठाने को भी तैयार हों। 
केवल याहर के आन्दोलन से उनकी दशा में कोई भेद नहीं शा 
सकता । --नमनालाल बजाज 

पिछुले अध्याय में यह बताया गया है कि कांग्रेस ने देशी राज्यों 
के सम्बन्ध में समय-समय पर क्या-क्या कार्य किया। अपने जीवन के 
प्रथम दस वर्ष तो उसने रियासती उमस्या्ों की ओर ध्यान ही नहीं 
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दिया था, पीछे भी वह प्रायः मनन्‍्द गति से दी इस ओर अग्रवर हुई। 
वह इस विपय में सन्‌ १६२७ ई० से कुछु विशेष अनुराग लेने लगी, 
जब कि देशी राज्यों उम्पन्धी कार्य करने के लिए, “श्र० भा० देशी 
राज्य लोकपरिषद”! नामक एक प्रथक्‌ द्वी संत्या स्यापित हो गयी। 
इस अध्याय में इसो ठंस्या के सम्बन्ध में विचार करना दे । 

देशी राज्यों की प्रजा कष्ट पा रद्दी थी, शिक्षा की व्यवस्था नाम- 
मात्न को थी, स्वास्प्य और चिकित्सा की कोन कहे, अनेक दशाशों में 
रोटी-कपड़े को भी मोहताज थी। शासन में उसकी कोई आवाज्न न 
थी, उठकी गाढ़ी कमाई राजाओों का ऐश्वर्य बढ़ाने के काम में आती 
थी, अयवा रुमय-धमय पर शाही मेहमानों का स्वागत उत्तार करने 
में । उसकी दशा त्रिठिश मारत की जनता से भी अधिक गयी-बीती 
थी। उसने अपना उद्धार करने छी सोची | ब्रिटिथ भारत के राष्ट्रीय 
भान्दोलन से उसे और भी प्रोत्साइन मिल्रा | यथपि देशी राज्यों कौ 
वत्तमान अखिल भारतवर्षाय उठंस्था का संगठन उन्‌ १६२७ ई० में 
हुआ, इससे पहले भी भिन्न-मिन्न राज्यों में तरद-तरद का कार्य होने 
लग गया था | जिन मद्दानुनावों ने उमय-समय पर अनेक प्रकार के 
कष्ट उठाकर देशी राज्यों में जीवन ओर जागृति का संचार किया है, 
उन सब का वर्णन तो सम्भव है इतिहास में कमी भी न हो सके, बहुत 
से माई-के-लाल शायद उुदेव ही प्रकाश में आये बिना रहेंगे ।* हम तो 
मुख्य-मुख्य कार्यकर्ताओं, तथा शआन्दोलनों का भी कुछ परिचय देने 


+ आवश्यकता दे कि देशी राज्यों की जन-जामृति का स्वर्तत्र और विस्तृत 
इतिहास तैयार किया जाय | 
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में असमर्थ हैं। यहाँ केवल उदाइरण-स्वरूप कुछ घटनाओं का 
उल्लेख किया जाता है। 

जहाँ तक इमें मालूम हो सका है, उत्तर भारतवर्ष के विविध 
देशी राज्यों में सब से पूर्व अपनी स्थिति से असंतोष प्रकट करने वाले 
राज्य राजपूतांना के ही थे। यहाँ उन््‌ १९०५ में कुछ ठंगठन हुआ | 
स्वामी गोविन्द के नेतृत्व में भील आन्दोलन हुआ, जो शापकों के 
द्ृशंस दमन के कारण बन्द हो गया | १६६१८ में राजपूताना-मध्यमारत 
सभा की स्थापना श्री० विजयतिंदद जी पयिक्र, गणेशशंकर जी विद्यार्थी 
ओर जमुनालाल जी वजाज आदि के उद्योग से हुई। श्री> पथिक 
जी ने सन्‌ १६१६ भें, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ स्थापित किया; यह 
अगले वर्ष श्रजमेर आ गया और आठ वर्ष तक कार्य करता रहा । 
श्री० पथिक जी, माणिक्यलाल जी वर्मा और रामनारायण जी चौघरी 
द्वारा ब्िजीलिया श्रीर वेगू' ( मेवाड़ ) आन्दोलन व्यापक रूप से 
चलाया गया। इससे दूर-दूर तक जागृति हुईं। राजपूताने में 
थनन्‍्य कई सजनों ने भी महत्वपूर्ण सेवा की है। अन्यत्र कई संस्याएँ 
तो मिन्न-मिनत्र राज्य-समूद्दों में कार्य करने के लिए स्थापित हुईं-- 
यथा सन्‌ १६१६ में काठियावाड़ राजनैतिक परिषद, १६२२ में बड़ौदा 
स्टेट प्रजामंइल और १६२३ के लगभग दक्षिणी उंत्यान द्वितन्वर््धक 
समा पना, कार्य करने लगीं | इस प्रकार की अन्य ठंस्थाएँ पंजाब स्टेट्स 
पीपल्स कास्फ्र नस, और सौराष्ट्र सेवा-संघ है। कुछ उंस्याओं ने राज्य 
विशेष को अपना कार्च्षेत्र रखा, यथा सांगली स्टेट पीपल कास्फ नस, 
श्र पोलिटिकल कान्फ रस, भावनागर प्रजापरिषद, कच्छी प्रजापरिषद, 
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हैदराबाद स्टेट पीपल्छ कास्फ्रोन्स, जंचीरा स्टेट सबजेकट्स कान्फ्रेन्स्त, 
मिराज स्टेट पीपल्स कान्फरन्‍्स, मैयूर कांग्रेस, ओऔर ईदर प्रजा प्ररिपद 
आदि | 

इन उंस्थाओं के अधिवेशन यथासम्मव प्रति वर्ष प्राय; कांग्रेस 
के वापिक अधिवेशन के अ्रवसर पर और व्रिव्थि भारत में होते रहे | 
सन्‌ १६२२ ई० से यह आवश्यकता प्रतीत होने लगी क्रि देशी राज्यों 
सम्बन्धी जनता की कोई केन्द्रीय ठंत्या स्थापित द्ो। इस दिशा में 
कई प्रयत्न किये गये | अन्तत3 सन्‌ १९२७ ६० में जब कि भारतीय 
शासन सुधार सम्बन्धी जाँच करने के लिए व्रिटिथ सरकार से नियुक्त 
साइमन कमीशन यहाँ आने वाला था, श्री० अमृतलाल सेठ तथा ' 
उनके सहयोगियों के उद्योग से अखिल भारतवर्षीय देशी राज्य लोक- 
परिषद की स्थापना की गयी । यद्यपि कुछु अन्य दंस्पाश्ं ने भी अखिल 
भारतवर्षीय स्वरूप घारण करने का प्रयत्न किया था, अन्तत्तः उनका 
इससे समझौता हो गया, भौर उनका कार्यक्षेत्र ठीमित रहा । 

इस परिषद का प्रथम अधिवेशन १६२७ ई० में बम्बई में हुआ | 
इसमें सत्तर से अधिक देशी राज्यों के आठ सौ से अधिक प्रतिनिधि 
सम्मिलित हुए | परिषद ने अशने प्रस्तावों में बृतलाया कि देशी राज्यों 
के शासन-प्रवन्ध में क्या-क्या दोष है, उनके सम्बन्ध में ब्रिटिश 
सरकार की नीति कहाँ तक त्रुटि-युक्त है, तथा देशी राज्यों में 
क्या-क्या सुधार होने चाहिएँ। 

यह बहुत चिन्तनौय है कि परिषद को अपने अधिवेशनों के लिए 
दर वार ब्रिटिश भारत का ही कोई स्थान निश्चित करना पड़ा है | 
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कोई भी देशी राज्य अभी तक ऐसा “उदार! नहीं हुआ कि परिषद 
के भाषणों में की लाने वाली देशी राज्यों की आलोचना को सहन 
कर सके। बिन राज्यों में थोड़ी-वहुत भाषण-स्वतंत्रता है, वे भी 
वक्ताओं को दूसरे राज्यों की खरी भालोचना का अवसर देकर उन राज्यों 
से अपने मधुर? सम्बन्ध बिगाड़ने का साहस नहीं करते | परिषद का 
पहला अधिवेशन बम्बई में होने की वात ऊपर कही जा चुकी हे; दूसरा 
अधिवेशन ( सन्‌ १६२६ ) भी बम्बई में ही हुआ | इसमें तथा इसके 
बाद के अधिवेशनों भें परिधद ने मारतीय संघ शासन योजना के 
सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किये और वतलाया कि अखिल भारती य 
” संघ बनाना बहुत उचम है, पर उसके लिए यह आवश्यक है कि उसमें 
रियासती प्रजा को भी उतने द्वी अधिकार प्राप्त हों, नितने कि बिटिश 
भारतीय प्रजा को; ठंघीय व्यवस्थापक मंडल के रियासती प्रतिनिधियों 
का चुनाव जनता के द्वारा दी हो, राजाश्रों के द्वारा नहीं। 

परिषद के अन्य साधारण एवं विशेष अधिवेशनों के सम्बन्ध में 
यहाँ विशेष लिखने की शआआश्यकता नहीं | वे समय-समय पर 
होते रहे हैं, और उनमें देशी राज्यों सम्बन्धी विविध नागरिक 
और राजनेतिक विषयों पर विचार हुआ दहै। रियास्ती प्रजा के 
कष्टनिवारण का आन्दोलन करने के अतिरिक्त इसका उद्देश्य उनमें 
संगठन और स्वाभिमान की मावना बढ़ाना तथा विविध राज्यों के 
आन्दोलनों का पय-प्रदर्शन करना और जनता की आवश्यकताश्रों 
तथा दृष्टिकोण को कांग्रेस एवं ब्रिटिथ अधिकारियों के सामने 
रखते रहना है | इसका लक्ष्य सन्‌ १३२७ में यद निश्चित किया गया 
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था--दिशी राज्यों की जनता के लिए, प्रतिनिधि-तंस्थाश्रों द्वारा, राजाओं 
की छुत्रद्ाया में उत्तदायों शाघन प्राप्त करना ! उन्‌ १६३३१ में 
उद्देश्य दिशी राज्यों की जनता के लिए उमस्त वैध और शान्त उपायों 
द्वारा पूू्णतया उत्तरदायी और प्रजातंत्रात्मक शासन प्राप्त करना! 
रखा गया। उद्येश्य की शब्दावली का परिवर्तन और विशेषतया 
राजाधों की छत्नद्धाया में! इन शब्दों का निकाला जाना बनता के 
के भावों श्र विचारों की दिशा यूचित करता है। छन्‌ १६३६ में 
तो और भी' प्रगति की सूचना दी गयी | यह निश्चय किया गया कि 
परिषद्‌ का लक्ष्य राज्यों की जनता द्वारा समस्त वैध श्रौर शान्त उपायों 
से, स्वतंत्र भारतीय संघ के श्ंग द्दोकर, पूर्ण उत्तरदायी शापन प्राप्त 
करना है | 

परिषद की एक स्थायी समिति है, उसका कार्यालय पहले वम्बई 
में था, श्रव वर्षा आ गया है। समिति समय-समय पर देशी राज्यों 
सम्बन्धी आवश्यक कार्य करती है | देशी राज्यों में नागरिक श्रधिकारों 
की कितनी कमी है, वहाँ जाकर सावं ननिक समा करने, व्याख्यान देने, 
या अधिकारियों के विरुद्ध जाँच करने वालों को प्रायः केपते अमानुपिक 
कष्ट दिये जाते हूँ, इसे भुऊभोगी ही जानते हैं। परिषद के कार्यकर्ता 
अनेक आर्थिक, शारीरिक तथा अन्य कठिनाइयों को सहन करते हुए. 
अपनी धुन में लगे हैं । परिषद ने अब तक जो विविध कार्य जिये हैं, 
उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं$-- 

१--सन्‌ १९२७ ई० में बटलर कमेटी देशी राज्यों की जाँच 
करने के लिए बनायी गयी थी, इसका उल्लेख पद्ले किया जा चुका 
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है। इतके तीनों उदस्व अंगरेंज थे | परिषद ने इत झमेटी के निर्माण, 
विचारणीय विषयों तथा कार्यपद्धत के विद्द्ध प्रचार किया। इसमे 
कमेटी को एक याददाश्त ( मेमोरेंडम ) दी, तथा अपना एक डेप्यु- 
टदेशन इंगलेंड भेजकर ब्रिटिश जनता में आन्दोलन किया | 

२--परिषद ने देशी राजाों के इस सिद्धान्त के विदद्ध प्रचार 
किया कि राजाओं का सम्बन्ध भारत-सरकार से न. होकर सीधे सम्राद्‌ 
से है। - है 6 * मे 

३--परिषद ने भारतीय शासन-विधान की नयी रूप-रेखा का 
विचार करनेवाली गोलमेज़ उमभाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की 
चेष्टा की | । " 28 
४ -पटियाला नरेश के विदद्ध प्राप्त शिकायतों की जाँच कराने के 
लिए, एक कमेटी नियुक्त की। इस कमेटी की रिपोर्ट“ प्रशशित 
करायी भौर इसकी स्वतंत्र जाँच के लिए आन्दोलन किया। इसी 
प्रकार. उड़ीसा के राज्यों की जाँच करके उनके सम्बन्ध में सविस्तर 
रिपोर्ट. छुपायी | इसके अतिरिक्त परिषद ने नवानगर, बीकानेर, 
मावुआ, रतलाम, और लिम्बडी थादि राज्यों की दुरवस्था के सम्बन्ध 
में आंकड़े ओर सामग्री, तेथा हैदराबाद, मैयूर और कशमीर के विषय 
में पुत्तिकाएँ प्रकाशित करायीं। सन्‌ १६३८ ई० से (दि स्टेट पीपल? 
नामक एक सामयिक पत्र भी परिषद की ओर से प्रकाशित होता है ॥ 
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+ खेद है, परिषद का सव प्रकाशन अंगरेजी में होता रद्दा है। जनता में प्रचार 
करने के लिए भारतीय मापषाश्रों में, विशेषतया राष्ट्र-माषा में काम करने की 
अत्यन्त आवश्यकता है। आशा है, परिषद भविष्य में इसे ध्यान में रखेगी। 
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पू--परिपद के पदाधिकारियों ने भिन्न-मिन्न राज्यों में दौरा करके 
जनता में जागृति उत्रन्न की, तथा राजाशओों से. शातन-सुधार कराने के 
लिए भेंट की भोर जगह-जगह अपनी शाखा-परिपदें स्थापित की। 
ये परिषद अपनी स्थानीय आवश्यकताओं की श्र यथाश्रक्ति ध्यान 


दे रहीं ६। 

११ अक्टूबर १३३६ को परिषद्‌ की स्थायी समिति (स्टेंडिंग 
कमेटी ) ने मद्दायुद्ध और उसके देशी राज्यों पर पड़े प्रभाव फे विषय 
में विचार किया | उसके वक्तब्य का मुख्य अंश इस प्रकार हे-- 

"“योरप में युद्ध दिए जाने का ताप्काद्विक कारण था--नाज्ी 
झाक्रमय, भौर पब्छिमी मित्र-राष्ट्रीं ने घोषणा कर दी कि हम ज्योग 
ब्योकतंत्न, स्वतंत्रता भौर स्वमाग्य-नि्णय के लिए बढ़ रहे हैं। स्टडिंग 
कमेटी इन उद्देश्यों को सर्वोश में स्वीकार करती है पर वह हस वात पर 
जोर देती है किये उद्देश्य स्पष्ट कर दिये जायें और योरप के घाहर 
अन्य देशों और विशेषकर भारत के क्तिए कार्यान्द्रित किये जायें। 
इसल्निए कमेटी कांग्रेस के इस अनुरोध में शामित्न है कि त्रिटिश सरकार 
भपने युद्ध भौर शान्ति के उद्देश्य विब्रकुज स्पष्ट कर दे। ये उद्देश्य 
राज्यों की प्रजा के ऊपर भी बागू होने चाहिएँ क्‍योंकि वह ऐसे स्वेच्छा- 
चारी शासन में रइती है जो प्रधति पर उस नाज़ीवाद से भी अधिक 
झुठाराघात करने वाद्या है, जिसके विरुद्ध प्रिटिश सरकार छोटा ले 
रही है । 

“बहुत से देशी नरेशों ने युद्ध चलाने के क्षिए प्रिद्थ सरकार 
को घन जन की सहायता देने का वचन दिया है झौर योरप में 
ल्ोकतन्त्र की स्थापना के किए सद्दानुभूति प्रदशित की है। यह बड़ी 
बेसेज्न बात है. कवि एक ओर तो देशी राज्यों में भीपण स्वेच्छाचार होता 
रहे भौर दूसरी भोर ऐसी बातें कहो जायें। राजाओं ने मरिटिश सरकार 

र्३्‌ 


श्ष्द देशी राज्य शासन 


की धन जन की सहायता छा वचन देने के पहले अपनी प्रजा से 
किसी प्रकार से कुछ भी नहीं पूछा । देशी राज्यों की प्रज्ञा का प्रतिनिधित्व 
करतो हुई यह्द कमेटी न तो ऐसे बन्धन में पड़ना स्वीकार कर सकतीं 
है और न यह सम्रकर कि योरप में युद्ध छिड़ गया है, स्वेच्छाधार 
जारी रहने देना मंवूर कर सकती है । 


“कमेटी यह भी देख रददी है कि इस युद्ध के बहाने अनेक राज्यों में 
दसन के कितने हीं नये उपाय काम में लाये जा रहे हैं जिससे कि 
नागरिक स्वतन्त्रता एकबारगी दी समाप्त हो जाय । कितने ही राज्यों में 
युद्ध छिदद जाने के बहाने शासन के वे सुधार भो स्थगित कर दिये गये 
हैं, ज्ञिनके लिए पहले वचन दिया जा चुका है। इस प्रकार लोकतम्त्र के 
के नाम पर किये जानेवाला युद्ध देशी राज्यों में श्रौोर भी दमन, तया 
उन्नति का प्रतिरोधक बन रहा है। देशो राज्यों की प्रजा इसका त्तीत्र 
विरोध करती है. भौर वह ऐसी परिस्थिति में युद्ध का समर्थन करने में 
एकत्र:रगी द्वी असमर्थ है। सम्मव है कि इस कार जबरदस्ती ज्ादे यये 
आदेशों का उसे विरोध भों करना पड़े।? 


कमेटी विभिन्न शापर्कों को यह घोषित करने के लिए श्रामंत्रित 
करतो है कि उन्हें अपने राज्यों में पुर्ण उत्तरदायी शासन स्थोकार है 
और वे उसे निकट भविष्य से अधिक-से-अधिक सम्मव रूप में कार्येरूप 
में परिणत करने को तेयार हैं । नयी दमनकारी व्यवस्था स्थग्रित कर 
दी जाय और व्यापक स्वृतन्त्रा चलने दी जाय । 


ध५क्षमेटी यह वात स्पष्ठ कह देना चाइती है कि गंजाओं को प्रजा 
के सहयोग की उस समय तक छेश मान्न सी आशा न करनो 
चाहिए जब तक ये सेद्धान्तिक परिवतन न कर दिये जायें और देशी 
राज्यों का शासन प्रज्ञा को श्रद्मति ओर अजा के प्रतिनिषियों द्वारा न 
होने छगे ।?? 


देशी राज्य लोकपरिषद १७९ 


क्रिप्स योजना ( जियका उल्लेख पिछले श्रध्याय में हो चुका है ) 
के सम्बन्ध में परिषद की स्थायी समिति ने एक सविस्तर प्रस्ताव में 
कट्दा कि योजना में त्रिठिश सरकार और देशी राजा केवल इन दो 
का अस्तित्व स्वीकार किया गया है, और रियास्ती प्रजा की, जिठकी 
संख्या नी करोड़ है, उपेक्षा की गयी है। यदद योजना देशी राज्य 
तथा समस्त भारतवर्ष दोनों की स्वाघीनता में घोट पहुँचाने वाली 
है। समिति देशी राजाओं के श्रथवा किसी भी बाहरी उत्ता के ऐसे 
अधिकारों को मंजूर नहीं कर सकती, जो मारतवध की आजादी के 
मार्ग में वाघक होंगे। ब्रिटिश सरकार की संधियों की दल्लील का खंडन 
करके यह स्पष्ट घोषित किया गया कि रियाउसतों के प्रजाजनों की यह 
माँग है कि स्वयम्‌ निर्णय के सिद्धान्त के अनुसार उन्हें विधान- 
निर्माण तथा उसके प्रयोग के प्रत्येक कदम पर अपने चुने हुए प्रति- 
निधियों द्वारा अपने भाग्य के निर्णय करने का अधिकार हो। इसके 
बिना, उनके सम्बन्ध में बनायी गयी किसी व्यवस्था को वे मानने को 
बाध्य न होंगे। समिति को विश्वास है कि कांग्रेध ऐसे विधान को 
मंजूरी नहीं देगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के समान द्वी रियासती जनता 
को स्वयं निर्णय का अधिकार न हो, ओर जिसके अनुतार रियासती 
जनता को भी वही राजनैतिक, जनतंत्रात्मक्र और आर्थिक अधिकार 
न दों, जो मारतीय प्रान्तों की जनता को हों ।* 





+ परिषद के अध्यक्ष पंठित जवाहरलाल जी नेइरू के ब्लादेशानुसार १९ शप्रेल 
को देशी राज्यों में रियासती दिवस मनाया गया, पीर यह्द प्रस्ताव पढ़कर सुनाया 
गया । 


श्ष० “ देशी राज्य शासन 


परिषद देश के राष्ट्रीय आन्दोलन में ब्रििश भारतीय कार्यकर्चाश्रों 
के साथ कन्वे से कन्धा मिला कर भाग लेती रही है। सन्‌ १९३० 
तथा उसके बाद के सत्याग्रह में परिषद के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने 
भाग लिया | बीच में, गांधी-इविंन समभौते के अनुसार जब म० गांधी 
कांग्रेस की ओर से भारतवर्ष के प्रतिनिधि के रूप में, गोलमेज काम्फ्रोन्स 
में सम्मिलित दोने के लिए लन्दन गये तो परिषद ने उन्हें ही अपना 
प्रतिनिधि मान्य किया | 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि परिषद ने समय-समय पर कई 
राज्यों के अधिकारियों के विरुद्ध आयी हुई शिकायतों की जाँच करने में 
बड़ा परिश्रम तथा कष्ट उठाया। परन्तु आवश्यकता इस बात की भी है 
कि राज्यों के भीतर विशेष काम किया जाय, और स्थायी संगठन किये 
जायें | अवश्य ही इसके लिए अधिक कार्यकर्ताओं की तथा अधिक समय 
की ज़रूरत होती है, पर उसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए | उनू १६३५ 
ईं० से इस ओर ऋ्रमश$ ध्यान दिया जाने लगा | परिषद के श्रध्यक्ष तथा 
अन्य कार्यकर्चा देशी राज्यों में दौरा करते हैं। स्थान-स्थान पर अब 
स्थानीय प्रजापरिषद, लोकपरिषद या प्रजामंडल आदि ठंस्थाएं स्थापित 
होती जा रही हैं। 
विशेषतया सन्‌ १६३७ ई० से देशी राज्यों में राजनैतिक जाश॒ति 
बहुत वढ़ती जा रही है। हेदराबाद, मैदूर, जावंकोर, राजपूताना, 
काठियावाड़ तथा उड़ीसा शभ्रादि के राज्यों में अठंतोष की लद्टर 
एक-साथ बहुत जोर से आगयी । उचर से दक्षिण और. पूर्व से पश्चिम 
सर्वत्र उत्तरदायी शासन की माँग है। तथापि अभी जैसा चाहिए, 


देशी राज्य लोकपरिपद श्८र्‌ 


कार्य नहीं हो रद्दा है। कितने द्वी स्थानों में अमी प्रजामंडलों को 
स्थापना द्ोने की, तथा न्ाँ प्रजामएडल हैं, वहाँ उनका संगठन दृढ़ 
होने की बड़ी आवश्यकता है। प्रजामएडलों को अपनी स्थानीय 
समस्याश्रों पर तो ध्यान देना द्वी होगा, परन्तु इनका वूत्र-संचालन 
अखिल भारतवर्षीय लोकपरिपद जैसी केन्द्रीय संस्था द्वारा दोते रहना 
चाहिए, निठसे स्थानीय आन्दोलनों के समय भी देश की मुख्य 
समस्या का सब को ध्यान रहे | 

अपने अरध्यक्षों के रूप में, परिषद को सवंश्री दौवान बद्दादुर सर 
रामचन्द्र राव, सी० वाई० चिन्तामणि, रामानन्द चेटर्जी, एन० सी० 
फेलकर, डा० पट्टाभि सीतारामैया, और जवाहरलाल जो नेहरू श्रादि 
विद्वानों और नेताओं को सेवाएँ प्राप्त हुई ईं | मद्दात्मा गांधी का, जो 
गत वीस वर्ष से अ्रधिक से कांग्रेस के प्रमुख सूत्रघार रदे हैं, देशी 
राज्यों से भौर उनकी जनता के भ्रान्दोलन से घनिष्ट सम्बन्ध रहा है । 
भी० जवाहरलाल. जी नेहरू, डा० पद्टामि सौतारामैया, आचाय॑ 
नरेन्द्रदेव, और सरदार पटेल आदि प्रमुख कांग्रेस-नेता देशी राज्यों 
के विषय में यथेष्ट मार्य-प्रदर्शन करते रहे हैँ। इन सब के उद्योग, 
जनता के आन्दोलन, अयवा समय के प्रवाह को देखकर कुछ राज्यों 
ने किसी-किसी विषय में उत्तरदायी शासन को ओर बढ़ने की प्रद्ृत्ि 
दिखायी है, परन्तु वह प्राप्त नहीं है । हाँ, भोंघ भादि राज्यों ने इत 
दिशा में अच्छा कदम उठाकर दूसरों के लिए भनुकरणीय 
उदाहरण उपत्यित किया है| इस विषय में विशेष अन्यन्न लिखा गया 
है। भस्तु, आशा है, कांग्रेस के साथ मिलकर परिषद देशी राज्यों के 


प्र देशी राज्य शासन 


उत्थान सम्बन्धी महान कार्य में उ्तरोच्तर सफल होती जायगी.] विगत 
वर्षो में कांग्रेष-दूज्धारों ने विविध देशी राज्यों में प्रजा के आन्दोलन 
का नेतृत्व किया; नवीन परित्थितियाँ उत्पन्न हो गयीं। इक्से लोक- 
परिषद काँग्रेठ के बहुत निकट आयी, और उसने कांग्रेस के सहयोग 
ओर नेतृत्व में काम करने का निश्चय कर लिया है। यह शुभ 
लक्षण है | ह 

--++>औ०२-- 


अठारहवाँ अध्याय 





देशी राज्यों का सुधार . 

छोटे राजाश्ों के लिए तो यही अच्छा है कि जो अधिकार उन्हें 
कभी मिलने ही न चाहिए थे, उन्हें वे खुद-बखुद छोड़ दे, और बड़े 
राजाओं के अधिकार जाइते तले आ जाने चाहिए | 
न्‍ --भ० गाँधी 

हम तो सिक्के इतनी सी बात चाहते हैं कि देशी रजवाड़ों के माल्ि- 
कान अपनी इच्छा से अपने सम्पूर्ण शासनाधिकार अपनी प्रजा के हाथों 
में सोंप दें, भर आगे से शासन का भार देशी राज्यों की प्रज्ञा के चयस- 
प्राप्त जन-समूह के द्वारा छुने गये अतिनिधियों के द्वारा होने 
लगे। यदि देशो नरेश इस बात के लिए तत्पर न हुए तो संघर्ष 
अचश्यस्सावी है । के .  --वालकषप्ण शर्मा 

यों तो देशी राज्यों के सम्बन्ध में एक मत यह भी है, और पिछले 
दिनों यद मत बढ़ता रह्य है कि भावी व्यवस्था में इनका कोई स्थान 
न रहे, इनका सर्वथा अन्त कर दिया जाय, देश भर में एक स्वतंत्र 


देशी राज्यों का सुधार श्प३ 


प्रजासचात्मक केन्द्रीय घरकार हो, और उसके अघीन विविध भागों 
अर्थात्‌ प्रान्तों का प्रवन्ध उत्तरदायी शासनपद्धति के आधार पर द्वो। 
ठथापि हम यही मानकर चलते हैं कि श्रभी देशी राज्यों का सवंया 
लोप नहीं होना है, केवल्न उनमें आवश्यक सुधार द्वोना चाहिए | 

इस विषय में विचार करते हुए पहले यही नात सामने आती है 
कि श्रधिकांश राज्य तो कहने को दी राज्य हैं; वे इतने छोटे हैं, उनकी 
ज्न-संख्या तथा थराय इतनी कम है कि वहाँ का प्रथक्‌ रूप से शासन 
अच्छी तरह हो ही नहीं सकता; यह नहीं, उनमें तो जनता की शिक्षा, 
स्वास्थ्य ओर न्याय श्रादि के लिए भी उच्च उंस्याएँ स्थापित नहीं की 
जा सकती ।* ऐसे सब राज्यों का तो श्रन्त द्वी कर देना पड़ेगा, और 
शआज नहीं तो कल वह होकर रहेगा | उन्हें आपठ में मिलाया जायगा 
या पास के प्रान्त में सम्मिलित किया जायगा। पर अन्ततः कितने 
राज्य रहें, या विषय विवादग्रस्त हैँ। देशी राज्य लोकपरिषद का मत 
है कि भविष्य में केवल वे दी राज्य रहने चाहिएँ जिनकी जन-ठंख्या 
चीस लाख से अधिक अथवा वाथिक भाय पचास लाख रुपये से 
अधिक हो | 

इस प्रकार भिग्नल्लिखित राज्य बने रहने योग्य प्रतीत पोते है;-- 
(१) हैदराबाद, (२) मेसूर, (३) त्रायंकोर, (४) जम्मू और कशमौर, 
(१) गवालियर, (६) जयपुर, (७) बढ़ौदा, (८) जोधपुर, (६। भावनगर, 
(१०) पटियान्ना, (4) पोछानेर, (१२) इन्दौर, (१३) नवानगर, 


* + झुछ समय से सरकार कम प्ाव वाली छोटी रियासतों के संग्ठन तथा सुधार 
कप हु ह्‌ पा जप 5 ल् 
के सम्बन्ध में अपने ढक से सोच रद्दी है। उदाइरयाथ उसमे छोटे राज्यों के लिए 
संयुक्त दाईकीट और पुलिस निर्माण की योजना प्रस्तुत की है । 
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(१४) णूनागढ़, (१९) भोपाल, (१६) कोंचोन, (१७) उदयपुर, 
(१८) कोरद्ापुर, (१६) मो्ों, (२०) रीवा, (२१) गोंडल्न (* 
अन्य लेखकों का अपना-अपना अलग-अलग मत हे। श्री० गुर- 
मुख निहालसिंह जी के विचार से राज्यों के दो भेद किये जाये, बड़े 
राज्य और छोटे राज्य । ऐसा करने में आय, क्षेत्रफत्न भौर जनता के 
अतिरिक्त उनके सम्मान तथा प्राचीन गौरव का भी ध्यान रखा जाय | 
उनके हिसाब से ४१ राज्य ऐसे हैं, जो आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी 
इकाई होकर शासन-कार्य को आधुनिक पद्धति से चला सकते हैं; ये 
ही राज्य प्रिटिश भारत श्र देशी राज्यों के संघ में प्रथक-ध्रथक्‌ रूप 
से सम्मिलित हो सकते हैं ( अन्य राज्य ऐसे उुमूहों में इकट्ठ होकर 
ही ठंघ में शामिल हो सकते हैं, जो आथिक दृष्टि से स्वावलम्बी हों ) | 
बड़े राज्यों में उन्होंने उन राज्यों को सम्मिलित किया है |-- 
(क) जिनकी वाषिंक आय पचास लाख झरूपया यथा अधिक दो, 
(ख) जिनकी वार्षिक शआ्राय दस लाख रुपये से कम न हो, ओऔर जिनके 
नरेशों को $५ वोपों से कम की सलासी न हो, (ग) जिनके नरेशों को 
4४ तोपों से अधिक की ठलामी प्राप्त हो, चाहे उनकी वा्षिक झाय 
दस लाख रुपये से कम ही क्‍यों न द्वों। इस प्रकार श्री० गुरुमुख 
निहालसिंद नी ने, सन्‌ १९२७ के सरकारी प्रकाशन के आधार पर 
निम्नलिखित ४१ राज्यों को वना रह सकने वाला बतलाया है:-- 
हैदराबाद, मैसूर, बढ़ौदा, जग्मू और कशमीर, त्रावंकोर, ग्वाजियर, 
पटियाज्ञा, इन्दौर, जोधपुर, जयपुर, भावनगर, कोदद्वापुर, बीकानेर, 


न में से पढ्िले नौ राज्यों में जनसंख्या तथा आय दोनों शर्ते” पूरी द्वोती ईं, 
श्रीर शेष राज्य केवल आय की दृष्टि से रखे जाने.योग्य ई । 
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घूनागढ़, कोचीन, नवानयर, मोएज्ञ, रीवा, अढवर, रामपुर, उदयपुर, 
वह्ठावलपुर, कोटा, कपूरथला, कच्छ, भरतपुर, मींद, टॉक, नाभा, खैरपुर, 
बनारस, दतिया, धौलपुर, धार, कलात, ईंदर, दूं दी, सिरोही, झोरदा, 
देवास, और करौदी । 

इस सम्बन्ध में हमारा वक्तव्य यह है कि यद्यवरि जन-ठंख्या और 
श्राय समय-समय पर बदलती रहती है--श्रोर इनका बढ़ना रुदेव 
राज्य की समृद्धि का ही सूचक नहों होता, तयावि सलामी की अपेक्षा 
इन्हें आधार मान कर विचार करना अच्छा दी है। प्राचीन गौरव का 
ठीक-ठीक द्विखाव लगाना बहुत कठिन एवं वादग्र॒त्त होता है। हम समझते 
हैं कि आय भौर नन-संख्या के अतिरिक्त मुख्य विचारणीय वात यह 
दोनी चाहिए कि राज्य की शाउनपद्धति कैठी है। जिन राज्यों का थासन 
लोकतंत्र के अत्यन्त निकट द्े, जिनके राजा श्रधिकांश सत्ता जनता 
को स्थायी रूप से सौंप दें, उन्हें प्रथक्‌ रूप से बने रहने का श्रवसर श्रधिक 
दिया जाना चाहिए | द्वाँ, यद् तो आवश्यक दे ही कि शासन सम्बन्धी 
बिन कार्यो' को ये स्वतंत्र रूप से संचालित न कर सके, उनके सम्बन्ध 
में ये दूसरों से मिल कर काम चलावें | ठाय दी यह भी ध्यान रखा 
जाना चाहिए कि देशी राज्यों की कुल संख्या बहुत अधिक नहों। 
स्मरण रहे कि ब्रिटिश भारत के प्रान्तों का भाषा आदि की दृष्टि से 
पुनगंठन द्वोने पर उनकी संख्या लगमंग डेढ़ दर्जन होगी, जब कि 
उनका क्षेत्रफल एवं जन-छंख्या देशी राज्यों से अधिक है | 


देशी राज्यों की शायनपद्धति के उम्बन्ध में मुख्य विचारणीय 


विषय ये होते ६--(१) राजा, (२) राजकर्मचारी, (३) व्यवस्यापक 
२४ 
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सभाएँ, और (४) न्याय पद्धति | इनका साधारण परिचय पहले दिया 
जा चुका है। अब क्रमशः इनके सुधार का विचार किया जाता है। 
स्मरण रहे कि ये छुघार वर्तमान स्थिति को ध्यान में रख कर दी 
सुमाये जाते हैं।.. 

पहले राजा को लीजिए | राजतंत्र पद्धति में उसके व्यक्तित्व और 
योग्यता का बड़ा महत्व होता है। उसे प्रारम्भ से ही ऐसे वातावरण 
में रखा जाना आवश्यक है जिससे उसमें प्रजा के प्रति प्रीति और 
सेवा-भाव का उदय हो, वह अपने आपको राज्य का स्वामी न समझ 
कर उसका वैधानिक शाप्तक माने, जैसा इशज्जलेंड नरेश आदि हैं। 
इसी दृष्टि से उसकी शिक्षा की समुचित व्यवध्यों होनी चाहिए | 

राजा और राजपरिवार का निजी खर्च परिमित रहना चाहिए । 
इस खर्च की रकम मिन्न-भिन्न राज्यों के लिए. एकसी नहीं ठहरायी 
जा सकती, राज्य की आय तथा राजपरेवार की मुख्य-मुख्य आवश्यक- 
ताओं का विचार रखते हुए द्वी उसका निश्चय किया जा सक्षता 
है। भारतीय परिस्थिति का विचार करते हुए. म० गांधी का मत 
यह है कि 'दरु से पन्द्रह लाख तक की आमदनी वाले राज्य के राजा 
और राजपरिवार का निजी खर्च राज्य की आमदनी के दसवें हिस्से 
से ज्यादा न हो। तीन लाख से अधिक निजी खर्च तो होना ही नहीं 
चाहिए। और, इस खर्च में महल, मोटर, अ्स्तवल, मेहमान आदि से 
सम्बन्धित खर्च मी शामिल होने चाहिएँ |? जब्र राजा को मिलने वाली 
रक़म निर्धारित न होकर उसे सरकारी कोष पर अपरिमित शिकार 
होता है, तो -स्वभावतः वह सोच-समझ कर खर्च नहीं करता; 
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व्यक्तिगत ऐश्वर्य या मोग-विलास तथा वाह्य आइब्म्बरों में प्रजा की 
गाढ़ी कमाई का पेखा पानी की तरह वद्दा दिया जाता है | फिर, 
राज्य की उन्नति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि के लिए रुपये का अमाव 
बना रहना स्वामाविक दी दे। राजा का निजी व्यय निर्धारित द्वोने से 
यद्द दोप दूर दो जाता हे। उसके जीवन में सादगी थाती हे, और 
इसका प्रभाव राज्य के अमीर-उमरावों पर भी बहुत अच्छा पढ़ता 
है, वे श्रपनी फजूलखर्ची में एक-दूसरे की होड़ करने से दकते ईं, और 
अपना द्रव्य अश्रच्छे उपयोगी कार्यों में लगाने लगते हैं | 

अब राजकर्मचारियों की वात ले | उनका चुनाव तथा नियुक्ति 
बहुत विचारपूर्वक होनी चाहिए। उन्हें उन्‍्मा्ग॑ में लगाये रढने तथा 
कर्तव्य-भ्रष्ट न होने देने के लिए यह श्रवश्यक है कि राज्य में ऐसी 
प्रबन्धका रिणी हो, जो जनता के प्रतिनिधियों के प्रति उचरदायी 
हो | जब कोई पदाधिकारी अपने आपको फेवल राजा के प्रति जवाबदेह 
समभता है, तो वह उसे जेसे-तैसे प्रसन्न करने के प्रयत्न में लगा रहता 
है, और अपने निर्धारित कार्यो" की ओर समुचित ध्यान नहीं देता | वह 
सममता है कि वह अपने श्रन्य कार्यो' की अवहेलना करने पर भी केवल 
राला की कृपा-हृष्टि से अपने पद प्र बना रह कर सरकारी कोप से 
वेतन पाता रद्द सकता है | यह सर्वथा अनुचित है, श्रौर इसका उपाय 
यदी दे कि वह काचून के अनुसार जनता का सेवक समक्का जाय | 

जिस प्रकार पदाधिकारियों की नियुक्ति उनकी योग्यता और अनु- 
भव के आधार पर होनी चाहिए, उसी प्रकार यह भी आवश्यक ई 
कि जब तक कोई पदाधिकारी अपना कार्य भच्छी तरद्द उम्पादन करता 
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रहे, वह अपने पद पर निरंतर वना रहे, और यया-सम्भव उसे वेतन- 
वृद्धि, प्रोविडेन्ट फन्‍्ड या दृद्धावंस्था की पेन्शन पाने का विश्वास रहे | 
जब किसी पदाधिकारी को अपनी नोकरी की स्थिरता का भरोसा नहीं 
होता, तो वह अच्छी तरह काम नहीं करवा, वरन्‌ अनेक दशाओं में 
तो बुरे-भत्ते उपायों से जनता से अधिक-से-अधिक रुपया ऐंठ कर माला- 
माल दोोने का इच्छुक रहता हे | यह सब दूर होने की आवश्यकता 
है । प्रत्येक पदाधिकारी को यह विश्वास होना चाहिए कि में अपना 
काम ठीक तरद्द से करता रहूँगा तो मेरी नौऊरी को कोई भय नहीं है, 
किसी की भ्ूठी शिकायत या व्यर्थ की नाराजगी से में एकदम बर्खास्त 
नहीं कर दिया जाऊँगा | वरन्‌ यदि कोई अमियोग मुझ पर लगाया 
मी गया तो मुझे! अपनी सफाई देने का यथेष्ट अवसर मिलेगा, ओर 
प्रत्येक दशा में मेरे लिए न्याय होगा। ऐसे आश्वासन द्ोने पर सरकारी 
पदाधिकारी मन लगा कर, ईमादारी से काम करते हैं, और जनता 
के प्रति सहानुभूति रखते हुए. अपने कत्तव्य का सम्यक्‌ पालन करते ६ । 

शासन-कार्य राजा अथवा अन्य प्रधान पदाधिकारियों की व्यक्तिगत 
इच्छा पर निर्भर न रद्द कर कानून के अनुसार होना चाहिए। शासन- 
नीति में स्थिरता तथा दृढ़ता होनी चाहिए। शासन सम्बन्धी कानून 
नियमानुसार बनने चाहिएँ । इसके लिए, राज्य में प्रजा-प्रतिनिधियों 
की व्यवस्थापक सभा का होना अत्यन्त आवश्यक है | प्रति- 
निधियों के निर्वाचन के लिए. अधिक-से-अधिक जनता को मताधिकार 
दिये जाने की ज़रूरत है। आदर्श तो बालिग मताधिकार ही रहना 
ठीक है | अस्तु, प्रत्येक कानून व्यवस्थापक समा द्वारा पात होने पर 
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अमल में ध्राना चादिए | इस व्यत्रस्थापक सभा का प्रयन्धकारियी के 
सदस्यों तथा राजकीय आय-व्यय पर पूरा नियंत्र्य होना चाहिए, राजा 
का निजी खर्च निर्धारित द्ोते हुए भी, श्राय-व्यय के अनुमान-पत्र में 
दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार व्यवस्थापक्र समा फो राजकार्य 
संचालन की विधि निश्चित करने का श्रधिकार दोने से, शासन-कार्य 
जनता के द्वारा और उपके द्िताथ होगा । 

वचंमान भवस्या में अधिकांश राज्यों में नागरिक अ्रघिकार प्रायः 
कुछ भी नहीं है, कितने ही स्थानों में कानून से वेगार बन्द हो जाने 
पर भी व्यवद्दार में प्रचलित ही दे | पुनः अनेक दशाओं में नागरिकों 
को बिना मुकदमा चलाये, चाद्दे-ज्ञितने समय तक कारावास में रखा 
जाता है, या राज्य से बाहर निकाल दिया जाता है | यद्द सब्र श्रनुचित 
है, ऐसे उब गैर-कानूनी व्यवद्यार बन्द किये जाने की आवश्यकता है। 
राज्य में नागरिक स्वतंत्रता की व्यवस्था होनी चादिएए। नागरिकों को 
सभा सम्मेलन करने, भापण देने, समाचारपत्र या पुस्तक प्रकाशित 
करने अथवा अन्य प्रकार से सावंजनिक विषयों पर मत प्रकट करने 
तथा आलोचना या बादविवाद में भाग लेने की स्वतंत्रता रहनी 
चाहिए । यह स्वतंत्रता उस सीमा तक रहनी चहिए, जहाँ तक कि थे 
इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिंसा, दुर्मावना या अनेतिकता को 
उच्तेजन देने में प्रयोग न करें। जब कमी कोई नागरिक अपनी 
स्वतंत्रता का दुर्पयोग करे तो स्वतंत्र न्यायालय द्वारा जाँच होने 
पर उचित कायवादह्दी की जाय | 

नागरिकों की शारीरिक, मानठिक तथा नेतिक उन्नति करना 
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राज्य का कतंव्य ही है, यदि कुछ समर्थ उजन स्कूल, अस्पताल 
आदि सार्वजनिक सस्थाएँ स्थापित करना चाहें, तो राज्य की ओोर 
से उन्हें यथेष्ट प्रोत्ताइन मिलना चाहिए। इसी प्रकार राज्य के 
आदमियों को बाहर जाने तथा बाहर वालों को राज्य में आने 
देने में कोई वाघा उपस्थित न की जानी चाहिए । लोगों के परस्पर 
मिलने-नुलने तथा यात्रादि से श्ञान-बृद्धि होती है, व्यापार बढ़ता 
है, जिससे जनता को एवं राज्य को आर्थिक लाभ भी होता है | 
छाधारणतया इसकी अनुमति दी नहीं होनी चाहिए, वरन्‌ इसके लिए 
सुविधाएँ प्रदान कर प्रोत्ठाइन किया जाना चाहिए | हाँ, विशेष दशाश्रं 
में, जब ऐसा कार्य राज्य को क्षति पहुँचाने वाला हो तो उस पर प्रति- 
बन्ध लगाया जा सकता हे; परन्तु प्रतिबन्ध कानून द्वारा, नियमित रूप 
से ही लगना चाहिए, अधिकारियों को मनमानी कार्यवाहो करने का 
अवसर नहीं दिया जाना चाहिए। यही नहीं, यदि कोई अधिकारी 
नागरिकों की स्वतंत्रता अपहरण करने का दोषी पाया जाय तो उसे 
सन्‍्माग पर लाकर, दूसरों के लिए अच्छा उदाइरण उपस्थित किया 
जाने की आवश्यकता है | 

नागरिकों के पारस्परिक कगड़ों को निपटाने, तथा जब नागरिकों 
का शासकों से मतभेद हो वो किसका पक्ष ठीक है, इसका निर्णय 
करने के लिए प्रत्येक राज्य में न्यायालय होने की आवश्यकता है; 
यह नहीं, कि राजा या अन्य पदाधिकारी चादहे-जैठा फैशला कर दिया 
करें | फिर जो न्यायालय हों, उन पर श्ाठकों का प्रभाव न पड़ना 
चाहिए | वे स्वतंत्र रहने चाहिएँ [ प्रधान न्यायालय के न्यायाघीशों 
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की नियुक्ति, उनके पद या वेतन की बृद्धि राजाशओं की स्वेच्छापूर्य 
नीति से न होकर, निर्धारित नियमों के अनुसार होनी चाहिए, जिसमें 
शासकों का अनुचित हस्तक्षेप न हो | पुन; जब तक वे अपने पद पर 
रहें उनके वेतन या छुट्टी आदि के अधिकार में कमी न की जाय, और 
उन्हें केवल दुराचार या मानसिक अथवा शारीरिक निवलता के 
पिवाय किसी अन्य शाधार पर हटाया न जाना चाहिए | न्याय- 
पद्धति यथा-उम्मव उसी प्रकार की द्वोनी चाहिए, जैसी देश के अन्य 
भागों में है | न्याय-आप्ति की क्रिया सरल और व०ह्ती होनी चाहिए। 
म० गांधी का मत है कि 'न्याय-कार्य की सम्रानता तथा एकता एवं 
सच्ची निध्पक्षता के लिए प्रत्येक राज्य के मुकदर्मों की, उस प्रान्त के 
हाईकोर्ट में थ्रपील हो सके जिसमें कि वह राज्य है। जो राज्य ब्रिटिश 
भारत के प्रान्तों से बाहर हैँ उनका सम्बन्ध व्रिटिथ भारत के किछी 
प्रान्त के द्वांकोट से कर दिया जाना चाहिए |?! ह्वाईको्ट का कानून 
बदले बिना यह सम्मव नहीं है, परन्तु मद्दात्मा जी का कथन है कि अगर 
रियासतें सहमत दो जायें तो वह आसानी से बदला जा सक्षता है | 
संक्षेप में, देशी राज्यों की शास्नपद्धति वैध राजतंत्र हो | प्रत्येक 
उच्च पदाधिकारी अपने छाव॑जनिक काय के लिए लोक-प्रतिनिधियों के 
प्रति उत्तदायी हो। शासन-कार्य राजा के नाम से होता हुआ भी, 
राज्य में उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित द्वो। समय-समय पर विविध 
वायसरायों, रेजिडंटों आदि ने देशी राज्यों में शासन-सुधार फिये जाने 
का सुन्दर उपदेश दिया है, यद्याप उन्होंने गम्मीरता और हृढ़तापूर्वक 
उस उपदेश के अनुसार काय कराने का आशभ्रद्द नहीं किया। नरेन्द्र- 
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मंडल ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा राजाओं से प्रार्थना की थी कि-- 

(क) वे अपने .यहाँ कानून की ऐसी पद्धति बनायें, जिसमें 
व्यक्तियों की स्वतंत्रता और सम्पत्ति की रक्षा की गारंटी दी जाय, 
ओऔर उस कानून- का पालन ऐसे न्‍्याय-विमाग द्वारा कराया जाय, जो 
प्रदन्ध-विभाग के नियंत्रण से मुक्त हो | 

(ख) राजा के विशुद्ध निजी खर्च को उचित आधार पर सीमित 
कर दिया जाय, जो राज्य के सार्वजनिक खर्च से सवंया पथक्‌ रहे 

खेद है कि अधिकांश राजाभों ने स्वयं अपनी संस्या के प्रस्ताव 
पर भी अमल नहीं किया | कया वे नहीं जानते कि सुधारों के प्रति 
उनकी उपेक्षा उनके विरोधियों का बल बढ़ा रही है ? निद्दित स्वार्थ 
वाले ब्यक्तियों, दलों या संस्थाओं का प्राय; यह स्वभाव हो जाता है 
कि वे समय पर किसी संशोधन का स्वागत नहीं करते | वे उस समय 
तक उसके लिए तैयार नहीं होते, जब तक सुघारक एक मंजिल और 
आगे बढ़कर कुछ विशेष माँग नहीं करने लग नाते | इसका परिणाम 
यह होता है कि समझौते की बात सदेव दूर रहती हे। क्‍या देशी 
राज्यों में राजा लोग उत्तरदायी शायनपद्धति की माँय उस समय 
स्वीकार करेंगे, जब इसकी माँग करनेवाला पक्ष अल्मन्ंज्यक रह 
जायगा, ओर श्रधिकांथ जनमत यह चाहने लगेगा कि राजतंत्र का 
अन्त होकर देश भर में लोकतत्र की स्थापना दोनी चाहिए: 
राजाओं को अपनी प्रजा तथा मानवता के प्रति अपना कचंव्य 
पालन करने के लिए--अपने-अपने राज्य में उच्तरदायी शासनपद्धति 
प्रचलित करने के लिए--कटिपिद्ध दो जाना चाहिए | 
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देशी राज्यों में शासन सुधार करने तथा उचरदायी शासन- 
पद्धति की स्थापना करने के लिए, बहुत से राज्यों में प्रजामंडल, 
लोकपरिपद या सार्वजनिक सभाएँ आन्दोलन कर रही हैं। सामूद्दिक 
रूप से समस्त राज्यों के सम्बन्ध में विचार करनेवाली ठंस्था ञझ० भा० 
देशी राज्य लोकपरिपद है। जनता के आन्दोलन के फल-स्वरूप, अथवा 
समय के प्रवाद्द से कुछ राज्यों में थोड़ा-बहुत सुधार हो रद्द है। इन 
सुधारों के प्रति नेताओं का क्‍या रुख होना चाहिए इस विपय में 
दो मत मुख्य हैं। एक तो यह है कि बदि राजा की सद्भावना प्रतीत 
हो तो सुधारों में कुछु कमी होने पर भी, जो-कुछ मिले उसे स्वीकार 
कर लिया जाय तथा उसे क्रमश: बढ़ाने का उद्योग किया जाय। 
इसके विपरीत, दूसरा मत यद्द दे कि जनता में क्रान्तिकारी श्रादर्श की 
भूख जाशत रखी जाय, साधारण सुधार की व्यवस्था होने से समझौता 
न किया जाय, यदि कुछ विशेष स्थानीय कारणों से पद अदण करना 
ही दो तो ग्रु्य कार्यकर्ता उसमें न पड़ें श्नौर पद ग्रहण करनेवालों 
पर पूरा नियंत्रण रखा जाय । इन बातों का ध्यान न रखने से शआन्दो- 
लन की गति को धक्का पहुँचता है, और इसका प्रभाव अन्य राज्यों 
में दोनेवाली प्रगति पर अच्छा नहीं पड़ता। इसमें सन्देद नहीं कि 
देशी राज्यों की जनता के श्ान्दोलन अखिल भारतीय राजनेतिक 
आन्दोलन के पूरक के रूप में हैँ। इसलिए उनके क्रिखी कार्य और 
निर्णय में केवल सामयिक सुविधा या स्थानीय परिस्थिति का विचार 
न रह कर, उनका दृष्टिकोण विशाल ओर व्यापक द्वोना चाहिए | 
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संधियों के श्राघार पर, सचभौम सत्ता छुशासन से प्रज्ञा को बचाने 
की अपनी जिम्मेदारी से क्रिनाराकशी नहीं कर सकती, और न वह इस पर 
मजबूर है कि वह राजाओं को अपने बराबर का, या अपनी निगरानी से 
मुक्त समझे | --म० गाँधी 


देशी राज्यों की जनता ब्रिटिश भारत इतनी भी प्रज्मासत्तात्मक 
शासन-व्यवस्था से वंचित रही है| इसका नेतिक पाप ब्रिटिश सरकार 
परद्दे। -वी० स्री० सरवटे 

इमने कद्दा है कि नरेशों को अपने-अपने राज्य में शासन झुधार 
और उचरदायी शासनपद्धति प्रचलित करना चाहिए | भव यहद्द 
विचार करें कि ब्रिटिश सरकार का इस दशा में क्‍या कत्तव्य या 
उत्तरदायित्व है | इस विषय में ली वानर की पुस्‍्तकः में अच्छा प्रंकाश 
डाला गया है | उसमें बताया गया है कि जिन श्रौतों से अंगरेजों का देशी 
राज्यों से सम्बन्ध बनाये रखने वाले नियम या सिद्धान्त निश्चित किये 
जा सकते हैं, वे तीन प्रकार के हँं--(१) थे संघियाँ, समझौते या सनदे 
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जो उनसे हुई हैं । (२) वे फेसले जो सर्वोच्च सता ने समय-समय पर देशी 
राज्यों के उच्राघिकार, हस्तक्षेप या उनके शावकों के विवाद के मामलों 
में किये हैं। (३) रिवाज या व्यवद्वार जो उमाज के विकास के साथ- 
साथ बदलता रहता है, और जो उनके सम्पक के समय अमल में आता 
है | रिवाज का महत्व बहुत अधिक होता है । ली वार्नर का मत दे कि 
देशी राज्यों से जो संधियाँ हुई हे, उनका सामूद्दिक अर्थ लिया जाना 
चाहिए | पर्वोच्च उचा ने एक राज्य के साथ व्यवद्वार करते हुए श्रपनी 
सैनिक नीति घोषित की है, दूसरे में मानवता के नियम के सम्बन्ध में 
अपना उत्तरदायित्व चतलाया है, अन्य राज्यों में अपने सहयोग या 
हस्तक्षेप-अधिकार सम्बन्धी स्वत्व कौ सूचना दी है। ( केवल एक 
उदाहरण में, अर्थात्‌ मेधूर को १८८१ में लार्ड रिपन द्वारा वापिस दिये 
जाने के सरकारी कागज़ात में उब प्रकार के दायित्व इकट॒ठे संग्रद करने 
का प्रयत्न किया गया है) | अधिकांश राज्य तो ऐसे ही एँ, जिनके साथ 
कोई संधियाँ द्वी नहीं हुई हैँ । 

पहले बताया जा चुका है कि पन्‌ १८८ ई० से, भारतवंध का 
शासन सम्राट के हाथ में आजाने पर देशी राज्यों सम्बन्धी नीति में 
एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ । इससे पहले सरकार देशी राज्यों में 
होनेवाले कुशासन को देखती रहती, और उसे बढ़ने देती, वह उसे 
चरम सीमा तक बढ़ने देती, ओर अन्त में उसको रोकने के लिए 
एक दी उपाय काम में लाती--वह उठ राज्य को अगरेजी राज्य में 
मिला लेती | विशेषतया लार्ड डलहीजी के समय में बर्ता जानेवाली 
एड्प-नीति से राजाश्ों के मन में वड़ा भव पेदा हो गया था, उन्हें 
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यद आशंका रहने लगी कि न-मालूम कब कोन से राजा का राज्य 
नक्शे से मिट जाय | ला केनिंग ने खास-खास राजाओं को गोद लेने 
की सनदे देकर उनका उपयुक्त भय दूर कर दिया। परन्तु इसका 
आशय यह नहीं था कि नरेशों की कुशासन और गैर-जिम्मेवरी की 
प्रवृत्ति बढ़ जाय। लाड्ड केनिंग ने यह बात काफी स्पष्ट कर दी थी | 
३० अप्रेल १८६० को उसने लिखा था कि 'जो तजवीज की गयी है, 
वह सरकार को न तो किसी भी राज्य के ऐसे गम्भीर डुव्यवहार को 
ठीक करने के लिए कदम उठाने से रोकेगी, जिघसे देश के किसी 
हिस्से में अराजकता और गड़बड़ फैलने की आशंका हों, और न किसी 
राज्य को अस्थायी रूप से संभालने से ही रोकेगी, जब बैठा करने के 
लिए पर्याप्त कारण मौजूद हों |" हमने समय-समय पर इस अधिकार 
का उपयोग किया है “और यह ऐसा है, जिसे कायम रखना बहुत 
ज़रूरी है | सच तो यह है कि ऐसा आश्वासन दिया जा चुकने पर 
ही उस अधिकार को अमल में लाना अधिक शआपखसान होगा, उससे 
पहले नहीं ।? 

सन्‌ १८६० ई० से इसी भावना के अनुसार सरकार और देशी 
राज्यों का पारस्परिक सम्बन्ध रहा है। पटियाला (१८६०), गायकवाड़ 
(१८७५) और मेसूर (१5८१) आदि इसके अनेक उदाहरण हैं। 
ली० वानर के कथनानुवार रुंक्षेप में अंगरेज आगाह दो गये कि 
देशी राज्यों को मिला लेने के दंड से बचाया जाकर उनकी हिफाजत 
. करनी चाहिए, और रक्षा करनेवाली शक्ति को समय पर इत्तक्षेप 
करके दमन का समर्थन करने की बदनामी से वचना चादिए | जहाँ 
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कुशासन है वहाँ इत्दक्ञेव का अधिकार या घर्म वैदा दो जाता है, मसे 
ही रंधि-पत्नों में कोई वास्ता न रखने या स्वछुन्द शासन की प्रतिज्ञा 
की गयी द्वो | श्रोर उन राजाओं का जो सम्नाज्ञी के साथ सम्बन्धित 
हो चुके हैं, सर्वोच्च सत्ता के प्रति यह उत्तरदायित्व है कि वे अपने 
अन्दरूनी मामलों में व्यवस्था भौर प्रबन्ध रखें, जिठसे ऐसे स्तक्षेत् 
की आवश्यकता न पड़े | 

ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों के मीतरी शासन में हस्तक्षेप करने के 
अधिकार को दो प्रकार की जिम्मेवरी के कारण, अमल में लाने के 
लिए, बाध्य हुई दे--देशी राज्यों के द्वित के लिए और ब्रिटिश राज्य 
के द्वित के लिए. | देशी राज्यों के द्वितार्थ इस्तक्चुप के अन्तर्गत ली० 
चानर ने निम्नलिखित बातों का समावेश किया है;+-- 

१--राजा का उत्तराधिकार मान्य करने, और विवादयस्‍्त 

उत्तराधिकार का निर्यय करने का अधिकार | 

२--किसी राज्य को अंग-भंग दोने से रोकने का श्रधिकार । 

३--राजा के विरुद्ध दोनेवाले बलते को रोकने का अधिकार | 

४--भर्यंकर कुशासन को रोकने का अधिकार | 

५--अमानुपिक प्रथाश्रों, तथा प्राकृतिक नियमों या सार्वजनिक 

सदाचार के वियद्ध होनेवाले अपराधों को रोकने का अधिकार। 

६--घार्मिक सहिष्णुता की रक्षा करने का अधिकार । 

७- मे ग, अकाल आदि समान शत्रु को दबाने का अधिकार | 

इससे स्पष्ट है कि कुशासन को रोकना भी सर्वोच्च सत्ता की जिम्मे- 
दारियों में रहा है। सन्‌ १८७५ ई० में गायकवाड का राजद्रोदइ 
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के अपराध में नहीं, कुशधाउन के फल-स्वरूप गद्दी से उतारा जाना 
इस व्पिय का ज्वलंत उदाइरण है | इसकी कथा रुक्तेप में इस प्रकार 
है | गायक्रवाड़ ( मल्हारराव ) को यह परामर्श दिया गया था कि 
वह अपने स्वर्गीय भाई खंडेराव के भाश्रितों तथा सम्बन्धियों से अच्छा 
व्यव्वार करे, और ख्ियों से दुव्यंवद्दार करने और उन्हें सतानेवालों तथा 
महाजनों और व्यापारिक संस्थाओं से लूट-खसोट करने वालों को दंड 
दे | पहले कमीशन की रिपोर्ट के बाद गायकवाड को ३ दिसम्बर श्८छप्‌ 
तक की मोहलत दी गयी । गायकवाड ने आपत्ति की कि बड़ौदा राज्य 
ओर ब्रिटिश सरकार के तत्कालीन सम्बन्ध के अनुसार कमीशन की 
नियुक्ति अनियमित है | इस पर लाड्ड नार्थबुक ने यह जवाब देते हुए कि 
बढ़ौदा राज्य में हस्तक्षेप किया जाना संधियों के अनुसार है, कहद्दा कि 
क्षेरे मिन्र | मैं अंगरेजी सेना के, किसी दुष्काय्य करनेवाले व्यक्ति की रक्षा 
करने में सहमत नहीं हो सकता | ऐसी यरकार का कुशासन जो त्रटिश 
सचा के संरक्षण में हो, ऐसा कुशासन हैं, जिठ्के लिए एक सीमा तक 
व्रिडिश सरकार पर भी जिम्मेवरी झाती हैं| इसलिए बिटिथ सरकार का 
इस ओर ध्यान देना अधिकार ही नहीं, निश्चित करतंव्य दो जाता है 
कि ऐसे राज्य का शासन सुघरे और उसके घोर दोष दूर किये जाये ।? 

९ नवम्बर श्८७४ को बड़ौदा के सरकारी रेजीडेट को किसी ने 
विष देने का प्रयत्न किया | सरकार को यह सन्देद्द हुआ कि यह कार्य 
गायकवाड़ की प्रेरणा से हुआ । इस लिए १३ जनवरी १८७४ को 
घोषणा करके गायकवाड को, उनके दोषादोष का निर्णय होने तक 
राजकार्य' से अलग कर दिया गया और निर्णय के लिए दूसरा कमोशन 
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नियत किया गया। कमीशन के सदस्यों में मत-मेद रहद्दा। अन्तत३ 
रेजीडेन्ट को विष देने ओर सरकार से विरोध के प्रयत्न का अभियोग 
प्रमाणित न हुआ और सरकार ने १९ अप्रेल श्य७५ को यह श्रभियोग 
उठा लिया | तथापि मल्द्वारराव का गद्दी पर रहना उचित नहीं समझा 
गया और उनझी सन्तान भी अयोग्य समझी गयी | इस लिए मल्दार- 
राव को गद्दी से उतारा गया ओर स्वर्गीय मद्दाराज खांडेराब की विधवा 
महारानी जसुनाबाई को गायकवाड वंश का ऐसा लड़का गोद लेने की 
अनुमति दी गयी, जिसे तरकार पसन्द कर ले | मद्दारानी ने मोपाल- 
राव को गोद लिया, जो पीछे मद्दाराज सयाजीराव तृतीय के नाम से 
प्रसिद्ध हुए। इस प्रसंग में मारत-मन्त्री ने कॉसिलयुक्त गवर्नर-जनरज् 
को लिखा था कि “जो कुशासन सुधारा न जा सके, वह स्वयं शासक 
के लिए पर्याप्त अयोग्यवा है। बिटिश सरकार ने एक प्रत्यक्ष मामले 
: में सहर्ष यह मान्य करने का अवसर स्वीकार किया है कि सर्वोच्च वचा 
पर, भारतवर्ष की जनता की अत्याचार से रक्षा करने की जिम्मेदारी 
है|! उपयुक्त मद्दाराज सयाजीराव की नावालगी में बड़ौदा का राज- 
प्रन्‍न्ध रेजीडंट के निरीक्षण में होता रह्या। इनको शिक्षा भी बहुत 
अच्छी दी गयी, इसी का यह फल है कि इनका शासन बड़ा प्रशंसनी य 
रहा । बड़ौदा अब अग्रगश्य राज्यों में है | 

मेसूर का उदाइरण भी बहुत विचारणीय है। टीपू सुलतान के 
मरने पर सरकार ने यह राज्य पुराने हिन्दू राजवंश को दियाथा। 
परन्तु नये महाराजा का शासन अच्छा न रहा और और सन्‌ 4८३० 
में प्रजा ने विद्रोह कर दिया। सरकार ने विद्रोह का दमन करने के 
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लिए सेना मेजी, और राजप्रवन्ध अंगरेजी अफसरों को सौंप दिव्य | 
सन्‌ १८६४८ में इनका देद्वान्च हुआ। इनका गोद लिया हुआ एक 
छोटा लड़का था, इसकी शिक्षा का समुचित प्रवन्ध किया गया। 
सन्‌ श्य८ में इसे गद्दी मिली | इस प्रकार ४० वर्ष तक राजप्रवन्ध 
अंगरेजों के हाथ में रहा | ध्यान देने की बात यह हे कि सन्‌ र८८१ में 
महाराज को शासनाधिकार देते समय सरकार ने राज्य के शासन में 
हस्तक्षेप करने का अधिकार प्रत्यक्ष रूप से ले लिया। यह स्पष्ट लिखा 
गया कि “यदि महाराजा किसी निर्धारित नियम का पालन न कर तो 
कौंसिलयुक्त गवर्नरंजनरल उसके राज्य पर अधिकार करके उसका 
शासन स्वयं कर सकेगा, तथा मैदूर की जनता के सुशासन की पूर्ण 
व्यवस्था के लिए जो उपाय उचित सममेगा, करेगा |” मैसूर इस 
समय एक उद्चत राज्यों में से है, और इसके शासन में सर्वोच्च तचा के 
हस्तक्षेप-अधिकार की बात अएछंदिग्घ हे | 

इस तरह के ओर मी कितने ही उदाइरण दिये जा सकते हं। 
परन्तु स्थानाभाव से ऐसा नहीं किया जा रह्य है। फिर ये तो उदाहरण 
ही ईं, हमें घटनाओं को वात छोड़कर उनके निष्कर्ष को अहय करना 
चाहिए--वह निष्कर्ष यही है कि जब सर्वोच्च सचा ने. उचित समझा 
उसने किधो राज्य के कुशासन को दूर करने के लिए उसके श्रान्तरिक 
प्रवन्ध में निस्संकोच हस्तक्षेप किया [* 





# हाँ, सरकार कृशासन किसे सममती है, यह वहुत कम स्पष्ट हुआ हैं। शअनेक 
बार जव जनता ने कुशासन की शिकायत भी की तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया, 
सम्मवतः उसने उसे कुशासन नहीं माना । 
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कुछ लोग यह कहा करते है कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत- 
वर्ष में लोकतंत्र स्थापित करना है परन्तु देशी राज्यों के उम्बन्ध में ऐा 
करने के लिए. उसके मार्ग में वड़ी कठिनाई ई, कारण कि उनके 
ठाथ उसकी जो संघियाँ हें, उनका पालन करना उसके लिए आवश्यक 
है, उनकी अवदेलना नहीं की जा सकती | उन्हें उपयुक्त प्रकार-के 
उदाहरणों पर--जिनसे भारतीय इतिहास भरा पढ़ा है--भली भांति 
विचार करना चादिए। पुन$ इस प्रसंग में पाठकों को स्मरण रखना 
चाहिए कि बटलर कमेटी ने राजाओं की यह दलील रद कर दी कि 
धप्राद की सर्वोच्च सचा केवल उतनी दही है जितनी कि संघियों 
की शर्तो' में लिखी हुई हे, भौर इसलिए सम्रांद को संधियों के 
अतिरिक्त रिवाज, प्रवलता या अन्य कारणों के घाघार पर राज्यों के 
बारे में ओर कोई अधिकार या सत्ता नहीं है ? इसके वजाय कमेटी ने 
प्रौ० वेस्टलेक को निश्चित की हुईं स्थिति स्वीकार की, जिसका 
आधा? ली वार का यह कथन था कि “ब्रिटिश सम्नाद की सर्वोच 
सत्ता कितनी है, इसकी व्याख्या नहीं की गयी है, ओर ऐसा करना 
बुद्धिमानी ही हे । इसी प्रकार देशी राज्यों की अघीनता भी ऐसी हे, 
जो समझ ली जाती है, परन्तु जिधका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है | 
सर्वोच्च उत्ता व्यापक नीति के आधार पर हस्तक्षेय करती है, जहाँ कि 
भारतीय जनता के द्वित या ब्रिटिश रुत्ता की सुरक्षा खतरे में दो। 
देशी राज्यों ने अपने जो अधिकार संधियों से दे दिये हैँ या सीमित 
कर लिये हैँ, उनके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकार भी ऐसे हैं, जिनसे 


वे चुपचाप परन्तु पूर्ण रीति से वंचित कर दिये गये हैं (! 
२६ 
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वटलर कमेटी ने सरकार के वहुत से अधिकार बताये हैं, जो उसे 
रिवाज भौर बरदाश्त से तथा सर्वोच्चता के कारण मिले हें, यद्यपि 
तंधियों, समझौतों और सनदों के यूद्ष्म विचार से वे अधिकार उसे 
प्रात्त नहीं हैं। उसने बताया है कि सर्वोच्च सत्ता ने देशी राज्यों को 
नष्ट होने या जब्त किये जाने से बचाया है, परन्तु राज्यों के कुशासन 
की हालत में इस्तक्षेप करने या जनता की माँगों पर अमल कराने के 
लिए; भी सर्वोच्च रुचा के निश्चित कर्तव्य है। 
गत वर्षो' की, भारत-मंत्री और वायसराय की घोषयणाश्रों से यह 
स्पष्ट है कि देशी मरेश यदि वैधानिक सुधार या उत्तरदायी शाउन- 
पद्धति प्रचलित करेंगे तो सरकार € वर्वोच्च सत्ता ) को उसमें किसी 
तरद्द की आपत्ति न द्ोगी | परन्तु सरकार इस विषय में उन पर किसी 
तरह का दबाव डालना नहीं चाइती। विचारणीय बात यह है कि 
_ जबकि सर्वोच्च दत्ता देश में सुख शान्ति और उन्नति की ठेकेदार है, 
तो क्‍या उसे ऐसी तठस्थता शोमा देती है ! 
कुछ अधिकारियों का कथन है कि संधियों के कारण, सरकार देशी 
राज्यों के आन्तरिक प्रवन्ध में हत्तज्लेप नहीं कर सक्तती। इसके 
जवाब में पहले वहुत-कुछ कद्दा जा चुका हे । उस्के अतिरिक्त यद् भी 
विचारणीय है कि कानून का एक सवंमान्य रिद्धान्त यह है कि दो 
व्यक्तियों या समूद्दों में जो सौदा या समझौता हो, उससे किसी 
तीसरे की हानि न होनी चाहिए | जब कि उंघियाँ उरकार और 
राजश्रों में हुई हे, तो जनता को इनका कुफल क्यों भोगना चाहिए | 
दूसरी वात यद्द है कि अब परिस्थिति वहुत ही वदल गयी है, म्रिटिश 


ब्रिव्शि सरकार का उचरदायित्व २०३ 


सरकार का स्थान अब भारत-सरकार ले रही है; प्रान्तों के लिए 
डउचरदायी शासनपद्धति वाला विधान वन चुका है ( यद्यपि उसमें 
कुछ दोप है, और वह इस सम्रय कई प्रान्तों में स्थगित है ) वह अव 
हटने वाला नहीं है, अधिकाधिक उत्तरदायित्व की ओर ही बढ़ेगा, 
केन्द्र में भी शीम्र द्वी उत्तदायी शासनपरद्धति प्रचलित द्योकर रहेगी । 
तीसरी वात एक और भी ध्यान में रखने की है | क्या ब्रिटिश सरकार 
ने समय-समय पर संधियों में परिवर्तन नहीं किया; जब कभी उसके 
स्वार्थ का प्रश्न आया, क्‍या उसने संधियों का नया श्रथथ नहीं लगाया ! 
कितने द्दी उदाइरण इतिद्वास में इस बात के भरे पढ़े हैँ कि अपने 
मतलब को सिद्ध करने के लिए सरकार ने 6ंधियों को रद्दी की ढोकरी 
में फेंकने में संकोच नहीं किया | इस लिए उसका संधियों की वात 
उठाना निरथयंक और उपहातास्पद है। जब कि ब्रिटिश सरकार संसार 
में लोकतंत्रवाद की रक्षा के लिए युद्ध करने का दावा करती है तो 
भारत के देशी राज्यों में निरंकुश शासनपद्धति बनायी रखने में 
सहायक होना उसे कैसे शोभा देता है! उसके ऊपर इस वात का 
दायित्व है कि अपनी पूर्ण सत्ता का उपयोग इस बात के लिए करे कि 
इन राज्यों का कुशायन दूर दो, और इनमें उत्तरदायी शासनपद्ध ति 
प्रचलित द्दो | क्‍या वह अपने दायित्व का विचार कर तदसुसार 
व्यवद्दार करेगी ! 
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विशुद्ध जन सत्ता और विशुद्ध एऊछुन्न सत्ता, ये दोनों अनमित्व 
रसायन द्वव्य हैं; जब मी भी ये मिलेंगे तो अ्रवश्यमेव एक भयंकर 
विस्फोट होगा । -म० गाँधी 


भारत जैसे विशाब्य देश में जहाँ अनेक प्रान्त तथा रियासत हैं, 

यदि अन्य देशों के समान वास्तव में जेसी होनो चाहिए, वैसी संघ 
शासन प्रणाल्वी प्रचत्षित की जाय तो किसी के! काई आपत्ति न होगी। 

- रघुनाथ परसाई 


पइले कहा जा चुका है कि सन्‌ १६३५ के भारतीय शासन- 
विघान का उद्देश्य भारतवर्ष में संघ की स्थापना करना था। वह 
विधान अपने विविध दोधों के कारण, ओर पीछे योरपीय मद्यायुद्ध छिड़ 
जाने के कारण, स्थगित द्वो गवा। तथापि यह निश्चित है कि थोड़े- 
बहुत समय वाद भारत के भावी शासन विधान पर विचार होगा, 
और वह विधान संघ-शासन के रुप्र में ही द्वोगा। इसलिए यह 
जान लेना आवश्यक है कि यहाँ संघ-शासन की आवश्यकता क्‍यों हे, 
पिछुले विधान में क्या दोष थे, और भावी संघ विघान में देशी राज्यों 
का क्या स्थान होना चाहिए | 
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यद्यपि भारतवर्ष के विविघ स्थानों के निवासियों में कुछ मेद ईं, 
तथापि वे भेद मौलिक नहीं हैं| मारत जैसे विशाल भू-खड के भागों 
में, व्योरेवार बातों में कुछ अन्तर होना स्वाभाविक्र ही है, किन्तु इसमें 
. सन्देद नहीं कि मुख्य-मुख्य और महत्वपूर्ण वार्तों के विचार से-- 
हंस्कृति, इतिहास; श्र्थनीति, राननीति ओर रक्त-सम्बन्ध आदि की 
दृष्टि से, भारतवर्ष एक और अखंड है। इसके नक्शे में लाल और 
पीके दिखाये जानेवाले मेद कृत्रिम हैँ। इन दोनों भागों का चोली- 
दामन का साथ है। ये अलग-अलग ने अपनी शथार्थिक उन्नति कर 
सकते हैँ, न विदेशियों से अपनी रद्या कर सकते हैं। इन्हें राजनितिक 
मामलों में भी एक दुसरे से घनिष्ट सम्बन्ध रखना आवश्यक है। 
उदाहरणार्य, व्यापार की द्वी वात ली जाय। आनकल व्यापार- 
नीति ऐसी चल रद्दी है कि कोई देश ठंतार से अलग रहने का 
दावा नहीं कर सकता; फिर, देशी राज्य श्र ब्रिडिश भारत तो 
अलग-अलग देश भी नहीं हैं, ये तो एक ही देश के मिन्न-भिन्न बिखरे 
हुए भाग हैं, आपस में मिले हुए पड़ौठी हं। ये दोनों भाग परस्पर में 
सहयोग करके अपने व्यापार की रक्षा कर सकते हैं, अपने आप को 
संतार की व्यापारिक शक्तियों की लूट से बचा सकते हैं। अगर ये 
अलग-अलग रहें तो एक-दूसरे को द्वानि पहुँचावेंगे और साथ द्वी दोनों 
बाहरी शक्तियों की लूट के शिकार होंगे। यही वात वाह रक्षा के 
सम्बन्ध में हे। ब्रिटिश भारत और देशी राज्य अपनी रक्षा का प्रवन्ध 
अलग-अलग रहकर नहीं कर सकते | न यद्दी आशा हो सकती है।क 
इनमें.से कोई एक भांग किसी अन्य राज्य की सह्ययता से उफल हो 
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सके। पहले इन दोनों का परस्पर में सहयोग होना चाहिए, फ़िर 
आवश्यकता दो, तो दूसरों की भी सहायता ली जाय। यदि इनका 
परस्पर सहयोग न हो, और इनमें से प्रत्येक भाग दूसरे राष्ट्रों की सहायता 
का आपउरा लेना चाहे तो वह वहुत खतरनाक होगा, खर्चीला होने के 
साथ इन्हें पराधघीन बनानेवाला भी दो सकता है । 

राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी प्रमुख विषयों में दंशी राज्य और ब्रिटिश भारत 
का पहले से सहयोग रहा है | इन दोनों भागों के अधिकारी मालगुजारी, 
श्राथिक शासन, यात्तायात, पुलिस और न्याय आदि के मामलों में एक- 
दूसरे की सहायता लेने के लिए वाध्य होते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ज्षेत्र में दोनों 
भागों के निवाधियों की कठिनाइयाँ तथा असुविधाएँ समान हैं, और 
उन्हें दुर करने में किसी अकेले के प्रयत्त को सफलता मिलने की 
सम्भावना बहुत कम द्ोती है। इस लिए देशी राज्शों को ब्रिटिश भारत 
की राजनीति और शासनपद्धृति में उंगठित होना आवश्यक है। बहुत 
समय से इनके मावी शासन का स्वरूप संघ-शाउन दोना अनिवार्य 
समभा जाता रहा है। अन्ततः सन्‌ १६३५ ई० के विधान में संघ- 
शासन की योजना बनायी गयी | 

परन्तु यह योजना बहुत दूषित रद्दी | हम यहाँ केवल देशी राज्यों 
की दृष्टि से विचार करते हैँ | उक्त संघ विधान में यह व्यवस्या की गयी 
कि जहाँ ब्रिटिश भारत के शासनप्रवन्ध सम्बन्धी विषयों में सप्राट का 
प्रतिनिधि गवर्नरजनरल द्वो, देशी राज्यों के शासनप्रबन्ध में उम्राट्‌ का 
प्रतिनिधि वायसराय दो | यद्यपि ऐठी गुजायश रखी गयी कि दोनों 
पदों के लिए एक व्यक्ति भी रद्द सकता है, विधान ने दो एथक-प्रथक्‌ 
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पर्दों की व्यवस्था तो कर ही दी | यद्द भारतत्रपं के एकीकरण में नयी 
बाधा उपस्थित की गयी | 

पुनः ब्रिटिश अधिकारियों ने, संघ-विधान से, राजाओं की प्रति« 
क्रियावादी शक्ति को अपनी ओर मिला कर भारतवर्ष की राष्ट्रीय प्रगति 
को रोकने का प्रयत्म किया। प्रथम तो यह निश्चय किया गया 
कि ठंध निर्माण की घोषणा. सम्राट्‌ द्वारा, उस समय की जायगी जब 
इतने देशी राज्य संघ-शासन को स्वीकार कर लेंगे जितने राजपरिषद 
( कॉसिल-आफ-स्टेट ) के कम-से-कम आधे सदध्य चुनने के श्रघिकारी 
हों, और जिनकी जन-संख्या देशी राज्यों की कुल जन्न-संख्या की आधे 
से कम न हो | साथ ही यह बात राजाओं की इच्छा पर छोड़ दी गयी 
कि वे चाहें तो संघ में सम्मिलित हों, अथवा न हों । इस, प्रकार संघ 
शासन विधान, का क्रियान्वित होना न द्वोना देशी राज्यों पर निभर कर 
दिया गया। और, देशी राज्यों का सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से न रखकर 
वायसराय ( सम्राट्‌-प्रतिनिधि ) से रखा गया। संघ में सम्मिलित होने 
के लिए राज्यों में उत्तरदायी शासनपद्धति स्थापित करने की कोई शर्त 
नदीं रखी गयी | संघीय व्यवस्थापक मंडल में देशी राज्यों की जनता 
के बजाय राजाओं के प्रतिनिधि रखने की व्यवस्था की गयी, ओर 
थे भी उससे अधिक श्रनुपात में नो ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों 
का यहाँ की जन-संख्या से रखा गया। इसके अतिरिक्त राजापों 
को यह अधिकार दिया गया कि वे स्वयं यह निश्चय करें कि 
संघीय विषयों में से किन-किन में वे संघीय व्यवस्थापक मंडल का 
कामून बनाने का अधिकार स्वीकार करते हैँ | ऐसी वातों से यह स्पष्ट 


ह 
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है कि राजाओं की निरंकुशता कम करने की कुछ चेष्टा की नहीं 
गयी; इसके विपरीत, ऐसी परिस्यिति बना दी गयी कि यदि वह संघ- 
शाउन बिघान कार्यान्वित होने लगे तो ब्रिटिश भारत के नेताश्ों के 
लिए देशी राजाशों को प्रसन्न रखने भौर उनका सहयोग प्राप्त करने की 
आवश्यकता निरंतर बनी रहे; और इस्के लिए. नरेशों को मूँ ह-माँगी 
कौमत दी जाने की तेयारी करनी पड़े। इस प्रकार राजाओं दा 
महत्व अधिक-से-अधिक करने में कोई कसर न रखी गयी । परन्ठुं, अपने 
मन कुछ ओर है, विधाता के छुछ और | अनेक कारणों से, जैठा कि 
पहले कहा गया है, संघ विधान श्रमल में नहीं आया ।* 

परन्तु श्रभी संघ-विधान कार्यान्वित्त न हुआ तो यद विषय समात्त 
हुआ नहीं समझना चाहिए | मविष्य में, संध तो बनाना ही पढ़ेगा। 
इस लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि भावी संघ-योजना के सम्बन्ध 
में गम्मीरता पूर्वक विचार किया जाय। प्रथम तो राजाओं को देश- 
काल की गति भली-मभाँति ध्यान में ले आनी चाहिए | कुछ राजाशों को 
भय है कि संघ में सम्मिलित होने से समस्त मारत की राजनीति पर 
ब्रिटिश भारत की राष्ट्रीय भावना का प्रभाव पड़ेगा, और राजाश्रों की 
बत्तमान स्वतंत्रता या स्वेच्छाचारिता जाती रहेगी। उनकी स्वतंत्रता 
इस समय भी कितने अल्प परिमाण में है, भयवा यों कहें कि उनकी 
परवशता कितनी अधिक है, यह पहले बताया जा चुका हद | 
यह बात भी नहीं है कि राजा अपनी इस परिस्थिति को जानते 


+ क्रिप्त योजना के श्रमल में न शाने की बात पहले ( सोलइर्वे और सतरहर्वे 
अध्याय में ) कही जा चुकी है । 


अर जन जीजन+>+ न्‍ी व जभत | 


हब लिविल न औरत जन वजनी जाओ बअनण 
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न हो | तथापि वे तथा उनके उमर्थक समय-संमय पर यही कहते 
रहते ई कि राजाओं की बफादारी सम्राद के व्यक्तित्व के प्रति है और 
राजाओं की रजामन्दी के बिना हिन्दुस्तान का मविष्य संघ-सरकार 
को नहीं सौपा जा सकता | इसका श्री० प्यारेलाल जी नायक ने खूब 
युक्ति-पूर्ण उत्तर दिया है | आप लिखते है कि-- 


“इल्जां कि हिन्दुस्थानी रिप्तासतों का सम्बन्ध सम्राट्‌ से है, फ़िर 
भी ब्रिटिश विधान भर उसकी भारतीय शाखा की रचना इस दंग से 
हुई है कि सम्राट्‌ के साथ सम्बन्ध होने का सिद्धान्त ब्यवद्दार में भारत- 
सरकार के साथ सम्बन्ध के रूप में ही प्रकट होता है । कम्पनी के शुरू 
समय से ही हिन्दुस्तानी राजाओं और रजवाड़ों के साथ भारत-सरकार 
का, और सिफ सारत-सरकार का दी वास्ता रहा है। ब्रिटिश सरकार का 
दावा रद्दा है कि उसकी सावभौम सत्ता के गुणों में से एक यह भो है कि 
अपनी इस सत्ता का श्रर्थ लगाने और उस पर अभ्रमल्व करने में बद् कहाँ 
तक जा सकती है, इस का निश्चय करने में उसका द्वाथ कोई नहीं पक्रढ़ 
सकता | रियासर्तों के सविष्य की उसे कोई भी ब्यवस्थां करनो दो तो 
उसके बारे में उठने कभी यह नहीं माना कि उनसे सब्बाह्द तने का 
उसका फर्ज है। १८६० में जब उसने भारत के शासन को बागढोर 
कम्पनी के द्वाथ से अपने द्वाथ में लेकर सावभौमिकता अद्दय को तो 
राजाओं से पूछुकर नहीं की । जब १८७६ में ब्रिटेन के बादशाद्द ने 'रायल 
टॉहटक्स एक्ट! ( शाही पदवी कानून ) के अनुसार अपने को भारत का 
सम्नाट्‌ घोषित किया, उस समय भी राजाओं की सक्वाह नहीं कली गयी, 
और न ठस वक्त ह्ली गयी जब १८८४६ का “इन्टरप्रीटेशन एक्ट? ( ब्याज्या 
कानून ) पास करके सावंधोम सत्ता को कानून का रूप दिया गया ।*** 
घटना-चक्र का साधारण क्रम तो यही दो सकता है कि जेसे १८५८ में 
कस्पनी के बजाय भारत-सरकार कायम हुई तो वष्ट कम्पनी के सब 

२७ 
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श्रदिकार काम सें काने क्षगी, वैसे ही भारत में भादी उपनिवेश-सरकार 
बनेगी तब वह मी उन सारे अधिकारों को ह्वासित्र कर लेंगी शभौर उनका 
उपयोग करेगी, जो आज भारत-सरकार को अपने हक़ से या सन्नाठ से 
दिये हुए द्वासिल है।” [ देशी राजात्ं का दर्जा? पुस्तक से ) रे 


अल्ठ॒, देशी नरेशों को ऐसे . मारतीय ऊरुंघ में सम्मिलित होने में 
कोई द्विचकिंचाहट या संकोच न होना चाहिए, जिसकी सरकार भार“ 
तीय जनता के प्रति उत्तरदायी हो | उन्हें मज्नी भाँति यद्द ध्यान मेले 
शआंना चाहिए. कि वे ब्रिटिश सरकार के अधीन है, और ब्रिटिश 
सरकार के, धरबंच्िता के अधिकारों की कोई सीसा या मर्यादा नहीं हे । 
उंधियों से जितनी सा उसे ग्रात्त है, उसके अतिरिक्त भो रिवाज, 
परम्परा आदि के कारण उसे बहुत प्रभृत्व प्राप्त है। उसका ज्षेत्र 
अनन्त है। जैसा कि श्री० प्यारेलाल जी नायर ने आगे लिखा हे, 
“उनके (देशी राज्यों के) लिए सर्वोच्चता के अथक चकर में से बचने का 
और कोई रास्ता नहीं | वे जितने ही संघ में अधिक शरीक होंगे और 
स्याछतों में प्रतिनिधि-शांसन जितना अधिक होगा, सर्वच्चिता का दवात 
उन पर उतना दी कम पड़ेगा। यह कदना तो राजाश्रों के लिए ने 
शान की बात होगी और न देशमक्ति की, कि भूत और वर्तमान काल 
की भारत-छरकार तो इमें इसलिए मंजूर थी कि उठ6की रचना विदेशी 
थी और वह हिन्दुत्तानी निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी न थी, लेकिन 
भावी भारत-सरकार इमें इ् कारण स्वीकार न होगी कि वह इमारे 
ही देशवासियों के प्रति जिम्मेवार दोगी | इसमें मिथ्याभिमान की गंघ 
आती है और आशा करनी चाहिए. कि राजा लोग अपनी नेकनांमी 
की खातिर जल्दी द्वी इसका खंडन कर देंगे ॥ 
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अस्त, भव इम यह विचार करें कि भावी उंघ-शासन में देशी 
राज्यों का क्या स्थान हो | स्मरण रदे कि उन छोटे-छोटे राज्यों का 
रहना व्यावद्दारिक नहीं है, जिनकी जनसंख्या और आय बहुत ही 
कम है और जो शासन सम्बन्धी ार्यो' का सम्यक्‌ संचालन नहीं कर 
सकते | ऐसे राज्य कौन-कौन से तथा कितने हे, इसकी अच्छी तरह 
जाँच हो जानी आवश्यक दे | साथ ही बड़े-बड़े राज्यों के राजाओं को 
भी अपने-अपने ज्षेत्र में उचरदायी शासन स्थापित करके दी रहना 
होगा | इस विषय में विशेष पहले कहा जा -चुका हे। संघ-शापसन में 
देशी राज्यों के एकतंत्र और ब्रिटिश भारत के प्रनातंत्र में मेल तभी हो 
सकता है, नव कि देशी राज्यों के एकतंत्र वैब राजतंत्र अयवा उचरदायी. 
शासन का स्वरूप अहृण.कर लें। अतः देशी राज्यों. में उत्तरदायी 
शासनपद्धति शीघ्र ही प्रचलित होनी चाहिए। 

भावी संघ-शासन में, व्यवस्थापक मडल में जो. उदस्य देशी 
राज्यों की ओर से भाग लें, वे राजाश्रों के वजाय जनता के प्रतिनिधि 
तथा उची के प्रति उत्तरदायी होने चाहिएँ। साधारणतया यद्द नियम 
होता है कि ठंघीय व्यवस्यापक मंडल की ऊपरली समा में सत्र राज्यों 
को बराबर स्थान दिया जाता है, कोई राज्य छोटा हो या बड़ा, उसकी 
ओर से ठंघ की ऊपरली सभा में समान सदस्य ही प्रतिनिधित्व करते 
हैं। निचली सभा में उदस्य राज्यों की आदादी के अनुसार लिये जाते 
हैं। मारतवर्ष के भावी संघ-शासन में सी, व्यवस्थापक मंडल में, इसी 
हिसाब से ब्रिटिश भारत के ग्रान्तों के वया देथी राज्यों के प्रतिनिधियों 
को स्थान मिलना चाहिए | 


श्श्र्‌ . देशी राज्य शासन 


भावी संघ शासन में सम्मिलित होना न होना राजाओं की इच्छा 

पर अवलम्बित न रहे, सब ही देशी राज्य उसमें सम्मिलित हों, और 
तिटिश भारत के प्रान्तों से बरावरी का नाता रखें, उनके साथ कोई 
पक्तुपात या रियायत नहीों | संघ में सम्मिलित दोने के लिए मिन्न- 
: भिन्न देशी राज्यों के भलग-अलग शर्तंनामे न हों। सब के साथ 
निर्धारित दिद्धान्तों के अनुखर समानता का व्यवहार दो | संघ-सरकार 
को प्रान्तों एवं राज्यों में समान अधिकार हो, भौर उसके कानून सब्ंत्र 

समान रूप से अमल में लाये जायें । 

भावी संघ-शासन में किसी राजा का सम्बन्ध सम्राद से ने 
रहकर सब का ठम्बन्ध भारतवर्ध की केन्द्रीय सरकार से रहना चाहिए | 
संधियों के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। वास्तविक ६ंघियाँ 
ईस्ट-इंडिया-कम्पनी से हुई थी, जिसे उस समय भारतवर्ष में शासन- 
अधिकार था | ( इनमें समय-समय पर परिस्थिति के श्रनुसार परिवर्तन 
होता रद्दा हे ) सम्राद के दिये हुए जिन अधिकारों को पहले कम्पनी 
काम में लाती थी, उन्हें उन्‌ १८४८ ६० से भारत-मंत्री के निरीक्षण में 
मारत-सरकार काम में लाती दे। यह कल्पनातीत दे कि कोई राजा 
' भारत-सरकार की उपेक्षा करके सीधा सम्राट या पालिमेंट से पत्र- 
व्यवद्यार करे | पुनः प्रचलित राज्य-व्यवस्या के अनुसार सम्राट व्यक्तिगत 
रूप में कुछ नहीं दे, वह नाममात्र का बादशाह है। शासन-कार्यों के 
प्रतंग में उसका अर्थ हे पालिमेंट-युक्त बादशाह । वह व्यवहार में 
पालिमेंट के श्रघीन है। श्रत राजाओं के उतके अ्रघोन होने का अर्य 
है पार्लिमेंट के अघीन होना । और, क्योंकि भारतवर्ष के शासन के. 
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लिए, पालिमेंट की नियुक्त सत्ता का प्रधान श्रंग भारत-सरकार है, 
इसलिए, पालिमेंट के अधीन होना, परोक्ष रूप से भारत-सरकार की ही 
अधीनता में रहना है | ५ 

इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि यदि किसी विशेष कारण 
से पुरानी ठंघियों में राजाधों को आवश्यकता से अधिक महंत्व दिया 
गया हे, और जनता के स्वार्थो' की अ्रवहदेलना की गयी है, तो कोई 
कारण नहीं है कि शव भी जनता उन संधियों को वजह से अपने 
न्यायोचित अधिकारों भौर स्वत्वों से बंचित रहे । अस्तु, भावी संघ- 
विधान के सम्यक्‌ रूप से कार्यान्वित होने में ये उंधियाँ बाघक न होनी 
चाहिए । | 

इन सब बातों का भल्नी भांति विचार करके हम अपना भावी 
संघ विधान बनावेंगे, उसमें ब्रिटिश भारत और देशी राज्य दोनों 
सम्मिलित होंगे | पस्येक प्रान्त ओर प्रत्येक राज्य भारतीय राष्ट्र की 
उन्नति और सुख शान्ति की बइद्धि में भरसक भाग लेना अपना 
कत्तंव्य समझेगा | जो देशी राज्य जन-संख्या और आय आदि के 
विचार से रहने योग्य है, और संघ में सम्मिलित होंगे, उनके राजाश्रों 
को देश-काल की गति को देखकर, अभी से अपने-अपने राज्य में प्रजा- 
तंत्र की स्थापना करने का यश लेना चाहिए। और, जिसे आज दिन 
ब्रिटिश भारत कहद्दा जाता दे वह भी अपने “ब्रिटिश” विशेषण का परि« 
त्याग करने की स्थिति प्रात्त करले। इस प्रकार स्वाघीन भारत का 
ऐसा संयुक्त भौर सबल संघ निर्माण हो, जो प्रत्यक्ष रूप से चालीस 
करोड़ जनता का तो उद्धार करे ही, साथ अन्य राष्ट्रों के भी उत्थान में 


श्श्ड देशी राज्य शासन 


द् 
प्रशंधनीय भाग लेता हुभ्ा अन्तर्राष्ट्रीय राजनैतिक उंसार में अपना 
विशेष स्थान प्राप्त करे | 


-दी$20- 


यद्वि भारतवर्ष के भात्री शासन का स्वरूप प्रान्तों और रियासतों का संघ 
हो--ऐसा कृत्रिम संघ नहीं, जैसा १९३५ के विधान में सोचा गया था, वरन्‌ 
भारतवष के ऐसे समस्त जन-समूहों का वास्तविक सम्मेलन जो भाषा श्रीर साहित्य, 
हितों और दुष्टिकोय के वन्धनों से समान रूप से बंधे छों--तो उस संध के निर्माण 
में देशी राज्यों को उचित माग लेना चाहिए। में समझता हू" कि देशी राज्यों की 
जनता ने अपना संगठन इसी दृष्टि से किया है कि निकट मविष्य की मुकम्मेल 
आजादी में अपने दायित्व और अधिकारों का पूर्ण भाग लें । 


--डा० पद्टामि सीतारामैय्या 
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जनता कीं वेगवान और प्रगतिशील जागृति तथा उसकी नागरिक 
चेचनता के विकास ने सर्वप्ताधारण के सामने राजाओं के शासन का 
पूर्णतया नरनस्वरूप रख दिया है, क्योंकि जितता अधिऋ जनता अपने 
भ्रधिकारों तथा उत्तरदायित्व छा ज्ञान प्राप्त करती है, ठतना ही अधिक 
दमन का गरभीरता पूर्वक व्यवद्दार होता है--चाहे देशी राज्यों को बात 
हो, या प्रान्तों को | बहुत से देशी राज्यों में रियासती जनता की संस्थाश्रों 
को काम नहीं करने दिया जाता। और, जहाँ-कहीं उन्हें काम करने 
भी दिया जाता है, उनका गाँवों में प्रचार समय-समय पर निरध्साद्िित 
किया जाता है । उनके विधान में “उत्तरदायी शांघन! से सम्पन्ध रखने 
की बात पर रोक लगायी जाती है। किसी बाहरी संगठन या श्र० भा० 
देशी राज्य ल्लोकपरिपद से सम्पक रखने का निपेध किया जाता है। 
बहुत-से दुंशी राज्यों में सामयिक सभा सम्मेज्ञन करने की अनुमति नहीं 
मिद्ती, भौर जनता को श्रपने शआ्रत्म-सम्मान की रक्षाथ सविनयअवज्ञा 
करने के लिए मार्नो वाध्य किया जाता है। राजनैतिऋ कायकर्त्ता गिरफ़्तार 
किये जाते है और सुदीर्घदाल तक कद में रखे जाते हैं, उनके साथ जेलों 
में जो व्यवहार द्वोता है, वह किसी सम्य सरकार के योग्य नहीं होता। 
गोक्नी चत्माना श्रब अधिकाधिऊ मसामूत्ती बात हो गयी है; अधिकांश 
दशाओं में ऐसे विपय में कोई जाँच नहीं की जाती, चाहे उप्तस अनेक 
आदमी मर जाये | वाध्यतामूलक श्रम ( बेगार ) भर गेरकानूनी कर अब 
मास्ुत्नी बात है । कभी-कभो तो श्रकाज-पीढ़ित क्षेत्र में मी बादरवाल्चों 
'का सामाजिक सचा-काय करना या रुपया भेजना बन्दु कर दिया जाता 
हैं। जान मात्र की अ-रक्षा अ्रस्ताधारण बात नहीं है। यह कट्दने में 
कोई अस्युक्ति न होगी कि कुल मित्रा कर अधिकांश रियासततों में श्रादमी . 


अद्धं-दासता की दुशा में हैं । हर 
--डा७ पद्टामि सीतारामेय्या 


इक्कीसवाँ अध्याय 





विषय प्रवेश 


दुनिया यदल गयी है। योरप का नक्शा बदल गया है। वहाँ की 
रियासतें मिर चुकी हैं। दुनिया में कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, जहाँ 
दिन्दुस्तान जैसी रियासतें हों, वे तो श्रनायबधर के नमूने हैं। इन 
रियासतों का हिन्दुस्तान में रह सकना नाम्रुमक्रिन है। आजकत्ष की 
दुनिया से इस तरद्द की चीज नहीं चल्न सकती, वह खत्म होगी। यह 
गवारा नहीं हो सकता कि आधा हिन्दुस्तान आजाद हो, और आधा 
गुलाम । --जवाहरलाल नेहरू 


इस पुश्तक के प्रथम भाग में ऐसे मुख्य-मुझ्य सामूहिक और व्यापक 
प्रश्नों पर विचार किया गया है, जिनका सभी देशी राज्यों से सम्बन्ध 
है। अब इस दूसरे भाग में श्रलग-अलग कुछ राज्यों की शासनपद्धति, 
राजनेतिक जाशति तथा जनता के नागरिक अधिकार आदि का 
विचार करना है | भारतवर्ष में देशी राज्यों की संख्या इतनी अधिक 
है कि उन सब के सम्बन्ध में पथक्‌._थक लिखना साधारणतया कठिन 
ही नहीं, असम्मव है। इसलिए हम कुछ थोड़े-से ही राज्यों के विषयों 
में विचार करेंगे । इन राज्यों का चुनाव करने के लिए, हमारे सामने 
मुख्य बातें ये हैंः-- 

श्प 
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१--भारतवर्ष के उचर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और मध्य सभी 
भागों के कुछ-कुछ राज्यों का उमावेश हो । 

२--बड़े-बड़े प्रमुख राज्य प्रायः सब्र ल्ले लिये नायें; कुछ राज्य 
मध्य आकार के, और कुछ बहुत छोटे भी हों | 

३--कुछ राज्य ऐसे हों जिनकी शासनपद्धति श्रपेक्षाकृत श्रच्छी 
मानी जाती है, तो कुछ राज्य ऐसे भी हों जिनकी शासनपद्धति बहुत 
खराब है, यहाँ त्क कि उसे 'शाउनपद्धति? का नाम देना भी अनु- 
चित है | 

४--कुछ राज्य ऐप्ते भी लिये जाये, जिन में गत वर्षो" में जनता 
ने नागरिक स्वतंत्रता के लिए. आन्दोलन किया, श्रौर फल-स्वहूप कुछ 
सफलता प्राप्त की हे, अथवा, ओर कुछ नहीं तो राज्य के दमन ने अन्य 
स्थानों के बंधुओं का भी इस ओर ध्यान आकर्षित कर लिया है| 

५--राज्य इस प्रकार लिये जाय कि उनमें प्रायः सभी धर्मो 
तथा जातियों के शासकों का समावेश हो जाय, यद्यपि यह कोई 
महत्व की वात नहीं है | 

प्रस्तुत्त पुस्तक हिन्दी में होने से स्वमावतः इमने रानपूताना और 
मध्य मारत आदि उन भागों के राज्यों का अधिक विचार किया है, 
जो दिन्दी मापा-भाषी हैं, और जहाँ इस पुस्तक के अधिक उपयोग की 
सम्भावना है | यद्यपि पुस्तक के आकार को परिमित रखने के लिए, 
इस इसमें अन्य वहुत अ्रधिक्र राज्यों का तो विचार नहीं कर सकते 
ये, तथापि दम कुछ राज्यों का और भी समावेश कर देते, यदि 
उनके सम्बन्धित व्यक्तियों या उंत्याओं ने आवश्यक सामग्री प्रदान 
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करने की कृपा की होती | इस प्रकार आवश्यक सामग्री मिलना भी 
कुछ अंश तक इस पुस्तक के दूसरे भाग के च्षेत्र को निर्णय करनेवाला 
हुआ | वया-सम्मव श्रधिक-से-अधिक राज्यों का समावेश करने के 
लिए कुछ राज्यों का एथक्‌-पृथक्तू अध्याय में सविस्तर विचार न करके, 
इकट्ठा एक-एक समूह में संक्तित रूप से विचार किया गया है। इसका 
प्रुख्य कारण स्थानाभाव है, और कुछ दशाओं में विशेष उल्लेखनीय 
सामग्री न होना मी है | 

अस्तु, लिन राज्यों को अपेक्षाकृत विस्तार से, या उंक्षेप से यहाँ 
लिया गया है, ये.आखिर कुछ नमूने ही तो हैँ | अन्य राज्यों के विषय 
में विचार करने का कार्य पाठकों पर छोड़ दिया गया है; हाँ, उनकी 
सद्दायता के लिए कद्दी-कहीं कुछु संकेत इस पुस्तक में दे दिया गया 
है | उउसे उन्हें यह अनुमान करने में सुविधा होगी कि अम्॒ुक राज्य 
की शासनिक या राजनेतिक अवस्था अम्रुक राज्य सरीखी होगी। 
प्रत्येक देशी राज्य के विचारशील नागरिक विचार करें कि उनके 
राज्य की शासन तथा नागरिकता सम्बन्धी स्थिति क्‍या है, अन्य राज्यों 
में उसका स्थान क्या है, और ब्रिटिश मारत के प्रान्तों क्री तुलना में 
वह कैसा है | फिर, ब्रिटिश भारत की शासन पद्धति भी तो संतोषजनक 
नहीं दे। वह भी तो पराधीनता का भार ठो रहा है। इउलिए यदद 
आन्दोलन हो रद्दा है कि ब्रिटिश मारत, ब्रिटिश भारत न रहे, वह 
स्वतंत्र हो। और, यह हो नहीं उकता कि भारतवर्ष का एक भाग 
स्वतंत्र हो, भर दूसरा भाग ( देशी राज्य ) पराधीन वना रहे। यह 
तो पहले कहा ही जा चुका है कि देशी राज्यों में दोहरो इक्रूमत है, 


२२० .. देशी राज्य शातन 


एक राजा-महाराजाओं की, दूसरे ब्रिटिश सरकार की। झौर, देशी 
राज्यों के जागीरी क्षेत्र में तो जागीरदारों की भी हकूमत होने से 
तेहरी पराघीनता है। निदान, देशी राज्यों के नागरिकों को विचार 
करना है कि एक शासन सम्बन्धी इकाई की इष्टि से उनके राज्य में, 
छंसार के स्वतंत्र और समुन्नत भाग का स्थान प्राप्त करने के लिए, 
अभी क्या-क्या न्यूनताएँ हैं, हमारा राज्य-शासन सम्बन्धी लक्ष्य 
क्या है, और अमीष्ट मंजिल तक पहुँचने के लिए हमें कया करना 
चाहिए, | 


लोट :-- झागामी अ्रध्यायों का क्रम निश्चित करते में हमने प्राय; 
देशी राज्यों की भोगोत्रिक स्थिति सामने रखो है। 
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कशमीर 


हिस्दू राज्य और सुसल्निम राज्य ही बात करना असामयिक है | क्या 
कशमीर इसकिए हिन्दू राज्य है कि हिन्दू राजा उस प्रदेश पर शासन 
करता है, निसको जनता श्रधिकांश में मुसलमान है? अथवा, क्या हैदरा- 
' बाद, वहाँ हिन्दू जनता की प्रधानता होते हुए, इसबिए सुखलिस राज्य 
है कि एक मुसलमान उन लोगों के भाग्य पर शासन करता है ? में ऐसी 
बात को राष्ट्रवाद के लिए अपमानननक ससझता हूँ | क्या सारतवर्प 
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इसक्षिए ईसाई राज्य है कि यहाँ ईसाई बादशाह भार्व-विधाता है ? 
यदि भारतवर्ष, किसी भी शासक के होते हुए भारतीय है, तो देशो राज्य 
भी भारतीय हैं, चाहे शासक होने का संयोग किल्ली को हो । 


+-म० गाँधी 

वास्तव में इस राज्य का पूरा नाम “जम्मू और कशमीर' है। 
साधारण बोलचाल में कशमीर कहने से दोनों मार्गों का आशय ले लिया 
जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारतवर्ष की सब से बड़ी रियासत 
है।* इसका क्षेत्रफल ८५, हजार वर्गगील, और जन-संख्या सैंतीउ लाख... 
तथा यहाँ की वार्षिक ञ्राय ढाई करोड़ रुपये से अधिक है। 

कशमीर की स्थिति राजनैतिक दृष्टि से बहुत ही महत्व पूर्ण है। 
यह राज्य भारतवर्ष के पश्चिमोत्तर छिरे पर है। इसकी कई सौ मौल 
की सीमा तिब्बत, चीनी तुकिस्तान और रूसी तुर्कास्तान की सीमाओं 
से मिली हुई है। यह राज्य अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के कारण 
प्रसिद्ध हे । 

चौददवीं शताब्दी तक यह बौद्ध और हिन्दू राजवंशों के अघीन 
रहा, पीछे यहाँ स्थानीय मुसलमानों की ठत्ता स्थापित हुई। 
सन्‌ १५८६४ में इसे अकबर ने मुगल राज्य में मिला लिया। दो सौ वर्ष 
तक यह मुगल बादशाहों का गर्मी, का निवास-स्थल रहा | पश्चात्‌ यह 
'देहली के बादशाह से प्रायः स्वतंत्र हो गया | फिर यहाँ अफगानों का 
'दौर-दौरा . रहा । १८१६ में महाराना रणजीतविंह जी ने इसे उनके 
अधिकार से मुक्त किया । रणजीतसिंह जी के सरदार गुलावसिंद जी ने 


* हैदराबाद का नम्बर दूसरा है । 
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इसमें जम्मू ओर मिला लिया और वे जम्मू के राजा बना दिये गये | 
पीछे ठिक्‍खों और अंगरेजों की लड़ाई होने पर उन्हें अन्तत; कशमीर 
का भी राज्य मिल गया | 

सन्‌ १६२५ ई० से महाराजा हरौसिंद् जी गद्दी पर बैठे। राज्य 
की एक प्रबन्धकारिणी सभा (ऐड़जीक्यूटिव कौंसिल ) है, इसमें 
निम्न लिखित मंत्री ( मिनिस्टर ) हैं$--- 

१--प्रधान मंत्री ( प्राइम मिनिस्टर ); ये इस समय न्याय मंत्री 

का मी कार्य करते हैं । 

२--शह मन्त्री ( होम मिनिस्टर )। 

३--डिविेलपमेंट मिनिस्टर। 

४--मिनिस्टर-इन-वेटिंग; इनके अघीन सेना विभाग भी है। 

इन सब मंत्रियों को महाराजा साहब स्वयं नियुक्त करते ईं; इनकी 
नियुक्ति में जनता के प्रतिनिधियों का कोई भाग नहीं है । 

सन्‌ १६३४ ३० में ग्लेन्सी कमीशन की सिफारिशों के भनुसार यहाँ 
ध्रजासमा? नामक एक व्यवस्थापक सभा की योजना की गयी। इसमें 
कुल मिलाकर ७६ सदस्य रखे गये, जिनमें से ३३ निर्वाचित हों । 
यह सुधार जनता में अपर्याप्र समा गया, और राज्य में उत्तर- 
दायी शासन की माँग की गयी | ज्यों-ज्यों नागरिकों को अपने अधिकारों 
का शान होता गया, इस विषय का आन्दोलन बढ़ता गया। पीछे 
सन्‌ १६३६ की राजकीय घोषणा द्वारा इस सभा के ७५४ ठदस्यों का 
बेंटवारा इस तरह किया गया कि ४० निर्वाचित हों, और ३५ नामजद। 


फशुमीर 


इनका व्यौरा निम्नलिखित है -- 
निर्वाचित--- 


पृथक साम्प्रदायिक निर्वाचक संधों द्वारा 


सुसदमान २१ 
हिन्दू... १० 
सिक्ख ३ 


विशेष निर्वाचक उंघो द्वारा 
नॉमज़द-- 
घरकारी 


गैर-सरकारी 





योग 


२२३ 


डरे 


श्१्‌ 
र्‌४ 


कतज---+ 


७५ 


निर्वाचित दोनेवाले सदस्यों के चुनाव के नियम उछी प्रकार के 
है, जेसे त्रिटिश भारत के प्रान्तों में ईं। मताधिकार के लिए आर्थिक 
योग्यता का परिसाण सर्ववाघारण की आथिक अवस्था की दृष्टि से 
बहुत अधिक है। विशेष निर्वाचक ंघों में से एक, जम्मू राज्य के 
अन्तर्गत पूँछ और चिनानी जागीरों के ताज्ामी सरदारों का है। 
दूसग, कशमीर और सीमा-भाग के ताजीमी सरदारों का है। तीसरा 
ओर चौथा निर्वाचक संघ जागीरदार, माफीदार और मुकरंरदारों का है | 
पाँचवाँ ओर छुठा निर्वाचक्र संघ जमीौदारों का और सातवाँ पेन्शन 
पानेवालों का हे। इन निर्वाचक संघों से निर्वाचित सदस्य बहुत थोड़े 
व्कक्तियो का प्रतिनिधित्व करते हैं. भौर प्रायः सरकार के स्मथंक होते 
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हैं। अत: व्यवस्थापक सभा में नामजद की श्रपेक्षा निर्वाचित सदत्यों 
को अधिकता कुछ प्रभावशाली नहीं है | इठ्के अतिरिक्त साम्प्रदायिकता 
के आधार पर निर्वाचन किया जाना भी निन्दनीय ही है ।* 

नामजद किये जानेवाले गेर-सरकारी सदस्यों में से दो हरिजन 
ओर दा बौद्ध भी द्वोते हैँ जिन्हें नामजद इसलिए, किया जाता है कि 
इनके निर्वाचक बहुत विखरे हुए हैं। 

व्यवस्थापक सभा के सभापति ( प्रेतीडेन्ट ) को स्वयं महाराजा 
चुनते नियुक्त करते हैँ; उपसभापति ( वाइस-प्रेसीडेन्ट ) सभा के सदस्यों 
द्वारा निर्वाचित होता है। समा के सद्दायक सेक्रेटरियों (अंडर-सेक्रंटरी ) 
की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी है, ये मंत्रियों के साथ काम करेंगे । 
इस समय जो धार वेतनिक पालिमैंटरी सहायक सेक्रोटरी नियुक्त किये 
गये ई, उनमें से तीन निर्वाचित सदस्यों में से हैं । 

निम्नलिखित विषय व्यवस्थापक सभा के भधिकार-क्ेत्र से बाहर 
हैं, इन पर सभा में कोई विचार नहीं हो सकता ३-- 

(क) महाराजा और उनका परिवार । 

(ख) राज्य का सर्वोच्च सता, विदेशी राज्यों, अथवा अन्य देशी 

राज्यों से सम्बन्ध | ह 

# यह कहा जा सकता दे कि यहाँ अल्प संख्यक सम्प्रदाव (दिन्दुओं ) के 
प्रतिनिधियों की संख्या वहुसख्यक सम्प्रदाय ( मुसलमानों ) के प्रतिनिधियों के 
बरादर नहीं रखी गयी है, जैसा कि हैदराबाद की शासन-सुधार थोजना में किया 
गया है: यहाँ लिर्वाचित सदस्यों में मुसलमानों की अधिकता है दो, नामजद सदस्यों 


को मिला कर. मी मुसलमान अधिक दं। परन्तु ऐसी तुलना से सनन्‍्तोष न कर, ६में 
आदशे का ध्यान रखना चाहिए । 


'कशमीर र्र्प्, 


* (ग) गिलगिट और लदाख़ की सीमा का विषय। 

(घ) जागीददारों को सनदों द्वारा दिये हुए निर्दिष्ट अधिकार | 

(च) राज्य की सेना का निरय॑त्रण, अनुशासन, और संगठन । 

(छ) राजकीय उत्सव, मोटरखाना, महलों के रक्षक ( गा), 
अस्तवल, महल, श्रतियि-सत्कार, और शिकारखाने संम्बन्धी 
राजकीय विभाग | 

(ज) घर्मार्थ विमाग | 

उपयुक्त विषयों को छोड़ कर श्रन्य विषयों के सम्बन्ध में व्यव- 

सस्‍्थापक सभा को कानून बनाने, प्रस्ताव करने और प्रश्न पूछने का 
अधिकार है | परन्तु महाराज: उमा के किसी मी निर्णय को रद्द कर 
सकते हैं | इससे स्पष्ट है कि शासन के किसी भी अंश पर व्यवस्थापक 
सभा का यथेष्ट नियंत्रण नहीं है । 
शुल्क ( फीस ) या आर्थिक दंड से होने वाली आय को छोड़ कर, 
कर सम्बन्धी कानूनी मसविदे व्यवस्थापक कषभा द्वारा स्वीकृत किये 
नाते हैं; परन्तु इसमें बहुत से ठंरच्षण हैं, ओर कई करों के विषय में 
प्रस्ताव करने से पूर्व व्यवस्थापक समा को पहले से उसकी स्वीकृति-लेनी 
_ भावश्यक होती है। 
महाराज तथा उनके परिवार सम्बन्धी खर्च मर्यादित नहीं हैं, 
इस मद में तथा सेना में राज्य की परिस्थिति के विचार से खर्च 
बहुत अधिक द्वोता हैं; और साथ ही व्यवस्थापक सभा का इस पर 
कोई नियंत्रण नहीं हे | बजठ की शेष मदों पर व्यवस्थापक समा को 


मत देने का अ्रधिकार हे; उन पर खच करने के प्रस्ताव मंत्रियों की 
रद 


२२६ देशी राज्य शासन 


कोसिल द्वारा व्यवस्थायक सभा के सामने माँग के रूप में रखे जाते 
हैं| व्यवस्थापक सभा उन पर मत देती है। परन्चु मंत्रियों की कॉसिल 
को यह अधिकार है कि यदि किसी मद के सम्बन्ध में यह समझें कि 
जितना रुपया इमने खच के लिए माँगा था, वह तत्तम्बन्धी विभाग 
का काम चलाने के लिए, अथवा शासन सम्बन्धी उत्तरदायित्व को पूरा 
करने के लिए आ्रावश्यक है तो उस मद के लिए उतना, रुपया स्वीकृत 
मान लें, चाहे व्यवस्थापक समा ने उस को स्वीकृति न दी हो, अथवा 
उसमें से कुछु घटा कर स्वीकार किया दो | 

, राज्य में न्‍्यायपद्धति ब्रिटिश भारत के ढंग पर है। सर्वोच्च 
न्यायालय . द्वाईकोर्ट हैं। उससे नीचे जम्मू और कशमीर की जिला 
और सेशन अदालतें हैँ जिनमें न्‍्यायाघोश चीफजज हैं। उनके 
अधीन सवाडिनेट जजों और मुनहिफों आदि की अदालतें हैं । अनेक 
बार न्याय करनेवालों के हाथ सरकारी कायदे कानून से कैसे वेधे 
दोते हैं, यह जम्मू के सेशनजज लाला दइवेलीराय के निम्नलिखित 

कब्य से भली भांति विदित हो जाता है, जो उनके सन्‌ १६३८ के 
एक फैसले से लिया गया है | 


न्यायाक्षय का कार्य करते हुए में यद्ट भस्वीकार नहीं कर सकता कि 
राजद्रोहात्मछ समा नियस अब भी कानून को किताब में मौजूद दै 
भौर उस हैसियत से में उसको अमझ् में लाने से इनकार नहीं कर 
सकता । अगर यह कानून सकती से अ्रमक्ष में ज्ञाया जाय तो इससे 
सार्वजनिक वादविवाद पूर्णतया रुक जायगा | ऐसी कार्यवाही परिसित 
बोश्न में थोहे समय तक करना उचित हो सकती है, जबकि सर्वोच्च 
प्रचन्धक अधिकारी को यह संतोप हो कि ऐसा करना सार्वजनिक शान्ति 
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के लिए आवचश्यक है परन्तु इसे सदैव के लिए शासन-कार्य का स्वासा- 
विक कण बना देने से नीचे के अधिकारियों और मनिस्ट्रेटों के ह्वाथ में 
बड़ी स्वेच्छाचारी शक्ति आ जाती है, और नागरिकों को उनकी रक्षा के 
भरोसे छोड़ दिया जाता है । न्‍ 


राज्य में म्युनिस्पैलटियाँ दो हैं--श्रीनगर और जम्मू में । कुछ 
बड़े-बड़े कस्वों में टाउन-एरिया कमेटी हैं| दोनों प्रकार की उंस्याश्रों 
में निर्वाचित और नामजद संदस्यों की संख्या वरावर-बरावर हैं, 
उमापति सरकारी हैं, और उन्हें प्रबन्ध तथा कर लगाने के सम्बन्ध में 
बहुत अधिकार हैं। इसमें शीघ्र सुधार होना चाहिए । 

भौनगर और जम्मू में लड़कों एवं लड़कियों के लिए. कालिज हैं । 
इन्हीं स्थानों में प्रारम्मिक शिक्षा अनित्रार्य है | राज्य में कुछ ठंस्थाओं 
को सरकारी सहायता भी दी जाती है। तथापि साधारण शिक्षा का 
प्रचार बहुत कम है, केवल छः फीसदी व्यक्तियों का शिक्षित होना 
खेदजनक है। प्रश्न तो यह भी विचारणीय है कि भारतवर्ष भर 
का यह सब से बड़ा राज्य कब तक विश्वविद्यालय के लिए पंजाब 
के आ्रभित रहेगा | यह अपनी स्वतंत्र व्यवस्था कब करेगा £ राज्य में 
शिक्षा का माश्यम 'सरल उद्‌? भाषा रखी गयी है; देवनागरी और 
फारसो दोनों ल्ञिपियों को समान स्थान दिया जाता है। यहाँ अदालती 
नोटिस दोनों लिपियों में निकलते हैं, ओर प्रजा-सभा ( व्यवस्थापक 
सभा ) में भी प्रस्ताव दोनों लिपियों में से किसी लिपि में दिये जा 
सकते हूँ | सन्‌ १६४९ ई० से राज्य के धर्मार्थ विभाग की शोर से 
हिन्दू मन्दिरों में हिन्दी और संस्कृत की पाठशालाएँ स्थापित करने की 


स्श्८ ॥ देशी राज्य शासन 


व्यवस्था हुई है | ह 

गत वर्षो” में, इस राज्य में वाल विवाह, स््ी-विक्रय, और बेगार 
आदि बन्द करने का प्रयत्न किया गया है। शराब बन्दी की तरफ 
कदम बढ़ाया जा रहा है | ह 

अब इस राज्य के निवासियों के नागरिक अधिकार और राजनैतिक 
लाग्रति का कुछ परिचय दिया जाता है| इस सम्बन्ध में अ० भा० 
देशी राज्य लोकपरिषद के मुखपत्र 'स्टेट्स पीपल” और उसी के द्वारा 
प्रकाशित अंगरेजी पुस्तक “कशमीर? में अच्छा प्रकाश डाला गया है | 
उसके आधार पर यहाँ कुछ मुख्य-मुख्य बातों की चर्चा की जाती है| 

शिक्षा-श्राप्त बहुत से व्यक्तियों की यद्द माँग थी कि सरकारी नौकरियाँ 
बादरवालों कोन मिलकर इमें मिला करें। राज्य ने १६२७ में 
कशमीरी प्रजा की परिभाषा की, परन्तु उससे उन्हें संतोष न हुआ | उन 
पर कांग्रेतत का भी प्रभाव पड़ा | बहुत से युवकों ने उसके सन १६२६ 
के लाहौर के अधिवेशन में भांग लिया.। 5न्‌ १९३० में ब्रिटिश भारत 
. में सविनय अवशा- शआन्दोलन- हुआ, उसके अगले वर्ष कशमीर ने 
जन-आन्दोलन का अनुमव किया जो, संगठित न होते हुए भी व्यापक 
था। राज्य ने दमन पर कमर करी, कुप्रठिद्ध (१६एल? नोटिफिकेशन: 
जारी किया गया, कई जगह गोलियाँ चलायी गयीं। सदहस्ों व्यक्ति 
हताइत-हुए: | पर आन्दोलन दबतने में नहीं श्राया | अन्ततः महाराज 
ने आन्दोलन में भाग लेनेवालों का क्षमा करते हुए दृचित किया कि. 
जनता. की उचित; शिकायतों पर विचार -किया जायगा ॥ सन्‌ १९३१ में. 
नियुक्त ग्लेन्ठी कमीशन ने.-निर्वाचित बहुमत वाली व्यवत्यापक्र ससा 


कशमौर. श्र 


सत्यापित करने, जनता को माषण लेखनादि के नागरिक अधिकार देने 
तथा राजकीय नौकरियों में सब जातियों को समान अधिकार देने की 
पिफारिश की | जी 

कमीशन की रिपोर्ट छूपने के वाद शीघ्र दी अक्तबर - १६३२ में 
जम्मू और कशमौर मुसलिम कास्फ्री स की स्थापना हुईं। इसका प्रथम 
अधिवेशन शेख मोहम्मदभब्दुल्ला की भ्रध्यक्षता में, श्ोनगर में हुआ | 
यद्यपि इस संस्था का नाम साम्प्रदायिकता का सूचक था, इसके द्वारा 
जो आन्दोलन चलाया गया, उसमें विशेषतया राष्ट्रीय दृष्ठिकोण ही 
रखा जाता रद्या। पीछे सन्‌ १४१८ से तो नाम में भी परिवर्तन कर! 
दिया गया; इसे नेशनल कान्फ़र स (राष्ट्रीय समा ) कहा जाने लगा। 
तब से प्रगतिशील कशमीरी पंडित और सिक्ख आदि भी इसमें समुचित 

गरलेरदे ईं। 

ग्लेन्सी कमीशन के बाद मताधिकार कमेटी नियुक्त की गयी। 
इसके कार्य में दो वर्ष लगे, फिर भी हसकी सिफोरिशें बहुत अप्य्तिः 
और असउन्‍्तोषजनक रदीं। इतके विरोध में सावंजनिक आन्दोलन 
जोर से हुआ, उसे दबाने के लिए राज्य ने विविध उपायों से काम 
लिया | सन्‌ १६३४ में शासन-सुंघार की योजना' हुई, उसमें उन १६१६ 
में संशोधन हुआ। नेशनल कान्फ्रस ने उसे भी अध्ृंतोषजनक और 
प्रतिगामी बतलाया, तथापि उसने. विघानः को अ्रमल में लाने में 
सहयोग प्रदान किया | परत्तु उसे अधिकारियों का व्यवहार .निराशा- 
जनक ही प्रतीत हुआ, . भौर उसने. विरोध-स्वरूप व्यवस्थापक्क सभा से 
अपने दल के सदस्यों के त्यागपत्र दिला दिये। गतवर्षो' में जनता के 
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नागरिक अ्रधिकार कुछ बढ़ाये गये हैं। तव से भाषण और लेखन 
को प्रदृचि बढ़ी दे। परन्तु अमी तक जनता में राजनैतिक जागृति विशेष 
नहीं हुई | आधुनिक शिक्षा के प्रचार से नगरों में कुछ जाशति होने 
लगी है, पर वह भी बहुत सौमित है| नेशनल कान्फ्रेंस मद्दाराज के 
अधघोन उचरदायी शासन के लिए. आन्दोलन कर रही है। दुर्भाग्य 
की बात है कि उसे इस कार्य में कुछ हिन्दुओं का यथेष्ट सहयोग नहीं 
मिल रहा है | वे सोचते हैं कि हम अल्पत्ंख्यक हैं, उत्तरदायी शासन 
की स्थापना होने पर हमारे अधिकारों के हास की रुम्मावना है| दूसरी 
ओर, कुछ मुसलमान भी ऐसे. हैं, जो समझते हैं कि इस संस्था ने 
मुसलिम कान्‍्फ़र स की जगह नेशनल कान्फ्रोंठ का स्वरूप घारण करके 
अच्छा नहीं किया | कद्दना नहीं होगा कि दोनों ही दलों की उपयुक्त 
घारणा अनुचित है। आशा है क्रमशः अधिकाधिक सजन राष्ट्रीय इृष्टि 
से विचार करेंगे, ओर नेशनल कान्फ स को अपने उद्देश्य में सफलता 
होगी । मर ह 





तेइसवाँ अध्याय 


पंजाब के देशी राज्य . 


रियासततों में कुशाखन हो रहा है और निर्दोष तथा निस्सद्याय प्रजा 
को प्रवाडित व अपमानित किया जा रहा है । इस पर भी पोलिटिकत् 
विमाग को उदासौनता और तटस्यता देखते, वहाँ से न्याय की आशा 
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करना हुराथा मात्र है । इस विभाग के कोप में 'प्रजाधिंकारों नामंक कोई 


नहीं है । 
-लेखवती जन 


पंजाब के देंशी राज्यों के, राजनेतिक दृष्टि से .दो मांग हैं;-- 
(१) पंजाब स्टेट्स एजन्सी के अन्तर्गत १४ राज्य, और (२) पंजान 
दिल स्टेट्स एजेन्दी के अन्तर्गत २२ राज्य, जो शिमला के पहाड़ी 
राज्य भी कहे जाते हैं [५ इस अध्याय में पहंले ब्रकार के ही राज्यों के 
सम्बन्ध में कुछ साधारण वातों का उल्लेख किया नायगा | इन राज्यों 
में मुख्य ये हैं--पटियाला, भींद, नाभा,. कपूरथला, मक्ेरकोटला, 
बहावलपुर, खैरपुर, चम्बा और सुकेत | इन में से प्रथम तीन श्र्थात्‌ 
पटियाला, भींद और नाभा फुलकियाँ रियास्तें कहलाती हैं। इन 
तीनों के शासकों का पूर्वज फूल नामक छिद्ध-जाड था। इनके वर्धमान 
शासक सिक्‍्ख घर्मानुयायी है | इनकी शासन-नीति कुछ वर्ष पहले तक: 
वहुत-कुछ एक्ी रही है। पन्‌ १९३१-३२ के सुत्याग्रद आन्दोलन 
फे समय इन राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबन्ध लगानेवाला 
फुलकियाँ कानून बनाया, उसका कुछ अनुकरण पंजाब के अन्य 
राज्यों में भी हुआ | 

बहुत से राज्यों को दलपन्दी का रोग बुरी तरह लगा हुआ है। 
प्रायः बड़े-बड़े श्रोहदेदार ओर अहलकार दो पार्टियों में से किछी एक 
में अवश्य दवोते हैं, वे प्रत्येक वात को दलबन्दी की दृष्टि से देखते हैं। 


कुछ लोग कशमीर को भी पंजाब के राज्यों में गन लेते हैं, परन्तु वह एक 
विशाल राज्य है, राजनैतिक दृष्टि से भी उसका पृथक भौर स्वतंत्र स्थान है । 
इसलिए उसके सम्बन्ध में हमने अलग ही लिखा है । 
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.. जनता पर लगान और कंरों का मार वहुत अधिक है। इससे 
किसानों तथा जमौदारों की दालत बहुत खराब है। कोई उद्योग- 
घंधा पनपने नहीं पाता, पुराने घंघे भी नष्ट होते जा रहे ई। 
बहुत से पाठकों को 'यह जानकर आश्चर्य होगा कि जबकि ब्रिटिश 
भारत में दो हजार रुपये को वार्षिक आय पर इनकमटैक्स लगता 
था, पटियाला में ५००) ८० पर और पंजाव की पहाड़ी रियासतों 

२००) पर ही यद्द कर लगाया जाता था। भौर, इस प्रकार 
संग्रह किया हुआ द्रव्य खर्च किस तरह किया जाता है ! राज्य की 
आमदनी का एक बड़ा भाग तो राजा की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लग जाता है। शेष में से बड़े-बढ़ें 
ओहदेदारों या श्रदलकारों का वेतन ओर भत्ता भादि दिया जाता है, 
जितसे दूसरों की दृष्टि में राज्य उच्च कोटि का जचे। फिर राज्य 
के अनेक छोटे-छोटे कर्मंचारी भी हैं। इसके के अतिरिक्त, घरकार 
के राजनैतिक विभाग के अफसरों तथा अधिकारियों की आवभगत में 
कोई कमी न रहे, यह ध्यान रखना होता है। एजन्ट या वायसराय 
का दौरा तो राज्यों की थैलियाँ खाली करनेवाला ही होता है। इन 
सब बातों के उपरान्त जनता की शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, कृषि- 
सुघार, औद्योगिक उन्नति आदि के लिए शेष ही कया रहता है | 

जनता की नागरिक स्वाघीनता की तो वात लीजिए | तरह-तरह 
के आ्डिनेंस या फरमान नागरिक अधिकारों का अपहरण करने के 
लिए बने रदते हैं, जिनके अनुसार सार्वजनिक समाएँ स्वतंत्रतापूर्वक 
नहीं हो सकती, भाषण नहीं दिये जा सकते, पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित _ 
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नहीं की ना सकतीं | जिन नागरिकों में स्वामिमान द्योता है, जो बेगार 
आदि अनुचित माँगों को स्वीकार नहीं करते, उनको किछी न किसी 
बद्वाने, बिना वारंट गिरफ्तार और नजरवन्द किया जा सकता है | उनका 
माल जब्त किया जा सकता है। राजनैतिक केदियों के साथ साधारण 
अपराधियों की तरद् अमानुषिक व्यवद्दार द्ोता है। यदि कुछ आदमी 
सामूहिक रूप से राजा साइब के पास आवेदनपत्र मेजते हैं, या उनके 
पास डेप्यूटेशन ले जाना चाहते हैं तो उन्हें अधिकारियों का कोप- 
भाजन होना पड़ता है| 

विछुले योरपीय महायुद्ध के वाद भारतवर्ष में राष्ट्रीय जागति का नया 
अध्याय आरम्म हुआ । सत्याग्रह भौर अस॒हयोग आन्दोलन में बीरमूमि 
पंनाव ने प्रसुख भाग लिया। पंजाब की रियासती जनता पर भी इसका 
प्रभाव पड़ा । मिन्न-भित्त राज्यों में विविध महानुमावों ने जनता के 
कष्टों को दूर करने के प्रयत्न में तरह-तरद्द के कष्ट उठाये, कितने ही 
सजनों ने तो इसमें अपने प्रा्यों तक की आहुति चढ़ा दी, और कितने दी 
जीवे-जी शहीद हुए. । घीरे-घीरे रियासतों में प्थक्‌.पृथक्‌ शासनन्युघारक 
एंस्थाएँ स्थापित हुई | पंजाब रियासती प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 
सन्‌ १३२६ में, लाहौर में हुआ, जिसका उद्देश्य इस प्रान्त के सब 
राज्यों में उत्तरदायी शासनपद्वति स्थापित करना है। पंजाब कौ 
रियासती जनता के उपयुक्त स्थानीय तथा केन्द्रीय संस्याश्रों के 
अधिवेशन उमय-समय पर दोते रहे | प्रायः ये अधिवेशन किसी देशी 
राज्य की सीमा में न होकर ब्रिटिश भारत के किसी नगर में 
किये गये हैं। 

३० 
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कोई देशी राज्य इन विद्रोही? उंस्यानों के अधिवेशन अपने यहाँ नहीं 
होने देता | यहाँ तक कि इनके कार्यालय भी देशी राज्यों से वादर 
ही रखने पड़े हैं | ऐसा करते हुए भी इन उंस्थाओं के मुख्य कार्यकर्ता 
तथा पदाधिक्रारी अपने-अपने राज्य के अधिकारियों के कोपभाजन हुए 
विना न रहे। और कोपभानन वन कर उन्होंने क्या-क्या मुसीबत 
सहीं, इसकी बड़ी लम्बी ओर, करणाजनक कहानी है, जिसका इस 
पुस्तक में केवल पंकेत भर किया गया है | 

पंजाव रियासती प्रजामंडहल के निमंत्रण पर, सन्‌ १६३६ में 
अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद का अधिवेशन लुधियाना में हुशा | 
इससे पंजाब भर में, रियासर्तों के सुधार के सम्बन्ध में खूब आन्दोलन 
तथा प्रचार हुआ | पंजाब के कई राज्यों में नागरिक अधिकारों को 
कुचलने वाली 'द्विदायत १६८८' घातक रूप से अमल में भा रही दे | 
जनता के त्याग और बलिदान से इस द्विदायत का अन्त किये जाने के 
लेक्षण इृष्टिगोचर होने लगे थे कि बर्त्तमान विश्वव्यापी युद्ध आ पहुँचा, 
और अधिकारियों को अपने दमन-भ्रत्न सुरक्षित रखने का वहाना 'मिल- 
गया। अस्तु, पंजाब का केन्द्रीय रियासती प्रजामंडल तथा विविध' 
स्थानीय प्रजामंडल अनेक कठिनाइयाँ सदते हुए' उत्तरदायी शासन 
प्राप्त करने के उद्देश्य से आपने कार्य में लगे हुए हैं | 


“शेडेटर- 


चोबीसवाँ अध्याय 


++<-भ+>- 


पटियाला 


पटियाल्े का रकवा ब्रिटिश भारत के दो जिलों से अधिक नहीं है, 
परन्तु हन दो जित्तों के इन्तज्ञाम के लिए महाराजा साइव ने वह तसाम 

मशीनरी जुटायी है, जो भारत-सरकार ने तमास भारत के लिए | 
ह --लेखबती जैन 


पटियाला राज्य पंजाब के राज्यों में प्रमुख हे | इसका क्षेत्रफल 
१६४२ वर्गंमील, जन-संख्या १७ लाख, भौर वाषिक आय डेढ़ करोड़ 
रुपये है | 

महाराना पटियाला सिक्‍्ख हैं। इस राज्य की स्थापना सम्‌ १७४३ 
ई० में राजा अलासिंध ने पटियाला नगर ( राजधानी ) की नींव 
डालकर की | सन्‌ १८०९ में, जब महाराणा रणजीतसिंह का वल 
बहुत बढ़ रद्दा था, ब्रिटिश सरकार ने इस राज्य को अपने संरक्षण में 
ले लिया। यहाँ के मद्दाराजा करणहिंद ने श्रंगरेजों की, सन्‌ १८१४ के 
गोरखा-युद्ध में बहुत सहायता की; इसके उपलक्ष्य में इनके राज्य का 
विस्तार और बढ़ा दिया गया। पाछे इनके पुत्र श्री नरेन्द्रसिंह ने प्रथम 
छिक्ज-युद्ध में, तथा पीछे सब १८५७ में, अंगरेजों का पूरा साथ दिया । 
तब से पटियाला नरेश ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े सहायक और समयंक 
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रहे हैं| भूतपूर्व महाराज भूपेन्द्रसिंह ने पिछले योरपीय मद्ायुद्ध में 
ब्रिटिश सरकार की खूब सहायता की। उन्‌ १६१८ में ये इज्धलेंड गये 
ओर इन्दोंने साम्राज्य-युद्ध-परिषद में भाग लिया । ये कई वर्ष नरेन्द्र 
मंडल के समापति रहे तथा इन्होंने लन्दन की गोलमेज सभा के 
सन्‌ १६३० के अधिवेशन में राजाओं की ओर से भाग लिया। १९३८ 
में इनका देहान्त दो जाने पर इनके पुत्र महाराना यादवेन्द्र ठिंह जी 
गद्दी पर बैठे । हि 

शासन के विचार से राज्य पाँच निजामतों ( बिलों ) में विभक्त 
है। प्रत्येक निजामत एक नालिम के अधीन है। नाजिम के नीचे 
दो तीन नायव नाजिम होते हैं। शासन सम्बन्धी सर्वाधिकार सद्ाराज 
को है, उनके कार्य में सहायता देने के लिए एक कमेटी है, जियमें 
मंत्री तथा अन्य अफसर होते हैं। राज्य के मंत्री प्रायः निम्नलिखित 
होते हैं;-.- 

१- प्रधान मंत्री और उन्नति ( डिवेलपमेंट ) मंत्री । 

२- गद्द मंत्री । जेल, शान्ति भौर व्यवस्था तथा श्रस्पतालों का 


काम इनके ही सुपुर्द है। 
३--माल मंत्री | 
४--कझपि मंत्री । 
१--कानून मंत्री | 
६--राजस्व मंत्री । 
०--विदेश और शिक्षा मंत्री | 
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ये मंत्री मद्ाराज केह्टी प्रति जिम्मेवर होते हैं, जो मंत्रि-समा 
( कॉसिल ) के सभापति होते हैं| महाराज की अनुपत्थिति में प्रधान 
मंत्री मंत्रिसमा के अ्रधिवेशन में सभापति का आसन अहण करता है, 
वैसे वह उपसभाषति होता है। अप्रेल १६४२ से पहले लगभग दो साल 
कोई प्रघान मंत्री नहीं था, मद्दाराज स्वयं ही उस पद का काय॑ देखते 
थे | इजलास खाए में अकेले महाराज ही हैं, उन्हें मंत्रियों के नियंय 
रद करने का अधिकार है| इस वर्ष खुफिया विभाग का कार्य पुलिस 
के इन्स्पेक्टर-जनरल से लिया जाकर महाराज के प्रत्यक्ष नियंत्रण में 
कर दिया गया है । 

राज्य में कोई व्यवस्थापक सभा नहीं है। कानून बनाने का काम 
कानून-मंत्री के सुपुदं है। सन्‌ १६३८ में स्व० महाराज ने व्यवस्था- 
पक सभा सस्वन्धी विधान बनाने के लिए' एक कमेटी नियुक्त की 
थी, परन्तु वद केवल राननैतिक विभाग तथा जनता को भ्रम में डालने 
की कागजी कार्यवाद्दी थी। मद्दाराज का देहान्त दो जाने पर उसकी 
समाप्ति हो गयी । । 

न्याय विभाग कानून-मंत्री के नियंत्रण में हे, जो द्वाईकोर्ट के 
निर्णय के विरुद्ध अपील सुनता दे। उसे निगरानी का भी अधिकार 
है। इस सम्बन्ध में उसे विशेषाधिकार महाराज के फरमान द्वारा प्राप्त 
हैं। हाईकोर्ट में तीन जज हैं, परन्तु कोई चीफ-जस्टिस नहीं है। इस 
विभाग का मंत्री इसका प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करता है।गत एक 
वर्ष से हाईकोर्ट में दो ह्वी जज हैं। न्यायकर्ता वर्ग स्वतंत्र नहीं है, 
उनपर शासकों तथा पुलिस का बड़ा प्रभाव है। अनेक दशाश्रों में 
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मतिनिध्िि नहीं है, कुछ गेर-सरकार) व्यक्ति नामज़द है । सब १६३६ 
में राज्य में पंजाब के ३९३३ का वीटा-कस्वा-केटी-कानून कुछ 
काट-छा< करके जारी किया गया। यह ऐसे क्स्बों में लगा, जिनकी 
आवादी ५ ७५०५ वा इससे अधिक थी, यही कानून भटिंढा और 


उस में कोई उुघार नहीं. हुआ | इनका ऊाब छोटी-छोटी वेतन पनिवाले 
उरकारी कर्मचारियों के सुपुद है, और इनके हरा जनहितकारी कार्य 


र्व में दो कालिज तया कुछ हाई स्कूल भर मिढल स्कूल 
आदि हैं| कन्याओं की शिक्षा के लिए श्रलग उंस्थाएँ हैं। कुछ 


पव्याला ग २३९ 


प्राइवेट स्कूलों को राज्य की ओर से सहायता भी मिलती है। राज्य 
ने खालसा कालिज' अमृतसर, हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, सिक्ख 
कन्या महाविद्यालय फिरोजपुर, तिव्विया कालिन देहली आदि को 
उम्रय-समय पर अच्छी सहायता दी दै। परन्दु स्वयं पटियाला राज्य में 
शिक्षा-प्रचार की बहुत उपेक्षा है | देद्वातों में लड़कों के स्कूल बहुत 
कम हूँ, और लड़कियों के लिए तो प्राय: दे ह्वी नहीं | 

सार्वजनिक स्वास्थ्य की अलग व्यवस्था नहीं है, यह चिकित्सा- 
विभाग के साथ मिला हुश्रा है | पटियाला शहर तया जिलों के केन्द्रीय 
स्थानों में अस्पताल और शफाखाने हैं,पर उनकी व्यवस्था भ्रच्छी 
नहीं | देद्वतों में तो शफाखाने हू ही नहीं । 

विविध कारणों से राज्य की आय अच्छी दोतो है। भ्राय की 
अधिकता का एक कारण जनता पर लगाये हुए करों का अधिक होना 
भी है | यह तो. श्रामदनी को वात हुई । अब खर्च की वात लीजिए । 
पदले कद्दा ना चुका हैं कि शासन किसी प्रकार जनता के प्रति उच्तर- 
दायी नहीं है, महाराजा साहंव जैसी : उनकी इच्छा या रुचि हो खर्च 
करते रहते हैँ | कभी मन में लददर आ जाय .तो:किसी संस्था को 
कुछ दान या सहायता: दे दें और इस प्रकार ऐसी प्रशंसा-या ख्याति 
प्राप्त करलें कि उनके स्वेच्छाचार पर पर्दा पड़ जाय | अन्यथा: प्रायः 
द्रंब्य का सदुपयोग नहीं द्वोता | स्व० मद्दाराज भूपेन्द्रसिंद जी को 
शिकार खेलने, और एक-से-एक वढ़िया कुत्ते रखने का बहुत शौक 
था। कुत्तों के खुख और सुविधा को आधुनिक नूतन पद्धति से व्यवस्था 
करने में, विदेश-यात्रा में, तथा शान-शौकत श्रादि- में अपरिमित द्रव्य 
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व्यय किया गया | इससे राज्य पर भारी कर्ज हो गया जिसके यूद के 
कारण लोकहित्तकारी कार्यों में और भी कमी दो गयी | 
अब जनता के नागरिक अधिकारों और राजनेंतिक आन्दोलन 
की बात लेते हूँ | यद्यपि यहाँ आदमी कुशासन और दमन नीति से 
कृष्ठ पा रहे थे, सन्‌ १६२८ ई० से पूर्व विशेषतया खिक्‍्खों ने ही 
गुरुद्वारा आन्दोलन में यथेष्ट वीरता और सहिष्णुता का परिचय दिया 
था। सन १३२८ में स्वश्री सरदार सेवासिंहद, भगवानघसिंह, जंगीरसिंह 
जोग, तथा हरनामसिंह जी आदि ने रियासुती प्रजा मंडल पटियाला की 
नींव डाली [ इस उठंस्था का उद्देश्य राज्य में उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना ठहराया गया | पीछे राज्य भर में संगठन करने का प्रयत्न किया 
गया, सभाएँ की गयीं ओर नलूस निकाले गये । अधिकारियों के लिए ये 
बातें नयी थीं | उन्होंने खूब लाठीचार्ज किया, प्रभुख कार्यकर्ताओों 
को गिरफतार किया और उन्हें लम्बी कैद की सजाएँ दी; उदाइरणवत्‌ 
सरदार भगवानछिंह को ४४ वर्ष, जंगीरसिंह को १८॥ वर्ष भोर हरनाम- 
सिंह को ६ वर्ष, इत्यादि | बहुत से व्यक्तियों के विरुद्ध कृत्रिम फोजदारी 
मामले चलाये गये, कुछ को राज्य से निकाल दिया गया और कुछ 
का माल जब्त कर लिया गया | ये बाते महाराजा भूपेन्द्रसिंद के समय 
की है | सन्‌ १६२६ में मद्दाराज के विरुद्ध खुले-आम गम्मीर अभियोग 
लगाये गये। अ० भा० देशी राज्य लोकपरिपद को ओर से एक 
कमेटी ने इस विषय की मली भाँति जाँच की ) उसने अपनी सविस्तर 
रिपोट प्रकाशित की * और सरकार से निष्यक्ष जाँच करने का भनुरोध 
7.5 कब, प्रधेण्प्रव्ण ण॑ 222, 
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किया । सरकार ने महाराज के मित्र मि० फिटछ्षपैट्रिक को जाँच के लिए 
नियत किया | हन पर जनता को कुछ विश्वास न था, उसने जाँच 
का वहिष्कार किया। सरकार ने कोई रिपोर्ट प्रकाशित न करके 
महाराज को निर्दोष ठहरा दिया | - 

पटियाला रियासती प्रजामंडल अपना कार्य दृढ़ता पूर्वक कर रद्दा 
है। सन्‌ १६३६ में लुधियाना में अ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद का 
झधिवेशन हुआ, उसे सफल बनाने के लिए मंडल ने खूब उद्योग 
किया | अधिकारियों ने फिर प्रमुख कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया; 
इनमें. अन्य सजनों के अतिरिक्त सुनाम के ज्लीडर कामरेड वृषमान भी 
थे। ये गरिरफ्तारियाँ हिदायत १६८८ के अनुसार की गयी थीं। इस 
हिदायत को रद्द कराने के लिए सत्याअह हुआ | जत्या निकाला गया | 
उसे जिला अधिकारियों ने यह आश्वासन दे दिया कि मद्दाराज इसे रद्द . 
या संशोधन करने का विचार कर रहे हैं, परन्तु यह कुछ न हुआ | 
महायुद्ध भारम्म हो जाने से तो अधिकारियों को यह दमन अ्रस्र 
सुरक्षित रखने का ओर भी अधिक बहाना मिल गया। प्रजामंडल पर 
प्रतिवन्‍्ध लगाया हुआ है, उसका रोजमर्स का साधारण कार्य भी 
होना सम्भव नहीं है । इन कठिनाइयों तथा ऐसी परिस्थिति के होते 
हुए भी वह जनता में दीवन-ज्योति बनाये रखने के लिए प्रयत्नशोल 
है, वह चुपचाप रचनात्मक कार्य में लगा है और इस आशा में जीवित 
है कि यथा-सम्मव शीघ्र ही अपने त्याग और वलिदान से अपने उद्देश्य- . 
सिद्धि. में--जनता को उत्तरदायी शासन और नागरिक अधिकार दिलाने 
में---सफल होगा । 

३१ 


पत्चीसवों अध्याय 





नाभा 


पंजाब के राज्यों के वत्त मान शासन में जरा सां भौर यहुत ही 
निर्दाप सुधार करने की दिशा में कदम उठाना भी अत्यन्त भयानक क्रानित 
से कम्र नहीं समझा जाता । इस विपय की आवाज़ का दसन किया जाना 
निश्चित है । --सरदार भगधानसिंह 


यह पंजाब की तीन फुलकियाँ रियासतों में से हैं। इसका क्षेत्रफल 
६४७ वर्ग मील, जन-संख्या लगभग तीन लाख झौर वार्षिक आय 
२६ लाख रुपया है। ह । 

महाराजा हीरासिंह का देद्दान्त १६११ में हुआ । उस समय उनके 
पुत्र टिका रिंपुद्मन्तिंह फ्रांत में थे। अगले वर्ष ये राज्य में आये, परचात्‌ 
इन्हें नियमानुठार गद्दी दी गयी | उन १६२३ ई० में किन्हीं कारणों 
से राज्य से इनका सम्बन्ध विच्छेद करके इनके लिए जेब-खर्च नियत 
किया गया | शास्न-कार्य के लिए भारत-सरकार द्वारा एक प्रचन्धक 
नियत किया गया। महाराज देहरादून में रह कर वकीलों आदि 
की मार्फत भपने मामले की पैरवी करते रह्दे | श्रन्ततः १६१५८ ई० में 
इन्हें गद्दी से उठार दिया गया और सन्‌ १६९१८ के रेग्वूलेशन के 


नाभा श्४३ 


अनुसार कोडाइकनल ( मदरास ) में नजरबन्द करके रखा गया। 
अ्रव से इन्होंने अपना नाम गुदवचनसिंह रख लिया | 

सन्‌ १४२८ में इनके पुत्र प्रतापसिंद्द गद्दी पर बंठे, ये उस समय 
नौ वर्ष के थे । इस लिए इनकी नावालगी में शासन-कार्य के लिए 
रीजेन्सी-कॉसिल नियत की गयी थी। श्री० प्रतापछद्द जी को शासना- 
घिकार सन्‌' १६४१ ६० मिलते 

राज्य में मद्दाराज को पूर्ण शासनानिकार है। जनता का, इन पर 
किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं । प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्री इनके ही 
प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं | यहाँ कोई व्यवस्थापक सभा नहीं हैं। उसकी 
बात जाने दें, यहाँ जनता की म्युनिश्पिलदी तक नहीं है। जो 
म्युनिस्पिलटी है, वह सरकारी ही है) उसके सदस्य सरकार नियुक्त 
करती है, और वे प्रायः सरकारी कममचारी ही होते हैं । 

यहाँ शिक्षा की भी दशा चिन्तनीय है; राज्य भर में एक भी 
कालिज नहीं है| द्वाईस्कूल भी केवल एक है, वह है नाभा शहर में। 
ज़िलों में एक-एक मिडिल स्कूल तथा कुछ प्राइमरी पाठशालाएँ 
हैं। स्वास्थ्य या चिकित्सा की, नाभा शहर को छोड़कर, कहीं सुब्यवस्था 
नहीं है | 
न्याय के लिए, जहाँ तक ढंस्थाएँ स्थापित करने और अधिकारी 
तियुक्त करने का प्रश्न है, यहाँ किसी प्रकार की कमी नहीं । नीचे 
की अदालतें--निनामतें और तहसीलें--ही नहीं, द्ाईकोट तक है। 
परन्तु यहाँ द्वाकोर्ट क। जज ही जेलों का इन्स्पेक्टर भी हो सकता 
है भौर हुआ है, और साथ ही पुलिस का 'इन्चाज? ( उच्च अधिकारी ) 
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भी । ऐसी दशा में विशेषतया राजनैतिक मामलों में न्याय को आशा 
ही क्‍या हो सकती है! पुलिस सुपरिटेंडेंट उ्वंताघारण नागरिकों से 
चाहे-जैता व्यवद्यार करे, उनके विद्ुद्ध कोई सफल कार्यवाही करना 
असम्भव है | यही नहीं कि श्रधिकारियों की टीका-टिप्पणी करनेवाले 
को ठंकद का सामना करना पड़ता है. उसके परिवारवालों को, स्री-बच्चों 
तक को, भी भाँति-माँति के कष्ट दिये जाते हैं। मजिस्ट्र टों पर पुलित् 
का प्रभाव है| प्रायः उनमें स्वतंत्र फैकला करने का साइस नहीं होता । 
राजनैतिक अभियुक्तों के विषय में वे अ्रधिकारियों का झख देखकर 
फैसला सुनाते हैं | ॥ 

नागरिक स्वतंत्रता यहाँ प्रायः बिल्कुल नहीं रही है। लोगों को हर 
समय उढर लगा रहता है, न मालूम कत्र किसी की तलाशी ले ली 
जाय या किसी पर भूठा छुकदमा चला दिया जाय | पुलिस द्वारा मार- 
पीट होना ओर लोगों को बेहज्जत किया जाना साधारण वात दै | राष्ट्रीय 
साहित्य की तो बात दूर रद्दी, सावंजनिक समाश्रों की रिपोर्ट भादि 
रखना भी खतरे से खाली नहीं है। कुछ वर्ष हुर यहाँ राष्ट्रीय कंडा 
लगाया गया था, पुलिस ने उसे उत्तार दिया। उत्याग्रह शुरू हुआ | 
उस समय प्रतिष्ठित नागरिकों तक से पुलिस ने दुव्यंवहार किया। 
प्रजामंडल, नामा के अध्यक्ष भ्री सन्तराम जी वकील, स्वर्य भुक्त- 
भोगी सज्जन हैं| इन्दरोंने अपने जीवन में सावंजनिक सेवा के उपलक्ष्य 
में कैछी-केठी यातनाएँ उठायी हैं, उनका बृतान्त पढ़कर रोमांच दो 
जाता है। इनके द्वारा प्रकाशित एक विज्ञप्ति का कुछ श्रंंथ इठ 
प्रकार है-- 


नाभा 5 4 


जतये को खास मारपीट की जगह ले जाया गया। वालंटियरों 
( स्वयं सेवडों ) को दिन भर कइकती धूप में बठाये रखा। रात के 
वक्त उनकों श्रलग अलग कोठरियों में बन्द करके उनके चूतड़ों पर षूतों 
से मारपीट की गयो । वालंटियरों के पाखाने के रास्ते खून जारी ही गया | 
बाद में उनके जर्मों पर वॉरीक नमक पीस कर डाला गया । वालंदियरों 
के चिक्लाने पर फिर जस्मों की जगह पर सख्त मारपीट की गयी | दो 
दिन भौर दो रात इसी चरद्द तंग किया गया। हस बीच में छिस्री 
वालंटियर को खुराक या पानी नहीं दिया गया। श्रन्त में- नीम-बेडोशी 
( अर मूर्च्डा ) की हालत में उन्हें रियाघ्तती दृद से बाइर लेजाकर छोड़ 
दिया गया | रिद्वाई के बाद भी उनके पाखाने के खून जारी था। डाक्टरी 
मुश्रायना कराया गया । 

निरंकुश शासन में ऐसी घटनाओं का द्ोना कुछ आश्चयंजनक 


नहीं | अस्त, ऐठी दारुण परिस्थितियों में श्री० संतराम जी वकील जैसे 
जिन त्यागवीरों ने तरह-तरह की मुतीवर्तें उठाकर कांग्रेच और प्रजा- 
मंडल का स्वाभिमान और स्वतंत्रता दूचक भंडा ऊंचा रखने का 
प्रयत्न किया, और नागरिक स्वाधीनता का मार्ग प्रशस्त किया, 
उन्हें भावी नागरिक भ्रद्धाज्लि अर्पित करेंगे, और इतिहासकार 
उनकी स्मृति बनाये रखेंगे। निदान, प्रजामंडल अनेक वाघाएँ होते 
हुए भी उत्तरदायी शासनपद्धति प्रचलित कराने का प्रयत्न कर 
रहा है| 

इस राज्य के नागरिकों ने मन्‍्डीफूल में एक विराद समा करके 
अपनी माँग निश्चित की थीं, उनका विस्तृव ब्यौरा एक पुस्तिका 
( 'मतालवात रियासव नाभा? ) में दिया गया है, जो प्रजामंडल के 
अध्यक्ष भी ० उन्तराम जी वकील ने उदूं में प्रकाशित की है। इन 
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माँगों से पंजाव की अन्य रियासतों की शासन सम्बन्धी स्थिति 
पर भी अबघ्छा प्रकाश पड़ता है, अतः ये रुक्षेप में नीचे दी 
जाती हैं ;-- ॥॒ 

१--नागरिक स्वतंत्रा को कुचलने वाली द्विदायत १४८८ रद्द की 
जाय । २--राष्ट्रीय संडा फहराने की स्वतंत्रता हो । ३--शिक्षा प्रचार 
हो, एक काल्विज स्थापित किया जाय, प्रारम्भिक शिक्षा श्रनिवार्य हो, 
गाँवों में, तथा लड़कियों के ज्ञिप यथेष्ट व्यवस्था रहे | ४--संघ शासन 
में सम्मिल्नित होने के द्विए जरूरो शर्त यह है कि केन्द्रीय व्यवस्थापक् 
मंडल्ल में नाभा राज्य की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ब्रिये जायें। 
६--राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाय, व्यवस्थापक सभा 
ओऔर स्थुनिसपैलटियाँ, निर्वाचित प्रतिनिधियों की स्थापित की जायें । 
६--जत्थाबन्दी, सभा, सम्सेज्नन, भाषण, लेखन भौर प्रकाशन की 
स्वतंन्नता हों । ७--लगान में कमी की जाय, वह शआआय-कर के सिद्धान्त 
पर निर्धारित हो । ८--अनुचित कर हटाये जायें ; श्रावयाना ( सिंचाई 
या आवपाशी का महसूनब ) कम किया जाय । ६--पुराने ऋण रद्द क्षिये 
जायें। १०--आलव्लीशान इमारतें बनवाने के बजाय दस्तकारी के स्कूल 
और कालिज खाले जायें, जिससे वेकारी को समस्या हल हो। 
१$--विस्वेदारी प्रथा उठा दी ज्ञाय । १२- किसानों को विरासत का 
अधिकार हो। १३--“सीगा ज्ञावारसी' की व्यवस्था न्यायाजुकूल होनी 
चाहिए | १४--कानून का शासन होना चाहिए, कानून मनमाना न हो, 
शासन और न्याय एथक्‌ एयक्‌ ई | १६--छुब्बीस के व्यवहार में सुधार 
हो, वह वास्तव में नागरिकों की जान-माज्न की रद्दा दो। १६--निम्न 
श्रेणी के व्यक्तियों, मेहनत-मजदूरी करने वाले मज़दूरों भोर छिसानों से 
: तथा भेड़ बकरियों पर एवं विधवा स्त्रियों से 'चफ्कों चूक्दे' के नाम से 
दिया जानेवाल्ा कर बन्दु किया जाय | १७--राजकीय आय ब्यय की 


नाभा २४७ 


रिपोर्ट सर्वसाधारण की ज्ञानकारी के किपु प्रकाशित की जाय | 
श्य--पुल्िस और फौज के खच में कमी की जाय | १६- न्याय बहुत 
मेंहगा है, स्टाग्प तथा नकल फीस अधिक है, इसमें सुधार किया जाय, 
जिससे ग़रोबों को भी न्याय मिल सके | २०--राज्य से निकाले हुए 
व्यक्तियों को चापिस थाने दिया जाय, और उनकी जब्त को हुई जायदाद 
उन्हें दे दी जाये | २१ चुंगी, हाठस-टेक्स, तथा रूई की गाँढों का कर 
कम छिया जाय, जिससे आदमी मन्डियों की दुकानें छोढ़ कर चले जाने 
का वाध्य न हों | २२--स्थान-स्थान पर सार्वजनिक पुस्तकाव्र्यों की 
स्थापना की जाय | २३--रियासत में सत्तर-सत्तर वर्ष के बूढ़े पदाधिकारी 
बने हुए हैं, उन्हें पेल्शन देकर अन्य व्यक्तियों को श्रवसर दिया जाय; 
धूप साब वाल्नों को पेन्यन देने का नियम रहे | २४--रिश्वत का 
बाजार गर्म है, ढसे बन्द किया जाय | २९--नायरिहं के स्वास्थ्य श्रौर 
चिकिस्सा को समुचित व्यवस्था की जाय | २६ - प्र सौढेन्ट को १२५००) 
रु० के बजाय १००) रु० माहवार दिये जायें; उच्च अफसरों का चेतन 
कमर करके, नीचे के कर्मचारियों का चेतन बढ़ाया ल्लाय | राजकीय 
नौकरियाँ स्थानीय व्यक्तियों को दी जायें। २७--श्रनावश्यक पद इृटा 
दिये जायें। २८-प्रेसीठेन्ट झ्राउ-द्स साद्व से है, ठसका चुनाव प्रति 
पाँचवें वर्ष होना चाहिये | २६--सढ़कों का निर्माण श्रौर सफाई का 
प्रवन्ध होना चादिए | ३० सवेशियों के क्षिपु चरागाह की व्यवस्था होनी 
चाहिए | ३१--पिछुले सरकारी हिसाब की जाँच होकर जनता का 
समाधान किया ज्ञाना चाहिए |] ३२--दिसानों को नहरी पानी मिलने 
का उचित प्रबन्ध होना चाहिए, इस समय रिश्वत्त बहुत चलती है | 
३३ वेगार-प्रथा बन्द कर दो ज्ञानो चाहिए । 


नधड्हेर- 


. छब्बीसवाँ अध्याय 
स्पा स--बस-+ 
भींद 

ऋींद राज्य के आकस्मिक दर्शक को भी जरदी ही यह स्पष्ट हो 

जाता है कि यहाँ की जनता बहुत ही घुरो दशा में है । 
--सरदार भगवानसिंह 

इस राज्य का जेत्रफल ११५३६ वर्ग मौल, जनसंख्या सवा तीन 
लाख, तथा वार्षिक आय २७ लाख रुपये है। राज्य में चार शहर हैं। 
राजधानी संगरूर है | 

महाराजा रणजीतसिंद सन्‌ १८७९ में गद्दी पर बैठे, जबकि वे 
केवल आठ वर्ष के ये। इन्हें शासनाधिकार - सन्‌ 4८६६ में मिले। 
महाराज की सहायता के लिए एक प्रधान मंत्री तथा तीन-चार भनन्‍्य 
मंत्रियों की कौंठिल है, नो उब विमार्गों का प्रबन्ध करती है। मुख्य 
शासन-विभाग प्रायः ये होते हैं -(१) विदेश और शिक्षा, (२) वख्शी- 
खाना और सैनिक, (३) न्याय (४) राजस्व, आदकारी और माल | 
राज्य में एक व्यवस्यापक समा है, उसमें ६५ उदस्य हैं। पहला 
चुनाव १६३६ में हुआ था। समा के सदस्यों के स्थानों का बटवारा 
विचित्र ढंग से किया गया है, ३ स्थान पढ़े हुओं के लिए, रे इरिलनों के 
लिए, भौर शेष स्थान टेक्स भोर मालगुजारी देनेवालों के लिए हैं। इस 


भींद २४६ 


सभा का अधिवेशन साल में दोवार तीन-तीन चार-चार दिन के 
लिए होता है। अध्यक्ष चीफ-मिनिस्टर होता है। अधिवेशन से 
महीना दो मद्दीने पहले उदस्य कुछ प्रश्न लिख कर मेज देते हैं। 
राज्य की ओर से उनका जवाब दे दिया जाता है, जवाब पर बहस नहीं 
होती | बजट पर तथा महाराज के अधिकारों पर भी बहस नहीं दोती । 
राज्य में एक हाईकोर्ट हे तथा इस के तीनों निलों में से दर एक 
में एक-एक मबिस्ट्रोंट अथवा नाजिम है भौर एक-एक सब-मजिस्ट्रेट 
अथवा नायब नाजिम है| राज्य में एक सेशन जज हैं, वह प्रति मास 
दस-दस दिन प्रत्येक निले में जाता है। यदि कोई व्यक्ति किसी 
अफसर के विरुद्ध रिश्वत की शिकायत करना चाहे, तो उसे 
जमानत देनी पड़ती हे, इससे किसी को शिकायत की द्िस्मत 
नहीं होती ॥ 
राजा साहब का तथा शासन-विभाग का खर्च वहुत अधिक है, 
उसकी पूर्ति के लिए जनता पर नाना प्रकार के कर लगाये जाते ईं | 
. बहुत सी साधारण दरखास्तों पर भी टिकट लगाना पड़ता है। कैदी 
से मुलाकात करने कै लिए. दरखास्त दी जाय तो उसपर एक रपये 
का टिकट लगाना आवश्यक द्ोता है। अगर किसी मंत्री को प्रार्थना- 
पन्र देना हो तो २) ० का टिकट, और यदि मद्दाराज की सेवा में 
मेजना दो ५) र० का टिकट लगाना चाहिए; अन्यथा उस पर ध्यान 
नहीं दिया जायगा। मालगुजारी और इनकमटेक्स भी यहां ब्रिटिश 
भारत की अपेत्षा बहुत अधिक है | वर्तमान युद्ध से पहले भी यहाँ 


छु+ सी रपये ( या अधिक ) की आमदनी पर कर लगता था। 
२३ | 


कि पु] पचच आताय 


चार शहरों में म्युनिस्पैलटियाँ हैं, वे जनता के द्वित और स्वास्थ्य 
की ओर यथेष्ट ध्यान नहीं देती । इनके चार-चार सदस्य जनता द्वारा 
निर्वाचित श्रीर चार-चार सदस्य सरकारी हैं। इधके अतिरिक्त 
सभापति भी -सरकार द्वारो नियुक्त रहता है, उसे 'वीढो' अर्थात्‌ 
निषेघाधिकार प्राप्त है, श्रर्यात्‌ वह म्युनिठििपल बोर्ड द्वारा स्वीकृत 
प्रस्ताधों को रद्द कर सकता है। स्थानीय स्तरराज्य संस्थाओ्रों में भी 
'जनता के अ्रधिक्वारों की यह उपेक्षा केसी चिन्तनीय है ! 

राज्य में केवल एक इन्टर कालिज, तीन हाई स्कूल तथा कुछ 
श्रन्य स्कूल हैं| ज्निला दादरी में कुछु मिडल और प्राइमरी स्कूल 
श्री० डालमिया जी की भ्रोर से चल रहे हैं, इनसे सर्वंसाधारण को 
बड़ा लाभ पहुँच रहा है। राज्य में सावंजनिक जीवन उन्नत होने 
की सुविधाएँ नहीं हैं। जो युवक कुछ पढ़-लिख नाते ईं, वे प्रायः 
सरकारी नौकरियों की फिक्र में रहते हैं; जो ऐसा नहीं करते उनकी 
शक्तियाँ भी, भय-के कारण, श्रविकसित रद्द जाती ईह। देह्वातों 
की तो दशा और भी खराब है। चोर डाकू श्रादि यहाँ अपेक्षाकृत - 
अ्रधिक्न हैं | व्यापार और उद्योग घन्घों को, राज्य की ओर 
से कोई प्रोत्साइन नहीं दिया जाता। पिछुले दिनों श्रकाल पड़ा 
तो राज्य की सहायता मिलना तो दूर, मालगुजारी में भी कमी न 
की गयी। बहुत से आदमी मजदूरी करने राज्य से बाहर चले 
गये अथवा फौज में मर्ती है गये। जनता के सार्वजनिक कार्यो पर 
यहाँ बड़ा प्रतिवन्ध रद्दा है; हाँ; पटियाला और नामा की अपेद्दा कुछ 
कम | सन्‌ १६३१-३२ के राष्ट्रीय आन्दोलन के उम्रय यहाँ 'फुलकियाँ 


3.०“ कं सजा: 


करनेवालों को पड़ी-बड़ी उजाएँ दे जाती हैं | पंजाब रियासती प्रजा- 
मंब्ल के सेक्रेटरी सरदार भगवानविंहजो की अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक? 
में यह के, डाक्टर विहारीज्ञाल जोग्रा के मंत्रित्व-काल के कुशाघन का 
व्यौरेवार परिचय दिया गया है। उठ उमय लगभग दो हजार सत्याग्रही 
केद किये गये थे | ु | 

सन्‌ १९३८ में श्री हँपराज जी बी७ ५० रहवर? भ्रादि सद्दानु- 
भावों ने बढ़ी मुश्किल से 'पवलिक यूनियन! नाप्रक उंस्था इस 


ने तो उनकी कोई संगठित संस्था ही थी, ओर न वे कुछ नियमित 
कार्य ही कर सकते थे | भ्रव पलिक यूनियन द्वारा के एक-दूपरे के 
उम्पक में आने लगे | पेनू १९३९ में आा« भा० देशी राज्य लोक- 
परिषद का अधिवेशन डइथा, उससे ०जाव के अन्यान्य स्थानों में, इस 
राज्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा | पबलिक यूनियन? का नाम बदल 
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व्याख्यानों के लिए मार्म प्रशस्त दो गया। पटियाला के प्रजान्मंडल की 
मीटिद्ध भी प्रीयः स'गरूर ( भद ) में होने लगी। मंद का प्रजा- 
मंडल दिनों दिन उन्नति करने लगा । परन्तु सन १५६४९ में राज्य ने 
कुछ कार्यकर्चाश्रों को मारत-रवा-कानन के अनुसार नगखन्‍्द कै 
दिया | इससे जनता की सेब बढ़ा, सत्याअद आरम्म होने की उम्मावना 
हो गयी । इंस पर अधिकारियों ने ऊर्छ कार्यकर्ताओं को प्रलोमन में 
कुँछा लिया और कै को जेल में डॉल दिया । राज्य में राजनैतिक 
बन्दियों से अच्छी व्यवद्दार हरे की जो कार्नून वेना था, ई रद्द 
कर दिया गया । कई कार्यकर्ता झ्लों की सख्तियों को सहन न कर सके । 
निदान, आन्दोलन बाहरी रूप से दव गया | तथापि जनता के मन से 
राज्नैतिक सुधार की भावना नष्ट नहीं हुई दे । कार्यकर्ता परिस्थिति के 
अनुसार कार्य कर रहें दे । अनुकूलता मिलने पर, वें उत्तरदायी शाहन 
और नागरिक अधिकारों की वंड़े जोर से माँग करेंगे, और उसे लेकर 
'रढँगे । 


सजम«न्‍अमात-फै-कमान-नन 


सत्ताइसवाँ ख्रध्याय 


हिलीअजस "9 
पंजाब के ऊँ खन्‍्य राज्य 
[ बहावलपुर, कपूरथला॥ मलेरकोटला, लोदारू ) 


इन ( पंजाब वही) रियासतों में से कुछ, पेत्रफल म॑ बहुत छोटी 
श्रौर संघ्य स्थिति की हैं, परन्तु कैशासन श्लोर कुप्रवन्ध में प्रत्येक स्थासित 
दूसरों से बाजी सार जे जाती दे >-संरदार सेवार्सिद, 


पंजाव के कुछ अन्य राज्य २५३ 


वहावलपुर 
इस राज्य का क्षेत्रफल १६,१३४ वर्गमील, जनधंख्या दस लाख 


शरीर साघारण वाषिक आय चालीस लाख उ5पये है । राज्य का बहुत 
सा भाग रेगिस्तान है। महाराजा रणजीतसिंद से अपनी रक्षा करने 
के लिए यहाँ के शासक ने १८३३ में अंगरेजों से ठंघधि की थी । शासक 
का पद “नवाब! है। ही 

नवाव सदीक़ मोहम्मद खाँ सन्‌ १६०७ में गद्दी पर बैठे, जबकि 
वे केवल तीन वर्ष के ये | उत््‌ १६२२ में इन्हें परिमित शासनाधिकार 
मिले, पूरे अधिकार १६२४ में प्राप्त हुए | 

नवाव साहब नरेन्द्र मंडल के सदस्य हैं। आप कुछ मिनिध्यरों 
की सद्दायता से शासन करते हैं। राजप्रवन्ध किसी श्ंश में जनता 
के प्रति उत्तरदायी या प्रतिनिधिमूलक नहीं है | यद्दाँ तक कि म्युनित्त- 
पैलडियों के धदस्य भी धब वरकारी कर्मचारी या नामज़द होते ईं, 
निर्वाचित तदस्थों का स्वथा अभाव दे। राज्य भर में एक कालिज 
धौर कुछ स्कूल दे जो राज्य के विस्तार की दृष्टि से अत्यन्त कम हैं | 
पदुकी सड़कों की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता। तथापि जनता 
पर करों का भार बढ़ता ही जाता है | 'थहाँ की चिन्तनीय दशा से 
बाध्य होकर जमैयतुल-मुखलमीन ने, जो एक राष्ट्रीय तंध्था है, उत्तर- 
दायी शासन की माँग को | वार-वार माँग होने के वावजूद भी राज्य 
ने रत्ती भर सुधार नहों किया। इत पर अप्रेल १६३६ में सत्याअद्द 
किया गया | जून में प्रघान मंत्री एमभीता करने पर सहमत हो गये | 
सव राजनैतिक केंदी छोड़ दिये गये और उत्याअह स्थग्रिव कर दिया 
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गया | परन्तु प्रधान मंत्री ने अपनी ढील-ढठाल और देर करने की चाल 
इख्तयार की, और कुछ निर्णय न द्वो पाया; इस बीच में मद्यायुद्ध 
छिंड़॒ गया | जमेयतुल-मुसल्लमीन ने राज्य को ऐसे समय परेशान न 
करने की नीति रखी | परन्तु प्रधान मन्री ने प्रमुख सावंजनिक कार्य- 
कर्ताश्ं के विदद्ध गैर-राजनेतिक मुकदमे चलाये और कुछ सज्जनों 
को बिना मुकदमा चलाये हो जेल में बन्द कर दिया भाषण और 
लेखन पर कड़ा प्रतिबध लगाकर राजनैतिक, तथा घार्मिक भादि सब 
सावजनिक संस्थाओं का दमन कर दिया गया है |” पंज्ञाव के अन्य 
राज्यों की तरह, इस राज्य में भी राजनैतिक विभाग की श्रोर से 
जनता की उपेक्षा का कट्ठु परिचय मिला है। 


कपूरथला 


पंजाब के राज्यों में कपूरथला अपने ढंग का निराला ही है। 
इसका क्षेत्रफल ५६६ वगमील, जनसंख्या. उवा तीन लाख, और 
वाधिक्र आय चौती6 लाख रुपये है। महाराजा सर जगतजीत सिंद 
सन्‌ १८७७ में गद्दी पर बैठे, उठ समय वे पाँच वर्ष के थे । १८६० में 
आपको शासनाधिकार दिये गये। सन्‌ १६०१ में शासन-कार्य में 
सहायता देने के लिए एक कॉसिल नियुक्त की गयी। सन्‌ १६२७ में 
महाराज ने अपने शासन की स्वर्ण जयन्ती खूब धूमधाम से मनायी । 
तीन बार--उन्‌ १६४२६, १६२७ ओर १६२६ में--नरेशों के प्रतिनिधि! 
बनाये जाकर राष्ट्र॑ंघ में भेजे गये सन्‌ १४३२१ में आपने 


+ मोहम्मद हसन बी० ०० के, "स्टेट्स पीपदस? में प्रकाशित, लेख के आधार पर । 


पंजाब के कुछ अन्य राज्य श्फ्र्प 


गोलमेज उभा में मी भाग लिया | आप नरेन्द्र मंडल के सदस्य रहे 
हैं, सनू १६३३ में आपने उससे त्यागपत्र दिया। आप अंगरेजी ढंग 
से रहते हैं, योरप को अपना घर समझते हैं, वहीं आपकी अधिकांश 
आयु बीती है, वद्दी आपने शांदी की, वहीं आपके लड़के का शिक्षण 
हुआ | आपने ब्रिटिश साम्राज्य का खूब गुणगान किया है, और सरकार 
से अनेक उपाधियाँ प्राप्त की हैं। [यह भी राजाश्ों के एक वर्ग का नमूना 
है।] आपने उस जनता के लिए कुछ नहीं किया, जितके कारण 
आप महाराज बने हैं, और जिधकी गाढ़ी कमाई से श्रापने अपनी 
फजूलखचियाँ की हैं। स्वंताधारण में श्राप अ्रक्राली श्रान्दोलन के 
दमन करनेवाले के रूप में श्रष्िद्ध हैं । 


पलेरकोटला 


इस राज्य का क्षेत्रफल १६५ वर्गगील, जन-संख्या लगमग एक 

- लाख ओर वार्षिक आय नी लाख दपये हैं | प्रधान शासक्र नवाव है, 
जो कुछ मिनिस्टरों की सद्दायता से राजप्रशन्ध करता है। शासन किसी 
भी अंश में जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लोकह्वित के कार्यो 
की ओर ध्यान नहीं दिया जाता | उदाइरणाय यहाँ शिक्षा की दशा 
यद्द है कि राज्य भर में केवल एक इंटर कालिज है, दूसरा कोई हाई- 
स्कूल मी नहीं | अन्य पाठरालाएँ भी बहुत कम हैं | जो एकमात्र इंटर 
कालिज हे, वह भी श्रच्छी तरद्द नहीं चलाया जाता | तथावि दमन में 
यह राज्य पस्याला और नाभा आदि से पीछे रहना पसन्द नहीं करता | 
कुंच तमय हुआ्ना यहाँ हिन्दुश्ों को बहुत शिकायतें थी | दो महिने 
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हड़ताल रही | लाखों रुपये की हानि हुईं | ८० जी० जी० के पास 
आवेदनपत्र हीं नहीं, डेप्यूटेशन भी गया, पर फल कुछ भी न हुआ । 


लोहार 


इस राज्य का त्षेत्रफल २२६ वर्गमौील, जन-स'झ्या केवल चौबीस 
हजार ओर वाधिंक भाय सवा लाख रुपये हे । नवाव अमौनुद्दीन अहमद 
सन्‌ १९२६ में गद्दी पर बैठे। उस समय आपकी उम्र १५ वर्ष की 
थी | अतः नाबालगी के समय रिजेन्सी-कौंछिल का शासन रहा। 
सन्‌ १९३१ में आपको शासनाधिकार मिले। राजप्रवन्ध एकतंत्री है। 
किसानों ने जब अपने ऊपर होने वाले शअत्याचारों से तंग होकर 
आन्दोलन किया तो उन्हें गोलियों का शिकार द्वोना पड़ा । भ्रसेम्बली 
के सदस्य इस प्रसक्ध में पोलिटिकल सेक्रेटरी से मित्े तो उसने इस 
सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करने में अपनी असमर्थता दिखायी, परन्तु 
नवाब साहब की सहायता के लिए सरकारी सेना मेज दी गयी । 





अट ठाइसवाँ अध्याय 





शिमला पहाड़ी राज्य 


श्रब तो संडी, सुकेत से लेकर जुब्वलल, धामी, भज्जी, कुनिद्दार जेसी 
छोटी-सोटी रियासर्तों तक्ष में इन जीवन-वाशक कछानूनों को, नये 


शिमला पहाढ़ी राज्य २५७ 


आउिनेन्सों के साथ नकल करायी गयी है, जिसके पीछे, साफ जाहिर है 
कि छिसी अन्य ऊंची शक्ति का ही द्वाथ है; अन्यथा बंचारे ये ज़मीन के 
छोटे-छोटे रकबों के साल्षिक ( शिमक्वा के पहाड़ी ठाकुर व राना राजा ) 
भक्षा इन बातों के चक्कर में क्‍यों पढ़ने लगे थे । --श्रीदेव सुमन 

इस अ्रध्याय में पंजाब के शिमला पहाड़ी राज्यों के विषय में विचार 
किया जाता है | ये राज्य अधिकांश में वहुत छोटे-ड्लोंटे हैं। इनमें से 
म्रुख्य ये ईैं--वशहर, भजी, विलाउपुर ( कहलूर ) सिरमौर ( नाइन ) 
आदि | प्रबन्ध की दृष्टि से भारत-सरकार टेहरी की भी इन्हीं राज्यों 
में गणना करती है, परन्तु वह वास्तव में उंयुक्तप्रान्त में है [* 


पंजाब के इन राज्यों में, कई वातों में न्यूनाघिक समानता है। 
बहुत से राज्यों में अंगरेजी शासनपद्धति की भद्दो और घातक नकल 
की जाती है। कई राज्यों में केवल दिखावे के लिए मिन्न-मिन्न 
विभागों के मंत्री तथा अन्य पदाधिकारी नियुक्त हैं। छोटे राज्यों 
के लिए यद्द निरा मजाक है | इसमें बहुत द्रव्य बरबाद द्योता है, पर 
उन्हें तो बड़े-बड़े पदों और उंस्थाश्रों द्वारा राज्य का बहुप्पन दिखाने 
से मतलब है | पदों की छंख्या या कार्य निर्धारित नहीं है। शासक 
जब चाहें, नया पद निर्माण कर देते हैँ, ओर उस पर अपने 
किसी कृपापात्र को बैठा देते हैँ, चाहे उसमें यथेट्ट योग्यता हो यान हो । 

कलधिया एक छोटी सी रियासत है, इसका क्षेत्रफल १६२ वर्ग- 
मील, जनसंख्या ६० हजार और वार्षिक आय साढ़े तीन लाख रुपये 
है| इस प्रकार यह व्रिडिश भारत की 'एक तहठील से भी कम है, 

# टेहरी के विपय में, 'संयुक्तप्रान्त के राज्य! श्रध्याय में, लिखा जायगा । 


डरे 


र्श्८ देशी राज्य शासन 


तथापि यहाँ हाईकोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जजी व सबजजी इत्यादि सारे ही 
ओहदे मौजूद हैं। इसका परिणाम यहद्द द्ोता है कि यह रियासत 
हमेशा ही कर्ज में दूबी रहती है। गरीब रियाया के लाम का कोई 
काम नहीं हो पाता और ठेक़स दिन-रात बढ़ते रहते हैं|? बहुत से 
राज्यों में आमदनी का बड़ा हिस्सा तो राजा के ऊपर द्वी खर्च हो 
जाता है| यह हुजूरी खर्च कद्दीं-कहीं, ठीक दिसाव लगाने से पचास 
फी सदी तक चैठता है, और अधिकतर राजा के शौक ओर व्यसनों में 
खर्च होता है । 

शिमला पहाड़ी राज्य छोटे-छोटे होते हुए मी दमन में कम नहीं 
हैं। अन्यान्य राज्यों में घामी राज्य ने इसका निन्दनीय उदाहरण 
उपस्थित किया | घटना उनू १६३६ ई० की है | जैसा कि पंडित जवाहर 
लाल जी नेहरू ने ८ माच १६४० के वक्तव्य में कहा था, इस छोटी 
सी पहाड़ी रियासत के प्रजा जनों का प्रतिनिधि-मंडल बहाँ के शासकों 
को अपनी कष्टकथा सुनाने तथा वहाँ के शासन-सुघार के निमित् 
प्रार्थना करने गया था, जिस पर रियाध्तत के अधिकारियों ने निर्ममता 
से गोली चलायी, कई व्यक्ति मरे ओर कई घायल हुए | इसकी जाँच 
करने की प्रार्थना हुईं, जो अस्वीकार करदी गयी। इसकी ग्रेर-सरकारी 
जाँच दोने दर पता चला कि उसका उचरदायित्व वहाँ के पोलिटिकल 
एलन्‍्ट पर भी है।वाद में श्र० भा० देशी राज्य लोकपरिष्द की 
और से शिमला की पहाड़ी रियाठतों की प्रजा के कृष्टों की जाँच 
करायी गयी | इन रियासतों की दशा श्रताघारण रूप से गिरी हुई दै 
और पोलिटिकल एजंद और शासक दोनों के कारण अनेक दुखद 


शिमला पद्दाड़ी राज्य र६ 


घटनाएँ घटी हैं, जिनका कुफल प्रजा को भोगना पड़ रहा है। वहाँ 
दमन पर दमन हो रहा है । 

सिरमौर की दशा पहले कुछ ठीक थी | राजा राजकीय मामलों में 
स्वयं दिलचस्पी लेता था, और प्रत्येक वात का निरीक्षण करता था । 
अब वहाँ की भी दशा बिगड़ ययी है। न्याय-विमाग शासन-विभाग 
के अधीन दोने से मजिस्ट्रंटों के लिए स्वतंत्रता-पूर्वक कार्य करना 
कठिन है, और जनता के लिए न्याय आप्त करना प्रायः असम्मव है | 
कितने द्दी राज्यों ने संस्थाओं की रजिस्टरी का नियम वना रखा है, 
इससे रचनात्मक कार्य या सेवा 'करने -वाली सामाजिक या धार्मिक 
उंस्थाओं का सज्ञठन भी सहज द्वी नहीं हो पाता | 

स्थानाभाव से हम शेष शिमला पहाड़ी राज्यों की चर्चा करने में 
असमर्थ है। उपयुक्त विवेचन से अन्य राज्यों की दशा का भी अनुमान 
हो सकता है। प्रायः सभी के विपय में यद्द कद्दा जा सकता है कि यहाँ 
न्याय और कानून दकियानूसी ढल्ग का है। जनता के जान-माल की 
रक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है। वेगार की प्रथा जोर से प्रचलित है; 
किसी के इनकार करने पर जेल की सजा दी जाती है। इन रियात्ततों 
में नागरिक स्वतन्त्रता नहीं है। कोई व्यवस्थापिका सभा नहीं है | वजट 
प्रकाशित नहीं किये जाते | जनता पर मनमाने कर का भार लाद दिया 
गया है। भूमि पर अत्यधिक लगान लगा दिया गया है। शाछकों के 
परिवार में कोई उत्सब्न होता है तो उस अवसर पर प्रजा को अतिरिक्त 
कर देने के लिए. वाध्य किया जाता है। राजनैतिक कार्यो को बुरी 
तरह दवाया जाता है । 


२६० देशी राज्य शासन 


पहाड़ी रियासती प्रजा के अधिकारों तथा उन पर होनेवाले 
अ्त्याचारों के प्रति सब से पहले श्रावाज बुलन्द करनेवाली संस्था 
“गढ़ देश ( हिमालय ) सेवा छंघः देदली है | इसने विगत सात-श्राठ 
वर्ष से यहाँ की जनता की विविध समस्याओं के साथ-साथ राजनीति 
को भी द्वाथ लगा कर उसे आगे बढ़ाया है | उसने न केवल भारतवपे 
की राजघानी देहली को ही अपनी प्रद्ृत्तियों का केन्द्र रखा, बल्कि 
ग्रीष्मकालीन राजधानी शिम्ला में भी पहाड़ी राज्यों की जनता 
के सम्मेलन का महत्वपूर्ण अधिवेशन किया, . जिसकी प्रेरणा व प्रस्ताव 
के फल-स्वरूप शिमला की पहाड़ी रियासती प्रजा का संगठन हिमालय 
रियासत प्रजामंडल' के नाम से कायम हुआ | 

श्रग्रेल १६३६ में, श्री भूलाभाई देसाई के समापतित्व में, हिमालय 
प्रान्तीय देशी राज्य प्रजा-सम्मेलन हुआ, जिममें पंडित वद्रीदत्त पांडे 
एम० एल० ए० की श्रष्यक्षता में एक केन्द्रीय संगठन समिति बनायी 
गयी । श्री० श्रीदेव जी छुमन उक्त कमेटी के संयोजक चुने गये ) इसने 
निश्चय किया कि एक केन्द्रीय संगठन के अन्तर्गत तीन समृह हों;-- 
(१) पंजाब की पहाड़ी रियासतों का समूह, छिरमौर, कलठिया, मंडी, 
सुक्रेत, विलाधपुर, चम्बा आदि। (२) शिमला की पहाड़ी रियासतों, 
का समुह--जुब्धघल, तुशहर, बाघल, बधाट, नालागरढ़, घामी, मज्ी 
कुनिद्दार, कोठी आदि | (३) उंयुक्तप्रान्त की प्रमुख पहाड़ी रियासत 
ठेहरी गढ़वाल | 

स्वश्री पांडे और सुमन जी के वक्तव्य से शात द्वोता है कि 
उन्होंने पहाड़ी राजाओं को अपने राज्यों में उमयानुकूल शाधत्र- 
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छुघार, प्रजा के नागरिक अश्रधिकार, तथा उचरदायी शासन की घोषणा 
करने को निमंत्रित किया था, ओर प्रचलित अमानुपिक प्रयात्रों- जैसे 
बेगार, प्रभु-सेवा, मेंट, वर्दात्त, पौनढोंटी ठेक्स, ज्यों व घरू नौकरों 
तक पर लगाये करों, और साथ ही खुले श्राम जगह-जगह पर शराब, 
तुल्फा, चरस, सिगरेट दियासलाई, यहाँ तक कि दूध और मिठाई 
आदि तक के ठेकों के चलन तथा राजपरिवार के किसी व्यक्ति के 
मरने पर प्रजा के छिर और मूछें मुँ डवाने एवं जन्म-मरण तथा विवाह 
पर भी टेकछ लेने आदि के अनुचित रिवाजों को पूरे तौर से उठा देने 
का अनुरोध किया था । इन सरुज्जनों ने यथासम्भव समभीते की नौति 
रखी, पर राजाशों ने इसका उत्तर समाबन्दी आदि के कठोर कानून 
तथा आर्डिनेन्ध बना कर तथा दमन करके दिया | प्रजा-सम्मेलन प्रत्येक 
रियासत में, तथा रियासत के बाहर भी प्रजा का संगठन करने में और 
शिक्षा-प्रचार, आम -सुधार, श्रादि रचनात्मक कार्य करने में लगा है। 

सरकार कुछ ऐसी योजना कर रही हैं कि शिमला पद्दाड़ी राज्यों 
को पाँच सम्रुद्दों में चिमक्त कर दिया जाय । अत्येक समूह में एक बढ़ा 
राज्य श्रीर दूसरे उसके पाप्त के राज्य हों । प्रत्येक सम्रूह में एक स्थायी 
सलाहकार हो, जो उस समूह के समस्त शासकों को सब विपर्यो में 
परामर्श दे, और प्रत्येछ समूद्द में एक जूडीतल श्रफसर रहे, ज्ञो उस 
समूह के राज्यों के लिए हाईकोर्ट का काम दे; न्याय-प्रबन्ध उसके 
श्रघोन रहे, उसके फैसलों दो अन्तिम श्रपीक्ष ठस राज़ा के यहाँ हो, 
जिसके राज्य से उप्त सामले का सम्बन्ध दो | इसके अतिरिक्त पुक्षिस के 
संगठन का भी विचार हैं, जिसका सदर-मुकाम शिमला द्वो । 


नन्श्स्स्ल्ः्स्फ्र््जा 


उनतीसवाँ अध्याय 


पश्चिमोत्तर भारत के देशी राज्य 


. [ चित्राल और कल्नात ] 


भारतवर्ष के पश्चिमोचर भाग में देशी राज्यों की दो एजंसियाँ 
, हैं--पश्चिमोचर सीमा एजन्ठी और बलोचिस्तान एजन्सी | पहली 
एजन्सी में पाँच राज्य हैं, ओर दूसरी में तीन; यह पहले बताया 
जा चुका है| | 
चित्राल 

पश्चिमोत्तर सीमा एजसन्सी के राज्यों में, यद्यपि दीर की जन-संख्या 
ओर आय अधिक है, ज्षेत्रकल तथा महत्व की दृष्टि से चित्रान्न 
मुख्य है । चित्राल का क्षेत्रफल ४००० वर्गगील, जनसंख्या एक लाख 
से श्रधिक, और वार्षिक आय दो ज्ञाख रुपये से अधिक है। इसकी 
बहुत सी सीमा अफगानिस्तान और रूठ से मिली हुई है; इसलिए 
इसका बड़ा महत्व है। पहाड़ी प्रदेश होने पर भी यहाँ की घाटियाँ 
बहुत उपजाऊ हैं। 

चित्राल का त्रत्तमान शासक तैमुरलंग का वंशन कहा जाता है। 
इसकी स्थापना अठारद॑वीं शताब्दी में हुई। शासक का पद "मेद्तर' 
है। सव्‌ १८७६ में अ्रमानुलमुल्क ने कश्मीर का संरक्षण प्राप्त किया, 
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और ( भारत-सरकार की स्वीकृति से ) दोनों राज्यों में एक इकरारनामा 
हो गया, जिससे चित्राल की अफगानों के श्राक्रमण से रक्षा हुई । 

सन्‌ १८८६ में गिलगिट एजन्सी स्थापित हुईं | चित्राल ने इस समय से 
श्रपगी विदेशनीति श्रौर श्रपनी सीमा की रक्षा के विपय में, मारत- 
सरकार की सलाह मानना स्वीकार किया | 

सन्‌ १६३६ में नसीरल-मुल्क 'मेहतर” ( बादशाह ) गद्दी पर बेठे । 

राजघानी चिह्नाज है। मसत॒ज भर शोधीर में गवर्नर (स्थानीय शातक) 
नियुक्त हैं| द्रोश और चित्राल में अस्पताल हैं, और चित्नाल में एक- 
स्कूल है। द्रोश, चित्राल और मसतुज में डाकखाने और तार घर हैं । 


कलत्तात 

बलोचिस्तान एजन्सी में कलात राज्य प्रमुख है। यह भारतवर्ष 
के उन तीन राज्यों में से है, जिनका ज्ञेत्रकल ५०,००० वगगमील से 
अधिक दे ।* ( खराँ सद्दित ) इसका त्षेत्रफल ४४,७०० वर्गमील, 
जनर्रज्या सवा तीन लाख और वाषिंक आय वा पन्द्रद लाख 

रुपये है | - | 
राजवंश सुन्नी म्रतलमान है, श्रोर शाउक् का पद खान? है। 
कलात कई कबीलों ( उपजातियों ) का समूह है, उनके सरदार 
कलात के खान को प्रघान मानते हैं | इस राज्य का सूत्रपात पन्द्रदर्वी 
शताब्दी के लगभग हुआ | अंगरेजों से सम्बन्ध स्थापित होने के समय 
यद्द राज्य काबुल की श्रघीनता में अर्दध-स्वाधीन था। सन्‌ श्८श्च४ में 


* जेत्रफल की दृष्टि से भारतवर्ष में सबसे वढा राज्य कशमीर, और उससे 
दोद हैदरावाद है। तीसरा नम्बर कलात का ही है । 


२६४ देशी राज्य शासन 


कलात की, ब्रिटिश सरकार से संधि हुईं, जिससे कलात ने अंगरेजों की 
अधीनता स्वीकार कर ली । पीछे खान का उरदारों से भगड़ा हुआ, 
अंगरेखों ने उनका आपस में समभौता करा दिया; दोनों पक्ष ने यह 
स्वीकार.किया कि आपस के भाण़े को, लड़कर तय करने से पूव॑, 
द्िटिश सरकार के फैसले के लिए. उपस्थित किया जायगा। कलातमें 
सेना रखने और रेल और तार की व्यवस्था कराने का निश्चय किया 
गया | खान ने क्वेश, चुश्की और नसीराबाद अंगरेजों क्लो पढ्टे पर 
दे दिया। बोलन दर्र का शासन-प्रवन्ध कलात का पोलिटिकल एजन्ट 
करता है। ४ 

खान अहमदयार खाँ सन्‌ १३३३ में गद्दी पर बैठे । उनकी 
अधघीनता में राजप्रवन्ध वजीर-धझाजम (प्रधान मंत्री ) द्वारा द्वोता है, 
जिन्हें वजीरों ( मंत्रियों ) से रद्दायता मिलती है। मंत्रियों को माल, 
सावंजनिक निर्माणकार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, तथा न्याय 
विभाग सुपुद्द हैं। इन पदाधिकारियों के अतिरिक्त, खान की एक स्टेट- 
कौंसिल है, इस में मुख्य-मुख्य सरदार होते हैँ | सब महत्व के विषयों 
पर इस कौंसिल की सल्ञाइ ली जाती है। दीवानी और फौजदारी 
मामलों का फेसला “निर्गा? प्रथा के अनुसार होता हे, जिसका आधार 
रिवाजी कानून है। अपीज वजीर-आजम के यहाँ या स्टेट-कौंसिल में 
होते हैं, और दया के लिए प्रा्थनापंत्र खान की सेवा में भेजा 
जाता है । राज्य चार मुख्य मांगों में विभक्त है--सरवान (उच्च प्रदेश), 
भालावान ( निचला प्रदेश ), कछी और मकरान | प्रत्येक भाग एक 
वजीर या नायव वजीर के अघीन है। जहाँ जमीन सैनिक सेवा की 


फाठियावाड़ और गुजरात के देशी राज्य २६५. 


: शर्त पर, बिना मालगुजारी, दी हुई है, वह्दाँ सरदार अपने-अपने कवीजे 
के उचित प्रबन्ध के लिए खान के प्रति उचरदायी द्वोते हैं। माल- 
गुजारी देनेवाले ज्षेत्र ननियावतः कहलाते हैँ, इनमें प्रबन्ध के लिए 
जो अधिकारी रहते हैं, उन्हें मस्तीफी कहा जाता है 

मकरान में वहुत्त सा समुद्र-तट है, और राज्य पचनी और जीवानी 
के बन्दरगादों पर अपना झ्ायात-निर्यात-कर वसूल करता है। राजघानी 
कलात है, परन्तु साल में लगभग चार मद्दीना खान धादर ( कछी 


प्रान्त ) में रहता है । 
की लक कििनलना 


तीसवाँ अध्याय 


0 आर 


काठियावाड़ ओर गुजरात के देशी राज्य 


“आधिक दृष्टि को रहने भी दें, तो भी का्ियावाढ़ के राज्यों की 
भौगोलिक निकटता और सांस्कृतिक तथा भांपा सम्बन्धी एकता के कारण 
निश्चित रूप से यही वांछनीय मालूम पढ़ता है कि शासन के क्िद्ठाज 
से उन सब का समूह बना दिया जाय ।? 


का्ियावाड़ प्रदेश में छोटे-बड़े कुल मिला कर २८५ राज्य हैं। ये 
पश्चिम भारत राज्य एजन्सी में हैं। राज्यों की संख्या की दृष्टि से 
यह भारतवर्ष भर में सब से बढ़ी एजन्धी है। यहद्द संख्या कुल देशी 
राज्यों की आधी के लगभग है। इनके आकार तथा शासन में बहुत 
विभिन्नता है। कुछ बहुत बड़े हैं, तो पधिकांश राज्य झ्त्यन्त छोटे 
ड्े४ड ' 
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पना देने पर ही इनके प्रजाजन वम्बई प्रान्त या ब्रिटिश भारत के किसी 
भी अन्य प्रान्त के समकक हो सकते हैं ।************---काठियावाड़ के 
मामले में--हसी तरद्द भारत के कोई तोन-चौथाई राज्यों के सम्बन्ध 
में--सब राजनेतिक सुधारों का श्रन्तिम उद्देश्य ऐसे संघ का निर्माण ही - 
होना चाहिए | 

यदि ये राज्य आपह में मिल.जाये तो इनके जंगल, पानी, भौर 
छड़कों आदि की बहुत सी समस्याएँ आसानी से हल हो जायेँ। 
वत्तमान भवस्था में बहुत से राज्यों में जल की कमी के कारण जनता 
अत्यन्त कष्ट में है। वद् पारस्परिक सहयोग द्वारा सहज ही दूर दो 
सकता है | कुछ राजाओं ने पुलिस, आबकारी, चिकित्सा और न्याया- 
लय के लिए. सम्मिलित प्रबन्ध करने का विचार किया *है। परन्तु 
जब तक इन राज्यों का सम्मिलित शासन न हो, उपयुक्त प्रबन्ध का 
सम्मिलित रूप से होना व्यावद्यारिक नहीं हे; कारण कई-कई राज्यों के 
एक विमाम का प्रबन्ध करनेवाला अधिकारी उनके प्थकप्रथक बहुत 
से राजाओं के प्रति उचतरदायी नहीं हो सकता, वह तो किसी एक 
व्यवस्थापक छंस्था के प्रति ही जिम्मेवर हो सकता है । 


काठियावाड़ राननेंतिक कान्फ्रस सन्‌ १६१६ ई० से काम कर 
रही है। इसके सभापतियों में स्व० विद्वलभाई पटेल, स्व० अब्बाप 
तैयव जी, म० गाँधी, ए० बी० ठकर, और वल्लभमाई पटेल जैसें 
महातुभाव रहे हैं| इस कान्फ्र स के कार्यकर्ताशों को समय-समय पर 
राजाओं का कोपभाजन, दमन ओर ज्ञाठी-चार्ज का शिकार होना पड़ा 
है; तथापि यद्द ंस्‍्था गम्भीरता और थैर्यपूव क्र अरना जन-जाशति भर 


र््८ ...._ देशी राज्य शासन 


उत्तरदायी शासन-प्राप्ति सम्बन्धी कर्तव्य पालन कर रहौ है | 

्र |्र अ८ 
गुजरात में ८३ राज्य हैं; च्ेत्रफल जनसंख्या और आय की दृष्टि 
से इनमें से वारह ही कुछ महत्व के हैं--बड़ौदा, वालसिनोर, बाँधड़ा; 
बरिया, केम्वे, छोटा उदयपुर, घरमपुर, जौहर, लूनावाड़ा, राजपीपला, 
सचिन और सन्त; इनमें बड़ौदा प्रमुख है। शेष सर राज्य बहुत 
छोठे-छोटे हैं, यहाँ तक कि कितने द्वी राज्य ऐसे हैं, जिनमें से एक- 
एक का क्षेत्रफल एक वर्गमील शौर जनसंख्या सौ से भी कम है | इन 
राज्यों की स्थिति और समस्याएँ काडियावाड़ के राज्यों की दी तरह है। 


पारा 


इकत्तीसवाँ अध्याय 





सावतगर 


... आज चारों भोर आम-सुधार की ध्वनि सुनायी पढ़ रही है । राज- 
पताने के राज्यों ने भी कहने के ल्लिए इस शोर प्रयत्न किया है, किन्तु 
जहाँ तक लेखक को ज्ञात है किसी भी राज्य ने आमीण ऋण को 
समस्या को हक्ष नहीं किया । इसके विरुद्ध, थ्रिटिशव प्रान्तों में इस 
सम्बन्ध में बहुत छुछ काये हुआ है | किन्तु सबसे अधिक क्रान्तिकारो 

कज सम्बन्धी प्रयत्व भावनगर राज्य ने किया है | 
--शंकरसहाय सकसेना 


यह राज्य काठियावाड़ प्रायद्वीप में खम्भात की खाड़ी पर है। इसका 


श्र 


 भावनगर रु] 


जेत्रफल २६६१ वर्गमील, जनसंख्या ५ लाख से अधिक और वार्पिक 
झाय लगभग दो करोड़ रुपये हैं| इस राज्य की प्रधानता इसके 
यन्दरगाहों के कारण है। इसकी राजघानी मावनगर नाम का ही 
नगर है। यहाँ के शासक गोइल राजपूत हैँ | इस राज्य की स्थापना 
सन्‌ १७२३ ई० में श्री० भवसिंद जी ने की थी | 


यहाँ के शासकों ने समुद्री डाकुओं का दमन करने में अंगरेज 
सरकार की सद्दायता को | इसलिए उसकी इनसे सन्‌ १८६० और 
१८६६ में संघि हुई। मारतवप में भावनगर श्रादि काठियावाड़ के 
राज्य ही ऐसे राज्य हैं, जिनके अधीन समुद्र-तट दे | इन राज्यों के 
बन्दरगाद बन्द करने या उन्हें तरकार को सौंप दिये जाने का काफी 
प्रयत्न हुआ | काठी राज्यों के आन्दोलन के फल-स्वरूप वन्‌ १६१७ में 
समभोौता हुआ, जिसकी निम्नलिखित बातें विशेष उल्लेखनीय हैं;-- 


१--भावनगर के बन्द्रगाह को ज़कात ( श्रायात-निर्यात कर ) 
व्यूलो के सम्बन्ध में महाराजा, '्रव तक प्रचल्नित नियमों के स्थान पर, 
निम्न बातों पर सहमत होते हैं । 


(क) मद्दाराज उस दर से कम जकात वसूत्न न करेंगे जो सरकार 
अंगरेजी बन्दरगाद्दों में लेतो है। 


(ख) मद्दाराज, मारत के अ्ंगरेजों बन्द्रगाद्दों के श्रतिरिक्त अन्य 
पन्दरगाद्दों से होनेवाले व्यापार पर उस दर से कम जछात वसूल नहीं 
करेंगे, जो सरकार समय-समय पर अपने घन्दरगाद्दों में जारी करेगी | 


(ग) जकात-वसल्ली के जो नियम अंगरेजी पन्दरगाहों में भ्रचद्धित 
है, वे ही यद्दों जारी किये जायेंगे । 


२७० .. देशी राज्य शासन 


(घ) इस समझौते की किसी बात का, अब तक प्रचद्धित अफीम) 
मयादि और नमक सम्बन्धी धाराओं पर प्रभाव नहीं पढ़ेगा | 


- २--(क) सरकार भावनगर को एक अंग्रेजी बन्दरगाह की सारी लाम- 
जनक सुविधाएं , महाराज की इच्छानुसार देने को सहमत होती है। 


(ख) भारतीय सस्तर-त्यों के अंगरेजी बन्दगाों से आने-नानेवाल 
माल पर मद्दाराज चाहे नो ज्ञकात वसुत्र करें, सरकार उसमें हस्तक्षेप 
न करेगी | 

इस प्रकार सरकार सब प्रकार की द्वानि से बच गयी और काठी 
राज्य उससे प्रतित्पर्दा करने के अयोग्य होजये। काठी राज्यों ने 
अपने बन्दरगाहों को उन्नत करने और समुद्री व्यापार बढ़ाने का यत्न 
किया तो सरकार ने उन्हें समझोते को रद्द करनेवाला ठहराया, और 
इसके लिए उसने दो कारण उपस्थित किये--वे भारतीय व्यापार को 
द्वानि पहुँचाते' हैं, ओर वे इन बन्दरगाहों द्वारा शत्राज, कोकीन और 
विद्रोद्दी साहित्य युप्त रूप से भाने देते हं। निदान, काठी राज्यों को 
अपने बन्दरगाहों की ययेष्ट उन्नति करने में बहुत वाघाएँ रहीं | 
तथापि धीरे-घीरे उनकी उन्नति हुई है| भावनगर राज्य के वन्दरगाहों 
द्वारा अब प्रति वर्ष लगभग तीन करोड़ रुपये का माल देश में आता 
है। मुख्य वन्दरगाह भावनगर है, जो इस राज्य की राजघानी भी है। 

भ्री० महाराजा भरीकृष्णकुमार सिंह जी सन्‌ १६१६ ई० में गद्दी 
पर बैठे | उनकी नावालिगी सें राजप्रवन्ध एक कौंणिल के भधीन 
रहा | महाराजा साहव को शासन अधिकार सन्‌ १६३१ ई० में 
मिले । आप दीवान की सहायता से शासन करते हें। आप के पिता 


भसावनगर २७१ 


मद्दाराजा भवरसिंतद जी ने सन्‌ १६१४८ में एक 'प्रजा-प्रतिनिधिः नामक 
सलाहकार उंत्या स्थापित की थी, जिसके सब्र रदस्य नामजद दोते 
थे। इस संस्था को साल मर में केवल पाँच प्रश्न पूछने का अधिकार 
थ|] यह किसी प्रकार लगभग दस वर्ष का जीवन व्यतीत करके 
अपने श्राप समाप्त हों गयी | इस बीच में, राज्य में भावनगर 
प्रजा परिषद्‌ सन्‌ १४२३ में संगठित होकर उचरदायी शासन का 
जोरदार आन्दोलन करती रद्दी। मई सन्‌ १९३९ में नाममात्र के 
सुधारों की घोषणा हुईं। जनता की माँग वनी रही। अ्खिर, 
जून १९४० में राज्य ने सुधार-योजना की रूप-रेखा प्रकाशित की, 
जिसमें बताया गया कि व्यवस्थापक सभा में वहुमत निर्वाचित सदस्यों 
का दोगा; ५४ उदस्यों में ३३ निर्वाचित रहेंगे, और कुछ विभाग एक 
मंत्री को संपि जायँगे | इसके वाद वा ठाल गुजर जाने पर श्रकृतू- 
यर १३४१ में दूसरी सूचना प्रकाशित की गयी कि “राज्य में घारा 
उमा स्थापित की जाती है | इसमें कुल ३३ नामजद और ६ पदेन 
(अपने पद के कारण) सदस्य ई | राज्य के दीवान साहब इसके श्रध्यक्ष 
दोंगे। मद्यायुद्ध से उत्पन्न वत्तमान परिस्थिति को दृष्टिगत कर के घारा 
सभा के ठद॒स्य नामजद द्वी कर दिये गये हैँ, परन्धु शाउन विधान में 
चुनाव की व्यवस्था है | समा की पहली बैठक प्रथम दिसम्बर १६४१ 
को द्ोगी [” | 

डउचरदायी शाउन की माँग करने वाली ननता के लिए ये सुधार 
नितान्त श्रपर्यात ये | फिर, युद्ध के कारण चुनावं स्थगित करने और 
नामज़दगी से काम चत्ताने की वात और भी अउंतोपजनक रहौ। 


देशी राज्य शासन 
ने प्रजा 


२७२ 

सरदार वल्लेम माई पटेल, अध्यक्ष - र राजपरिषद, 

के मताधिकार कीं डुपफ्योग न होने देने के विरोध में बड़ा जोएदार 
राजाओं को शासन-सुधार स्थगित 


श॒त कराया ) प्राय: 
कि इस समय हम युद्ध प्रयत्नों में 


भावनगर २७३ 


को शिक्षा-प्राप्ति की बहुत ठी सुविधाएं हैं । 

इस राज्य के स्टेट बेंकः में दो करोड़ से ऊपर दपया जमा है | 
भावनगर तथा अन्य देशी राज्यों की जनता के अतिरिक्त, ब्रिटिश 
मारत एवं भारतवर्ष से बाइर ( जंजीवार, ब्रिटिश पूर्वी श्रफ्रोका, और 
स्ट्रेट सेडलमेंट ) की मी जमा इसमें रहती है । 

इस राज्य के दीवान सर प्रमाशंकर पहनी ने जनता की दशा 
सुधारने का बड़ा प्रयत्त क्रिया, यह प्रयत्न विशेषतवा'उसे ऋशण-मुक्त 
करने के सम्बन्ध में था । दीवान साइब ने मालूम किया कि राज्य भर 
के किसानों पर ८६ लाख रुपया ऋण है। पश्चात्‌ उन्हों ने महाजनों 
को एकमुश्त तीठ लाख झरुपये राज्य से देकर किधानों को ऋण- 
मुक्त करा दिया और यह रुपया किसानों से किश्तों में वयल कर 
लिया। स्मरण रहे कि किसान अपने ऋण पर पहले लाखों रुपये 
केवल दूद में ही दिया करते थे, भव उन्हें इससे छुट्टी मिल गयी। 
इसके अतिरिक्त, राज्य की श्रोर से कृपि-वेंकों और सहकारो साख- 
समितियों की मो यथ्ेष्ट व्यवस्था की गयी। इससे उनकी आ्िक 
दशा में बहुत सुधार हुश्रा और खेती श्रच्छी तरद्द होने लगी। राज्य 
ने यह भी व्यवस्था कर दी कि मालगुनारी वूज करने को निर्धारित - 
तारीख के उम्बन्ध में जो नियम है, उसका कठोरता से पालन न किया 
जाय; बरच्‌ उसमें ऐसी ढौल रहे, जिससे किसानों को सुविधा रहे । 

राज्य की इस उदारता के साथ, यह बात चिन्तनीय हे कि यहाँ 
किसानों पर कर-मार बहुत हे । इस ओर ययेष्ट ध्यान दिया जाना 
चाहिए। पुनः यह भी विचारणीय है कि जिस राज्य ने जनता की 

३२५४, 
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उन्नति के लिए ऐसा कार्य किया, और जिसे सर पद्दनी जैसे सुयोग्य 
दीवान रखने का सौमाग्य मिला, वह भी शापन-सुघारों में सप्तुच्चित 
प्रगति का परिचय नहीं दे रह्य है। आशा है शासन-तूनघार इत विपय 
में गंभीरवापूर्वक विचार करेंगे | 
+7-4०-*:णक:५०-१---- 
७ 
. बत्तीसवाँ अध्याय 
गोंडल 

“इस राज्य की विशेषता यह है कि यह प्रायः कर-विद्दीन है; गत 

वर्षो में यहाँ जनता बहुत से करों से मुक्त कर दी गयी है |” 





यह राज्य काठियायाड़ के मध्य में हे। इसका ज्षेत्रफल १०२४ 
वर्गमील, जनवंख्या दो लाख से कुछ अधिक, और वाषिक भाव 
पचास लाख रुपये है। इस राज्य की स्थापना सतरदवीं शताब्दी में 
हुईं। यहाँ के शासक जदेजा राजपूत हूँ। श्री० भगवतसिंद जी 
सन्‌ १८६४ में गद्दी पर बैठे, जब कि ये चार वर्ष के थे। इन्हें शासना- 
घिकार श््८४ में मिले । 

महाराजा साहब दीवान की सहायता से शासन करते हैं। 
राज्य में कोई व्यवस्थापक ' सभा या सलाइकार समा होना नहीं पाया 
जाता । 

दोवानी और फौनदारी की सात अदालतें ईं--एक इजूर 
अदालत, एक सर-न्यायाधीश अदालत, चार मुन्प्तिफों को अदालतें 


गॉडल *.. श७१, 


शोर एक तीघरे दर्जे के मजिस्टू ८ की अदालत | इनमें से प्रथम दो में 
अपील सुनी जावी है। दजूर अदालत को नजरठानी € रिव्यू? ) का 
मी अधिकार है। काबून प्राय; ब्रिटिश भारत के ढंग का वर्ता नाता है, 
उठमें आवश्यकतानुसार राज्य के विशेष कानून से पूर्ति की जाती 
है | श्रदालतों के प्रधान न्‍्यायाघीश कानून के ग्रेज्नुएट होते ईं, और 
मुकदमों के फेसलों के लिए. अवधि निर्धारित है । 

राज्य में चार म्युनि्ठिपैलटियाँ देँ। म्युनिष्िपल त्ेत्रों तथा 
मुख्य आमों में नयी बस्तियाँ वसाने ( नगर-निर्माण ) का ऊार्य हो 
रहा है, जिससे सड़कें चोड़ी हों, और वातावरण अधिक स्वास्थ्य 
प्रद हो | 

ठाकुर साहब शिक्षा-प्रेमी और ठाहित्यिक हैं। भापने राज्य में 
शिक्षा-प्रचार की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया । यहाँ के गिरासिया 
कालिन में अरस्मर्थ विद्यार्थियों के पढ़ने, रहने ओर खाने-पीने का 
प्रबन्ध निश्शुल्क हे। राज्य में सवंसाघारण के लिए केवल प्रारम्मिक 
दी नहीं, माध्यमिक शिक्षा भी निश्शुल्क है। कन्याशत्रों के लिए यहाँ 
शिक्षा अनिवाय है| यहाँ का कन्या द्वाई स्कूल काियावाड़ में अपने 
ढंग की राव॑-प्रयथम उंस्था है। राज्य में श्रनाथालय, औपघालय, 
दाइयों के टू निंग आदि की अच्छी व्यवस्था है | 

यह सब दवोते हुए. भी राज्य में चुंगी, आय-कर आ्ायात-निर्यात 
कर आदि नहीं लगता। राज्य की अधिकांश शाय उस रुपये का 
व्याज है जो महाराज के पूर्वजों ने ठंचित किया था, और वत्तमान 
मद्दाराज ने लाभदायक कार्या' में लगा रखा है | इस प्रकार झाधुनिक 


श्७छद :- देशी राज्य शासन 


काल में भी, जब कि अन्य राज्य नित्य नये टेक्स लगा रहे हैं, गॉडल 
प्राय; कर-मुक्त राज्य है। पहले लगनेवाले अनेक कर उठा दिये 
गये हूँ। यहाँ मालगुजारी भी वही है, जो पचात वर्ष पहले 
थी; बढ़ी नहीं | फल-स्वरूप किसान खुशहाल है, उनकी आर्थिक स्थिति 
बहुत अच्छी दै। पे 

राज्य में कर नाममात्र का होने के अतिरिक्त, अन्य विशेषताएँ 
आने-जाने की सुविधाएँ श्र्थात्‌ अच्छी सड़कों का निर्माण, ओर शिक्षा 
का अधिकाधिक प्रचार है। राज्य इन कार्यों को कराने की शोर इतना 
ध्यान देने में इछलिए, समर्थ दो रद्या है कि ठाकुर साहब का जीवन 
था रहन-सदन बहुत सादा है, वे श्रपने व्यक्तिगत वैमव या ऐश्वर्य के 
लिए, बहुत कम खर्च करते हैं। सन्‌ १४०६ में आपकी रजत जयन्ती 
ओर १६३४ में स्वर्ण जयन्ती मनायी गयी थी। स्वर्ण जयन्ती के 
अवसर पर जनठा ने भपनी प्रसन्नता और कृतशत्ता सूचित करते हुए. 
श्रापको छोने से तोला था | आप के ये शब्द प्रत्येक राजा के लिए, 
विचारणीय और मननीय हैं;--जोवन चाहे छोटा हो या बड़ा, मेरे 
लिए. तो वह कुछ महत्व नद्दीं रखता, जब तक कि में जनता के कुछ 
काम में न आऊँ।' | ।क्‍ 

इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि यद राज्य अच्छी तरद शासित 
है, यहाँ सुराज्य हे। परन्तु यही पर्यात नहीं है। आवश्यकता इस 
बात की है, शासन-कार्य राजा के व्यक्तित्व पर ही निर्भर न रहे, 
शाघनपद्धति ऐसी हो जाय और जनता का उस में ऐसा भाग हो कि 
नये राजा या दीवान भादि के द्वारा वह सहसा बिगड़ ने सके। 
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गॉडल राज्य के विपय में ऐसी दृढ़ व्यवस्था होने का इमारे सामने 
कोई प्रमाण नहीं हे । 

हम ने यह जानना चाहा था कि राज्य में शासन-कार्य कितने मार्गों में विभक्त 
है, कितने मंत्री हैँ, वे कहाँ तक व्यवस्थापक समा के प्रति उत्तरदायी हैं, व्यव- 
स्थापक सभा का संगठन कैसा है; जनता को नागरिक श्रधिकार कहाँ तक प्राप्त दें, 
तथा म्युनिश्विपैलरियों श्रौर पंचायतों की क्‍या व्यवस्था है | खेद दे कि इन बातों का 
इमें राज्य के अ्रधिकारियों द्वारा स्पष्ट और न्यीरेवार उत्तर नहीं मिला । शसके विप- 
रीत, प्राप्त साहित्य से यद्दी विदित शोता है कि राज्य में उत्तरदायी शासनपद्धति 
तथा प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का चिन्तनीय अ्रभाव है, श्रौर शासन की श्रालोचना 
करनेवाले पतन्न-पत्रिकाओं का राज्य में आना रोक दिया जाता है; यह इस कर-होन 
होने का भभिमान करने वाले राज्य को किसी प्रकार शोभा नहीं देता । 
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नवानगर 


नवानगर के जाम साइब जैसे राजाध्ों के मुँह से भारत की स्वत॑- 
श्रता के सम्बन्ध में राजाशों को हार्दिक उरसुझतां की चातलें दिलचस्प 
मालूम होती हैं । लेकिन सवाल यह दे कि राजा छोग इसकी प्राप्ति के 
लिए अपना “हिस्सा किस रूप में अदा करंगे। वे जो स्वतंन्नता चाइते 

हैं, वह सिर्फ अपने ही लिए है अ्रथवा अपनी प्रजा के क्षिए भी दे ? 
--डा० कैलाशवाथ काटजू 


यह राज्य काठियावाड़ में कच्छु की खाड़ी के दक्षिणी किनारे पर 
है। इस का क्षेत्रफल ३,८०० वर्गमौल, जनसंज्या चार लाख से अधिक 
और वाधिंक आय ९७ लाख से ऊपर है | 


रण देशी राज्य शासन 


ह उन थोड़े से राज्यों में से है, दिन्‍्हें व्यापार अथवा मछलियों 
आदि के लिए सपमुद्र-तट प्राप्त है। इस राज्य का समुद्र-तट लगमग' 
सौ मील है | इसके तीन बन्दरगाह ई--लोदिया, बेदी और उल्ाया | 
यहाँ के शासक जदेजा राजपृत हैं। यद्द कहा जाता है कि इस 
राज्य की नींव जाम रावल ने सन्‌ १५४० ई० में डाली | शासक का 
पद “जाम” है। वह ब्रिटिश सरकार के अतिरिक महाराजा बड़ौदा 
तथा नवाब जूनागढ़ को खिराज देता है। 

महाराजा सर रणजीतसिंह ने, सनू १६०७ ई० से १३४३३ तक 
शासन किया | आप 'रनजी? के नाम से प्रसिद्ध थे। आपने क्रिकेट के 
खिलाड़ी के रुप में इंगलेंड ्रादि देशों में मी बहुत ख्याति प्राप्त की थी। 
आप के पश्चात्‌ सन्‌ १९३३ ई० में श्री० दिग्विजय्िंद नी गद्दी 
पर बेठे | यहाँ का शासन एकतंत्री हे। ह 

महाराजा साहब के निर्देशानुठार, -शासन-कार्ब तीन सेक्रेटरियों 
द्वारा संचालित होता हैः--(१) माल सेक्रेटरी (२) राजनैतिक सेक्रेटरी 
और (३) जनरल सेक्रेटरी | प्रत्येक सेक्रेटरी को कुछ शासन-विभाग 
संपि हुए रहते हैं। उसे अपने विभाग के सम्बन्ध में दीवान की तरह 
स्वतंत्र अधिकार द्वोते हैं; विशेष महत्व के मामलों में बह महाराज 
का भादेश ग्रहण करता है। कुछ विभाग स्वयं महाराज के प्रत्यक्ष 
नियन्त्रण में रहते दे, इनका प्रवन्ध मद्दाराज के आदेशानुसार उनका 
व्यक्तिगत सहायक 'हजूर पर्सनल एसिस्टेंट” करता है। इस प्रकार 
यहाँ दीवान नहीं है, ओर प्रत्येक सेक्रेटरी सीधा महाराज के अघीन 
है। इस राज्य में कानूनों का निर्माण नहीं होता; महाराजा तथा उसके 
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सेक्रेटरी अपनी इच्छानुसार आज्ञाएँ, या सरक्यूलर (गशती पन्न ) 
निकालते है, अथवा नियम प्रचलित कर देते हैं। यहाँ की डनता का 
शावन में कोई प्रतिनिधित्व या प्रभाव नहीं है। 

राज्य का सर्वोच्च न्यायालय इजूर कोर्ट! है, इसे हाईकोर्ट के 
अधिकार है। दीवानी तथा फोजदारी के सब मामलों की अपील तया 
निगरानी की दरखास्तों पर विचार (प्राण-दंड को छोड़कर ) माल 
सेक्रेटरी के यहाँ होती दे | प्राय-दंड के लिए महाराज की स्वीकृति 
आवश्यक है, और उसकी अपील उनके दी यहाँ द्ोती है। सर- 
न्यायाधीश को फौजदारी मामलों में सेशन जज, जिला-मजिस्ट्रोट 
और #»पील कोर्ट के अधिकार हैं | और वद्द 'त्यायाघीश? और मुन्हिफों 
के दीवानी फैसलों की अपील सुनता है। राजनेतिक सेक्रेटरी को 
दीवानी मामलों के सम्बन्ध में निर्धारित अधिकार द्वोते हैं। माल 
सेक्रेटरी और राजनैतिक सेक्रेटरी के न्याय सम्बन्धी अधिकारों से 
यह स्पष्ट है कि प्रवन्ध-विभाग से न्याय-कार्य प्रथक् नहीं है, और 
इधलिए अनेक दशाश्ओं में न्याय न द्वोने की सम्मावना रद्दती है | 

राज्य की म्युनिसपैलटदियों में जामनगर की म्युनिसपल्ी प्रधान 
है। महालों के मुख्य नगरों में भी म्युनिसपैलटियाँ हैं। इनकी देखभाल 
मामलतदार करते हूँ, निन्‍्हें इस कार्य में स्थानीय कमेटियों और 
स्वास्थ्य सम्बन्धी अफसरों से सहायता मिलती है। ये उुफाई भर 
रोशनी का प्रवन्ध करती है | इन्हें अपने काम के लिए. रुपया सरकार 
से मिलता है | इस प्रकार से ठंस्थाएँ सरकारी दी हैं। 

उच्च शिक्षा के लिए राज़्य में एक भी कालिज नहीं है। फेवल 


लए देशी राज्य शान 


तीन द्वाई स्कूल तथा कुछ अन्य संस्याएँ हैं | इस राज्य की जनता की 
नागरिक स्थिति बहुत अवनत दशा में है। अ० भा० देशी राज्य 
'लोक परिषद द्वारा सन्‌ १६२८ ई० में प्रकाशित पुस्तक* में जनता की 
तत्कालीन शिकायतों का व्योरेवार परिचय दिया गया है। उससे यह 
भी शात होता है कि सन्‌ १६१६ में मद्दाराजा अलवर के पघारने 
के शअवसर पर महाराजा जाम साहव ने एक सलाहकार सभा 
('एडविजरी कौंसिल' ) की स्थापना की थी | इसके बाद (सन्‌ ११२८ 
तक ) न महाराजा साहव ने हीं सभा की मीटिंग करायी झोर न समा 
ने स्वयं ही मीटिंग की। न उसके विचार या परामर्श के लिए कभी 
कोई विषय रखा गया, न कमी कोई कार्यक्रम तैयार हुआ या सदस्यों 
के पास मेजा गया। वयापि जाम साइव ले वायसराय तथ। बठलर 
कमेटीके सामने ऐसी वात रखी, जिससे यद समझता जाय कि सभा बराबर 
काम करती है । है 

इस राज्य के कितने ही व्यक्ति बम्बई में बढ़े पेमाने पर व्यापार 
कर रहे है| बम्बई प्रान्त के कितने ही, सुप्रसिद्ध राजननीतिश इसी 
राज्य के निवासी रहे हैं। अनुभव तथा अन्य योग्यता में भी यहाँ के 
आदमी ब्रिटिश भारत के निवासियों की व्रुलना में भच्छे ढहरते हईं। 
ऐसी दशा में राज्य की उपयुक्त स्थिति विशेष चिन्तनीय है | 
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राजकोट 

राजकोट काठियावाड़ का केन्द्र है। यदि यहाँ उत्तरदायी शांघन 
दें दिया गया तो कठियावादढ़ की प्नन्य रियासतें भी स्वयं राजकोट 
की पंक्ति में आजावेंगी | --स० गाँधी 

इस राज्य का क्षेत्रकल्त २८३ वर्गमील, जन-संख्या पौन लाख, 
श्रोर वर्षिक आय १४ लाख रुपये हैं। राजवंश जदेजा राजपूत है; 
और नवानगर की एक शाखा है | शाउक का पद “ठाकुर? हे । 

यहाँ के भूतपूर्व ठाकुर धर्मेन्द्रसिंह जी सन्‌ १६३१ से १६४० तक 
गद्दी पर रहे। आपके शासन पर नरकेशरी स्व० मणिभाई कोठारी 
के, ता० १५-२-१२४ के पन्न से अच्छा प्रकाश पड़ता है, जो उन्होंने 
यहाँ के तत्कालीन दीवान वीरवाला को लिखा था। उस पत्र से यद्द 
स्पष्ट है कि ठाकुर साइब शासन-का्य की भोर ध्यान नहीं देते थे, 
दौवान साहब के द्वाथ में सब छोड़ा हुआ था, और दोवान दीरवाला 
आदि को प्रसज्ञ करने के लिए राज्य से बड़ी-बढ़ी रकमें, वेतन के 
अतिरिक्त, इनाम के रूप में दी जाती थीं । 

सन्‌ १९४० से ठाकुर प्रद्यमनतिंह जी राज करने लगे ) शांउन- 
कार्य उनकी निगरानी में दीवान करता है। हजूर आफिस चार भागों 
में विभक्त हे--राजनैतिक, माल सम्बन्धी, न्याय सम्बन्धी, भौर 

झ्६्‌ 
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साधारण | इसमें विविध विभागों से आने वाले शासन सम्पन्धी प्रश्नों 
पर विचार द्वोता है, ओर उन्हें राजद्ीय आदेश दिया जाता है। 


पहले यहाँ सन्‌ १६२३ ई० के विधान के श्रजुसार एक अजा प्रति- 
निधि-सभा और एक व्यवस्थापछ परिपद्‌ संग्रठित की गयी यी| प्रतिनिधि- 
सभा के उम्मेदवारों के निर्वाचन के लिए २१ वर्ष या भ्रधिरू आयु 
वाला प्रत्येक ब्यक्ति ( पुरुष एवं स्त्री) मत दे सकता था, जो राधकोट 
का निवासी हो, या जिसकी राज्य में अचल्न सम्पत्ति हो, या जो राज्य 
सें व्यापार घंघा करता हो। खब मतदाता छः श्रेणियों में से छिसरी 
न किसो में विभकत किये जाते थेः--(१) व्यापारी, (२) कृपक, 
(३) मजदूर, (४) पुरोहित श्रादि (4) श्रन्य नागरिक; नौकर या बेकार 
आदि जो पूर्वोक्त चार श्रेणियों में से छिसी में न हों, भौर (६) दस्तकार 
और पेशे वाले; अध्यापक, करलंक, चपरासी आदि | इन छुः भ्रेणियों में 
से प्रत्येक श्रेणी के कम से कम तीन सौ मतदाताओं को एक प्रतिनिधि 
चुनने का श्रधिकार होता था। प्रतिनिधि बनने के लिए उस्मेदवार ऐसा 
कोई भी व्यक्ति हो सकता था जिसमें मतदाता द्वोने की योग्यता हो 
और जे। पढ़ा-लिखा भी हो | प्रतिनिधि-समा का कार्य (१) निर्धारित 
विपयों के प्रश्न पुछुना, (२) निर्धारित विषयों के सम्बन्ध में, राज्य 
के लिए आवश्यक कानु्नों का मसविदा बनाना या बनवाना और 
(३) व्यापार, कृषि आदि क्री उन्नति के उपाय सुकाना था। इनमें से 
पहले और दूसरे कार्य के लिए प्रतिनिधि-सभा का प्रत्येक सदस्य भाग 
ले सकता था, परन्तु तीसरे कार्य में उसी भेणी के सदस्य भाग जेने के 
अधिदारी होते थे, जिसका उस विपय से सम्बन्ध द्वीता था । सभा का 
नया निर्वाचन तीन सात्र के बांद होता था। कोरम २० सदस्यों का 
होता था । 


स्यवस्थापक परिषद में १८ सदस्य द्वोते थे, ये प्रतिनिधि समा के 
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सदस्यों में से निर्वाचित किये जाते थे, भर व्यापारी कृपक शझादि श्रेणियों 
का प्रतिनिधित्व करते थे। जब प्रतिनिधि-समा को किसो छानूच का 
मसविदा बनवाना होता तो वह व्यवस्थापक परिषद में इस विषय की 
बिखित सूचना भेजती | परिपद स्वयं अपनी इच्छा से भी किसी छानून 
“ का मस॒विदा थना सकती थी। परिषद का बनाया मसविदा सभा 
में पास द्वान पर ठाकुर साहइव की सवा में उपस्थित किया जाता | ठाकुर 
खाइव चाइते तो उसे स्वीकार कर लेते; और वद्द कानून वन जाता | 


शासन-सुघार का भान्दोलन होता रद्दा | शअन्तत: मई सन्‌ १६३६ 
में तत्कालीन ठाकुर साहब ने दस आदमियों की एक कमेटी शासन- 
सुघार सम्बन्धी प्रस्ताव करने के लिए नियुक्त की; इस कमेठी के 
सभापति राज्य के दीवान श्री० वीरवाला बनाये गये। इस कमेटी के 
संगठन के सम्बन्ध में ठाकुर साहब का सावजनिक नेताओं से काफी 
मतमेद तथा संघर्ष रहा। अस्तु, कमेटी की रिपोर्ट आने पर ठाकुर 
साहब ने व्यवस्थापक सभा का नया छंगठन किया । नये सुघारों के 
अनुसार राजकोट में एक प्रजाकीब सभा ( असेम्बली ) द्ोगी, जिपमें 
अ्रध्यक्ष ( दीवान ) के अतिरिक्त निम्नलिखित ६० दद॒स्य होंगे;-- 





निर्वाचित :० ९ ४४० 
नामनद 
गैर-सरकारी १ | रा 
' २० 
सरकारी घू 
योग ७ ७ ६७ 


सदस्यों का चुनाव प्रृथक्‌ निर्वाचन पद्धति से होगा, जो निन्दनीय 
है | सभा का कार्यकाल प्रथम वार तीन साल होगा, उसके वाद जितना 
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ठाकुर साहब निश्चय करें। सभा को तशाव॑जनिक हित के विषयों के 
कानून बनाने का अधिकार होगा, परन्तु वह ठाकुर साहब सम्बन्धी, 
राजनैतिक विभागों या घार्मिक विषयों सम्बन्धी कानून न बना 
सकेगी | सभा से स्वीकृत कानूनी मसदिदों पर ठाकुर साहब का । 
नियंत्रण होगा, वे उसके स्त्रीकृ किसी कानून को रद कर सकते हैं, 
तथा विशेष अवस्थाओं में नया कानून बना सकते हैं। सभा को 
अधिकार होगा कि वह विविध विभागों के अध्यक्षों को छोड़ कर, किसी 
भी राजकर्मचारी पर निन्दा का प्रस्ताव पास करे। 

ठाकुर साहब तथा उनके परिवार सम्बन्धी खर्च को छोड़कर, 
बजट को अन्य म॒दों पर सभा को मत देने का अ्रघिकार होगा, परन्तु 
ठाकुर साहब अपने विशेषाधिकार से सभा के मत की. अवहेलना कर 
सकते हैं । 

प्रयोग के रूप में शिक्षा, स्वास्थ्य और म्युनिसिपल विभाग सभा 
को सौंपे जायेंगे, पर उन पर अ्रन्तिम नियंत्रण ठाकुर साहब का 
रहेगा । दो मंत्री ठभा के निर्वाचित सदस्यों में नियुक्त किये नायँंगे, वे 
सभा के कार्यकाल तक अपने पद पर रहेंगे श्रोर उसके प्रति उचर- 
दायी होंगे। उनका अन्तिम उत्तरदायित्व ठाकुर साहब के प्रति 
रहेगा । उनके श्षिकार वे द्वी होंगे, जो विविध विभार्गों के अध्यक्षों 
“के हैं| किसी मंत्री पर अविश्वास का प्रस्ताव उभा के तीन- 
चौथाई सदस्यों के वंहुमत से पास होने पर, वह अपने पद से हटाया 


जायगा | 
दो सरकारी और तीन गैर-सरकारी सदस्यों की एक सलाहकार 
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कमेटी होगी, जो व्यापार-धंघा सम्दन्धी विषयों पर आवश्यकतानुसार 
सलाह देगी | जनता को जो अधिकार या शक्ति दी गयी हैं, वह ठाकुर 
साहब की श्रघीनता में है, वे चाहें तो उसे रद्द कर सकते हैं। इससे 
सुधारों की न्यूनता स्पष्ट हे | 

राज्य का सब से बड़ा न्यायालय इहजूर कोट है, परन्तु ठाकुर साहब 
के पाठ दया के लिए; दरखास्तें दी जा सकती हैं। इजूर कोर्ट से नीचे 
जिला-कोट हे, तथा राजकोट खास में एवं प्रत्येक महाल के सदर 
मुकाम में एक-एक सवाडिनेट (अघीन) न्यायालय है। 

राज्य में राजकोट नगर की म्युनिग्पिलटी के अतिरिक्त तौन 
अन्य म्युनिसिपैलटियाँ हैं। शिक्षा का अच्छा प्रचार है, इस दृष्टि 
से काठियावाड़ में इसका विशेष स्थान हे। यहाँ घमेन्द्रसिंद्द जी 
आट और सायन्स कालिज, तथा राजकुमार कालिज के अतिरिक्त १ 
हाई स्कूल, छुः मिडल स्कूल भी हैं। अ्रधिकांश प्राइमरी शिक्षा 
तथा कुछ माध्यमिक शिक्षा निश्शुल्क है। जिन सस्याश्रों में फीस 
ली जाती है, उनमें फीस का परिमाण कम है तथा छात्रइतति आदि 
भी काफी दी जाती हे | राज्य अपनी आय का १२ प्रतिशत से अधघिक्क 
शिह्वा में व्यय करता है। उद्योग घन्धों की उन्नति तथा झइृपकों की 
दशा सुधारने की ओर मी राज्य अच्छा ध्यान दे रह्या है। वापिक 
रिपोर्ट में अनेक श्ञातव्य वा्ते हे। शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, कानून 
सम्बन्धी विविध प्रकार के अ्रंक दिये गये हैं। गाय, भैंस, घोड़े, ऊँट, 
इल तथा गाड़ियों की भी ठंख्या दी हुई है। 

बजट हर साल नवम्बर मा में वनाया जाता है। प्रत्येक विमाग 
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के लिए निर्धारित रकम उसे यूचित कर दी जाती है; इजूर आफिछ 
की पूव स्वीकृत बिना उससे अधिक खर्च नहीं किया जा सकता । 
मालगुजारो के प्रवन्ध -के लिए यह राज्य चार निलों ( महाल ) 
' में बंटा हुआ है। प्रत्येक मह्दाल का प्रवन्ध मामलतदार करतां है, 
उप्तका सहायक बहीवतदार द्वोता है। 

.._ राजकोट राज्य सन्‌ १९३८-२९ में विशेष चर्चा का विषय हुआ | 
यहाँ का आन्दोलन सरदार पटेल का चलाया हुआ था। इसमें इस 
राज्य के अतिरिक्त ब्रिटश मारत के भी कितने ही कार्यकर्ता गिरफ्तार 
हुए.। पीछे सरदार पठेल से समझौता हो गया, और ठाकुर साहब ने 
एक उपसमिति द्वारा ठिफारिश की गयी सुधार-योजनो स्वीकार कर ली । 
इस आन्दोलन को कुचलेने वाले अंगरेज दीवान ढर पैट्रिक कैडल 
बरखास्त किये गये | यह रियासती जनता की बड़ी भारी विजय थी। 
परन्ठु ठाकुर साहब ने सुधारों को कार्य-रूप में परिणत करने में उपेक्षा 
की, इसलिए कुछ ह्वी समय बाद यहाँ फिर रणमेरी बज उठी | 

म० गाँधी ने राजकोट के दरबार के अतिरिक्त, रेनीडेन्ट पर भी 
सत्याग्रहियों के साथ भयंकर ज्यादती करने के आरोप लगाये थे। 
रेजीडेन्ट ने पुलिस तथा अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को असत्य 
बताया । महात्मा जी इन आरोपों की जाँच करने के लिए फर- 
वरी १९३९ में स्वयं राजकोट गये | आपने सत्याग्रह स्थगित करा के 
पुलिस के झत्याचारों की जाँच की | राजकोट के ठाकुर साइव ने 
२६ दिसम्बर की सुघार-समिति बैठने की घोषणा की थी, उसकी 
दृष्टि से महात्मा जी ने उनके व्यवद्ार की जाँच की भौर ठाकुर साहव 


न्‍ 
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को पत्र लिखकर सात माँगें पेश कीं । 

३ मार्च को ठाकुर साहब का उत्तर मिला जिरमें गाँधी जी के 
समिति सम्बन्धी परामर्श को, २६ दिसम्बर की घोषया के अनुकूल 
न समभते हुए, मानने से इनकार किया, और रियासत के शासन कौ 
सारी जिम्मेदारी अपनी मानते हुए किसी दूसरे के. दृश्तक्षेप की इजाजत 
देने में भी असमर्थता प्रकट की। मद्त्मा जी द्वारा उचर के लिए 
निर्धारित समय पहले ही पूरा हो चुका था | उस समय तक प्रतीक्षा 
करने के बाद उन्होंने आमरण श्रनशन प्रारम्म कर दिया था। और, 
यद्द उचर तो आग में घी डालने के समान था। भस्तु, मद्दात्मा जी 
के अनशन से देश भर में चिन्ता और व्याकुलता छा गयी। सरकार 
से हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। अन्ततः वायसराय ने तंघ- 
न्यायालय के चीफ-जस्टिस के पास इ० मामले को मेजने का सुर्ाव 
पेश किया, जिसे सत्र ने मान लिया। महात्मा जी ने श्रनशन समाप्त 
कर दिया। 

३*अप्रेल को चीफ-जस्टिस ने अपना फेउला दिया, उतका सारांश 
यह था--कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार छिरफ ठाकुर साहब 
को है| समापति के लिए ठाकुर साहव दस सदर्स्यों में से ही किसी को 
चुन सकेंगे, न कि इनके अलावा किसी ग्यारहवें व्यक्ति को, जैता कि ये 
पीछे से कहने लगे ये | इस फंछले के अनुसार राजकोट में जो सुधार- 
कमेटी बनेगी, उसके सात सदस्य त्तो सरदार पटेल के हिफारिशी नामों 
में से रखे जायेंगे ( बशतें कि ये नाम रियाउत से बाहर के लोगों के 
न द्टों) और तीन सदस्य ठाकुर साहव खुद नियुक्त कर सकेगे। 


श्ष्८ देशी राज्य शासन 


सुधघार-समिति के निर्माण में साम्प्रदायिकता ने मयंकर बाघा 
उपस्थित की । मुसलमान, भय्यात और गिरास्यि न प्रजापरिषद का 
साथ देते थे, थौर न मार्ग से अलग ही होते थे | राजकोट के अधि- 
कारी भी साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित ही कर रहे थे। दरबार 
वीरवाला ने गाँधी जी के प्रत्येक उमझौते की शर्त को छुकरा दिया, 
अन्त में महात्मा जी ने सभी उसके हाथ में छोड़ दिया और चीफ॑- 
जस्टिस के निर्णय का भी उपयोग नहीं किया । 

जहाँ तक राजकोथ का तात्कालिक प्रश्न था, मद्दात्मा जी का 
प्रयत्न असफल कहा जा सकता है, परन्तु इस में सन्देह नहीं कि राज- 
कोट ने सारे देश का ध्यान देशी राज्यों की ओर भाकर्षित करने में 
विलक्षय सहायता की । 


अाज++ शक ल+>+-+र 


पेंतीसवाँ अध्याय 
लम्बी 


अधिकारियों ने जन-आन्दोज्नन को दमन करने के बिए प्रत्येक 

प्रकार की हिन्सा और ध्त्याचार का उपयोग किया और राज्य के ल्षिए 

'ल्वॉलेस लिस्बदी' ( कानून-रहित लिम्बढडी ) का नाम आप्त किया। 
आन्दोद्दन आारस्म से ही नागरिक स्वतंत्रता के किए था | 

--दि स्टेट्स पीपल 

लिम्बडी काठियावाड़ की एक साधारण रिवातत है। इसका 


छेतफल इ४४ वर्गमील, जन-संख्या ४१ लाख और वाषिक भाव 


डे 
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नौ लाख र० है। राजवंथ माला राजपूत है। शातक का पद 
ठाकुर है । 

ठाकुर दौलततिंद जी जसवन्धर्सिद जी १६०८ में गद्दो पर बैठे 
थे, जब कि भाप ४० वर्ष के थे। आप नरेन्द्र मंडल के सदस्य ये । 
सन्‌ १६४१ में आपका देहान्त हो जाने पर युवराज टिग्विजयछिंदद जी 
गद्दी पर बेठे, परन्तु तीन माह के मीतर उनका भी देद्दान्त दो गया | 
उनके तीन छोटे भाई और एक नावालिंग लड़का है। लड़का केवल 
एक वर्ष का है| यद द्वी राज्य का उत्तराधिकारी है। 

विगत वर्षा' में लिम्बडी में अकेले ठाकुर साइब का शासन न 
होकर उनके परिवार का शासन रहा है। ठाकुर दोलतसिंद जी बवृद्ध 
थे, और राजकाज से प्रायः अवकाशप्राप्त थे। उन्होंने अपने 
पुत्रों को द्वी प्रधान अधिकारी बना रखा था। उनका ज्येष्ठ पुत्र 
दिखिजयपसिंद उनकी तरफ से अ्रठार्नी ( मुखत्यार ) था, दूपरा पुत्र 
हाईकोर्ट का जज था, और तीसरा ( फतेहसिंद ) राज्य का दौवान 
था। इन तीनों को राजकुमार की हेसियत से एक-एक महल, बहुत 
सी मूमि ओर नकद द्रव्य दिया गया। इसके अतिरिक्त मासिक भा 
आदि भी खूब मिलता था| इस पर भी उनके लिए जज या दीवान 
आदि का भारी वेतन अलग नियत था | इस प्रकार ठाकुर साहब के 
शासन में उनके पुत्रों को द्रन्य एवं उत्ता दोनों अत्यधिक परिमाण 
में प्रात थे । ऐश शासन कितना निरंकुश, खर्चाला भौर अनुत्तरदायी 
होगा, इसका सहज दी अनुमान किया जा सकता है | 

'हैयां मये कोतवाल, अब डर कादे का', यद्द कहावत लिम्बडी 

३७ 


२३० देशी राज्य शासन 
नस 


में पूर्ण रूप से चरिताथथ हुई। दीवान फतेहलिंह जी छा शासन जनता 
के लिए सव प्रकार से ठंकटमव रहा | लोगों पर करों का 'भार प्रति 
व्यक्ति २२) 5० तक दो गया; साथ ही, राज्य को आय का बड़ा 
भाग राजपरिवार के लिए खर्च कियां गया | शाउन-व्यय खूब अधिक 
रहा, फिर जनदह्वितकारी कार्यों के लिए यथेष्ट द्रव्य बच ही कैसे सकता ! 
कर-दुद्धि करने पर भी राज्य ऋण-प्रस्त हो गया। अतनन्‍्तः उसने 
मोरेटोरियम! ( ऋण चुकाई को स्थगित करने ) के कानूनी अधिकार 
का आश्रय लिया । इससे साहुकार राज्य से अपना ऋण वसूल करने 
से रोके गये; हाँ, राज्य तो लोगों से अपना रुपया लेता दी रद्दा। इस 
प्रकार के राजप्रबन्ध से जनता में असंतोष होना स्वाभाविक था | उसे 
प्रकट न होने देने के लिए अधिकारियों ने दमन का आभय लिया | 
लिम्बडी के इतिद्ास में प्रथम वार मई १३३० में एक एक्ट जारी 
करके सावजनिक सभाओं और जलूसों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, 
और इस कानून के भंग करनेवालों को दण्ड देने के लिए दीवान 
को व्यापक और स्वेच्छाचारयुक्त श्रधिकार दे दिये गये । वह अपराधी 
को चाहे-जितने समय तक केद या देश-निर्वासित कर सकता था। 
जब जनता ने सम्मिलित दोकर इस कानून का विरोध किया तो राज्य 
को इसे अमल मेंन लाने और कुछ समय बाद हटा लेने का 
वायदा करना पड़ा, परन्तु उसने यह वायदा पूरा नद्दीं किया | एक रात 
को अचानक चार नागरिकों को केद कर दिया गया और खबेरे उनके 
घरों की तलाशी ली गयी । पुलिस उनका बहुत सा सामान छुरमाने 
के रूप में उठा ले गयी | पीछे पता लगा कि यह सब कायंवाद्दी मई 


लिम्बदी र६र 


१६३० के विशेष एक्ट के अनुसार की गयी | अषिकारियों ने तरह- 
तरह के उपायों का अवलम्बन करके जनता के संगठन और एकत्ता 
को मद करने का मरसक प्रयत्न किया, और इसमें ठफ़ल न होने पर 
वे अधिकाधिक उम्र होते गये | इस बीच में लिम्बडी में प्रजामंडल की 
स्थापना हो गयी | जब तक प्रज्ञामंडल शहर वालों में काम करता 
रहा, अधिकारी किसी प्रकार सहन करते गये, पर जब इसके कार्यकर्ता 
गाँवों में जाकर प्रचार करने लगे तो युवराज ( जो वास्तव में शासक 
द्वी या) के क्रोध का ठिकाना न रद्दा | हृध समय राज्य में ऐपी चिन्त- 
नीय घटनाएँ हुईं, मानों कानून का राज्य ही उठ गया है। डाकुद्नों 
श्र छुटेरों के दल-के-दल गाँवों पर घावा करने लगे, लोगों के 
( विशेषतया प्रजामंडल के कार्यकर्चाश्रों तथा उनसे सम्बन्धित व्यक्तियों 
. के ) घर लूटे गये, उन्हें घुररा तरद्द मारा पीटा गया, उन पर तलवारों 
और कुल्दाड़ियों-से हमला किया गया, स्रियों पर भी हाथ डाला गया। 
ठाकुर साहव से शिकायत की जाने पर, उन्होंने कोई विशेष कार्यवाद्दी 
नकी। ह 


१२ जनवरी और १६ फरवरी १६३६ के बीच, पॉच इफ््तों में 
४ बड़े-बढ़े डाके पढ़े, १४ बढ़ी-बढ़ी चोरी हुईं, छोटी चोरियों का अन्त 
हो नहीं था। भाठ सौ से अधिछ व्यक्ति १६ फरवरी को एक घंटे के 
झन्दर ज्राख्मी हों गये। प्रजामंडल की दो मोटरकार तोड़ दी गयीं। 
१६ फरवरी के बाद छूगंभग ६००० भआदमी 'शपना घरवार छोड़कर राज्य 
से बाइर चले गये, उनके जाने के चाद ३७१ मकान और १२,२४८ 
घीघा जमीन जब्त को गयों, पचास एजार रुपये ऊुरमाने के तौर पर बसूद्च 
किये गये, पचास हजार रु० को फसल चुरायो या जब्त की गयी, कितनी 


श्ध्शू देशी राज्य शासन 


ही दुकानों के दरदाजे तोड़े गये, और व्यापारियों के १ १४६,०००) को 
बकाया वसूल नहीं होने दी गयो । [ ५दि स्टेट्स पीपल?--लिम्बडी अंक ] 
लिम्बडी की इन घटनाओं ने देश भर का ध्यान आकर्षित किया | 
परन्तु राननेतिक विमाग या सर्वोच्चसतठा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, 
यद्यपि ब्रिटिश रेजीडेन्ट को समय-समय पर परिस्थिति से परिचित 
कराया जाता रहा-। लिम्बडी के अ्रधिकारियों पर यदि कुछ प्रभाव पड़ा 
तो इस बात का कि यहाँ की रुई का दो वर्ष तक देशव्यापी बहिंष्कार 
किया गया; फेवल जापान में - उसकी कुछ खरीद रद्दी | बहुत संघर्ष 
'के बाद इस राज्य से द्विजरत करनेवाले वापित आये, तथा उनकी 
शिकायतों कां समाघान हुआ | इठ समय नाबालगी शासन है । 
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बड़ोदा 
अगर बड़ौदा में ननता का राज्य द्वो जाय तो इससे मराठों की क्‍या 
हानि हो सकती है ! वे अपना प्रभाव बनाये रखने के जिए पर्याप्त शक्ति- 
वान हैं | यह वात नहीं है कि वे कथित घहुपंज्यक गुजरातियों से दब 
जायेंगे । श्रोर, अयर बहुसंस्यक जनता को सरकारी नोकरियों में भपना 
हिस्सा मिलता है तो यह मराठों के वास्ते स्वाधोनता-संग्राम में भाग 
न लेने का कोई कारण नहीं हो सकता | ।.. >-म० गाँधी 


इस राज्य का ज्षेत्रल आठ हजार वर्गमील, श्र जन-संख्या 
२५ लाख से अधिक है| इस राज्य के. पाँच भाग हैं, उनके बीच में 
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ब्रिटिश भारत तथा अन्य देशी राज्यों के कुछ भाग श्रा गये हैं| बड़ौदा 
उन बहुव थोड़े से राज्यों में है, जहाँ औद्योगिक और व्यावदायिक उन्नति 
का ययेष्ट छोत्र दों। अतः यहाँ वारपिक आय अपेक्षाकृत अधिकर-- 
लगभग तीन करोड़ रुपये हैं | 

मुगल साम्राज्य के क्षय के समय, शठारहवीं शताब्दी के आरम्भ 
में मरदढों ने इस प्रदेश पर शआ्राक्रमण किया | विलाजी राव ने धुजरात 
में गायकवाड़ राजवंश की स्थापना की, और बड़ौदा राजधानी बनायी । 
अंगरेजों का हृस राज्य से सम्बन्ध १७७१ से आरम्म हुआ; सहायक 
संधि सन्‌ १८०५ ६० में हुईं। पहले बताया जा चुका है सन्‌ १८७५ 
हैं० में भ्री० मलहारराव जी को गद्ी से उतार कर धी० सयाजीराव 
वृतीय गद्दी पर बैठाये गये, उस समय इनकी भायु तेरह वर्ष की थी | 
इन्हें शासताधिकार सन्‌ १८८१ ई० में मिले | इनके शासन-काल में राज्य 
ने सामाजिक, आर्थिक तथा शिक्षा सम्बन्धी श्रच्छी उन्नति की | सन्‌ १६३६ 
में इनका देहान्त दोने पर, महाराजा प्रतापिंद जी गद्दी पर बेठे । 

सन्‌ १६४० की घोषणा के अनुसार राज्य की प्रवन्धकारिणों 
सभा में दीवान के श्रतिरिक्त तीन अन्य सदस्य होंगे; जिनमें से एक 
घारा सभा ( व्यवस्थापक समा ) के निर्वाचित सदस्यों में चुना हुशा 
होगा । गेर-उरकारी सदस्य अपने पद पर घारा सभा के जीवन-काल 
अर्थात्‌ तीन साल तक रहेगा | शासन-कार्य भिन्न-भिन्न भागों में विभक्त 
है, ओर उन पर ब्रिटिश भारत के दद्ध पर विविध अधिकारी नियत हैं। 

बड़ौदा राज्य में घारा सभा ( लेजिस्लेटिव कॉठिल ) की स्थापना 


से 


सन्‌ १६०८ ई० में की गयी थी। इस में २७ सदस्य ये, नो सब के 


र्६४ देशी राज्य शासन 


उव नामजद होते ये--दस रुदस्य॑ लोकल बोडों' के निर्वाचित सदस्यों 
में से नामजद किये जाते थे, आठ सदस्य राजकीय परिवार भौर 
राजकमेचारियों में से, ओर पाँच अपने पद के कारण नामजद होते 
थे; शेष चार सदस्य राज्य चाहे-जिन व्यक्तियों में नामजदं कर सकता 
था। सब सदस्यों का नामजद किया जाना बहुत चिन्तनीय रहा । 
अन्तत:ः महाराजा प्रतापतिंद्द नी ने घारा सभा के सुधार पर विचार 
करने के लिए. एक कमेटी नियुक्त कौ। पश्चात्‌ सन्‌ १९४० में नया 
विधान बनाया गया, उसके अनुसार धारा सभा में समापति ( दीवान ) 
सहित ६० सदस्य हंंगे ;-- 





निर्वाचित हट डे 
नामजद हा २३ 
गैर-सरकारी १४ 
सरकारी ९ 
योग ६० 


निर्वाचक संघ संयुक्त होंगे, पएथक्‌ निर्वाचन की घातक प्रथा को 
स्थान नहीं दिया गया है। सभापति दीवान होगा। उपठमापति 
( डिप्टी प्रेसीडेन्ट ) तीन साल बाद घारा समा द्वारा निर्वाचित हुआ 
करेगा। सभा के गेर-सरकारी ठदस्थों में से दो व्यक्ति मद्दाराजा खाहब 
द्वारा पार्लिमेन्टरी सेक्रेट्री नियुक्त किये जाया करेंगे। 

महाराजा साहब का राजपरिवार, सेना, रियासती ऋण, तथा 
अन्य राज्यों से की हुई संधियों का विषय व्यवस्थापक समा के ज्षेत्र से 
बाहर हँ | इसके अतिरिक्त यह मी व्यवस्था की गयी हे कि घारा मा में 


बड़ोदा र्श्प 


उन भन्य विषयों पर भी विचार न होगा, जो समय-समय पर महाराजा 
साहब निश्चय करें | यह नियम बहुत व्यापक हैं, और इस्से घारा समा 
के अधिकारों पर भारी आघात होता है। बड़ौदा जैसे उन्नत राज्य में 
इसका द्वोना बहुत खटकता है | 
/. राज्य की न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च संस्था हाईकोट (“वरिष्ट न्यायालय”) 
है। .इसके फैसलों की अपील कमी-कभमी महाराज साहब के पास की 
जाती है, जो 'इजूर न्याय-सभा' के परामर्श से फैउला करते हं। 
द्वाईकोर् में तीन जज हैँ । राज्य में निलों को, तथा श्रघौन श्रदालतें 
हैं| न्‍्याय-कार्य शासन से पृथक है | 

शासन-प्रवन्ध के लिए राज्य पांच ्रान्तों? में विभक्त है। ब्रिटिश 
भारत की दृष्टि से इन “प्रान्तों' को 'निला? कहना ठीक होगा । शअस्तु, 
प्रत्येक 'प्रान्तः के अन्तर्गत कुछ मद्दाल और पेट-महाल हं। श्रामों में 
पंचायतों का यथेष्ट सद्भठन है | 

शिक्षा और समाज-सुघार में यद्द राज्य ब्रिटिश भारत से भी भागे 
रहता आया है। प्रारम्मिक शिक्षा अनिवाय और निश्शुल्क करने का 
श्रीगणेश सवप्रथम यहाँ सन्‌ १८६३ ६० में परीक्षा एक जिले में 
किया गया था। पीछे उन १६०६ ६० में इसे व्यापक किया गया । 
अन्त्यजों ( दलितों ) और जंगली ज़ातियों के लिए शिक्षा-हंस्पाएँ 
स्थापित करने भोर देद्ातों में साघारय एवं गश्ती या भ्रमणकारी 
( ट्रंबलिंग ) पुस्तकालयों की व्यवस्था करने, और सहकारी समितियों 
तथा कृषि-बैंकों की स्थापना करने आदि में इस राज्य का काय प्रशंनीय 
रहा है | यहाँ एक कालिज है, जो वम्बई विश्वविद्यालय से सम्बन्धित 


श्द्द देशी राज्य शासन - 


है। बड़ौदा अपने पुस्तकालय एवं व्यायामशाला के लिए स्ंत्र प्रसिद्ध 
है। इस राज्य में २३ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हईं | वालिग व्यक्तियों की 
निरक्षरता निवारण करने का भी प्रयत्न किया जा रद्दा है | समाज-सुघार 
के कई कानून--बाल-विवाइ निषेध कानून, जातीय अत्याचार निवारण 
कानून आदि, बनाये गये हं। खेती की उन्नति के लिए गाँवों में खूब 
प्रचार किया जाता हे। किसान नवयुवकों को सरकारी फ्रार्मो' पर 
व्यावहारिक शिक्षा दी जाती हे और उन्हें शिक्षणकाल में छात्रवृच्ियाँ 
दी जाती हैं ।. 

पूर्वोक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है-कि बड़ौदा एक उन्नत और प्रगति- 
शील राज्य हे। परन्तु खेद हे कि इस राज्य में भी प्रजा की आथिक 
अथवा नागरिक स्थिति अउुन्तोपप्रद ही हैे। सरदार बल्‍लभमभाई पढेल 
के मतानुसार यहाँ के किसानों को ब्रिटिश भारत -के किसानों की भपेक्षा 
अधिक टेक्स देना पड़ता है, श्रोर यदि यहाँ के गाँवों की वास्तविक 
दशा की जाँच करायी जाय तो निस्सन्देह पच्चीस सेकड़े लोग इस प्रकार 
के मिलेंगे, जो भूख की पीड़ा से तड़फड़ा रहे ईैं। 

अब जनता के नागरिक अधिकारों की बात लीजिए। बड़ौदा 
राज्य प्रजामंडल गत बीस वर्ष से कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य 
उत्तरदायी शासन प्राप्त करना दईं, परन्तु यह उंस्था प्रायः अधिकारियों 
की दृष्टि में खटकती ही रदह्दी है। ठमय-समय पर इसके कार्यकर्चाश्रों 
पर भाषण, लेखन और उम्मेलन सम्बन्धी विविध प्रतिबन्ध लगाये 
गये हं। प्रजामंडल के पंदरहवें अधिवेशन ( १४३८) के श्रष्यक्ष 
सरदार व्षमाई पटेल का निम्नलिखित वक्तब्य विचारणीय है-- 


राजपूताने के देशी राज्य २६७ 


'बढ़ौदा राज्य प्रजामंडत्त ने किसानों पर जबदं॑स्ती से जादे गये छर 
का विरोधु करना चाहां था, पर वहाँ के अधिकारियों ने इस प्रयत्न को 
सफल नहीं द्वोने दिया । जनता ने जब रियासत के अधिकारियों के ह्‌ 
प्रकार के प्यवद्दार का विरोध करना चाहा तो अधिकारियों ने समा 
करने की सनाही कर दो | प्रजामंढल के प्रधान को सरकारी नोटिस 
मिलो कि वह उक्त सभा में भापण न द॑ | मंडल के एक कार्यकर्ता छो 
भिन्नन्भिन्न उपायों से भंडलल छोड़ देने के ज्षिण विवश किया गया। यहाँ 
तक की रियासत के एुछ अफसर ने संडल के एक कार्यक्षर्ता को पीटा 
भी। मंडल तथा उसके कार्यकर्ताओं ने रियाप्तत के अ्रधिह्नारियों के 
दहन सभी श्रत्याचारों को सह्ठन किया श्रौर थ्राज उनका परिणाम यह हुथा 
है कि बदढ़ौदा रियासत में प्रन्नामंडल पूर्णतः निर्जीव कर दिया गया हैं [” 


जनता की जागृति और आन्दोलन का दसन करने की यह बात 
किप्ती ऐसे-वेसे राज्य में नहीं, बहुत उन्नत माने जानेवाले बड़ौदा 
राज्य में है, तो फिर अन्य राज्यों के विषय में क्या कद्दा जाय | 


कर सकल 
संतीसवाँ अध्याय 


राजपूताने के देशी राज्य 


राजपूताने छो रियासतों ने वहाँ के निवासियों की नागरिक 
स्त्तन्नता छो दयाने की नीति अख्तयार कर रखी है । यह गनत नीति 
है; भौर राजा लोग खुद अपने ही छितों का ख्यात्ू कर तो उनको दृष्टि से 
भी यह हानिकर है, क्योकि जब मनुष्य श्राजादी से वाकिफ दो जाता है, 


तो वह बहुत दिम दुवाकर नहीं रखा जा सकृता | सच बात तो यह है 
3८ 


श्श्द देशी राज्य शासन 


कि स्वतंत्रता का झासास दुमत् का मुकाबला करने की प्रधिकाधिक 
शक्ति और कोशिश पैदा करता है । -भूलाभाई देसाई 
राजपूताने में इस उम्य छोटे-बड़े तेईस राज्य हैं--उदयपुर, 
जोघपुर, जयपुर, बीकानेर, वूं दी, कोटा, अलवर, भरतपुर, घौलपुर, 
डंगरपुर, भालावाड़, करोली, बाँहवाड़ा, किशनगढ़, पालनपुर, 
परतावयढ़, शाइपुरा, सिरोही, टोंक, वांसवाड़ा, जेघलमेर,, कुयलगढ़ 
ओर लावा। पहले यहाँ केवल तीन ही राज्य बे-(१) भेवाड़, 
(२) मारवाड़, और (३) आमेर ( जयपुर ) | समस्त राजपूताना इनके 
ही अघीन था। इस समय जो २३१ राज्य हैं, वे या तो इन्हीं राज्यों के 
तत्कालीन राजाओं के वंशर्जों के स्थापित किये हुए हैं, या वे उनकी 
जागीरें थीं, जो पीछे स्वतंत्र हो गयीं। उदाहरण के लिए डूंगरपुर, 
बाँखवाड़ा तथा प्रताब्गढ़ राज्यों के छंस्थापक, आधुनिक उदयपुर राज्य 
के सितोदिया राजवंश के ही वंशज थे | वीकानेर की स्थापना जोंघ*- 
पुर शासक के पुत्र राव बीका जी ने की थी, और किशनगढ़ की 
स्थापना जोधपुर शासक के पुत्र राजा किशनसिंद जी ने की थी | 
राजपूताने के वत्तमान राज्यों में से दो ( भरतपुर और घोलपुर ) 
में राजवंश जाट हैं, दो ( टोंक और पालनपुर ) में मुसलमान हैं, और 
शेष १६४ में राजपूत हैं। लम्बाई चौड़ाई की दृष्टि से सब से बड़ा राज्य 
मारवाड़ हे, श्रौर जनसंख्या को दृष्टि से जयपुर | लावा दोनों दृष्टियों 
से सब से छोटा है | शिक्षा के विचार से राजपृताना बहुत पिछुड़ा हुश्ना 
है | जिस झालावाड़ राज्य में सबसे अधिक शिक्षित व्यक्ति हैं, वहाँ भी 
उनकी औसत केवल आठ प्रति शत है | ओर, यहाँ बांसवाड़ा भौर 


रानपूताने के देशी राज्य श्श्द्‌ 


कुथलगढ़ जैसे मी राज्य हैँ, जिन में फो सेकड़ा तीन से मी कम व्यक्ति 
शिक्षित हैं | जयपुर, नोधपुर भीर वीकानेर चाहें तो अलग-अलग 
अपनी यूनिदर्सियी स्थापित कर उकते है, पर यहाँ तो सब 
राज्य मिलकर मी विश्वविद्यालय बनाने की नहीं सोचते, यद्यपि उन्हें 
प्रवासी रानस्थानियों की भी इस कार्य में यथेप्ट रह्ययता मिलन 
सकती है ।* 
राजपूताने में जागीरी प्रथा वहुत है, इसके सम्बन्ध में अन्यत्र 
लिखा गया है। यहाँ स्थानीय परित्यिति पर प्रकाश डालने के लिए 
“कुछ व्यीरेवार बातें दी जाती हैं।| राजपूत राजाओं को जब 
मुसलमानों से पराजित होकर वर्चमान पश्चिमोंचर पंयुक्तप्रान्त, 
पूर्वीय पंजाब और दिल्ली के आस-पाठ का उपजाऊ भाग छोड़कर 
राजस्पान की मरुमूमि में शरण लेने को वाध्य द्वोना पड़ा तो उनके 
कई कृटुम्बी, दरवारी भोर सेनानो भी उनके साथ ये। इन लोगों 
ने राजाओं के राज्य स्थापित करने में सहायता दो | अतः राजाश्रों ने 
इन्हें जागीरें और विशेषाधिकार देकर अपना सामन्त वनाया। घीरे- 
घीरे जैसे राज़्यों का विस्तार होता गया, बेसे ही पुराने सामन्तों को 
जागीरों भौर श्रषिकारों में वृद्धि तथा नये सामन्तों की रुष्टि दोती 
-. + राजपूछाने के राज्यों में भाषा) रहन-सहन, संस्कृति, इतिहास आदि की दृष्टि 
से बहुत-कुद एकता है । यदि राजा लोग संगठित होकर जनता की उद्नति में लगें 


तो शिक्षा, खास्थ्य, श्राजीविका, न्याव-प्राप्ति आदि की विविध सुविधाएँ सइज ही 
की जा सकती दें । 


$ 'अजु नः-रियात्तत शक, में प्रदाशित, श्री० जी. सी. दीन मुग्ध के लेख 
के भाधार पर ! 


३०० देशी राज्य शांसन 


गयी | राजस्थान में कुछ ठिकाने पहले के भी है, पर वहुत कम | 

प्रयेक जागीरदार की प्रतिष्ठा उसके 'चाकरी के घोड़ों? के 
अनुसार मानी जाती है। “चाकरी? मुगल वादशाहों के समय प्रचतित 
मनसब? का दूसरा नाम है। उस समय प्रत्येक सेनानायक का 
मनसब या फौजबल नियत या। जिस नायक को एक हजारी मनसब 
होता था, उसके लिए यद्द लाज़मी था कि आवश्यकता पड़ने पर 
बादशाह की फौज में एक हज़ार घुड़सवारों के साथ उपस्थित ु 
रहे । मनसंव के अनुतार ही उसे जागीर मिल जाती थी। ऐसी ही 
पद्धति राजपूताने में जारी हुईं। यहाँ किसी जागीरदार पर दो घोड़ों 
की चाकरी है, वो किसी पर २०-३० घोड़ों की। पहले राज्यों की 
तहसीलों और निजामतों में चाकरी के घोड़े रहते ये | पुलिस के महकमे 
कायम दो जाने से उनकी ज़रूरत न रही। फलतः ठिकानों से चाकरी- 
कर अथवा 'फोज बल” वसूल किया जाता है | एक घोड़े का खर्च उतना 
ही लिया जाता है जितना रियासती रिसाले के एक थुड्टखवार पर व्यय 
दोता है | जागीरदार से उसकी आमदनी का एक निश्चित भाग 
खिराज के तौर पर भी वसूल किया जाता है। इसका परिसाण भिन्न- 
भिन्न राज्यों में श्रलग-अलग है; जोघपुर और मेवाड़ में इसे 'रेख! 
कहते हैं, भर यह आमदनी का आठ प्रतिशत लिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त नये जागीरदारों को अधिकारारूढ़ होने पर निर्धारित 
“हुक्‍्मनामा? या नज़राना भी देना होता है । 

जागी<दारों के अधिकार भिन्न-भिन्न राज्यों में मिन्न-मिन्न हैं | जोधपुर 
राज्य में ठिकानों के दो भेद हं--अ्ख्तयारी और बवेश्रख्तयारी | 
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चेश्रख्तयारी ठिकानों को न्याय और शासन उम्बन्धी कुछ भी अ्रधिकार 
नहीं है | इनकी अदालतें और पुलिस आदि राज्य की दी होती है। 
श्रख्तयारी ठिकानों की अपनी पुलिस तथा अदालत होती है | अदालतें 
तीन भेणियों की रहती हं। प्रथम श्रेणी की जाग्रोरी अदालत ६ माछ 
तंक की सजा दिये जाने योग्य फौजदारी मामले सुन उक्रती है, ५०० ८० 
तक छुर्माना कर सक्रती है तथा एक इजार रझ० तक की दीवानी 
डिगरी जारी कर सकती दे। उत्तराधिकारी आदि के अन्य दीवानी 
मामलों में इन्हें सव॒जजी के अधिकार हंते हैं | दूसरी भौर तीपरी 
श्रेणियों की अदालतों के अधिकार क्रमश३ कम हैं । ;ल्‍ 
जागीरदारों के इन ओघिकारों के कारण, जनता पर बहुत कुशासन 
होता है, तथा उससे बहुत से गेर-कानूनी कर, लागं, तथा वेगार 
आदि ली जाती हे। राजएृताने में शिक्षा का प्रचार कम होने, तथा 
उद्योग-घंधों श्रादि की उन्नति न होने का एक प्रधान कारण जागीर- 
दारी प्रथा भी है । इस प्रथा के कारण राजामों की जागीरी इलाकों 
से आमदनी कम होती है, और जागीरदार स्वयं अपने क्षेत्र में कोई 
उन्नति का कार्य करना नहीं चादइते। यहीं नहीं, वे नागरिकों के 
साधारण अधिकारों का अपदरण करते हैं, और उन्हें तरह-तरह के 
कष्ट देते हैं | राजा लोग कुछ तो वेसे दी सुघारक मनोद्वत्ति के नहीं 
हैं, भोर आय: जागीरदारों का पक्त लेते हैं; फिर, उनमें इतना उादस 
नहीं है कि वे जागीरदारों की शक्ति का विरोध करके इन ज्षेत्रों में कुछ 
उन्नतमूलक कार्य कर | परिस्थिति यहाँ तक चिन्तनीय दे कि गुलामी 
की प्रथा, कानून द्वारा बन्द की जाने पर भी व्यवहार में प्रचलित है। 


कि आकर 


पं 
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जागीरी इलाकों में कई जातियों की लड़कियाँ दह्देज में द्रव्य की भांति 
दे दी जाती हैं, भोर उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती ! 
उम्रय-समय पर राजपूताने के भिन्न-भिन्न भागों में जन-जागति के 
लिए अनेक महाचुभावों ने बहुत कष्ट उठाया है। उसका उल्लेख 
झागे-यथा स्थान किया जायगा। यहाँ की पुरानी संस्थाओं में विशेष 
उल्लेखनीय राजपूताना-मध्यमारत ( देशी राज्य ) समा और राज- 
स्थान सेवा-संघ है। राजपूताना-मध्यमारत सभा की स्थापना मई 
सन्‌ १९१८ में स्व० गणेशशंकर जी विद्यार्थी, स्व० मग्यिलाल जी 
कोठारी, स्व० जमनालाल जी बजाज, स्व० ठाकुर केसरीपिहद जी 
“बारहठ, और श्री० चान्दकरण जी शारदा, श्रादि के सद्प्रयत्न से 
हुईं। इसका प्रथम अधिवेशन मद्दामहोपाध्याय पं० गिरघर शर्मा जी 
नवरत्न की श्रध्यक्षता में, देहली में हुआ। इसने स्व० अजु नलाल॑ 
जी सेठी और श्री० विजयतिंह जी .पथिक के ठदयोग से घोर श्रान्दोलन 
करके, और कोठा, बूँ दी, कालावाड़, भरतपुर (तथा देवास और घार) 
आदि के तत्कालीन शाषकों से मिलकर गुलामी ओर वेगार प्रथा 
बन्द करवाने का अच्छा प्रयत्न किया | इसके अतिरिक्त अलवर, 
घिरोही, बिजोलिया शआादि में दोनेवाले गोलीकांड से जो सैकड़ों नर नारी 
इताइत हुए, उनकी जाँच करने के लिए सभा के तत्कालीन संयुक्त मंत्री 
श्री० कन्दैयालाल जी कलयंत्री ने वीरोचित साइस किया | इस समता 
के अध्यक्ष स्व० जमुनालाल जी वजाज, स्व० मणिलाल जी कोठारी 
स्व० गणेशशंकर जी विद्यार्यी, स्व० राव गोपालसिंह जी ( खरवा ), सवभी 
स्वामी सत्यदेव जी, गणेशनारायण नी सोमाणी, गोविन्दलाल जी पीती, 
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कलयंत्री जी तथा शारदा जी शआरादि सज्जन रहे हैं। इस समय उमा 
का मुख्य कार्य जागीरदारों द्वारा सतायी हुई विशेषतया कृपक जनता 
का उद्धार है। उमा ने इसके लिए. एक बहुत उपयोगी प्रश्नावलो 
छुपाकर वितरण की है; वह आवश्यक जानकारी उंग्रह कर रही है। 
सभा इस बात की मो कोशिश में हे कि राजपूृताना और मध्यमारत 
में एक विश्वविद्यालय स्थापित हो, जिप्में हिन्दी माध्यम, सेनिक * 
ट्रेनिंग और व्यापार और उद्योग-घंघों की शिक्षा की विशेषता हो | 
राजपूताने की दूसरी पुरानी संस्था है राजस्थान सेवा-संघ । 
इसकी स्थापना सन्‌ १६१६ में वर्धा में हुई । इसके श्रध्यक्ष 
भ्री० विजयतिंद जी 'पंथिक” श्र मंत्री रामनारायण जी चौधरी थे | 
यद्द सेवा-घंघ अगले वर्ष श्रजमेर आगया ओर इसने आठ वर्ष डट कर 
काय किया | इसके नागरिक आन्दोलन ने सवंशाघारण जनता में 
स्वाभिमान का भाव बढ़ाया और उनमें यह साहस पैदा किया कि वे 
प्राचीन कुप्रथाओ्रों और दुव्यसनों को छोड दें। उदाइरणवत्‌ सद्जों 
आदमियों ने शराव पीना बन्द कर दिया, ओऔसर-मीछर तथा अन्य 
सामाजिक अपव्यय का कार्य नहीं किया, अधिकारियों द्वारा हजार 
सताये जाने पर भी चेगार नहीं दी, रसद नहीं पहुँचायी | राजपूताने 
जैसे पिछड़े हुए प्रदेश में, और अब से बीस वर्ष पहले, ऐसी वार्ते होना 
अपना निराला मद्दत्व रखती हैं। एक समव था, दूर-दूर तक इस 
रुंस्था को बड़ी घाक थी; कई बड़े-बड़े शासक्त इस्का लोहा मानते थे | 
पीछे इस की शक्ति विखर गयी, इससे राजपूताने की भारी ज्ञत्ति हुई । 
तथापि इस उंस्या के प्रायः सभी कार्यकर्ता क्रिसी-न-किठी रूप में 


इ्०४८ देशी राज्य शाप्तन 


राजपूताने की सेवा में लगे हुए हैं| 

5न्‌ १९३५ ई० से अन्यान्य देशी राज्यों में राजपृताना में भी 
जागति बढ़ी है | पहले सब कार्यो का केन्द्र प्रायः अजमेर या व्यावर 
ही रहता था |* अब प्राय; प्रत्येक राज्य में प्रजामंडल है, जिसका 
उद्देश्य उस राज्य में महाराज की छत्रछाया में उत्तरदायी शासनपद्धति 
स्थापित करना है | राजपूताना कार्यकर्ता सम्मेलन तथा राजपृताना 
देशी राज्य लोकपरिषद और राजपृताना-मध्यमारत ( देशी राज्य ) 
उमा आदि संस्थाओं ने प्रान्त भर में संगठित काय करने का प्रयत्न . 
किया है | 

गत वर्षो में जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, श्रलवर आदि 
में जनता ने आन्दोलन करके कुछ प्राप्त कर लिया है; यद्यपि दमन 
द्वारा जाशति को रोकने के लिए! भी कुछ कम प्रयत्न नहीं किया गया, 
जुर्माना, जेल, लाठी-चार्ज दी नहीं, कहीं-कहीं तो गोलीकांड भी हुश्रा । 
डूंगरपुर, ओर भालावाड़ में सावंजनिक कार्यकर्ताश्रों को रचनात्मक 
कार्य में शासकों की सदूभावना और सहयोग प्राप्त हुआ है। प्रत्येक 
राज्य में अलग-अलग तो अधिक कार्य होना ही चाहिए, इसके अति- 
रिक्त, इस बात की बड़ी आवश्यकता हे कि राजपूताना भर के सब 
राज्यों के विविध संगठनों को एक दुत्र में बांधा जाय, श्रौर एक ध्येय 
तथा समान नीति को ध्यान में रखकर कार्य किया जाय | 


* यद्यपि ये खान भी, चीफ-कमिश्नर के प्रान्त में होने के कारण, नागरिक 
खतंत्रता की दृष्टि से, विटिश भारत के अन्य ( गवनरों के ) भ्ान्‍्तों से तो पीछे हो 
हैं, तथापि इनमें उतनी निरंकुशता नहीं होती, जितनी राजपूताना के राज्यों में 
होती है । * 


आअड़तीसनों अध्याय 


बीकानेर 


ह इस राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का दसन इतना पूर्ण है कि आदमी 
कानाफूसी करके कद्दते हैं कि हम जेलखाने में रद्द रहे हैं। केवत्त राज्य 
से वादर आने के समय हो वे श्रपने दबे हुए विचारों को प्रकट करते हैं, 
उनमें से कुछ वीर धझात्माए बम्बई, देहल्ी या कल्रकत्ते के सामयिक् 
प्रकाशनों में श्रपना बोझा हल्का करती हैं । +सारंगधघर दास 

इस राज्य का ज्षेत्रक्ल २३,३१७ वर्गमील है | विस्तार की दृष्टि 
से इसका भारतवर्ष के सब राज्यों में खातवाँ और राजपूताने में दूसरा 
नम्बर ऐ | जनसंख्या ( १६४१ की गयना के अनुसार ) १२,६२,६ ३१८ 

और वाषिंक आय सवा करोड़ द० से अ्रधिक है। 

इध राज्य की स्थापना जोघपुर नरेश के पुत्र वीकाराव जी ने 
सन्‌ १४६४ ६० में की थी। इसी .से इसका नाम बीकानेर पड़ा। 
ब्रिटश सरकार से इसकी संधि सन्‌ श्यश्८ ई० में हुईं। सन्‌ १८५७ 
में यहाँ के मद्दाराजा ने अंग्ररेजों का पक्ष लिया, इससे पंजाब का कुछ 
इलाका इनके राज्य में मिला दिया गया । 

महाराजा भरी गंगासिंह जी सन्‌ १८८७ ई० में गदह्दो पर वेंठे। 
उस समय ये नाबालिग थे | अतः सन्‌ १८९८ तक राजप्रवन्ध पोलि- 
टिकल एजन्‍्द की अध्यक्षता में रिजेन्सी द्वारा हुश्रा। पिछले योरपीय 
मद्दायुद्ध में महाराज ले ब्रिटिश सरकार को ओर से एशिया, योरप और 

इ्ड 


३०६ . देशी राज्य शासन * 

अफ्रीका के रणज्ञेत्रों में ययेष्ट भाग लिया | भारत के देशी राज्यों के 
प्रतिनिधि होकर आप १६१७ में साम्राज्य-युद्ध-समा में, तथा १६१८-१६ 
में तंघि-सभा में सम्मिलित हुए। उन्‌ १६२१ में आप नरेन्द्रमंडल के 
प्रथम चान्दलर नियत हुए । इस प्रकार बीकानेर नरेश भारतीय दी 
नहीं, अ्न्तरांट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं। इनके राज्य में शासन कैसा 
द्ोता है ! 

..._ महाराज के मंत्री निम्नलिखित ईं :---(१) प्रधान मन्त्री (२) रेवन्यू 
(माल) मनन्‍्त्री (३) होम (रद) मंत्री (४) आर्मी (सेना) मंत्री (५) पी० 
डब्ल्यू० (सावंजनिक निर्माण) मन्त्री (६) कालोनाइजेशन (उपनिवेश) 
'मन्त्री | अन्तिम भनन्‍्त्री का सदर मुक्रास- गंगानगर है | अ्रन्य मन्‍्ती 
बीकानेर में रहते हैं, ये वहुत कम शिक्षित हैं, और प्रायः सब राजपूत, 
ओऔर महाराजा के रिश्तेदारों या सरदारों में से हैं। मन्त्रियों को 
महाराजा अपनी इच्छानुसार नियुक्त तथा बरखास्त करते हैं। ये. 
व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं, उसका इन पर कोई 
नियंत्रण नहीं है। प्रत्येक मन्त्री को अपने-अपने विभाग में किसी 
कर्मचारी को रखने, निकालने, उस पर जुरमाना करने या उसे मुश्रततल 
करने ( दण्ड स्वरूप कुछ समय के लिए काम से हटाने ) का अधिकार 
है । परन्तु वास्तव में खारे अधिकार प्रधान मंत्री की सलाह पर निर्भर 
हैं, जो आरयः स्वयं महाराज का कुठम्बी, और कॉसिल में अत्यन्त 
प्रभावशाली दोता हे । * 


# बीकानेर के गैर-राजपूठों को प्रायः इस पद पर नियुक्त दोने का अवसर नहीं 
दिया जाता ! कया उनमें कभी यथेष्ट योग्यता या श्रनुमव नहीं होता ? ४ 
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हाँ व्यवस्थापक सभा ( असेम्बली ) को स्थापना सनू १६१३ ६० 
सें हुई यी | इस प्रकार यह काफी पुरानी है परन्तु इसका सज्धठन अमी 
तक पुराने ढद्ध का ही हैः-- 

निर्वाचित २० 

स्युनिसपैलब्याँ १२) 

सरदार ड् 

जिला-बोर्ट इ्‌ 

जमीदार-वोड र्‌ 

नामजद 

सरकारी 

सरदार 

राजवो 


वीकानेर न्युनिसपैलटी 


जमीदार 
श्र्न्य 


न "छा: 


रप, 


न 
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योग ५, 

यह तो स्पष्ट ही हे कि नामजद सदस्यों की श्रधिक्रता है, भौर 
निर्वाचन प्रत्यक्ष न द्वोकर परौक्ष हे | अब तनिक इनका ब्यौरा देलिए। 
निर्वाचित सदस्यों में बीकानेर म्युनिस्पैज्ञतगी दो सदस्य भेजती है। 
नौ म्युनिष्पैलटियाँ ११, और दो म्युनिस्पैलटियाँ मिल कर एक 
सदस्य देती ईं। म्युनिसपैलटियों के अरध्यक्त प्रायः तहसीलदार या 
नाजिम होते हं। ये चाहे जिसे मेम्बर वना कर मेज देते हं। 
तीन सदस्य ताजीमी ररदारों के चुने हुए होते हैँ, यद्यपि ताजीमी 
सरदारों की कुल संख्या राज्य में केवल १५० के लगभग ऐ। 


श्न्प देशी राज्य शासन 
गंगानगर का डिस्ट्रिक्ट बोर्ड व्यवस्थापक सभा में तीन मेम्बर मेजता 
है। तीन निजामतों का एक मेम्बर, शौर एक निजामत का एक मेम्बर 
होता है; ये दो मेम्बर जमींदार-बोडों के होते हैं; इन वोडों' में 
अवकाश-प्रप्त फोजी अफसरों का प्रभु॒त्व होता है, जिसे वे चाहते हें, 
उसे ही मेम्बर बनाकर भेज देते हैं । 
यद तो निर्वाचित कहे जाने वाले सदस्यों की बात हुई | नामनद 

के विषय में कहना ही क्या ! सरकारी तो सरकारी दी हैं। गैर-सरकारी 
में तीन ताजीमी उरदार होते हैं। पहले कहा जाचुका है कि 
राज्य में कुत ताजीमी सरदार लगभग १५७० हैं, और तीन उनके 
चुने हुए सदस्य द्योते हैं, फिर भी उनमें से तोन और सदस्य 
नामजद किये जाते ईं, इसके अतिरिक्त . उनमें से दो राजवी के नाते, 
नामजद होते हैं। मन्त्रियों में ४ ताजीमी सरदार हैं, ओर अफसरों में 
तीन अलग | इस प्रकार १५० ताजीमी सरदारों के कुल मिला कर 
१६ सदस्य हो जाते हैं। नामजद सदस्यों में नो 'अन्यः चार सदस्य 
बताये गये हैं, ये प्राय: पूंजीपति सेठ-साहूकार आदि होते हैं। निदान, 
व्यवस्थापक समा में ताजीमी सरदारों, सेठ-साहुकारों और सरकारी 
अफसरों का ही बोलबाला रहता है। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं, 
न किसानों या अद्ूतों का ही मेम्बर बनाने में कुछ दाथ दोता दे | 

व्यवस्थापक सभा के अधिवेशन में उमापति प्रधान मन्त्री दोता 
है। अधिवेशन साल में दो-तीन दिन होता है, वद्द भी प्रति दिन तीन- 
धार घन्टे | तीसरे दिन तो मदह्ााराव का भाषण दी होता है । इस समा 
का शासन में उल्लेखनीय प्रमाव नहीं। इसके अधिकतर मेम्बर ऐसे ही 
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श्रादमी बनते हैं जो अधिकारियों की दाँ-में-दाँ मिलाने वाले होते हैँं। " 
कदाचित इनकमटेक्स कादून जैसे किसी कानून के पाठ होने में शंका 
होती है तो उच्च अधिकारी साम दाम दंड मेद किसी-न-किसी प्रकार 
मेम्वरों को उसके लिए तैयार कर लेते हूँ |* निदान, इस समा को 
ध्यवस्थापक सभा” कहना अशुद्ध है। इसके श्रनेक प्रस्ताव तो शोक, 
बघाई, या राजमक्ति के ही होते हैँ | इसमें प्रश्नों का संतोषजनक उचर 
नहीं मिलता, और इसकी कार्यवाददी मी मद्दीनों वाद छुपती दे । 


ध्यवस्थापक समा का, आय-व्यय-अनुमान पत्र ( बजट ) पर कुछ 
नियंत्रण नहीं है | वजट प्रति वर्ष बनता ज़रूर है, पर यह आवश्यक 
नहीं कि वद समय पर ही बने || उठ पर बरदस हो सकती है, परन्तु 
प्रायः मेस्बरों को उसकी आलोचना करने का साहत नहीं द्ोता। 
बजट पर मत तो लिये ही नहीं जाते; दो-तीन घंटे में उसकी सब 
कार्यवादी प्रायः सर्व॑स्म्मति से ही समाप्त हो जाती है। और, यदि 
कोई मेम्बर उसके विषय में कोई सुझाव उपस्थित भी करे तो उसके 
सम्बन्ध में अन्तिम निणय का अधिकार तो प्रघान मंत्री अथवा मदहा- 

जा साहब को दी द्वोता है | 


करों में समानता ओर न्याय का आघार नहीं होता। राजपृत 


+ राजपूताने में सम्मवतः यद्दी एकमात्र राज्य है, मिसने जनता पर शआय-कर 
लगाया । यह कानून सन्‌ १९४१ में वना। इसके अनुसार कोई व्यक्ति एक वर्ष में 
घीकानेर निवासी समझा जायगा, जो उस वष कुल मिलाकर कम से कम १२० दिन 
बीकानेर राज्य में रद्य हो। 


| सन १९३७-३८ का बजट मई १०३८ में बना था। 


दर्द देशी रांज्य शासन 


: प्राय; करंमुक्त हैं, महाराजा को लाखों रुपये की आमदनी व्यक्तिगत 
होती हे, यह वजट में दिखायी द्वी नहीं जाती | जनता को वृजट 
( एवं शासन-रिपोर्ट ) का दर्शन बहुत प्रयत्न करने पर भी नहीं दो 
पाता | महाराजा साइव कुल आय का दस प्रतिशत अपने लिए लेने 
की बात कहते हँ। परन्तु वे कितना ही रुपया खर्च कर डाले, उन पर 
किसी का नियंत्रण नहीं | श्री० सारंगघरदास ऊे ने बीकानेर! नामक 
अपनी अंगरेजी पस्तक में दिखाया है कि सन्‌ १६३५-३६ में जब कि 
राज्य की आय १२६ लाख रुपये थी, मइलों का (राजा साहब का ) 
खर्च १५, लाख ३६ हजार रुपये कहा गया था, जो १२ फी रुदी द्वोता 
है । परन्तु यदि सब मर्दों की सूक्ष्म जाँच करके मद्दाराज तथा उनके 
परिवार सम्बन्धी विविध व्यय का जोड़ लगाया जाय तो वह २२ लाख 
रुपये से ऊपर बैठता है ।* यह कुल आय का साढ़े ठतरह फी सदी 
होता है| इसी प्रकार अन्य वर्षो' का हिसाव लगाया जाय तो मद्दाराज 
का खच दस फी सदी होने की वात .में कोई तत्व नहीं रहता । 


न्याय-पद्धति के लिए राज्य में प्रायः ब्रिटिश भारत की भद्दी नकल 
की जाती है | सब से उच्च उंस्था यहाँ जुडीशल कमेटी दे। इसमें 
दवाईकोर्ट के फैसलों की अपील सुनी जाती है| इस कमेटी में सात 
सदस्य हैं, जिनमें से कानून का ज्ञान केवल तीन को ही है । फिर, 
इसमें प्रवन्ध विभाग के अधिकारियों की खासी संख्या रहती है। इृछ 
* भारतवर्ष. के वायसराय का वार्षिक वेतन २,५६,००० है। भारतवष जैसे 


निधन देश के लिए यह एक भारी भार है, इसमें उन्देह नहीं। फिर, महाराजा 
वीकानेर के उपयु क्त व्यव के सम्बन्ध में क्या कंद्य जाय ! 
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दशा में राज्य का न्याय विभाग स्वतंत्र और निष्यक्ष होने का दावा 
स्ंधा निसतार है। घुडीशल कमेटी के श्रधीन द्वाईकोर्ट है, उसके 
नीचे जिले की अदालतें, सेशन कोर्ट श्र मुंछिफी आदि हैं। यहाँ के 
न्याय करनेवालों पर प्रधान मंत्री और मद्ाराज का प्रभाव नियमानुसार 
पड़ तकता है। विशेषतया राजनैतिक * उम्के जानेवाले अभियुक्तों 
के साथ यहाँ का दुर्व्यवद्दार द्ोता है, इसका कुछ आमास शआगे दिया 
जायगा | साधारण मामलों में न्याय जल्दी या देर में होना सिफारिश, 
रिश्वत, या हाकिम की दिलचस्पी झ्रादि पर निभर है। 


श्रत्॒ स्थानीय स्वराज्य की बात लें। यहाँ २१ म्युनिसपेलटियाँ हैं| 
इनमें से छः के तो सत्र सदस्य ( जिनकी संख्या ८ से १२ तक है ) 
नामजद ही हैं, इनके प्रेठडेन्ट भी प्रायः तहसीलदार थआादि दोते हैं| 
शेष १६ म्युनिषपैल्लट्ियों में निर्वाचित सद॒ध््यों की संज्या नामजद की 
अ्रपेत्षा अधिक है । सभापति जनता द्वारा निर्वाचित द्वो सकता है, पर 
बहुत कम स्थानों में ऐसा होता है। बीकानेर नगर के म्युनिसिपल बो् 
में ४० सदस्य हैं--२५ निर्वाचित १० सरकारी, और ५ नामजद। 
सभापति सरकारी द्वोता है। निर्वाचित सदस्यों को बोर्ड से प्रथक्‌ किया 
जा सकता है ।* इससे नित्राचित सदस्यों के बहुमत होने की बात 
निरर्यक हो जाती है । | 

राज्य में म्युनिसपल एक्ट है, उसके श्रनुतार, म्युनिसपेलटियों को 

* इस समय राज्य ने दस सदस्यों को अलग किया हुआ है; इसका कारण, 


जनता के विचार से यह है कि वे लोकहित का पक्ष लिया करते, और इसमें समापति 
का विरोध किया करते थे । 
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विविध कर लगाने का अधिकार है। वे अपनी सीमा के . भन्दर आने 
अथवा बाहर जानेवाली चीजों पर महृदूल लेती हैं; यह कर राज्य का 
आयात-निर्यात-कर विभाग या रेल विभाग वसूल करके इन्हें दे देता 
है। प्रत्येक म्युनिसपैलरी को, अपने नगर की उन्नति ओर स्वास्थ्य 
आदि के विषय में वैसा ही *अधिकार और कतंव्य है, जेसा ब्रिटिश 
भारत में | परन्तु अधिकांश जनता के श्रशिक्षित होने के कारण, उनके 
सब अधिकारों का उपयोग प्रायः तहसीलदार या नाजिम करत हैं, 
जो बहुघा इनके सभापति द्वोते हैं। राज्य भर में जिला-ब्ोड केबल एक 
है--गंगानगर में | ह 

हिन्दू विश्वविद्यालय काशी, आदि के बड़े सहायक होने के कारय 
महाराज शिक्षा-प्रेम के लिए प्रसिद्ध हैं, परन्तु बीकानेर राज्य में शिक्षा 
का प्रचार बहुत कम किया गया । सन्‌ १४१२ में रजत जयन्ती के 
अवसर पर अजा को एक कालिज ओर पुस्तकालय प्रदान करने का 
निश्चय किया गया था, परन्तु कालिज सन्‌ १९२८, ओर पुस्तकालय 
सन्‌ १३३६ से पूर्व स्थापित न हो सका | 

एक डिगरी कालिज के अ्रतिरिक्त, राज्य की ओर से बीकानेर नगर 
में तीन हाई स्कूल हैं--₹२ लड़कों के, ओर १ लड़कियों का। लड़कों 
के स्कूलों में से एक राजपूतों के लिए दे । इसे नोवल्स स्कूल कहते हैं । 
इसका खर्च बहुत अधिक है, और विद्यार्थियों को बहुत सुविधाएँ या 
रियायतें हैं | इसके द्ेडमास्टर का पद कालिन के प्रिंठीयल के समान 
है। राजपूत सरदारों की लड़कियों के लिए भी एक स्कूल है| े कुछ 
झनिवायय शिक्षा देने वाले प्राइमरी स्कूल भी हैं | राजघानी के बाहर 


बीकानेर श्११ 
राज्य में चार जिलों में एक-एक हाई स्कूल हैं । राज्य की संत्याओं से, 
विशेष लाम राजपू्तों का चाद्दा जाता है। बद् तो राज्य में शिक्षा 
प्रचार के कई एक प्राइवे० उद्योग दो रहे हैं, अन्यथा, यदि जनता 
केवल राज्य के मरोसे रद्दती तो बहुत द्वी श्रंघकार द्वोता | 
राज्य में स्वास्थ्य, सफाई, सड़कों और पीने के पानी का प्रवन्ध 
रानघानी फो छोड़ बाहर बहुत हो कम है। उद्योग घन्धों की उन्नति 
न होने से सवसाधघारण की आजीविका का मुख्य साधन खेती 
है। किसानों पर माना प्रकार की लागें तथा अन्य कर क्षगे हुए है। 
इसके फल-स्वरूप हजारों वीकानेरी किठान मूखे व फे चीथड़ों 
में, काम की तलाश में दिसार या इधर-उघर मारे-मारे फिरते 
हैं। और ये किसान थे जाट हैं, जिनकी रुद्दायता से वीकानेर राज्य 
कायम छुआ था, और जिनकी उस सेवा के उपहार में आज तक भी 
जब कोई महाराजा गद्दी पर ब्रेठता है तो उसके मस्तक में पाँव के 
अयूठे से जाट जाति के प्रतिनिधि ही राजतिलक किया करते हू ॥ 
इस राज्य का लोकद्वितकारी कार्य विशेषतया गंग नहर निकालना 
है ॥* वास्तव में इस नहर की योजना पंजाब सरकारने की थी; सरकार 
की इृच्छानुसार द्वी बीकानेर मद्दारान ने इसमें माग लिया। इन्होंने 
जमीन बेचकर खूब घन प्राप्त किया झीर यश भी। इस इलाके की 
जनता -को लगान, आवपाशी, अधिकारियों के दुर्ग्यवद्दार भादि 
शिकायतें बहुत रहती हैं राज्य ने प्रमुख कार्यकर्ताओं को नजरबन्द करने 


* यह नहर सन १९२७ में सतलज नदी से निकाली गयी। यद लगमग 
८० मील लम्दी है। 
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तथा अन्य दमनकारी उपायों को काम में लाने की नीति रखी है। 
इसके फल्न स्वरूप कितने दी आदमी राज्य छोड़कर चले गये | जनता 
में सद्भठन का प्रयत्न हो रद्दा है| 

महाराजा साहब के सुन्दर भाषणों के कारण बाहर के आदमियों 
की इस राज्य के विषय में प्रायः अच्छी ही घारणा रही। परन्तु 
वे श्रम में थे । उन्‌ १९३१ ई० में यहाँ के कुछु सज्जन भर० भा० देशी 
राज्य लोकपरिषद के काय में दिलचस्पी लेने लगे। इन्हीं दिनों पत्र- 
पत्रिकाओं में बीकानेर सम्बन्धी कुछ लेख प्रकाशित हुए। इधर चूरू में, 
एक सभा में राज्य की लगान-बृद्धि श्रादि.की आलोचना की गयी। 
बस, अधिकारियों ने निश्चय कर लिया कि राष्ट्रीय भावनाों वाले 
व्यक्तियों का ऐसा दमन किया जाय कि सर्वक्षघारण को हमेशा के लिए 
'शिक्षा मिल जाय। सन्‌ १६३१२ के आरम्भ में आठ व्यक्ति धन्देद्द के 
आधार पर गिरफ़्लार किये गये। तीन माह से अधिक के बाद मुकदमा 
चला | अभियुक्तों के साथ कैदियों से भी चुरा व्यवह्वार किया गया। 
अदालत में पेश किये गये काग्रजों से कई बातें ऐसी प्रकट होती हैं, 
जो किसी भी राज्य के अधिकारियों के लिए चिन्तनीय होनी चाहिएँ ।* 
'पर मद्दाराज के शासन ने उनकी ओर ध्यान देने ओर उचित कार्यवादी 
करने का कष्ट नहीं उठाया | मुकदमा दो खाल तक चला अन्त में सात 
अभियुक्तों को भिन्न-भिन्न अवधि की कठोर सजाएँ दी गयीं। 


कुछ क्ञोगों का कथन है कि इस संकट का मृत कारण बीकानेर 
शासन का वर्णन भौर झाह्योचना करनेवाली एक एस्तिका है, जो लन्‍्दन 


*... # देखिए 'वीकानेर राजद्रोह और पडयंत्र का मुकदमा; कुछ ज्ञातव्य वातें? । 


वीकानेर . श्र 


की गोलमेज् सभा के अवसर पर तैयार की गयी थीं। उसकी एक टाहूप 
की हुई प्रति झिसी प्रकार बीकानेर के प्रधान मंत्री को मिज्न गयो। 
अधिकारियों ने ,श्री० सत्यनारायण जी सर्राफ बक्ीक्ष, आदि को 
इसके ज्षिए उत्तदायी समझा भौर उनपर सुकदमा चक्ताया | परन्तु 
झी० प्रसवत्ञादा जी सेठ ने ३१ दिसम्बर १६३३ को राजपूताना 
स्टेट्स पीपत्स कन्वेशन ( व्यावर ) के सभापत्ति पद से घोषित किया कि 
वह पुस्तिका मेंने तैयार श्रौर सम्पादित की; उसका उत्तरदायित्व मुझ 
पर है । 

जुलाई १९३२ ६० से राज्य में 'पब्लिक सेफ्टी एक्ट” ( तावंजनिक 
सुरक्षा कानून ) प्रचलित किया गया । इसमें पीछे तमय-समय पर कुछ 
परिवर्तन हुआ है। यह जनता में 'यीकानेर का काला कानून! कह्दा 
जाता है | इसका प्रयोग कई बार जनता की जाणशति का दमन करने, 
कार्यकर्ताओं को कैद या निर्वासित करने, और समाचार-पत्रों को 
जब्त करने आदि के लिए किया जा चुका दे। संस्थाञ्ओं को रजिस्टरी 
करानी द्ोती हे | सावंजनिक काय के लिए यहाँ कोई सड्ठन पनप 
नहीं सकता | श्रधिकारियों ने अपने घोर दमन के द्वारा निस्सन्देद 
जनता पर आतंक बैठने में 'सफलता? प्राप्त की है ।* परन्तु शायद वे 
नहीं जानते कि इसके कारण बीकानेर ने इतिहास में अपने लिए कैसा 
चिन्तनीय स्पान बनाया, तथा जनता की देशी राज्यों के सम्बन्ध में 
कहाँ तक दुर्भावना बढ़ायी है | रदी, जनता की बात; वद्द तो थोड़े-बहुत 

+ भ्री सारफ़घर दास जी ने आ० भा० देशी राज्य लोकपरिण्द की ओर से श्स 
राज्य में दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी दे, जो 'वीकानेर' नाम से अंगरेजी में छपी है। 
उसमें अनेक दश-निकालों श्र जम्तियों का उल्लेख है 
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समय में उठक्षर ही रहेगी | 

बीकानेर का दो-तिहाई भाग पट्टा, जागीर या ठिकानों का है। 
जागीरदारों को कानून से तो दौवानी या फौजदारी श्रधिकार नहीं है, 
तथापि अदालतों में, उनके पद या सम्मान के आधार पर, उनका 
काफी प्रभाव है। जनता के साथ उनका व्यवद्दार अमानुष्िक है| 
एक जागीरदार एक स््री का नाक काटने पर भी अदालत से छूट गया 
था, पीछे विशेष कारण से उसे सजा हो गयी। दुसरे जागौरदार ने 
सुथार ( बढ़ई ) औरतों को तथा उनके मवेशियों को मालगुजारी वसूल 
न होने के कारण अपने गढ़ में बन्द कर लिया, और यह भी उस 
समय जब कि अनावृष्टि के कारण फसल नहीं हुई थी | ऐसे उदाहरणों 
से जागीरदारों का दुव्यंवद्दार और चरित्र जाना जा सकता है, फिर 
भी राज्य में इन्हें विशेष पद, मान और प्रतिष्ठा प्राप्त है । 

महाराज ने अक्तूबर १६४१ में एक जोरदार भाषण दिया, उसका 
मुख्य अंश दीकानेर राजपत्र के २३ अक्तूबर के विशेषांक में 
प्रकाशित हुआ | आपकी घोषया में नो बातें आदर्श या छिद्धान्त रूप 
से कही गयी हैं, उनका उल्लेख इस पुस्तक के दूसरे अध्याय में किया 
जा चुका है। उनके विषय में कोई मतभेद नहीं है। परन्धु आपका 
यद दावा बिल्कुल गलत है कि बीकानेर राज्य में उनके अनुसार शासन 
होता है। भविष्य के लिए आपने घोड्ति किया है कि “दम अपने निजी 
खर्च के लिए. राज्य की साधारण वार्षिक आय का नो फीसदी से 
अधिक नहीं लेंगे। शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य-सुधार, आमोद्धार, खेती 
और सम्य जीवन के दूधरे सुघार के कामों में किसी प्रकार की कमी 
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नहीं दी जायगी। पहले राजठमा और फिर डिट्ट्रिक्ट वोट, स्थुनित्त- 
पैज्नथियों और दूसरी उंत्याश्रों द्वारा जिनमें चुनाव दोता है, राज्य की 
दर शाखा में अपनी प्यारी प्रजा को शामिल करने को नौति बीकानेर 
के राज्य का प़दरी श्रद्ध समझी जायगी | शासन-विभाग श्रधिक उदार 
बनाया जायगा |” अन्त में मद्दाराज ने कद्दा कि हमारे युवरान महाराज 
कुमार सादूलसिंद ली श्रपनी पूरी मर्जी से, इस फरमान में दिये हुए, 
सब बचनों में दमारे साथ शामिल हैं । 

महाराजा साहब की घोषणा देखने-सुनने में अच्छी है। परन्तु 
श्रप्रेल १६४२ में राष्ट्रीय सप्ताह के अवसर पर राजस्पान चरखा ठंघ 
की स्थानीय शाखा को खादी और हरिजनोद्धार सम्बन्धी समा फरने 
की भी इजाज़त न मिलने से उसमें क्‍या तत्व रह जाता दे! अन्य 
राज्यों की तरह बीकानेर को प्रधान श्रावश्यकता उत्तरदायी शासन 
पद्धति है । कुछ तात्कालिक स्मस्याएँ निम्नलिखित हैं :--उद्योग-धंघों 
की उन्नति, शिद्धा का प्रचार, राजपूत और गेर-राजपूत का मेदभाव 
इटाना, जनता को मापण-लेखन ओर प्रकाशन आदि की स्वतंत्रता, 
राज्य के बजट पर जनता का अधिकार, राजनैतिक कार्य के लिए. 
सुविधाएं तथा झार्थिक रद्दायता | क्या बड़ी-बढ़ी घोषगणाएँ करनेवाले 
मद्ाराजा साहब श्त्र ज़वानी जमा-खर्च न करके, इन व्यावद्यारिक बातों 
को भोर घ्यान देने का कष्ट उठाएंगे ! 


न्श्ड्के ५६०० 


उत्ततालीसवाँ अध्याय 





अलवर 


रियासती जनता थाज् भो उसी तंत्र के अधीन जीवन यापन कर 
रही है, जिसके द्वारा कभी भी ऐसे ज्ोमहपंक कांड सम्भव द्वो सकते हैं । 
जब तक वह्द तंत्र बदल नहीं जाता, नौमृचाणा हमको हमेशा हमारी 
परवशता झौर निस्सहायावस्था की याद दिव्वाता रहेगा | 
--शीभालाल गुप्त 
इस राज्य का त्षेत्ररल ३,१४८ वगमील और जनसंख्या 
( सन्‌ ११५४१ की गणना के अवुसार ) ८,२३,०४५ है । वार्षिक आय 
छुत्तीस. लाख रुपये है। 
यहाँ के वतमान राजवंश के रुंस्थापक श्री० प्रतापठिंह जी नरूका 
कछुवाह्दा राजपूत ये । अठारदहवीं शताब्दी की डथल-पुयल में उन्होंने 
जयपुर की अघीनता त्यागकर अपना अधिकार बढ़ाया। सन्‌ ३८०३ में, 
अलवर की अंगरेजों से सन्धि हुईं। सन्‌ १६२ में सवाई मद्दाराज 
भ्री० जयसिंह को गद्दी मिली | ये उस समय दस वर्ष के थे। अत; 
राजकार्य पोलिटिकल एजन्ट की निगरानी में एक कॉंसिल द्वारा होने 
लगा | महाराज को शासनाघधिकार दितम्बर १६०३ में प्रात्त हुए। 
कुछ विषयों के अधिकार उस समय रोक लिये गये थे, ये १६०६ - 
में दिये गये | महाराज १६२३ भें साम्राज्य-परिषद में, भौर 


अलवर 2१३ 


१६२६ में गोलमेज-परिषद ( लन्दन ) में उपस्थित हुए] ये सघमाज- 
सुधार और दिन्दी-प्रचार के श्रेमी ये; परन्तु बहुत खर्चीली तबियत के 
ये; मवन-निर्माण या नगर-सुघार का भी इन्हें वहुत शौक था। 
१६२६ में इनकी रजत जयन्ती घूमघाम से मनायी गयी । मद्दाराज 
ने, जे। “प्रभु! कहलाते थे, 'राजिं! की उपाधि प्राप्त की। सन्‌ १३३३ ई० 
में कुशासन, शरीर माली दालत खराब होने के आधार पर मद्दाराज 
को अलवर से निकाल दिया गया। राज्य का शासन-कार्य पोलिटिकल 
ढिपाद्मेंट द्वारा नियुक्त अंगरेज प्राइम मिनिस्टर चलाने लगा [* 


सन्‌ १६३७ ई० में महाराजा जयतिंद् का पेरिस में देहान्त दो जाने 
के वाद मद्दाराज तेजसिंद गद्दी पर वेठे। १२१ दिसम्बर १६४१ के बाद 
चीफ़-मिनिस्टर के पद पर एक भारतीय नियुक्त हुआ है । पगेलिटिकल 
डिपारमेंट की देख-रेख में एकतंत्रीय शासन चल रहा है। गतवर्ष राज्य 
प्रें-एक प्रबन्धकारियों सभा (एग्जीक्यूटिव कॉल) स्थापित की गयी है, 
जिसके सभापति ( प्रेठौडेन्ट ) स्वयं मद्दाराजा साहब हैं| इस सभा के 
सदस्य निम्नलिखित होते ई:--(१) चीफ-सिनिस्टर ( उपसभाषति ) 
(२) रेबन्यू (माल) मिनिस्टर (३) होम (रह) मिनिस्टर (४) शझार्मी 
(प्ैना) मिनिस्टर (५) डिवेलपमेंट (उन्नति) मिनिस्टर (६) मद्दाराज 
के प्राइवेट सेक्रेटरी | ु 
मिनिस्टर अपने-अपने विभाग सम्बन्धी अपील,सुनते है, पर उनका 
+ पोलिटिकल ठिपाट मेंट को शासन-कार्य संभाले ९ वर्ष हो गये । इस समय भी 


'राज्य पर ४३ लाख का ऋण बना हुन्चा ऐ; माली हालत में कोई सुधार नहीं 
हुआ । 
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उत्तरदायित्व जनता के प्रति नहीं होता | ये महाराज के प्रति जिम्मेवार 
दोते हैं; उनके द्वारा दी नियुकछ तथा झलदह्ददा किये जाते हैं। मंत्रियों 
के कार्य का विभाजन भी स्वयं मद्दाराज द्वाराही कियाजाता है। 
कॉंसिल में कोरम तीन मेम्बरों का होगा, लेकिन प्रेखीडेंट, वाईस- 
प्रेसीडंट या एक ठीनियर मेम्बर का द्ोना बहुत जरूरी है। यहद्द 
कौंसिल महाराज के महलों के अतिरिक्त सारी रियासत का बजट पास 
करेगी,* तथा नये महकमों को बनाना, कर्ज लेना जो तीन इजार से 
ऊरर का हो, जमीन का बन्दोबस्त करना, लगान में ऐठी छूट या 
_ माफी जो १०००) से ऊपर हो, म्युनिस्पल टेक्स के झलावा श्रन्य 
करों का लगाना, राजनेतिक संस्थाओं तथा अखबारों के सम्बन्ध आदि 
के बारे में अपने अन्तिम निर्णय देगी। लेकिन जार्गार-माफियों के 
जब्त करने, किसानों, जागीर-माफियों तथा इस्तमरारी गाँवों में दकूक 
जमींदारी देने, नये कानून बनाने, ताजीमी सरदारों की गिरफ्लारी 
तथा फौजों को बाहर मेजने के बारे में केवल सिफारिश ( महाराज 
साहब से ) करेगी । 

यह कौंसिल चीफ-मिनिस्टर को छोड़कर अन्य मिनिस्टरों के 
फैसलों की अपील भी सुनती है। मिनिस्टर के फैसले में तथा इस 
कोंसिल के फीसले में केवल यद्द भन्तर है कि कॉंपिल में सब मिनिस्टर 
मिलकर बहुमत से निर्णय देते हैं । 
..._ + बजेट हर साल बनता है। पर दूसरी साल खतम होने पर शासन-रिपोट में 


प्रकाशित द्ोता है, जनता का उस पर कोई नियंत्रय सहीं। चार लाख रुपया तो 
मद्दाराज के निजी खच के दी इोते हैं । 


अलवर ३२१ 


गत़ठ में यह स्प्ट कद्दा गया है कि इस कॉपिल के कारण महा- 
राज के उन अधिकारों में किसी प्रकार की कमी ने द्ोगों, जिनके 
अनुमार वे प्रत्येक हुल्‍्म को वदल सकते हैं, तथा संशोधन भझादि कर 
उकते हैं; भौर, मद्दाराजा साहब इस कॉल के अलावा स्वतंत्र 
श्राश दे सकते है| इस स्पष्टीकरण के बाद कॉपिल की मद्ृत्वदीनता 
के विपय में कोई सन्देह नहीं रद्ता | अलवर में कानून बनाने के लिए, 
व्यवस्थापक सभा ( असेम्बली ) स्थापित नहीं हुई है; उपयुक्त 
प्रबन्धकारिणी समा हो कानूनों का निर्माण करती है। 

अलवर राज्य में दो प्िले हैं। जिक्ते का द्वाकिम एक ही व्यक्ति 
रेवन्यू ( माल ) की इृष्टि से कलेक्टर, प्रबन्ध की दृष्ठि से जिला- 
श्रफवर, और न्याय की दृष्टि से जिला-मजिस्ट्रेट दोता है। राज्य में दस 
निमामतें हैं, जो पहले तदसील कहलाती थीं। नाजिम (तदसोलदार ) 
अपने ज्लेन्र में माल के सब कार्य का जिम्मेवर है; उसे फीनदारी 
मामलों में दूसरे दर्जे के मजिस्ट्रेट के अधिकार दोते हैं। उपयुक्त 
दस निजामतों में से ५ में मुंसिफ ई जो दीवानी तथा फौजदारी के 
प्रथम भेणी के मजिस्ट्रेट के श्रधिकार काम में लाते हं। शलवर 
शहर में एक सेशन कोट भी है। राज्य की सर्वोच न्याय-संस्या हाई- 
कोट है| प्राय; मुकदमों के फेसला द्ोने में बहुत देर लगती है; न्याय 
मेंहगा तो है ही । 

अलवर राज्य में तीन म्युनिसरेज्ञटियाँ दैं। अलवर शहर की 
म्युनसिपिलिटी में निर्वाचित भेम्बरों की श्रधिकता है, परन्तु उसका 
समापति जिला-मजिस्टू ८ अपने पद के कारण होता है उउमें। 

४१ 
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एक इरिजंन और एक महिला सदस्य नामजद है। तिजारे कस्वे 
की टाउन-कमेटो में इस वर्ष से चुने हुए सदध्य होंगे, और राजगढ़ 
की म्युनिसपैलटी नामजद सदस्यों की है। म्युनिसपैलदियों की मुख्य 
आय चुंगी है, ज़कात से भी उन्हें कुछ सद्दायता मिलती है | राज्य में 
पंचायतें नदीं हैँ | 


राज्य में शिक्षा का प्रचार कम ही है। यहाँ राज्य की शओर से 


केवल एक इंटर कालिज तथा कुछ अन्य स्कूल हैं। कुछ प्राइवेट 
उंस्थाएं भी हैं, उन्हें राज्य से सहायता मिलती है। 

बिना रजिस्टरी कराये यहाँ कोई सभा स्थापित नहीं दो सकती। 
अखबार निकालने के लिए इजाजत मिल जाती है। कानून गजट में 
प्रकाशित किये जाते हैं, उनका पालन भी द्वोता है। पर कानून-विरुद्ध 
होने पर भी बेगार श्रव तक प्रचलित है | का, 

इस राज्य की जनता की हलचलों का समाचार बाइरवालों के 
सामने विशेष रूप से मई १६२५ के नीमचाणा काँड से आया । उचछ 
वर्ष में ज्ञमौन का नया बन्दोवस्‍्त हुआ, उससे विशेषतया राजपूत 
किसानों के अधिकार कम हो गये, भर जमीन का लगान बढ़ गया। 
राजपूत कमेटी समाज-सुधार के अतिरिक्त जनता के कष्ठों को कानूनी 
उपायों से दुर करने में लगी हुई थी। .पर बहुत रुमय तक उसके 
प्रवत्नों का कोई फल नहीं निकला । श्रान्दोलन बढ़ता गया.। भरधि* 
कारियों ने उसे दमन करने की ठान ली। ता० १४ मई को राज्य की 
सेना ने वानयूर तहसील के नीमूचाणा गाँव में सभा करनेवाले 
राजपूत किसानों पर गोलियाँ चलायी। ज़ियों, भर पशुश्रों तक को 


अलवर - शे२३े 


बेआायी मौत मरना पड़ा | गाँव में थ्राग लगा दी गयी | जब इठकी 
चहुंओर चर्चा हुई श्र जाँच के लिए दवाव डाला गया तो राज्य ने 
जैसे-चैसे इसकी लीपा-पोती कर दी । 

सार्यननिक कार्यकर्ताओं की गेर-घरकारी लाँच फमेटी की जो रिपोर्ट 
प्रकाशित नहीं हो पायी, उसमें कट्ठां गया था कवि ३१४ मोपड़े भौर ७ 
पशु जज्ञकर खाक हुए भौर १० हज़ार से लेकर एक लाख ठक की 
सम्पत्ति नष्ट हुई । इस कमेटो के समापति श्रो० मणित्वात्र जी कोढारी , 
नें अगध्त १६२८ में लखनऊ स्वंदत्त सम्मेद्नन के सामने बताया या कि 
इस कांड में ६५ आरादमी गोबी से भूने गये, २५० से अधिक घायज 
हुए और भनेक घर जलाये गये। 

इस फाँड से जनता पर कुछु समय तक आतंक तो रद्दा, पर इससे 
श्रसंतोष मिटने वाला न था। राज्य ने किी तरह उसे दमन करने 
का प्रयत्न किया। पीछे कुछ शाउन-सुधार मी हुए। सरकार ने इस 
अवसर पर राज्य में हस्तत्षेव न किया | पीछे १६३२-३३ में मेवों का 
आन्दोलन दोने पर नयी-शाउन व्यवस्था स्थापित हुई । 

राज्य में खालसे की श्रपेक्षा जागीर-माफी प्रजा की दशा बहुत 
शोचनीय है, कारण जागीरदारों ने इस प्रजा के विस्वेदारी ओर 
मोरूठी श्रधिकार जप्त कर लिये हैँ | स्व० मद्दाराज के राज्यन्याग के 
बाद उनके समय में दी हुई जाग्रीरमाक्षियों में तो यद्द श्रधिकार 
वापिस कर दिये गये, परन्तु पुरानी जागीर-माफियों में ऐसा नहीं क्षिया 
गया। प्रजामंडल ने इस उबाल को अपने हाथ में लिया हे; 
जूत १६४१ में उसने 'जागीर-माद्ी क्षान्फ्रंस! नामक एक बहुत बढ़ी 
समा करके सरकार से इस विषय की माँग की है | इसके उच्चर में 
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चीफ-मिनिस्टर ने लिखा है कि महाराजा साहब की सरकार इस 
विषय पर विचार कर रही है। आवश्यअता है कि यह विचार-कार्य 
जल्दी पूरा दो जाय । लाग्-बाग कानूनन बन्द होने पर भी जागीरी 
-इलाकों में जबरदस्ती ली जाती हैं। जागीरदार राज्य में पदाधिकारी 
हैं। उन्होंने जनता की माँग को दबाने के लिए, सामन्त-मंडल कायम 
किया है । ओं 
राज्य में पहिले काँग्रेठ कमेटी स्थाउत की गयी थी, परन्तु दरिपुरा 
काँग्रेस के प्रस्ताव के बाद प्रजामडल की स्थापना हुई। राज्य ने 
दमन किया, कुछ कार्यकर्ताओं को जेल भी मेजा, पर प्रजामंडल 
अपनी परीक्षा में सफल रहा | राज्य द्वारा सन्‌ १६४० में इसकी 
रजिस्टरी हुई | परन्तु इस समय उसका उद्देश्य “उत्तरदायी शाउन! 
के बजाय 'राज्य के शासन-कार्य में जनता का उच्रोत्तर सहयोग” कर 
दिया गया | अब इसो उद्देश्य के अन्तगंत प्रजामंडल राज्य में सुधारों 
की माँग करता है। इसका संगठन दृढ़ होता जा रह्या है, और इसकी 
शाखाएँ राज्य भर में खुल रही हैं तथा खादी और हरिजन-उद्धार 
श्रादि रचनात्मक कार्य कर रही हैं | इसने एक खादी उद्योग प्रदर्शनी 
बहुत, अच्छे ठंग से की, जिसमें राज्य का भी सहयोग मिला। यह 
भीलों की उन तकलीफों को दूर करने का भी प्रयत्न कर रहा है जे, 
उन्हें 'जरायम पेशा? समझे जाने से, पुलिस द्वारा दी जाती हैं। 
प्रजामंडल ने राज्य द्वारा सख्ती से लड़ाई का चन्दा वयल किये 
जाने का भी विरोध किया, और इस विषय में अफसरों की जाँच 
की | इस जाँच के सिलसिले में श्री० भोलानाथ जी मास्टर ओर 


भरतपुर झ्श्पू 
५० दरनारायण जी को 'मारत-रक्षा कानून! में गिरछ्लार किया गया 
था, परन्तु पीछे छीड़ दिया गया और मुकदमा डठा लिया गया। इस 
प्रकार प्रजामंडदल राज्य के कोय-भानन बनने की जोखम उठाकर भी 
लोक-सेवा में लगा है । 
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चालीसवाँ अध्याय 


भरतपुर 


्ज्ञा बल राज्य बल प्रशस्ते! इस पुराने आदर्श वाक्य को स्व० 
महाराजा किशनसिंद्द जी ने अपने शासन-समिति-विधान के ऊपर 
ल्षिखा था | 


यह राज्य राजस्थान का सिंदद्वार! कहा जाता है। इसका क्षेत्र- 
फल १३७८ वर्गमील, और आबादी (सन्‌ १६४१ की गयना के 
अनुसार) ५,७५,६२५ दे। वार्षिक झाय लगमग चालीस लाख दपये 
है यहाँ का राजवंश जाट दे। इस राज्य की स्थापना ग्यारदवीं शताब्दी 
में हुईं। भठाइरवों सदी में महाराजा यूरजमल नी ( १७५५-६३ ) 
बहुत प्रतिद्ध हुए । मरतपुर को बीरता और हृढ़ता का मारतीय 
इतिद्ास में विशेष स्थान है; अंगरेजों को भी इसका खूब श्रनुभव 
करना पड़ा | भन्ततः सन्‌ १८०५, में उनकी इस राज्य से ठंघि हुई | 

सन्‌ १६०० ६० में मदह्ाराजा रामछिंद गद्दी से उतारे जाकर, उनके 
पुत्र भी० किशनतिंद जी गद्ये पर बैठाये गये, जो उठ उमय बाल््य 
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अवस्था में दी ये। आपकी नावालगी में राजप्रबन्व एक कॉोंठिल 
द्वारा हुआ। आपको शासनाधिकार १६१८ में दिया गया। आपका 
व्यक्तित्व श्रच्छा या। आप प्रजासउत्ात्मक शासन के पक्ष में थे। 
हिन्दी भाषा और खादी बच्तर के प्रति आपका का प्रेम या। आपने 
स्वाभिमान का. अच्छा परिचय- दिया. था। यदि कुछ भवांब्छित 
व्यक्तियों से आपका पाला न पड़ता तो श्राप राजपूताने के उन्नत 
शासकों में होते । जो हो,आप सरकार की निगाह में खटकने लगे, गद्दी 
से उतारे गये, और आप से कंठोर व्यवहार किया गया। सन्‌ १६२६ 
में आपका निर्वाठित अवस्था ,में. ही, देहान्त हो गया, भोर आपके , 
पुन्र श्री० बृजेन्द्रसिंह जी गद्दी पर बैठाये गये | उस समय ये नावालिग 
ये। श्रतः राजकार्य के लिए. एक कौंिल नियत की गयो, निषके 
अध्यक्ष सरकार द्वारा नामजद हुए,। श्री० इजेन्द्रसिंद नी को उनके 
भाइयों सहित शिक्षा-प्राप्ति के लिए इज्धलेंड भेजा गया, यद्यपि इस 
विषय में जनता का घोर विरोध था [* 

स्व० महाराजा किशनसिंह जी ने ता० २ मार्च १६२७ को, अपनी 
प्रजा को राजकाज में संगठित रूप में सहयोग करने का श्रघिकार प्रदान 
करने की घोषणा की ओर १५ उितम्बर को. “शाउन-समिति-विधान 
१६२७” के, ४ अक्त वर १६२७ से, अमल में आने को स्वीकृति दी | 

दुर्भाग्य की वात है कि जंब उपयु क्त शासनन्समिति-के चुनाव 
की वहुत कुछ तैयारी हो चुकी, उम्मेदवार निर्वाचन के लिए. आ गये, 


नावालंगी शासन में सूरजमल जयन्ती मनाना बन्द किया गया और ठाकुर 
देशराज जी तथा श्री० गोकुलचन्द जी जैसे काग्रकर्तांत्रों को कारावास दिया गया । 


मरतपुर ड२७ 


पोलिंग ( निर्वाचन ) अफसर पोलिंग-स्टेशनों पर पहुँच गये तो मिस्टर 
मेकेंजी ने ( जो महाराजा किशनछिंद्द जी के गद्दी से उतारे जाने पर 
राज्य के एडमिनिस्ट्रटर नियत हुए थे ) तार द्वारा इन तैयारियों को 
रोक दिया | 

प्रायः लोगों की यह धारणा है कि राज़ा सुधार-प्रिय नहीं इोते। 
महाराजा मरतपुर का शभ्रथ् स॑ १४ चवष पहले प्रज्ञा का उपयु क्त सह्त्वपुर्ण 
अधिकार देना एसी धारणा को खंडन करने वाला! अच्छा रदाहरण हैँ । 
पुन: ऐडमिनिस्ट्रेर मि० मेकन्जी का ब्यवद्वार इस वात का ज्ञीता ज्ञागता 
प्रमाण दे कि अनेक बार सुधारों को रोकनेवांडी शक्ति पोल्षिटिकल्त विभाग 
या स्वयं सर्वाच्च सत्ता ही ट्वोतो है । 

महाराज वृजेन्द्रतिंद जी को शार्नाधिकार सन्‌ ६३३६ में मिले। 
भारतवर्ष की अन्य अनेक रियासतों की साँति भरतपुर में एकतंत्री 
शासन है| महाराज की सद्दायता के लिए एक कॉल है, निसके 
प्रठौडेन्ट ( सभापति ) वे स्वयं ईं। परन्तु वास्तविक शासत-सुत्र राज्य 
के दीवान के हाय में हे, जो कॉसिल का वाइस-प्रेंसीडेन्ट (उपसमापति) 
भी दे । वह भारत-सरकार द्वारा नियुक्त किया गया हे, और उसी 
के. प्रति जिम्मेदार है। कॉपिल में चार मिनिस्टर हें:- (१) रेवन्यू 
( माल ) मिनिस्टर, (२) जुडीथल (न्याय ) मिनिस्टर (३) द्वोम 
( गद ) मिनिस्टर और (४) शिक्षा और स्वास्थ्य मिनिस्टर | दीवान, 
कॉपिल के वाइस-्प्रेसीडेन्ट के भतिरिक्त, मद्दाराज का सहकारी भी 
है। मद्ााराज को यह.अधिकार ऐ कि वे चाहें तो कौपिल को भंग 
करके फेवल दौवान द्वारा ही शासन कर सकते हैं। इस दशा में दीवान 
के अघीन कुछ सेक्रेटरियों में विविध. शासन-विभाग बाँट दिये जायेंगे | 
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दौवान पुलिस का सर्वोनच्च अफहर इन्स्पेक्टर-जनरल भी है। 
राजस्व भौर ऐजिनयरी इसके ही सुपुर्द है। रेवन्यू. मिनिस्टर के पाले 
सहकारी साख, कृषि, पशुओं की नस्ल का सुधार, बैंक, आयात-निर्यातकर, 
आम-सुधार, मनुष्य-गणना कोंद-आफ वाड स, प्रकाशन विभाग का भी 
: फाम है| जूडीशल मिनिध्टर चीफ-ज्ज भी है और इसे न्याय, 
कानून और मवेशीखाने सम्बन्धी अधिकार है। शिक्षा और स्वास्थ्य 
मिनिस्टर जेल, म्युनस्पैलटी, जंगल, और शिकार विभागों का भी 
सर्वोच्च अधिकारों है। होम मिनिह्टर का क्षेत्र ददावते, वकालत, 
कोठी खास, विधवा भवन, अनाथालय, तोशकख़ाना आदि हैं | चारों 
मिनिस्टर अपने कार्य के लिए दीवान के प्रति उत्तरदायी हैं, कोई 
जनता के प्रति जिम्मेवर नहीं है । 

शासन में जनता का सहयोग दिखाने के लिए राज्य में एक 
' केरद्रीय सलाइकार समिति (€ 'सेन्ट्रल एडवाइजरी कमेटी! ) तथा 
प्रत्येक तहसील में तहसील-सलाइकार समिति स्थापित है| केन्द्रीय 
कमेटी का संगठन इस प्रकार है;-- ह | 
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चुने हुए सदस्य दस तदसीलों की तहसील-कमेटियों में से अत्येक 
के दो-दो प्रतिनिधि लेने से हो जाते ई। 


भरतपुर ; इ२ई 


तदठील्-कमेटियों के सदस्यों का चुनाव करने के लिए मतदाता 
देहातों थीर कस्बों के नम्बरदार आदि दोते दें । ये कमेटियाँ अपने त्षेन्र 
के श्रावकारी, चुंगी, श्रीर कृषि सम्बन्धी मामलों में राय देती ६। पिछले 
दिनों इन्हें कुछ खामाजिक मामले निपटाने का भो काम दिया गया 
है। इनके सभापति सरकारी अफसर ही द्वोते हूँ । राज्य में कानून बनाने 
अथवा जनद्वित-पम्बन्धी प्रश्न पूछने के लिए .कोई .व्यवस्थायक् सभा 
नहीं है। विविध विभागों के अधिकारियों पर जनता का नियंत्रण 
नहीं है । ह 

पदते यहाँ न्याय की उव से छोटी ठंध्या पंचायत थीं। इनका भब 
अमाव दे | तीन बड़े नगरों--भरतपुर, दीौग और बयाना-में मुंसिफी 
हैं | राज्य की दठ तद॒घील हैं, जिनके तदसीलदारों को दुसरे दर्जे के और 
नायब्र तहसीलदारों को तीछरे दर्जे के मजिस्ट्ू 5 के अधिकार हैं । न्याय 
और प्रबन्ध की दृष्टि से राज्य तीन जिलों में विभक्त है, बिन्‍्हें निनामत . 
कहते हैं। नानिम जहाँ प्रथम भेणोी के मजिस्टू ट हूँ, वर्हा जिले की 
शान्ति और सुब्यवस्या के लिए उच्रदावी हं। ये जिले के पुलिस- 
अधिकारियों श्र्यात्‌ सरकल-पुलिए-इन्स्पेक्टरों तथा प्रबन्ध करनेवाली 
अन्य संस्थाश्रों को ज़िले की शान्ति भीर सुब्यवस्या के लिए आदेश कर 
सकते हैं। भरतपुर नगर ( राजवानी ) में श्रदालत जजी है। जज को 
टिप्टिक्ट भौर सेशन जज के श्रधिकार प्राप्त ६ं। सेघधन जज के 
फैसलों की अ्रपील जुडीशल मिनिस्टर के यहाँ द्ोती है। इस प्रकार 
न्याय विभाग स्वतंत्र ने होक्कर शापन विभाग के अधीन है। पुनः 
जुडीशल मिनिस्टर के निर्णय के विदद्ध अपील कॉसिल की मीटिंग 

श्र 


३३० देशी राज्य शासन 


में दोती है । इससे, स्पष्ट है कि कौंसिल एक शोर जहाँ शासक सभा 
है, वहाँ निर्णायक समा भी है, जो सर्वंथा अनुचित और सिद्धान्त- 
विरुद्ध है।. | 

मालगुजारी व्दयूत्ष करमे घौर भूमि-सम्बन्धी प्रबन्ध के लिए 
राज्य में दो कलेक्टर हैं, और दस तहसीलें है। कलेक्टरों के सदर 
मुकाम दीग और मरतपुर नगर हैं, इन्हें साधारण बोलचाल में 
'महकमा माल की कचदरी? कहते हैं। 

भरतपुर तथा दौग में म्युनिस्चिपल कमेटियाँ हैं| तहसीली और एक 
:झअन्य करवे में टाउन बोर्ड हैं। मरतपुर म्युनिसपैलटी में १७ सदस्य 
हैं १० निर्वाचित और ७ नामजद | नामजद रुदस्यों में से तीन 
सरकारी, और चार गैर-ठरकारी हे । चेयरमेन का चुनाव सदस्य करते 
हैं | प्रत्येक टाउन बोर्ड में चार निर्वाचित और तीन नामजद सदस्य 
हैं। स्थानीय स्वराज्य घंस्थाझों? में नामजद सदस्यों का इतना अधिक 
रहना बहुत चिन्तनीय है | मताधिकार के लिए निर्धारित योग्यता का 
परिमाण भी वहुत ऊँचा है--यह नागरिक अधिकारों को संकुचित करने 
वाला है । ह 

शिक्षा की दशा साधारण है | राज्य में एक इंदर कालिज, एक 
हाई स्कूल, तथा तहसीलों में मिडल स्कूल हैं । कुछ उंस्यातओं को राज्य 
की सहायता मिलती है। भरतपुर नगर में एक सरकारी श्रस्पताल 
और एक देशी औषघालय है। तहरीलों में शफाखाने हैं। पशु- 
चिकित्सा की भी व्यवस्था है। 

नावालगी शांवन में यहाँ जनवा की नागरिक स्वतंत्रता का 


भरतपुर श्३१ 


बुरी तरद अपहरण किया गया | कोई समा आदि बिना विशेष कठि- 
नाइयों के नहीं दो सकती थी। यप्ट्रीय नेताओं के चित्र रखना तक 
अचछम्बव भपराघ माना जाता था। खादी वस्त्र घारण करनेवाले 
6ंदेह की दृष्टि से देखे जाते थे । सन्‌ १६३७ में यहाँ नया दमनकारी 
कानून 'क्रिमिनल ला एमेंडमेंट एक्ट” झर्यात्‌ संशोधित फौजदारी कानून 
बना दिया गया | राष्ट्रीय कार्यकर्चाों ने प्रजामंडल स्थापित करके 
उसकी रजिस्टरी कराने की दर्खास्त दी तो नाबालगी शासन के प्रमुख 
सर रिचार्ट टोटनहम ने ( जो पीछे दीवान बनाये गये थे ), उसे 
अस्वीकार कर दिया | इस पर सत्याग्रद दुझा नो कई मददीने खूब 
जोर से चला; उसमें सैकड़ों व्यक्तियों ने भाग लिया | दो सो से अधिक 
पुरुष एवं स्त्रियाँ, जिनके साथ बच्चे भो थे, जेल गयीं । अन्ततः 
दिसम्बर १६३६ में दोवान के साथ प्रजामंडल का सममौता हुम्रा, 
और उहकी 'प्रजायरिपद! के नाम से रजिस्टरी की गयी। तब से 
समा, जलूस, राष्ट्रीय गीत व नारे, खादी घारण आदि के नागरिक 
अधिकार प्राप्त हुए ईं | श्रव प्रजापरिषद एक संगठित ठंत्था है, 
जिसके लगभग ५,००० धद॒स्य हैं। उसकी कार्यकारिणी है; एवं तदसीलों 
की पृथकू-प्रथक्‌ कमेटियाँ हैं । 

राज्य में सरकारी नोकरी तथा साधारण खेती को छोड़कर 
जनता के लिए, कोई व्यवसाय नहीं है। उद्योग-धंघों को वेदद कमी 
है। राज्य की झोर से कोई प्रोत्साहन नहीं; इसके विपरीत, पुराने घंधों 
का भी बहुत हात हो गया है। नमक बनाने का फकाय जिससे यह 
राज्य पहले धन-घान्य पूर्ण था, अव सरकार की कृपा से ही बन्द है। 


इरेरे देशी राज्य शासन 

इससे राज्य में वेकारी वढ़ी हुई दे | आवादी घट गयी है | महकमा 
सायर ( आयात-निर्यात कर ) के नियम तथा व्यवहार बहुत कृष्ट- 
पुद हैं, उसके कारण कोई व्यायगार यहाँ पनप नहीं पाता | राज्य की 
ओर से शासन-रिपोट प्रति वर्ष छुपती दै । 'राजपत्रः नास से गज़ट 
भी निकलता हे । शासन-व्यय बहुत अधिक है। उच्च पदाधिकारियों 
को, नो अधिकांश में राज्य से वाहर के हैं, भारो वेतन दिया जाता है। 
शिक्षां स्वास्थ्य आदि' जनद्वित-कार्यों' की प्रायः उपेक्षा की जाती 
है। प्रजापरिषद जनता के कष्टों और श्रशुविधाओं को दूर करने 
आर उत्तरदायी शासन पद्धति की स्थापना कराने के लिए आन्दोलन 
कर रही है | 


जिन>न>न ००मिनन००>मक- 


. इकतालीसवाँ अध्याय 





जीधपुर 


कीमत चाहे जो झुकादी पढ़े, हम उत्तरदायी शासन लिये बिना 
चैन नहीं लेंगे । सरदार निरे स्वार्थी लोगों का गरृद् है। सरकार मुझे 
जननते से अलग कर सकती है, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल 
सकती, और वह उत्तरदायी शासन के शआन्दोज्नन को समाप्त नहीं 
कर सकती | | . >-जयनारायश व्यास 


जोघपुर (या मारवाड़ ) राजपूताना में सव से वढ़ा देशी राज्य 
है। इसका क्षेत्रकक्ष ३६,०२१ वर्ग मील, जन संख्या (उन १६४१ 


जोघपुर इ३३ 


की गयाना के अनुसार) २५, ५४५, ९०४ भोर वापिक आय दो करोड़ 
उुपये है | इस राज्य में केंचल ७,०२१ वर्गमील ही खालगा जअज़ीन है, 
शेष २९,००० वर्गमील बागीरदारों के अधीन है, इसी प्रकार ९०२ 
गाव खालठा है और ३,४४४ गाँव जागीरो हैं| 
दाँ के शासक राठौर राजपूत ६। इस राज्य का सूज्रपात तेरदर्वी 
सदी में कन्नीज के अन्तिम राजा जयचन्द के पोते सिद्दानी राठौर ने 
किया । राजा जोघा ने सन्‌ १४१८ में जोधपुर शहर की नींव ढाली; 
इसके पू्ंर राजधानी मंडोर थी | मराठों और पिंढारियों के आक्रमण 
से बचने के लिए अंगरेजों से जोधपुर की संधि $८ह८ में हुई ।.._ 
सन्‌ १६१८ में श्री० उम्मेदर्ठिंद्द जी गद्दी पर बैठे, उठ समय आप 
पन्‍्दरद् वर्ष केये। आपकी नावालगी में राजप्रचन्ध रेजीडेन्ट के 
नियंत्रण में एक कॉपिल हारा हुआा। आपको शासनाघिकार सन्‌ 
१९२३ में मिले | अरब शासन-कार्य स्टेट कॉसिल द्वारा द्ोता है, जिसमें 
महाराजा साइब के अतिरिक्त सात मंत्री हं-/-एक चीफ-मिनिस्टर या 
प्रधान संत्री और छु: अन्य मंत्री | चीफ-मिनिन्टर के श्रघीन ये विषय 
हं--विदेश और राजनीति, रेल, पुलिस, राजत्व, इकूमत, जागीरी 
समस्याएं आदि | अन्य मंत्री निग्ललिखित हैं :-- (--मद्याराज का 
कसिलर ( सलाहकार ); गरद विभाग इनके जिम्से हे। २--डिप्टी 
चौफ-मिनिस्टर;, माल विभाग इनके जिम्मे दे । ३-न्याय मंत्री 
(हुदीथल मिनिस्टर)| ४--ठावंजनिक निर्माण मंत्री ६ ५---मिनिस्टर- 
इन-बेटिंग । ६--विभाग-रद्दित मंत्री ('मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो/)। 


*+ श्राज कल्त यह मंत्री एवाई इमले से दिफाजत का छक्वाम दरता हैं; सावजनिक 
निर्माय विभाग प्रधान मंत्री को सौंपा दुआ है । 
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प्रधान मंत्री अंगरेज हे। अन्य मंत्रियों में से एक तो जोधपुर महाराज 
के छोटे भाई हैं, दो जागीदार, एक रावराजा, एक मदरास हाईकोर्ट के 
अवकाश-प्रात्त जज और एक अन्य अंगरेज है | सर्वसाधारण जनता में 
से कोई मिनिस्टर न इस समय ही है, और न पहले हुआ है। मन्स्रियों को 
मद्दाराजा द्वारा निर्धारित कार्य सौंपा हुआ रहता है। इसके सिवा सरदारों 
की कमेटी रहती है, जो जागीर सम्बन्धी मामलों में उलाह देती है | 

राज्य में सब हुक्म तथा कानून महकमाखास से बारी होते हैं। 
इठका खाठ काम नीचे के महकमों या विभागों ( जो विविध मन्नियों 
के जिम्मे होंते हैं ) तथा अदालतों की नित्रानी, द्विदायतें करना और 
उनको अमल में लाना है। इसके हिन्दी तथा अंगरेजी के दक्करों 
का कार्य विभिन्न विभागों के सेक्रेटरी या सुपरिटेडेन्ट करते हैं। राज 
प्रबन्ध . के लिए. राज्य २२ भागों अर्थात्‌ परगनों में विमक्त हैं। 
परगने का अफसर द्वाकिस कहलाता है, उसका काम दीवानी वा फौन-- 
दारी इन्ताफ करना, मालगुजारी वदूल करना, इमारती पह्टे देना, 
राजिस्टरी करना, लावारसी जायदाद की कार्यवाही करना भर परगने 
का आम बन्दोवत्त व जमा-खर्च करना है ।* अधिकांश परगनों में 
हाकिम का सहायक 'नायव हाकिम! भी द्वोता है | 

सन्‌ १६३६-४० में, यहाँ सुधारों के रूप में एक केन्द्रीय सलाहकार- 
बोर्ड और २२ परगना-सलाहकार बोर्ड ये। इनका चुनाव राज्य ने 
किया या, तथापि उसने इनकी सलाह की कुछ कद्र न की | भस्वु, 
व्यवद्दार में शासन एकत्ंत्री ही रद्दा | 





* इससे स्पष्ट है, कि शासन और न्याय कार्य पृथकू-एथक नहीं दे । 


नोपपुर ३५ 

शर्प मई १४४९१ को नये सुधारों की घोषणा की गयी । इसके 

अनुछार ६४ ठदस्वों की प्रतिनिधि सलाइकार सभा ( 'रेप्रेजेन्टेटिव 
एडवाइजरी श्रसेम्बली? ) संगठित की गयी है;--' 


निर्वाचित ४१ 
सार्वजनिक क्षेत्र ३३ 
विशेष छत्र. ८ 
नामजद २३ 
गैर-सरकारी ९ 
सरकारी १४ 
योग - दर 


गेर-सरकारी सदस्यों में अल्यंझ्यक जातियों के प्रतिनिधियों के 
लिए स्थान रखा गया है। असेम्वली की भायु दो वर्ष निश्चित 
की गयी दवे। वह जनता की सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक, 
शिक्षा सम्बन्धी, स्थानीय संस्थाश्रों की उन्नति और देवस्थानों के सुधार 
सम्बन्धी विविध विषयों पर अपनी सलाह दे सकती है; भौर जागीरी 
इलाकों के बाबत सिफारिश कर सकती है । 

इन युघारों में दो बातें भच्छी हैं--प्रथम तो चुनाव संयुक्त 
निर्वाचन-प्रणाली के अनुसार होगा; दूसरे, राज्य के लिए एक दी 
उभा एंगठित की गयी है, जागीरदारों आदि के लिए दूसरी समा का 
भायोजन नहों किया गया है | तथापि सुधार संतोपप्रद नहीं हैं। 
असेम्बली में नामजद सद॒स्‍्यों की संख्या इतनी भधिक है कि यदि उनके 
साथ विशेष ज्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य मिल जायें, ( जिसकी बहुत 
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. सम्भावना है ) तो सावजनिक न्षेन्नों से निर्वाचित सदस्यों की अधिकता 
नाममात्र की रह जाती है। निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था भी ठीक नहीं 
है | फिर, असेम्बली आखिर एक सलाहकार सभा ही तो है, इस सलाह 
या सिफारिश से शासक वाध्य नहीं है। वे चाहें तो इसकी सबंया 
उपेक्षा कर सकते हैं। सारवाड़ लोकपरिषद की कार्यकारिणी ने इस 
सम्बन्ध में विविध संशोधनों की आवश्यकता बतायी परन्तु जोधपुर 
सरकार ने उन्हें स्वीकार न किया तथा सुधारों को पूव रूप में ही 
अमल में लाने का निश्चय रखा । इस पर परिषद ने शअसेम्बली का 
बहिष्कार कर दिया। इससे प्रायः समी स्थानों से जागीरदार झादि 
प्रतिगामी दलों के ही आदमी छुने गये। 

न्याय की सर्वोपरि अदालत इजलासखास है। इस में महाराजा 
साहब तथा (कौंसिल के) खातों मंत्री होते हैं । यह चीफकोट की अपोल 
सुनती हे । किती मिनिस्टर के हुक्म की अपील तथा निगरानी भी इसी 
में दोती है। इसे मारवाड़ राज्य की 'प्रिवी कॉसिल? कद्दा जाता है। 
इसके नीचे चीफकोर्ट हे, जिसका काय अपने से नीचे को अदालतों की 
अपील सुनना है । राज्य में चार सेशनकोट श्रोर पाँच जुडीशल सुपरिं- 
टेन्डेन्टों की अ्दालतें हैं| परगनों ( जिलों ) में हाकिम तथा नायब 
द्वकिम है, जिन्हें दौवानी ओर फौजदारी के निर्धारित अधिकार हैं | 
बड़े ठिकानों में जागीरदारों को प्रथम; द्वितीय या तृतीय श्रेणी के . 
न्याय सम्बन्धी अधिकार हैं [* राज्य में अनेक मुकदमों का बड़ी मुद्दत 


अजावीरदार प्रायः अपने इन अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं, इस लिए बहुतों 
के अधिकार छीने यो घटाये भी गये हें । - 
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तक फैसला नहीं हो पाता, इख्से लोगों को बड़ी परेशानी और घन- 
हानि दोतो है | पंचायतों के प्रचार की बढ़ी आवश्यकता है | 
इस राज्य में म्युनिशलैलटियां भ्रादि स्वराज्य, तंस्थाएँ बहुत कम 
रही ६ैं। जोधपुर शहर को छोड़ कर खालता में कूल मिला कर 
छात म्युनिसपल बोर्ड हैं, जो विविध उपजातियों के या सरकारी सदस्यों 
के बने हुए ई। जागीरी ज्षेत्र में केवल दो म्युनिसपेलध्याँ हैं, वेभी 
नाममात्र की | जोधपुर शद्दर के म्युनिसपल बोर्ड की स्थापना राष्ट्रीय 
कांग्रेस के करीब-करीब साथ ही हुई थी, परन्तु हृएका प्रथम इलकेबार 
चुनाव उन १६४१ में हुआआ। स्पानीय लोकपरिधद का उपमें प्रचंड 
बहुमत रद्दा | बोर्ड के उमापति, श्र० मा० देशी राज्य लोकपरिपद के 
प्रधान मन्त्री, भो० जयनारायण जी न्यास निर्वाचित हुए । बोर्ड के 
अधिकार वहुत कम होने, तथा राज्य का यवेध्ट सहयोग न मिलने पर 
भी उसने पानी, सड़क, रोशनी तथा जनता की अन्य सुविधाभों की 
व्यवस्था के सम्बन्ध में श्रच्छा लोकह्वितकारी कार्य किया | परन्तु उसे 
अपने इस कार्य से सन्‍्तोप न हुआ | भाजिर, २५ मई १६४२ ६० को 
श्री० व्यास जी ने भविकारियों से सहयोग न मिलने आदि के सम्बन्ध में 
एक सविध्तर वछष्य देकर लोकप्रिपद-पार्टो के तेरहद सदस्यों सद्दित 
'त्यागपन्न दे दिया | 
राज्य शिक्षा में बहुत पिछुझ हुआ है। सन्‌ १६४१ ई० की मतुण्य- 
गणना के अनुसार यहाँ एक एजार में देवल ४६ व्यक्ति पढ़े-लिखे हैं । 
जोधपुर शहर में अवश्य कई उुस्पाएँ हैं, एक कालिन और दरवार 
द्वाईस्कूल के अतिरिक्त कई जातियों के अपने-अपने द्वाईस्वृटल ईं, 
४रे 
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कझन्याञ्रं की शिक्षा की भी व्यवस्था है। परन्तु परगनों और देहातों में 
शिक्षा का प्रबन्ध बहुत ही कम है। विशेषतया जायीरी इलाकों में लोगों 
की निजी पाठशालाएँ अधिकारियों द्वारा बन्द किये जाने का भी कट 
अनुभव होता है | इसका कारण नहीं बताया जाता; अनेक दशाश्ों में 
लिखित सूचना भी नहीं दी जाती । 

दिखर्बर १६१२ में जब इन पंक्तियों छा लेखक पोकरण में, मारवाड़ी 
शिक्षा संडल द्वारा संचालित, माहेश्वरी स्कूल का हेडनास्टर था, ठिदाने 
ने जोधपुर द्रवार के सन्प्रुख उक्त स्कूल पर सम्मवतः यह असियोग जगा 
कर कि यहाँ विद्यार्थियों को “बन्देमातरस्‌” कह्दना सिखाया जाता है, उसे 
बन्द कर दिया था । इस बात को तीस वर्ष हो गये, अश्रव भी परिस्थिति 
में विशेष सुधार नहीं हुआ | 

दमन और नागरिक अधिकारों की अवहेलना में यह राज्य बहुत 
: भागे रह्या है। साइक्लोस्टाइल और टाइपराइटर एक्ट भ दि प्रेस के 
संहारक कानूनों का अपयश लेने वाला यही राज्य है। सन्‌ १६३२ का' 
आडिनेन्स, राजद्रोह-कानून इत्यादि अपने ढज्ञ के अनोखे काबून ईं, 
जिनसे राजनैतिक संल्याओं को दम चाहे-जव घोटा जा सकता है; 
कार्यकर्ता चाहे-जब्र नज़रवन्द किये जा सकते हैं। पुरानी बातों को 
जाने दें। सन्‌ १६४१ में ( जब कि राज्य ने शासन-सुघारों की ओर 
कदम बढ़ा दिया था ), यहाँ मारवाड़ी विद्यार्थी सम्मेलन पर यह 
कहकर रोक लगायी.गयी कि उम्रमें राजमैतिक चर्चा होगी, जो युद्ध 
के दिनों में वांछुनीय नहीं हे। राज्य में ठंस्थाभों की रजिस्टरी करानी 
होती है। रजिस्टरी-कानून के प्रयोग से सभा-सोसायटियों का मनमाना 
दमन हो उकता है | ह 
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राज्य में एक काम अच्छा हुआ दे। सन्‌ १६४० ई० से यहाँ 
ध्रजा सेवकः नामक साप्ताहिक पत्र बढ़ी निर्भीकता से निकला । अब 
तक राजपूताने के कार्यकर्चाशों को अपना स्वतंत्र पत्र निकालने 
के लिए. अजमेर या ब्यावर की शरण लेनी होती थी, पर अब 
जोधपुर राज्य ने सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० अचलेश्वरप्रखाद नी 
शर्मा के सम्पादकत्व में ऐश उत्तम पत्र भपने यहाँ निकलने दिया। क्‍या 
राज्य अपनी इंस एकमात्र उल्लेखनीय उदारता को बनाये रखेगा !* 
* 'जोघपुर राज्य में जन-जाशतेि की लद्दर काफी ,समय से है। 
सन्‌ १६१८ ६० से यहाँ कितनी द्वी सावंजनिक कार्य करने वाली 
संत्याएँ स्थापित हुई', यया मारवाढ़ द्वितकारिणी समा, यूथ-लीग 
(युवक संघ ), जोघपुर पीपल्स एसोस्यिशन, बाल भारत समा, 
जोधपुर राज्य प्रजामंडल, नागरिक स्वतंत्रता संघ,आदि | इनका कार्य- 
ज्ञेत्र प्राय: नोधपुर नगर तक ही सौमित था। राज्य की दमन-नीति 
के कारण इनमें कोई चिरंजीवी न हुई। नवम्बर १६३७ में जोधपुर 
राज्य प्रजामंडल गेर-कानूनी ठहराया गया और उसके प्रधान भी० 
अचलेश्वरप्रसाद जो को ढाई वप की कैद की सजा दी गयी । नागरिक 
घ्वतंप्रता-संघ भी इन्हीं दिनों गेर-कानूनी ठहराया गया । राज्य में 
उत्तरदायी शाउनपद्धति प्रचलित फराने के लिए मई १४३४ में, 
मारवाडू लोकपरिषद्‌ की स्थापना हुई। ऋमशः इसके रुदस्यों की 
... $ मई १९४२ में श्री० दार्मा जी जेल गये, और पश्न के लिए नया टिक्लेरेशन 


दाउिल किया गया। पुस्तक छप्ते समय ठक पत्र के पुनः प्रकाशन की अनुमति 
नहीं दो गयी । 


३४० देशी राज्य शासन 


संख्या बढ़ी, और राज्य के मिन्न-भिन्न भागों में इसकी. नयी-मयी 
शाखांर खुलती गयचीं। यह वात अ्रधिकारियों को खटकने वाली 
रही | जागीरदारों ने मी चहुँशओर यह प्रचार किया कि परिषद तो 
शराजकतावादियों और क्रान्तिकारियों की है | फल-स्वरूप जोधपुर में 
लोकपरिषद के कार्यकर्चाश्रों का दमन किया गया। बड़ी कठिनाई से, 
काफी संघर्ष के वाद, राज्य का परिषद से समझौता हो पाया |. परिषद. 
का खुले रूप में प्रथम अधिवेशन फरवरी १९४२ को लाइडमू में. 
श्री० रणछोड्दात जी गद्दानी बी०८० एल-एल० बी० की अध्यक्षता में 
' बड़े समारोह से हुआ। ; 
पहले कद्दा जा चुका है कि जोधपुर राज्य में अत्सी सेकड़ा से 
भी अधिक जमीन के मालिक जागीरदार हैं। ये जनता का मरसक 
शोषण करते हैं। राज्य में गेर-कानूनी ठहरायी हुईं वेगार और 
लागें ये कसकर लेते हैं, ओर जो कोई इनकी ज्यादतियों के विरुद्ध 
जबान हिलाता है, उसे बुरी तरह सताते हैं। र८ मार्च १६४२ 
को मारवाडू में उत्तरदायी शासन-दिवस मनाया गया। कई 
ठिकानेवालों को यइ सहन न हुआ। चंडांवल में कार्यकर्ताओं पर 
लाठियों और भालों से इमला किया गया । दो दजन व्यक्तियों को 
सख्त चोटें आयीं, जिनमें एक महिला भी यी। नौमाज. में चंडावल 
का अनुकरण किया गया | रोड के जागीरदार ने परिषद के प्रमुख 
कार्यकर्ता श्री० उमाराम जी चौधरी का घर जलवा दिया ! 
इन बातों को लोक परिषद कब तक देखती रद्दती ! उसने पहले 
चंडावल के मामले की जाँच करने का निश्चय किया | इस पर वहाँ 


जोचपुर ३४१ 


१४४ दफा लगाकर सारवजनिक समाश्रों पर रोक लगादी गयी | परिपद 
ने श्र सत्याग्रह करने की ठान लीं। उठके समापति श्री० गरद्मानी नी 
' तथा अन्य सज्वन चंडावल पहुँच गये, पर उसी दिन राज्य ने समाघों 
पर लयायी रोक इठाली । यह बनता ही विजय हुईं। पर इस्से मूल 
लागीरी समस्या इल न हुई। लोकपरिपद के डिक्टेटर श्री० जय- 
नारायण जी ब्यास ने महाराज से मिलकर प्रम-निवारण करना चाहद्दा, 
पर उनकी बात स्वीकार न की गयी। आखिर, भ्री० ब्याठ जी को, 
परिषद के कई चन्‍्य डिक्टेटरों, समापति भ्री० गद्यानी नी, तथा, 
विविध कार्यक्रताँधों को गिरफ्तार करके बन्दी बनावा गया, बिन में 
भी० अ्रचतेश्वरप्रसाद जी शर्म्मा ( उम्तादक 'प्रजञा-सेवक! ) भी पे ।* 
परिषद ने राज्य में उत्तरदायी शासनपद्धति स्थापित करने भोर 
जागीरदारों के अत्याचारों का अन्त करने के लिए भरसक प्रयत्न 
किया, कष्ट सहे, और बलिदान दिया तथा करती रहेगी। उसके 
कायकर्चाश्रों की गिरफ्तारी से राज्य में शान्ति नहीं दो सकती; शान्ति 
का उपाय यहो है कि परिषद की मॉयें--जो व्बंधा उचित और 
न्यायानुमोदित ह--स्वीकार की जायें | 


 ड्ैल में बन्दियों के साथ बहुत दुष्यंवद्धार किया गया, भौर उनकी शिक्वायतों 
की ओर ध्यान नही दिया गया। इस पर श्री० व्यास जी तथा अन्य व्यक्तियों ने 
भूख-एट्ठहाल की। इसमें एक सम्गन राष्ट्रीय कार्यकर्ता ओ० बालमुझुन्द दी 
विस्सा भी भे; आपका जोधपुर के अच्पताल -में देहान्त ही हो गया। परिखिति 
जानने के तिप भ० भा० देशी राज्य लोकपरिषद के श्री० द्वारद्ानायथ जी कवरू श्र 
फन्देपालाड जो वैध जोधपुर गये तो उन्हें खाल भर तक वे; लिए राज्य से दाइर 
नकाल दिया गया। 

ब्--्ट््््मप्स्प्रध्सस 


वियालीसवाँ अध्याय 


*+--<>>ए 


मेवाड़ 


,. आज राजस्थान का वह पुण्य गौरव अतीत अन्धकारमय गर्भ में 
बोन हो चुका है। चित्तोड़ का कोर्ति-स्तम्म जजरित भग्नावशेषों में हो 
परिणत हो गया है। रे “इन्द्र विद्यालंकार, 

मेवाड़ राजपूताने का अत्यन्त प्रतिष्ठित राज्यः है|. इसे इसकी 
राजधानी के नाम पर उदयपुर राज्य भी कहा जाता है। इसका 
च्षेत्रफल १२,६६१ वर्गमील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१ की गणना के 
अनुसार ) १६,२६,१२८ है | सन्‌ १६३८ में अजमेर-मेरवाड़ा का एक 
हिस्सा, वहाँ के रहनेवालों के विरोध करने पर भी, ब्रिटिश सरकार ने 
इस राज्य को सौंप दिया; .इस हिस्से का क्षेत्रफल २५० वर्गमील और 
जनसंख्या लगभग ४६ हजार है। मेवाड़ राज्य ( खालसा ) की 
वाषिक आय लगभग ५४० लाख चिचौड़ी भौर २५४ लाख कलदार 
रुपये है | राज्य का एक-तिद्दाई भाग जागीर और माफी है । 

इस राज्य की नींव रामचन्द्र जी के वंशज कनकसेन ने 
सन्‌ १४४ ई० के लगभग डाली। राजा को महाराणा की उपाधि है, 
बह गदहलौत राजपूतों के अन्तर्गत सिसौदिया उपजाति का है। 
गदलौत राजवंश की स्थापना सन्‌ ७३४ में बप्पारावल ने को थी। 


# 
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इठ राज्य की राजधानी चित्तोौड़ पर मुठलमानों ने तीन बार घावा 
किया, सन्‌ १३०३, १५३१४ और १५६७ में । श्रन्तिम श्राक्रमण से 
झकबर का चित्तौड़ पर अधिकार द्वो गया तो राणा उदयसिंद्द ने उदय- 
पुर नगर बसाकर उसे राजधानी बनाया | पीछे उनके पुत्र सुप्रहिद्ध 
महाराणा प्रताप ने लगभग सारा मेवाड़ राज्य वापिठ ले लिया | इनके 
बाद प्रायः राज्य की स्थिति में उथल-पुथल रह्दी। पहले मुगलों का 
सामना करना पड़ा, शोर पीछे मरहठों और पिंडारियों का | शन्ततः 
सन्‌ श्दृश्८ में महाराणा भीमठिंद्र ने अ्रंगरेजों की सहायता लेना 
स्वीकार कर लिया । सन्‌ १४३० में मद्दाराणा फतेह्ठसिंह का देद्दान्त 
होने पर श्री० भूपालसिंद जी गद्दी पर बैठे । 

शासन-व्यवस्था एकतंत्रीय है। स्व० मद्ाराणा फतेइसिंद जी 
के समय में शासन-प्रवन्ध दी नहीं, न्याय, भौर कानून-निर्माण सम्पन्धी 
अधिकारों का भी पूर्ण उपयोग केवल मद्दाराणा साहब ही करते थे; 
नाममात्र को महकमा खास का एक मंत्री था। महाराणा साहब के 
. भन्तिम समय में मंत्री दो रहने लगे ये | मद्दाराणा भूपालछिंद जो के 
गद्दी पर बैठने के समय एक मुखाइब्रभाला ( प्रघान परामशंदाता ) 
की नियुक्ति की गयो, और भिन्न-मिन्न विभागों का नियमानुछार संगठन 
किया गया | सन्‌ १६४० ई० में इस पद्धति का अधिक विकास हुश्ना; 
मुसाहबभाला के स्थान पर प्रघान मन्त्री नियुछ किया गया और 
उसकी अधीनता में चार मंत्रियों की समिति बनायी गयी, जो अपने- 
भपने कार्य के लिए उत्तरदायी बना दिये गये | मंत्रियों के विभाग ये 
६:--(१) शिक्षा, स्वास्थ्य आदि (२) माल, (३) राजस्व, और 
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(४) शहद । प्रधान मन्‍्त्री एवं अन्य मन्त्री महाराणा साहब द्वारा नियुक्त 
होते हें शोर उनके दी प्रति उत्तरदायी द्वोते हैं, जतना के प्रति नहीं | 

राज्य नौ जिलों में विभक्त दे | जिले के प्रमुख कमेचारी को डिप्टी 
. कलेक्टर कहते हैँ, उसे माल, शासन और न्याय सम्बन्धी सब अधिकार 
होते हैं, और वह विविध विषयों में सम्बंधित मंत्रियों के अघीन 
होता है | राज्य में एक सलाहकार बोर्ड स्थापित है, उसमें सत्र सदस्य, 
सरकारी ओर गैर-सरकारी नामजद ही होते हैं। इस बोर्ड को राज्य के 
कुछ साधारण विषयों में सलाह देने भर का अधिकार है, बजट जेसे ह 
महत्वपूर्ण विषय में तो वह उलाइ मी नहीं दे सकता। ठनू १६४१ में 
एक व्यत्यापक सभा ( लेजिस्लेटिव असेम्बली ) स्थापित करने के 
सम्बन्ध में एक योंजना प्रकाशित को गयी है, उसके भनुवार भसेम्बली 
में सभापति के अतिरिक्त ६५, सदस्य होंगे;-- 





निर्वाचित । ६ 
सावजनिक चेन्र ड० 
विशेष क्षेत्र ९ 

नामजद . । प्श्द्‌ 
गैर-सरकारी श्ड 
सरकारी श्२ 

योग ह दप, 


विशेष निर्वाचन च्षेत्रों में जायीरदार, उद्योग-घंघे, व्यापार, मजदूर, 
वकौल आदि होगे | उरकार असेम्बली में पेश किये हुये विल के लिए 
ऐसे दो आदरमियों को नामजद्‌ कर संकती है, जिन्हें उसके विषय में 


- मेवाढ़  डेडआ, 


विशेष शान या अनुमव हो और उस बिल के सम्बन्ध में, उन्हें मेम्वरों 
के सारे इक दंगे, और वे ऊपर बतलाए, भेम्बरों के सिदा होंगे |& 
इस असेम्बली का कार्य-काल तोन वर्ष का होगा | प्रति वर्ष इसके दो 
अधिवेशन होंगे, और वे दस-दस दिन रहेंगे | असेम्बली के समावति 
को नियुक्त करने तथा उसे इठासे का अधिकार महाराणा साहब को 
'ही द्ोगा; उपत्मापति मेम्बरों द्वारा और उन्हीं में से चुना लायगा | । 

महाराणा, राजपरिवार, सेना, संधि, महाराणा द्वारा निश्चित 
किये हुए: विषयों और असेम्बली के विधान आदि के विषय में, 
असेम्बली में कोई प्रस्ताव या उंशोधन. उपस्यित नहीं किया जा 
सकेगा | राज्य की आय, जनता के घार्मिक अधिकार या रिवाज आदि 
के कुछ विषय ऐसे रखे गये हैं, जिन पर कोई प्रस्ताव या संशोधन 
उसी दशा में उपस्थित किया जा सकेगा, जब पदले से उसके लिए 
स्वीकृति ले ली गयी हो | हे 

इस योजना के सम्बन्ध में यहाँ के प्रजामंडल का भत निम्न- 
लिखित दैः-- | 

(१) योजना में जनता के आधारभूत नागरिक अधिकारों की 
घोषणा शामिल होनी चाहिए.। (२) योजना की भूमिका में यह साफ 
होना चाहिए कि राज्य इस योजना को उचरदायी शासत्र की ओर 
ले जानेवाला एक कदम मानता दै। (३) विशेष हितों और वर्गों" 

# इन भेम्वरों को मत देने का अधिकार होगा । इससे स्पष्ट है कि यदि सरकार 
घाहदे तो धह किसी अस्ताव पर विचार करते समय, अपने पक्त का वल दो मर्तों से बढ़ा 
सकती दे | # 
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को जो/भी प्रतिनिधित्व दिया जाय, वह चुने हुए सदस्यों में से नहीं, 
वल्कि नामजद सदस्यों में से दिया जाय। (४) असेम्बली को अपना 
सभापति खुद छुनने का अधिकार होना चाहिए । (५) किसानों को 
इस वात की आजादी 'होनी चाहिए कि वे, जिसे चाहें, प्रतिनिधि चुन 
सके | (६) असेम्बली को बजट पर प्रस्ताव करने और मत देने का 
अधिकार हो |. (७) असेम्बली को उन प्रस्तावों पर विचार करने के 
लिए, जिनका असर राज्य के ,आय-व्यय पर पड़ता हो, राज्य की 
पूर्व स्वीकृति आवश्यक न हो । (८) असेम्बली के विधान, संगठन 
आदि सम्बन्धी विषय उसके विचार-क्षेत्र के वाहइर न हों | (६) विधान 
की वह उपघारा हटा दी जाय जिसमें यह कह्दा गया है कि ऐसे 
प्रस्ताव श्रादि असेम्बली में पेश न किये जा सकेंगे, जिन्हें महाराणा 
निश्चित करार देदें। (१०) मतदाताश्रों को योग्यताश्रों में काफी 
कमी होनी चादिए। ॥ ४ 

राज्य में सर्वोच्च न्याय-संत्या हाईकोट है, इसमें चीफ-जस्टित 
के अतिरिक्त तीन अन्य जज हैं | इसके आरिजिनल? भाग में दीवानी 
के बहुत बड़े-बड़े मुकदमे दोते हैं। अपील भाग में सेशन-कोर्टो' के, 
और श्रव्वत् दर्ज के ठिकानों के, मुकदमों की अपील होती हे | राज्य 
में सेशन-कोट दो जगद हैं--उदयपुर नगर में और मीलवाड़ा में। 
न्यायाधीशों को न्याय करने की ययेष्ट स्वतंत्रता नहीं है, अनेक बार 
उनपर अधिकारियों का अनुचित दवाव पड़ता है । 

राज्य में प्राय ब्रिटिश भारत के काबून ही मेवाड़-कादून के रूप 
में प्रचलित हैं| आठ-दस वर्ष हुए एक ला कमेटी! इसलिए स्थापित 
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बी गयी थीं, कि मेवाड़ के लिए द्ानून के मरविदे तैयार करके 


भहकमाखास, ( जो राज्य का सेक्रेटेरियट आफिस कद्दा जा सकता है ) 
के पास मंजूरी के लिए मेजे | इस कमेटी ने मेवाड़ 'पिनलकोड?, 
रनिस्टरी, कोर्ट-फरीस भादि के सम्बन्ध में कुछ कानून बनाये | दाल 
में इस कमेटी का पुनर्निमाण हुशा है, इस में कुछ गेर-सरकारी सदस्य 
भी नामजद हुए ई | 

सन्‌ १३३६ ई० तक राज्य भर में, केवल उदयपुर नगर में दी 
म्युनिसपेलटी थी; उसमें मी सदस्य राज्य द्वारा नामजद होते ये | मेवाड़ 
प्रजामंडल की स्थापना दोने के बाद, उछकी माँग होने पर राज्य ने 
भ्युनिसपेलटी में निर्वाचित सदस्य रखने का निश्चय किया । प्रजा- 
मंडल पर प्रतिबन्ध होने के कारण किसी ने निर्वाचन में भाग ने 
लिया। उदयपुर नगर के श्रतिरिक्त शअ्रव चार श्रन्य स्थानों में भी 
स्युनिर्रपलटियाँ है, वे उदयपुर म्युनिसपेलटी के अघीन हैँ। उनके 
सदस्य सरकार द्वारा नामजद हैं। राज्य में पंचायत भा बहुत कम हैं, 
उनका कार्य धारम्मिक अवस्था में है | 

राज्य की आय का १६,१७ फीसदी भाग महाराणा साहिब के 
लिए खर्च होता है, इसके अतिरिक्त कुछ अन्य मदों के खर्च का मी 
विशेष लाभ मद्राणा साहव को ही मिलता है । पुलिस और फौज 
प्र लगभग २० प्रतिशत आय खर्च दो जाती है। इसकी तुलना में 
जनता को शिक्षा स्वास्थ्य आदि राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यो में बहुत कम 
व्यय द्ोता हे। विशेषतया देहातों में इन कार्यो की व्यवस्था बहुत 
कम है| 
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मेवाड़ राज्य का लगभग एक-तिहाई भाग जागीरों में है यहाँ 
जागीरदारों का काफी ज़ोर है, उनमें से १६ प्रथम भेणी के हैं, और 
१२ द्वितीय भेणी के । कुछ जागीरदारों को सरकार की ओर से गारंटी 
है, उनके विरुद्ध महाराणा, सरकार की स्वीकृति बिना, कोई कारवाई 
नहीं कर सकते। जागीरदारों की दुव्यवस्था और निरंकुशलता के 
कारण वहाँ की जनता की अवस्था अत्यन्त चिन्तनीय है। 

भारतवध भर में मेवाड़ द्वी वह राज्य है जितकी जनता ने: सब से 
प्रथम सत्याग्रह में भाग लिया। विजौलिया के किसान वेगार, लाग- 
बाग तथा लगान की ज्यादती से बहुत कष्ठ पा रहे थे। उन्होंने श्री० 
' पथिक जी के नेतृत्व में अपने उद्धार का महान प्रयत्न किया | इससमें 
उन्हें जेल, मारपीट, तथा माली नुकसान-सब ट्री सहना पड़ा | आखिर 
सन्‌ १६२१२ में ए० जी० जी० ने मेवाइ-सरकार के विजोलिया के 
क्रिधानों और जागीरदारों के बीच में पढ़कर समझौता करा दिया। 
वेगार तथा वेजा लागते' उठा दी गयीं, किसानों की पंचायतों को 
स्वीकार किया गया | जमीन का लगान कायम करने के लिए स्थायी 
बन्‍्दोंब॒स्त करने की बात तय हुईं। देशी राज्यों में रत्याग्रह की यह पहली 
विजय थी। विनौलिया की नाणति की लद्दर दूर-दूर तक पहुँची । 
संगठन हुए, और वेगार तथा श्रतुचित लाग-बाग का जगह-जगह विरोध 
किया जाने लगा। श्री० मोतीलाल जी तेजावत के नेतृत्व में भीलों 
का विराट आन्दोलन हुआ, . जिसमें दमन के 'फल-स्वरूप अनेक भील 
मारे गये। दाँ, पीछे लगान में कमी हुईं, और कई अनुचित लागे इस 
दी गयीं। ठिकाना वेगूं में भी जबरदस्त किसान आन्दोलन हुआ । 
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जनता में अधिकार-प्राप्ति की भावना बनी रही | सत्‌ १९१८ में 
मेवाड़ प्रजामंडल स्थावित किया गया। दो सप्ताह में ही इसके सेकड़ों 
सदस्य बन गये | अधिकारियों ने इस पर प्रतिबन्ध लगाया | अक्तूबर 
में यह सत्याग्रह-संग्राम बहुत जोर से हुआ, जिसमें महिलाशों ने भी 
खूब भाग लिया | 
सत्याअद्द पूरे छुः माठ तक चला। पोछे महात्मा गाँघी के 
आदेशानुतार वह स्थगित कर दिया गया। कार्यकर्ता रचनात्मक 
कार्य करने लगे | उनके आन्दोलन से राज्य में वेगार-प्रया बन्द हुई। 
फरवरी १९४१ में प्रजामंडल पर से प्रतिबन्व उठाया गया। इसके बाद 
राज्य में उसका खूब प्रचार हुआ। किसान-समिति का भी संगठन हुआ | 
प्रजामडल भोलों के सेवा-कार्य, पुराने कर्ज के दावों को निपदाने, 
दरिजन तथा दलितों का उत्पान, श्रौद्योगिक उन्नति, शिक्षा-प्रचार तथा 
अन्य जनहित-कार्यो' में लगा हुआ हे। नवम्बर १९४१ में प्रजामंडल 
का प्रथम अधिवेशन श्री० माणिक्यलाल वर्मा के सभापतित्व में बढ़े 
समारोह से हुआ, उसने राज्य में उत्तरदायी शासन स्थापित करने 
का, भपना उद्देश्य घोषित किया, और जनता को नागरिक अधिकार 
देने की और राज्य का ध्यान आकर्षित किया | | 
जनता को नागरिक स्वतंत्रता नहीं है | सन्‌ १६३४८ के छत्याग्रद के 
समय जारी किये गये दमनकारी कानून भब भी मौजूद हैं| संस्था 
बनाने, समा-सम्मेलन करने, भाषण देने और प्रेस सम्बन्धी स्वतंत्रता 
बहुत कम दै। कितने ही व्यक्तियों तथा पत्रों का मेवाड़-प्रवेश 
निषिद्ध है। शातन में प्रजा के भ्रिकार की बात दूर रद्दी, लोगों को 
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अधिकार है। इसे केवित्रेट या मंत्रिमएडल कहा जाता है; परन्तु जन- 
सत्तात्मक शासनप्रणाली में जैसे मंत्रिमएडल दोते हैं, वेसा उद्नठन 
श्पका नहीं हे, इसलिए इसका यद्द नाम अनुचित है। 

कुछ दिनों पूर्व कॉसिल में प्रधान मंत्री अर्थात्‌ प्राइम-मिनिस्टर 
के अतिरिक्त मिनिस्टर-इन-वेटिंग, न्याय-मंत्री, माल-मंत्री, उन्नति- 
विभाग-मंत्री, सेना-मंत्री ओर झह-मन्त्री थे। अरब नए प्राइम-मिनिस्टर 
सर सिर्जा इस्माइल के आने के बाद से उनके खुद के भलावा 
कौंखिल में सिफ चार मन्‍्त्री और रखे गये हँं--यथा शअ्र्य-मन्त्रो, 
साल-मन्त्री, ग्ह-मन्त्री, ओर सेना-सन्त्री | मन्त्रियों की सहायता के 
लिए पाँच सेक्रेटरी भी रहेंगे जिनमें से एक चीफ-सेक्रोटरी कदलायेगा | 
पाँच सन्त्रियों के अतिरिक्त एक सेटलमैण्ट-मिनिस्टर भी है, जो कौंयिल 
में उसी दशा में उपस्थित होता है, जब कोई बन्दोवस्त सम्बन्धी विषय 
विचाराघीन द्ोता है| मिनिस्टर-इन-वेटिज्ञ का कौंछिल में स्थान 
नहीं है । प्रत्येक मन्त्री को कुछ-कुछ शासन विभाग ठंपि हुए हैं । 

प्रधान मंत्री राजनेतिक विभाग ( नरेन्द्र मण्डल आदि ), साव- 
जनिक-निर्माण-कार्य, उद्योग और ब्यापार आदि के काम देखते हैं। 
फाइनेंस-सिनिस्टर राजस्व, शिक्षा, रेलवे, डाकखाने, स्टेट - प्रेस आदि के 
काम देखते हैं। होस-मिनिस्टर न्याय, आबकारी और जकात, जेल, 
स्वास्थ्य और चिकित्सा, स्युनिसपेजदी आदि विभागों के काम देखते हैं । 
सांत-मंत्री के जिग्से बन्दोबस्त और छूगान, जंगलात, कृषि, आम- 
सुधार, सद्बाहकार बोड, सांभसर शामल्ाव आदि विभाग दें। सेना-मंत्री 
फौज, पुलिस, किले, हवाई रक्षा कार्य, शख्रात्न, पशन पानेवाले सनिक 
झादि से संबंधित कार्य देखते हैं। मिनिस्टर-इन-वेटिंग घर-ग्रहस्थी 
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( 'हाउसहोयर्ट ) राजकीय सद्दायता या दान, सहज और उसके बाग, 

मोटर, पाक्रदीखाना, र्थखाना, बग्गोखाना; शिकारखाना, खबर, शादि 
विभागों का काम देखते हैं । 

अब तक कपिल के प्रेतीडेण्ट स्वयं महाराजा साइब रहते ये। 

अब प्रधान मन्त्री द्वी प्रेसीडेन्ट नियुक्त कर दिये गये हैं। मन्त्रियों की 


नियुक्ति या अलद्ददगी मद्वाराजा साइब हो कर सकते हैं, जनता का 
इस पर कुछ नियन्त्रण नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मन्‍्त्री जनता के 
प्रति जिम्मेवार नहीं है। प्रधान मंत्री की नियुक्ति प्रकद्व में तो महाराजा 
साइव द्वारा ही होती है, परन्तु ऐसी नियुक्ति तथा शासन के श्रन्य 
महत्वपूर्ण मामलों में ब्रिटिश सरकार के राजनैतिक विभाग का काफी 
असर दिखायी देता है । - 

कानून बनाने के लिए यहाँ कोई व्ययस्थापक सभा नहीं है। 
कॉपिल में पास होकर जो कानून मद्दाराजा साइब द्वारा स्वीकृत दो 
जाता है, वही श्रमल में आने लगता है। 

आय-व्यय फा बजट प्रति वर्ष कोंसिल दी बनाती और पाठ करती 
है। प्रत्वावित बजट जनता की सम्मति के लिए प्रकाशित नहीं किया 
जाता। पास द्ोने पर भी वह सवंसाघारण को नहीं मिल पाता। 
शासन-रिपोर्ट भी दो वर्ष से दी जनता के सामने झआाने लगी है। 

मालगुजारोी की वयली के लिए राज्य के दो भाग दौवानी शर्की 
ओर दीवानी गर्वी है। इनके अन्तर्गत ११ निजामर्ते हैं, जिनमें ३० 
तएयसीलें हैं। इनके अधिकारी क्रमश; दीवान, नाज़िम श्लीर तहसील- 
दार हैं। इनके सहायक नायव दीवान, नायब नाज़िम और नायब 


तहसीलदार हैं । 
४५ 
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नाजिम निजामत का माल-अफसर दोने के अलावा मजिस्ट्रं ८ 
मी है| दीवानी मामलों के काम मंंतिफ करते हैं। कहीं-कहीं सवजज 
और एविस्टेएट सेशन जज भी हैं| अपील के लिए. अपील कोर दे 
और रियासत की सब से ऊँची अदालत चीफ-कोर् है जिसमें एक चौफ- 
जस्टिस और तीन जज हैं। मुकदमों का फैसला होने में देर तो 
बहुत लगती ही है; न्याय मैँदगा भी बहुत पड़ता दे । बहुत से मामलों 
में पुलिस का गुप्त रूप से अनुचित हस्तक्षेप होता है या अपर 
पड़ता है | सीकर, खेतड़ी और उर्शियारा ठिकानों को दीवानी तथा 
_फौजदारी के अधिकार भ्राप्त हैं, बाकी ठिकानों के मामले निजामतों में 
जाते हैं। लेडिन छोटे ठिकानों में भी कई एक जनता को गैर-कानूनी 
तरीके से दबाते रहते हैं । ह 

राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की शोचनीय कमी है। 
उल्लेख योग्य म्युनिसपैलगी केवल राजघानी में द्वी दे। राज्य में कई 
कस्बे ऐसे हैं जिनकी आवादी घनी हे तथा जहाँ की जनता में शिक्षित 
वर्ग की कमी नहीं दे, परन्तु उनमें भी म्युनिसपल बोर्ड स्थापित नहीं किये 
गये हैं। कुभनू और हिस्डौन में नाममात्र को म्युनिसपल कमेटी 
हैं जिनके सब सदस्य नामज़द हैं। जयपुर शहर के म्युनिसपल वोडं में 
भी मताधिकार बहुत संकुचित है। तीस सदस्यों में. १५ नामज़द किये 
जाते हैं। चेयरमैन भी सरकार द्वारा नामज्ञद सरकारी व्यक्ति है। 
नामज़द चेयरमैन के अधिकार काफी विस्तृत हैं और सम्बन्धित मिनिस्टर 
तो सर्वैसर्वां ही है । आम-पंचायतों के ठंगठन के लिए कानून बन झुका 
है। पंचायतें कहीं भी सफल नहीं हो रह हैं, कारण इनमें भी सरकार 
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के नामज़द व्यक्ति दें जो जनता का विश्वास “प्राप्त नहीं कर पाते । 
इन्हें खर्च के विषय में कोई अधिकार नहीं हैं, और ये ग्राम-सुधार आदि 
कार्य के लिए, झ्रावश्यक घन झंग्रद्द नहीं कर सकतीं | 

एक केन्द्रीय उलाइकार वोट है। इसको यह काम सौंपा हुभा दै 
कि सार्वजनिक द्वित के प्रश्नों पर सलाह दिया करे। परन्तु उसकी 
सलाद का कोई महत्व नहीं, इस लिए. इस वात का मी कुछ मदृ्व 
नहीं कि बोर्ड के विधान का आधार व्यापक है, वोड्ड में विभिन्न हितों 
और वर्गो' के प्रतिनिधि भौजूद हैं, ओर इसके ४८ सदस्यों में से 
३५ गेरसरकारी हैं | 

जिला सलाइकार बोर्डो की दशा भी असनन्‍्तोपप्रद है । जनता 
की आवश्यकताश्रों तथा शिकायतों को जानने के लिए. इनकी स्थापना 
की गयी थी | परन्तु इनका संगठन प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों से इतना 
पिछड़ा हुआ है कि उप्तमें जनता का प्रतिनिधित्व नहीं हो सकता | 
इसलिए प्रजामएडल ने इन सलाहकार वोर्डो' के ऐसे उरकारी या अर्द्ध- 
सरकारी संगठन का पूर्णतया विरोध किया है। वास्तव में इन दिखावटी 
संस्पाओों के सदस्य अपने सफ़र के भत्ते के हकदार होने के लिए. कभी- 
कभी मीटिज्ञ में भाग ले लेते हैं; उन्हें लोकद्वितकारी कार्य की चिन्ता 
नहीं होती | यदि कभी ये किसो उपयोगी कार्य का प्रस्ताव भी करते 
हैं, तो अधिकारी उसे अमल में लाने के लिए वाध्य नहीं द्वोते | 

शिक्षा फे लिए जयपुर शद्दर में एम० ए० तक का डिग्री कालिन, 
एक उंध्कृत कालिज, एक शिल्प और कला ( आर्ट एएड क्राफ्ट ) 
का स्कूश, दो सरकारी हाई स्कूल और दो-ए% सरकारी मिडिल स्कूल 
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हैं। परन्तु राजधानी को.छोड़ कर राज्य भर में 'नोवल्त हाई स्कूल” के 
अतिरिक्त एक भी राजकीय द्वाई स्कूल नहीं है । शिक्षा में उन्नति और- 
प्रचार की बात तो दूर रद्दी; पहले यहाँ शिक्षा निश्शुल्क थी, भष 
अंगरेजी स्कूलों तथा कालिजों में विद्यार्थियों को फीस देनी पड़ती है । 
नागरिकों को शिक्षा-संस्थाएँ संचालित करने के लिए प्रोत्ताहित 
नहीं किया जाता; इसके विपरीत इसमें विविध वाधाएँ खड़ी कर 
दी जाती हैं। राज्य से इचाजत लिए बिना कोई छोटी-से-छोटी 
शिक्षा-ठंस्था नहीं खोली जा सकती हे.। और, इन संस्याश्रों में भी 
अध्यापकों की नियुक्ति के लिए डायरेक्टर शिक्षा-विभाग की श्रनुमति 
की जरूरत पड़ती है। राज्य को इस बात का गव॑ होना चाहिए था 
कि शेखावादी तथा रियासत के अन्य भागों में प्रवातो घनी-मानी 
ओऔर उदार सज्जन तथा कई-एक संध्याएँ शिक्षा-प्रचार में उतका 
हाथ वंटा रहीं हैं। परन्तु राज्य के शिक्षा विभाग ने बिड़ला कालिज 
को डिग्री कालिन न बनने देकर अनिष्टकारी मनोद्ृत्ति का परिचय 
दिया है। चरखा संघ, हरिजन सेवक संघ, राजपूताना शिक्षा मण्डल, 
मारवाड़ी रिलीफ सोप्तायटी, विड़ला ऐज्केशनल दूस्ट, वनस्थलो 
बालिका विद्यालय श्रादि उंप्थाएँ शिक्षा अदि विभिन्न रचनात्मक 
प्रदृत्तियों को सुन्दर ढंग से विकसित कर रही हैं और जन-हवितकारी कार्य 
में लगी हुई हैं परन्तु किसी को मी राज्य की उद्दायता, छदयोग या 
सद्दानुमूति प्राप्त नहीं हैं | 

'. स्वास्थ्य और चिकित्सा के सम्बन्ध में भी विशेषतया देद्दातों में 
राज्य की नीति उपेक्षापूर्ण है। आम-छुघार विभाग है अवश्य, पर 
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उछके कार्य प्रायः शून्य ही हैं| दौठा आदि कई स्थानों में तो लोगों 
को पानी तक का कष्ट है। जयपुर राज्य में, जहाँ कहीं है, वहाँ सड़कें 
श्रच्द्ी हैं । हे 

जयपुर में लगान आदि के सम्बन्ध में जनता को बहुत सी शिका- 
यतें रही दँ। किसान आन्दोलन के फल-त्वरूप शेखावाटी में कई 
वर्षों' के वाद श्रव॒ वनन्‍्दोबस्त होने को है, परन्तु उठके विपय में कई 
आश्ञाएँ हैं| वेगार यहाँ जाव्ते से तो बन्द है, परन्तु देदातों और 
जागीरी इलाकों में इसका खूब ज्षोर है | 

जैता कि ऊपर लिखा जा चुका, है, जयपुर में दो-तिद्दाई रियासत 
जागीरदारों के श्रधिकार में है | तामान्यतया जागीरदार प्रजा की शिक्षा, 
स्वास्थ्य, दुर्मिज्ञ-निवारंण अआादि बातों पर ध्यान नहीं देते। इसके श्रति- 
रिक्त यदि राज्य की ओर से किसी विषय में सुधार करने की भावना से 
कोई कमेटी भादि नियुक्त की जाती है, वो उप्में वाधा डालने में भी 
इनका खासा भाग रहद्दता है, ओर ये राज्य की प्रगति को रोकते रहते हैं । 

गत वर्षा" में राज्य के उच्च पदों पर विदेशियों तथा बाहर 
वालों की भरमार रही है। प्राइम-मिनिष्टर बहुत समय से सरकार 
के राजनैतिक विभाग: का व्यक्ति होता आ रहा है। पिछले कई 
स्वर्षों' में इस पद पर अंगरेज द्वी रहे, और उनके समय में सीकर-काएड, 
जामामएनिद-गोलीकारड और प्रजामएडल-सत्याग्रह श्रादि घटनाएँ हो 
गयीं। अब सर मिर्जा इस्माइल की प्रधान संत्री के पद पर जो नियुक्ति 
हुई है, उससे समन्तोप प्रकट किया जा रहा है। इनसे पद्चिलि भी एक 
हिन्दुस्तानी प्राइम-मिनिस्टर थे, पर जनमत की उपेक्षा करने में उन्होंने 
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कोई कमी नहीं की । 


जयपुर में कई वर्षो चक नावाकलगोी शासन रहा जो बहुत सर्चीजा 
था। इस खर्चन्ने-शासन से घुधार बिल्कुल ही न हुआ, यद्द तो नहीं 
कहा जां सकता; तथापि अंगरेज अधिकारी प्राय: ऐसी योजना बनाते थे 
कि राजप्रवन्ध ब्रिटिश भारत की तरद्द दीखने तो जगे, लेकिन सचमुच 
में ज्ञोगों को कुछ भो अधिकार प्राप्त न हों | जनता ने अपना बढ़ा हुआ 
असन्तोष दो लम्बी इड़्गालों आदि के द्वारा. प्रकट किया, पर झधि- 
कारियों पर इसका भी प्रभाव नहीं पड़ा | उन्होंने सार्वभनिक सभाशरों 
पर प्रतिबन्ध जगाने के लिए कानून बना डाला। तथा राजप्रबन्ध में 
कई डल्लटफेर कर दिये। पहले कोर-फीस कम थी, बद्दीखातों की सादी 
तदरीर व रुक्‍कों पर हज़ारों का लेनदेन हो जाता था। अब नये क़ानून 
पास हुए, कोर्ट-फोल बढ़ा दी गयी, स्टास्प का नया क़ायदा जारी किया 
गया, नो घहुत श्रसुविधाजनक हुआ । 


ज 


नाबातगी शासन से यह अनुभव हुश्ा कि अंगरेज देशी राज्यों 
में अधिकारी, बनकर कायकर्ताओं के निर्वासन, समाचारपत्रों के प्रवेश- 
निषेध भौर सावेजनिक सभाशों की बन्दी द्वारा जोक-जीवचन नष्ट 
कर देते हैं तथा राज्य को विदेशी मा से भरकर इनका द्वृब्य यरबाद 
करते हैं। पहले जयपुर का सुरक्षित कोप बहुत, प्रसिद्ध था। नाबालगी 
में बहुत सा द्वव्य सरकारी वबेंछों में जमा करा दिया गया। राजकोप 
से स्थानीय व्यापरियों की सहायता देना घन्द कर दिया गया । हि 


क्रमश; लोगों को शाउन के अधिकाधिक दोष दिखायी देने लगे। 
शासन-सुघार की ओर कार्यकर्ताश्रों का ध्यान श्राकर्षित दोने लगा। 
प्रजा का अपने संगठन की ओर ध्यान गया और यहाँ प्र्ामस्डल 
का जन्म हुआ। आरम्भ के कुछ वर्षों' में इसका कार्य शियिल 


जयपुर ३५९ 


रहा। धन १६३६ में भी० होरालाल जी शास्त्री, उनकी कार्यकर्ता 
मण्डली, जिसने जीवन कुटीर के प्रयोग में सेवा छी अच्छी शिक्षा 
प्राद्त की थी, तथां जयपुर शहर के प्रमुख नागरिकों ने मिलकर 
मण्डल का. पुनः सद्धठडन किया | तव से यह वरावर प्रगति कर रद्दा 
है। इसका उद्दश्य मद्दाराना साहव की छुत्रद्धाया में उचरदायी शान 
स्थापित करना है। मई सन्‌ १९३८ में प्रजामएडल का अधिवेशन 
स्व० सेठ नमनालाल जी बजाज की अध्यक्षता में बहुत सफलता 
पूर्वक हुआ क्रमशः इसका कार्यक्षेत्र बढ़ता गया | इसकी विविध जिला- 
कमेटियाँ, भर प्रवासी-कमेटियाँ वन गयीं । उघर राज्य ने दमनकारी 
कानूनों, पब्लिक सोछायटीज़ एक्ट ( सार्वजनिक उंस्या कानून ), प्रेठ 
एक्ट (छापाखाना कानून ) और राजकर्मचारियों के लिए. बनाये 
गए कानूनों आदि से जन शक्ति को दवाना चाद्दा | 

पत्लिक सोपतायटीज एक्ट का आराशय यह्द था कि राज्य से मंजूरी 
दिये बिना कोई संस्था काम नहीं कर सकती, चाहे उप्तका उद्दे श्य सामा- 
लिक था धार्मिक द्वी क्यों न हो। प्रेघ्त एक्ट के अनुसार सांइक्रोस्टाइल 
तक रखने के ज्ञिएण भी पहले राजकौय अनुमति प्राप्त करना श्रनिवार्य कर 
दिया गया । राज्षकर्सचारियों के नियमों में उन्हें भादश छिया गया कि चे 
अपने झाध्रित व्यक्तियों को राजनेतिक इलचल्ल में भाग कने से रोके, 
न रुक सकते हों वो अपने विभाग के अफ़सर को इसी सूचना दे । 
समा करने श्रोर जुलूस निकालने पर पाबन्दी पहिले से द्वी लगो हुईं थो, 
राज्य ने प्रजामरडब्न के अकांख-सेवा जेसे कार्यो' में भो सहयोग भ देने 
को नीति वर्ता। इन वांतों से राज्य का कार्यकर्ताओं से चिराध उत्तरोत्तर 


बढ़ता गया । 
प्रजामएडल के सभापत्ति र्ेठ जमनालाल जी मण्डल के अकाल 
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कष्ट-निवारण के काम को देखने जयपुर जा रहे थे | राज्य ने उनके 
जयपुर प्रवेश पर पावन्दी लगा दी | इस स्थिति में सत्याग्रह- 
आन्दोलन का चूत्रपात हुश्रा। सेठ जमनालाल जी बजाज और 
पं० दौरालाल जी शात्री आदि कई नेता ओर स्त्याग्रदियों के कई 
जत्ये गिरफ्लार हुए | सत्याग्रह से जयपुर में जनता को जो लाभ हुआ 
और जो लोक-जागणति हुई उससे इनकार नहीं द्विया जा सकता | प्रजा 
की उचरदायी शासन की मसाँग उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। 


सत्याग्रह बन्द हो जाने पर अधिकारियों ने सभावन्दी और नलूस- 
बन्दी कानूनों को रद्द कर दिया तथा समाचारपन्नों पर रुत्याग्रह के 
दिनों में लगायी गयी रोक उठाली। अंगरेज प्रधान मन्त्री की जगह 
हिन्दुस्तानी आ गया, परन्तु इतसे अधिकारियों के दमन-कार्य में विशेष 
अन्तर नहीं आया । सेठ जी ने मद्दाराज तथा ममन्त्रियों से मिलकर 
कई गलतफहमियाँ दूर कीं। श्रन्ततः राज्य ने प्रजामण्डल के उत्तर- 
दायी- शासन के उद्देश्य कों, तथा जनता की शिकायतों के सम्बन्ध में 
मण्डल के प्रतिनिधित्व को, स्वीकार कर लिया | प्रजामएडल श्रपने 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए. जनता की नैतिक, सामाजिक और आर्थिक 
दशा सुधारने तथा उनकी विविध शिकायतें दूर करने के प्रयत्न में 
लगा हुआ है। उसका चौथा वाषिक अधिवेशन श्रीमाघोपुर में 
भ्री० दीरालाल जी शात्री के समापतित्व में इस वर्ष ( सन्‌ १६४२ ) 
- उम्पन्न हुआ है। मण्ठल सें एक 'प्रततिशोल दल” मी बना है। 


करू 


चबालीसवाँ अध्याय 


जेसलमेर 


'ज़िमी रुबद, ज्र्मा बत्तद, मगर बन्दा नमी टल्लद : ( श्र्थात्‌ 
ज्षमीन चाहे टक्ष जाय, जमाना चाहे बदल जाय, मगर बर्दा टस-से-मस 
होने वाद्या नहीं ) | 


यह राजपूताने का: वह देशी राज्य है; जिसका, क्षेत्रशन्न की दृष्टि 
से, भारतबर्ध भर की सब रियाततों में दसवाँ, और राजपूताने के राज्यों 
में तीवरा स्थान है। परन्तु इसका अ्रधिर्काथ भाग रेग्रित्तान होने से 
यहाँ नल का बड़ा कष्ट है, और पैदावार कम द्वोती है। इस लिए 
आबादी भी बहुत कम है । यही कारण है कि राज्य का क्षेत्रफल 
सोलह इजार वर्ग माल से अधिक होने पर भी यहाँ की लनसंख्या 
(१६४१ की गणना के अनुतार ) ६३, २४६ है | यहाँ की भीरत 
वार्षिक आय चार लाक्ष दपये है | 

राज्य का राजवंश जादूमाटी राजपूत ए, और शासक का पद 
पभद्दारावलः है। वर्चमान राजवानी रावल जेैठल ने सन्‌ ११५६ में 
बनायी थी । सन्‌ ११६४ और १३०६ में इस राज्य ने मुसलमानों का 
बौरता पूर्वक सामना किया, भन्तत३ सम्राद शाइजदाँ के शाउन-काल 
में, रावल सबलसिंह मुगल-दिंहाधन की. अधीनता स्वीकार करने को 
वाधष्य हुमआ।.... ः 
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सन्‌ १८१८ ई० में इस राज्य की ब्रिटिश सरकार से संधि हुई | 
सन्‌ १८८२६ ई० में इस का बीकानेर से भझगड़ा हुआ, परल्तु ब्रिटिश 
सरकार बीच में पड़ गयी और महाराणा उदयपुर ने भूगड़ा निपटा 
दिया। सन्‌ १८४४ में सिंघ इस्तगत करने पर, अगरेजों ने जैसलमेर 
को कुछ इलाके दे दिये जो पहले इस राज्य के थे | 

श्री० जवाहरसिंह जी सन्‌ १६१४ में गद्दी पर बैठे। ये दौवान 
ओर “हाकिमों? की सद्दायता से शासन करते हैं। दीवान के पद पर 
-होशियार, अंगरेजी के जानकार व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, नो 
रेजीडेन्ट आदि से पत्न-व्यत्रह्र आदि का कार्य'अच्छी तरह कर सके | 
रानकार्य पुराने ढरे का हे, शासन में पूर्ण स्वेच्छाचार और निरंकुशता 
है। 'हाकिम! बहुघा हिन्दी माषा भी शुद्ध लिखना-पढ़ना नहीं जानते | 
जनता से सद्व्यवद्वार करने का उन्हें अभ्यास ही नहीं द्ोता | वे ्रपना 
स्वार्थ तिद्ध करते हुए राज्य की श्राय बढ़ाते हैं | 

शासन में जनता के प्रतिनिधियों की कोई श्रावाज नहीं। म्युनिस- 
पैलटी आदि ठंस्थाओं का अभाव है। केवल जैसलमेर नगर में नाममात्र 
को एक कमेटो कायम की गयी है। महाराजा साहब के गद्दी पर बैठने 
के समय, सत्‌ १९१४ ई० में प्रथमवार यहाँ एक मिडल स्कूल 
( काल्विन स्कूल ) और विंढम लायब्ररी की स्थापना की घोषणा 
हुईं थी । सर इलियट कालविन एजंट -गवर्नर-जनरल, राजपूताना, 
द्वारा इनकी बुनियाद रखी गयी थी। पर इन संस्याश्रों का कार्य 
आरम्भ होने में वर्षो' लग गये, और अब भी इनकी दशा कुछ संतोषप्रद 
नहीं है। राजघानी की यह द्ालव है, फिर राज्य के भन्य स्पानों की 


लैउलमेर श्६३े 
तो वात द्वी क्या | राज्य भर में राजघानी में एक अस्पताल है, जो 
विशेषतया राजकीय कर्मचारियों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों को दो सेवा 
में रदता दे | 
इस राज्य की शापनपद्धति, और न्याय तथा दमन सम्बन्धी बातों 
पर विविघ गिरफ्तारियों और उजाओं से अच्छा प्रकाथ पड़ता है। 
अतः नमूने के तीर पर एक मुकदमे की मुख्य-्युख्य बातों का आगे 
उल्लेख किया जाता है [* 


भ्री० रघुनायरिंद जी मेहता माहेश्वरी नवयुवक मंडल के मंत्री ये। 
१४ मई १६३२ को इन्हें भदालत में घुलवाकर, विना मुकदमा चलाये 
और अपराध बताये, छिफ जवानी हुक्म से जेल सेज दिया गया | इस पर 
नगर में सनठनी फैल गयी । बहुत से आदमियों ने समा करके यह निश्चय 
किया कि जब तक रियासत मेहता जी को विना किसी प्रकार के बन्धन 
के रिद्ा न कर दे, तब तक नातिगत सारे कार्य जीमण (जाति-मोज ), 
मेला, दर्शन, राग रंग और 'दरवार का सलाम” इत्यादि सब बन्द कर 
दिये जायें | गिरफ्तारी का प्रभाव बाहर भो तेजी से बढ़ता गया; नागपुर 
में एक जैसलमेर प्रजापंरिषद्‌ करना तय हुआ, भौर सत्याग्रह संग्राम की , 
तैयारी द्ोने लगी । 





* इसके विस्तृत विवरण के लिए श्री० सागरमल जी गोपा द्वारा सम्पादित एवं 
प्रकाशित 'रघुनायसिंद का मुकदमा? पढ़िए । श्री० गोपाजी सन्‌ १९४१ में रियासत- 
प्रवेश-प्रतिबन्ध की अ्रवशा की यचना देकर जैसलमेर णये थे | आप गिरफ्तार किये 
जावर जेल में बन्द कर दिये गये। 


छ्६४ | देशी राज्य शासन 


श्री० कर्णसिह्द सेहता ने दरबार को एक पत्र क्षिखा कि 'रघुनाथ- 
सिंह के कई मिन्न बढ़े अधीर हो रहे है, भर मुझे उकसा रहे है हि 
जेसघलमेर की प्रजा की कान्फ्र स नागपुर या वम्बई सें जल्‍दी सरायी जावे। 
और उसमें जेसलमेर राज्य के सब जुल्मों का दिग्दर्शन कराया जावे, 
ओर उन जुक्मों की सूची पालिंमेन्ट के हर एक मेम्बर को, और स्टेट- ' 
सेक्रेटरी की सेवा में विज्ञायत भेजी जावे, और वायसराय महोदय या 
ए्‌० जी० जी० से मित्नने के द्विए जेसल्षमेरी प्रजा का एक डेप्यूटेशन तैयार 
किया ज्ञाय, इत्यदि। में असमंजस में पढ़ा हुआ हूँ।'' झुम्ते रघुनाथ- 
सिंह में कोई घुशाई नहीं दिखती । वह गानद्रोही नहीं, जेसलमेर राज्य छा 
भी द्वोंही नहीं। वेचारा जातिन्सेवा की उमंग में श्रकारण डी श्लीजी 
इलूर का कोप-प्रान्न बनकर पीखा जा रदह्दा है। इसक्विए में फिर एक 
बार हुलूर से प्राथना करता हूं कि हुज॒र रघुनाथसिंद् को सेरे अनुरोध पर 
रिह्दा कर दे । ु 

श्री० रघुनायविंद जी को दो वर्ष सपरिश्रम जेल और २००) जुरमाने 
की सजा दे दी गयी थी [* परन्तु जब प्रवासी जैसलमेरियों ने जगह- 
जगदह्ट इस निर्णय का विरोध किया और श्री० कर्णलिंद नी मेहता के 
पत्र से मद्दाराज को मालूम हुआ कि मामला बहुत बढ़नेवाला है तो 
१७ जून १६३२ की रात. को उन्होंने रघुनाथविंह जी को निर्दोष मुक्त 
कर दिया | हाँ, भपनी वात रखने के लिए माहेश्वरी युवक मंडल जैसी 
सामाजिक संस्था पर से भी प्रतिबन्ध नहीं उठाया, उसे गैर-काननी 
ही करार रखा | 





* फैसले की तथा गवाद्दों के इजहारों की, नकल नहीं दी गयी । क्या इसलिए 
कि कहीं पत्नों में इसकी आलोचना दो, और फेसले की नकल ए. जी- जी. को 


भेज दी जाय १ 
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. इस राज्य में जनता की जाणति सन्‌ १६२० में आरम्भ हुई 
कही जा सकती है | ता० २ फरवरी को, विवादों के अवठर पर वहुत-से 
प्रवासी जैसलमेर माहेश्वरी, जिनमें बह लेखक मी था, एवं जैउलमेर- 
निवासी विविध बातियों के अनेक ठज्जनों ने महाराजा साइब कौ 
सेवा में एक मान-पत्र उपस्थित किया, जिसे पीछे 'जैसलमेरीय प्रजा 
का माँग पत्र? कहा जाने लगा | 

उसकी मुख्य बातें संक्षेप में इस प्रकार थीं:--[छ] राह्विन स्कूज 
घौर विंडम क्ञायत्ररी का कार्य छुचारू रूप से 'चछाया जाय ।| हस 
राज्य से शिक्षा सम्बन्धी संस्थाश्रों को स्थान-स्थान पर स्थापित करने 
तथा प्रजा बग की श्रोर से स्थापित संध्थाश्रों को श्राश्षय और सहायता 
देश रन्‍्हें उत्साहित करने की परम श्रावश्यकता हैं। [खि] यद्दों पर एक 
सामयिक पत्र [अश्रखवार] की बढ़ी आवश्यकता है। यद्द श्रारस्म में 
माप्तिक रूप में हो सकता है। एकपमेस या छापखाना खोलने दी 
योज्ञना भी शीघ्र होनी चाहिए *[ग] सफाई और स्वाध्य्य आदि स्थानीय 
प्रबन्ध करने के लिए यहाँ पर एक स्युनिसपेज्निटी के संगठन की बढ़ी 
सर्त जरूरत है। हृस काय में विज्म्य करना अनुचित है। [घ] इस 
राज्य में रेल की बड़ी श्रावश्यकता है । जब तक इस का रेज्ष ( और तार ) 
के द्वारा बाहरी दुनिया से सीधा और घनिष्ठ सम्बन्ध न होगा, यहाँ को 
उन्नति का कार्य बहुत-कुद्ध रुका रहेगा | [च] छाहर से भानिवाद्यों के 
सामान पर मद्ठसूब लेने की व्यवस्था केवल जेधलमेर राज्य में हो. रहनी। 
चाहिये, जैसा कि घनत््‌ १६१२ ई० से पद्ल्े नियम था। मदसूल् ठृ़राने 
में सामान को असलो कौमत का सवाया किया क्षाना अलुचित ऑऔर- 
नीति-विस्द्ध !। इसका संशोधन शीघ्र होना चाहिए । [छ] छृपि, 
घ्यापार, शित्ता, और शिल्प भादि की वृद्धि व चित्तार की आवश्यकता 
है । [ज] शासन-कार्य प्रजा के सहयोग से, उत्तमता से संचाह्नित हो | 


३६६ देशो राण्य शासन 


श्रीमान्‌ महाराजा साहब ने उपयु क्त बातों का बहुत सद्यनुमूति 
पू्ण उत्तर दिया और इन्हें जल्दी ही कार्य-रूप में परिणत करने 
का आश्वासन दिया | इससे उत्साहित द्वोकर कई उज्जनों ने राज्य 
की न्ुटियों की ओर राजा साहव का ध्यान दिलाने का प्रयत्न किया | 
ता० ६ जुलाई १६२० के “विजय” में 'एक जानकार” ने जैतलमेर 
राज्य के अधेरखाते के कुछ नमूने! शीष॑ंक लेख प्रकाशित किया, 
निममें ४० वातों का उल्लेख था। उनमें पूर्वोक्त को छोड़कर शेष 
बातें मुख्यतया ये थीं :-- 


(१) राज्य में कानून नहीं, (२) बन्नाजों का नाप और सुनारों की 
तोल तोन तरद को, तथा नाज घी भादि की तोल्य अनेक प्रकार की द्वोने 
से जनता को बहुत धोखा और द्वानि होती है। (३) राज्य की भाषा 
शुद्ध नागरी नहीं, अदालतों की द्िखावट में कुछ-का-कुछ पढ़ा जाता है। 
(४) न्याय में शीघ्रता नहीं, वर्षों अ्रदाजतों की खाक छाननो पढ़ती है । 
(५) श्रफीम का नियंत्रण्य नद्टीं, सारा राज्य अफीमची हो चला है। 
(६) कन्या विक्रय खूब द्वोता है। (७) राज्य से बाहर जानेवादी श्रज्ञा 
से ॥) प्रति ब्यक्ति भोक्ादा? टेक्‍्स लिया जाता है । (८) भकाज्न में पानी 
की व्यवस्था नहीं होती । (६) सरकारी अद्दल्नकारों का वेतन ब्रिटिश 
भारत के खिदमतयारों के बराबर है, जिससे रिश्वत बढ़ रही है, श्रत्याचार 
खूब होते हैं । (१०) राज्य में दिवाल्तिये भर सज्ञायाफ्ता कमंचारी रखे 
जाते हैं। (३१) राजकर्मचारी अपना निजी ब्यापार भी करते हैं, जिससे 
श्रन्य व्यापारियों को माली नुक्सान होता है, और राज्य का काम भी 
विगड़ता है | (१२) सेकड़ों प्रकार के करों में से कुछ ये हैंः--साड़ीं, 
'भोदावा?, दुशद्दरा, गढोसर, नेतरा, नज़र इत्यादि | 


इसके बाद भी समय-समय पर विविध सज्जनों ने राजा साहब 
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को समाचारपत्रों द्वारा तथा श्रन्य प्रकार से इसकी याद दिलायी | 
पर कुछ फलन्न नहीं हुआ। राज्य के जिन व्यक्तियों का सुधार-शआन्दोलन 
से कुछ उम्बन्ध विदित हुआ, उन्हें तरह-तरह से दबाया गया। 
सम्चारपत्रों के पठन-पाठन पर रोक लगा दी गयी। जिस राज- 
कमेचारी का लड़का या रिश्तेदार राज्य से वादर रहकर भी. आन्दोलन 
में भाग लेता प्रतीत हुआ, उस राजकर्मचारी को दंड दिया गया | 


सन्‌ १९३३ में इमारे परिचित श्री० नन्‍्दकिशोर जी गोदाणी राजा 
साद्दय के प्राइवेट सेक्रेटरी और जुढीशल सुपरवाइजर नियुक्त हुए; उस 
समय इन पंक्तियों के ज्लेखक ने उनका ध्यान नयी यातों की शोर न 
दिलाकर उन्हें सन्‌ १६२० की ही माँगों की याद दिल्लायो थी। अपने 
खुलने पत्र के अन्त में इमने ब्िखा था कि “यणपि पिछले दस-पंद्रह वर्षो 
में संसार में मद्दान परिवतंन हो गये, कुछ का कुछ हो गया, पर मालूम 
होता है द्धि समय की प्रगति के साथ-साथ जेसलमेर राज्य ने कुछ प्रगति 
नहीं की | इसके विपरीत, इस्त बीच में माहेश्वरी युवक मंडल और सर्व- 
द्वितकारी वाचनालय पर कुद्ृष्टि रद्दी। ऐसी बातों के लिए विशेष दायिस्व 
परामशंदाताओञ्ं तथा प्रबन्धकर्ता अधिकारियों पर द्वोता है। प्रॉय: राजा 
ज्लोग अपने प्राइवेट सेफ्रेरी, या दीवान आदि उच्च अधिकारियों के कानों 
से सुनते हैं, उनकी झार्खो से देखते हैं, भौर उनकी कतृत्व शक्ति से ही 
कुछ किया करते हैं। परमात्मा ने राज आप को यह गौरवपूर्ण पद 
प्रदान किया है। आप के जेसलमेर के जीवन का पुक-एक दिन राज्य के 
कुछ भग्नगामों होने में सहायक हो ह 


सन्‌ १६४० में “हिन्दुस्तान? के कांग्रेस अंक में देशी राज्यों के 
सम्बन्ध में लिखते हुए. भी० अचलेश्वरप्रखाद जी शर्मा इस राज्य के 
विषय में कहते हैं -- 


झेद्षपर देशी राज्य शासन 


'प्रजासंडल का, उसका जन्म लेते ही गत्ना घोंट दिया गया, भर 
अनेक कार्यकर्ता गिरफ़्तार कर लिये गये | कुछ क्वोग आतंक के कारण 
भागकर सिंघ के गडरी नामक स्थान सें जा बसे । सगर, जेसलमेर-एलिस 
ने वहाँ सी उनका पीछा न छोड़ा । कायकर्ताओं ने थरपारकर जिक्के के 
सुपरिटेस्डेन्ट को जेसलमेर-पुलिस छो अनोति के बारे सें शिकायत की। 
इस पर सुपरिटेन्डेन्ट महोदय ने उनकी रहा करने के बत्नाय यह हुक्म 
निकाढ दिया कि तुम यहाँ सी खतरनाक साबित हो रहे हो, अतः या 
तो अपनी राजनैतिक हलचलें बन्द करो, अन्यथा तुम को जेघबमेर 
भेज दिया जायगया | € कराची के मेयर ने श्री० जयनारायण व्याप्त जी फ्रे 
पत्र पर सिन्ध असेम्वक्दी में इस विषय पर अनेक सवात्न पूछे थे। जेसल- 
मेर में आयंसमांज का छार्य भी खतरनाक समझा जाता है। अधिद्धारी 
गय किसी भी प्रकार की सार्वजनिक अवृत्ति पसन्द नहीं कहते |? 


सन्‌ १६२० की वात हुई, सन्‌ १६३३ ओर १६४० की भी बात 
हुईं। और अब £ वही चाल वेढंगी, जो पहले थी वह अब भी है। 
सन्‌ १६१४ में मद्दाराज ने गद्दी पर बैठते उमय कद्दा था कि 'हम जैछल- 
मेर में तरकियात जमाना में बहुत पीछे रद गये हैं। दर इकौकत 
हम वैसे ह्वी है, जैसे कि हम सदियों पहले ये | हम बरसों से नवातात 
की जिन्दगी बसर कर रहे हैं श्रोर बढ़ना और तरक्िए-जमाना के साथ 
तरक्की करना भूल गये हूँ ।? ऐसी भावपूर्ण बात कहने वाले राजा साहब 
से लोगों की बड़ो बड़ी झाशाएँ थीं। राजा खाइव को अ्द्वाइत वर्ष का 
सुद्यर्ध श्वसर मिला | पर आपने क्‍या तुघार किया | राजा लोग कब 
तक टस-से-मस न होने का गव॑ करेंगे ! 


अजसता के विरुद्ध शिटिश मारत के सरकारी अधिकारियों का, देशी राज्यों के 
राजा-महाराजाओं से सहयोग का कैसा अच्छा उदाइरय है ! 
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कोटा 
#“परकारी पदों पर ज॑ंम जानेवाले महानुभावों ने झपने विज्ञापर्नो 


द्वारा कोटा के रामराज्य को दूर-दूर तक अच्छी तरह प्रस्यात कर 
रखा था" | --मातीलाल जेन 


राजपूताने के इस राज्य का च्ेत्रफल ५,७२५ वर्गमील, जनछंख्या 
(१६४१ की गणना के श्रनुवार ) ७,७७,६६८ और औसत वार्पिक 
आय पचास लाख रूपया है। इस राज्य में ३६ जागोर एईूँ। यहाँ का 
राजवंश चौद्दान राजपूत ह | शासक का पद “मद्दाराव! है। यह राज्य 
पहले बूंदी में मिला हुआ था | उतरदवीं सदी के भारम्म में यद्द उससे 
अलग हुश्रा, जब बूंदी के राव रत्निंद्द जी के दूसरे लड़के माधोसिंद 
जी को यद्द राज्य पप्नाट जहाँगीर से मिला। 

सन्‌ १८०४ ई० में यहाँ के मन्त्री थौर रीजेन्ट जालिमसिंद जी 
ने जसवन्तराव द्दोल्कर के विरुद्ध अंग्रेजों की सद्यायता को। उन्होंने 
मराठों से कालावाड़ का परगना जीत लिया | उठ पर अंगरेजों ने 
उनका अधिकार मान लिया, पैसे वह कोटा के शासन में ले लिया 
गया। जालिमधिंद जी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति पे। उनके प्रभुत्व से कोटा 
दरबार को बढ़ा अठंतोप था। पीछे यह फैसला किया गया कि भाला- 


वाड़ का राज्य उन्हें (तथा उनके वंश को ) दे दिया जाय। सन्‌ 
४७ 
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श्यू१७ में कोटा राज्य अंगरेज सरकार के संरक्षण में आया | 

भी० उम्मेदर्सिंह जी उन्‌ १८८९ ई० में गद्दी पर बेंठे, उस समय 
ये सोलह वर्ष के ये | इनके ट्यटर ( शिक्षक ) और गाडिंणन (संरक्षक) 
श्री० मास्टर शिवप्रताद जी अच्छे विचारों वाले ये। प्रधान मंत्री चौवे 
रघुनाथदास जी भी बहुत योग्य ये। इनके प्रभाव से शासन-व्यवस्था 

छाचारी होते हुए.भी लोफृदिितकारी रह्दी । लगान उचित परिमाण 
में लिया गया, शिक्या निश्शुल्क की गयी, और अश्रध्यापक भच्छे 
सुयोग्य रखे गये, भिन्न-मिन्न विभागों के कार्यालयों की सुब्यवस्था की 
गयी, खनिज व्यवसाय - आदि की उन्नति की गयी | पीछे नये मन्त्री 
के समय में कई बातों में अद्दितकर परिवर्तन हो गया । 

अस्तु, मद्दाराजा साहब को शासनाधिकार सन्‌ १८६ ई० में 
मिले | 'राज्य शासन को अधिक उत्तम बनाने के लिए!, सन्‌ १६४१ 
से यहाँ नया विघान वना है ।* इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया हे कि 
इस विधान की किसी घारा से महाराजा के उन परम्परागत अधिकारों 
पर कोई अपर नहीं पड़ता, जिनके अनुसार वे किसी राजकर्मेचारी या 
कंमेचारियों के किसी विषय से सम्बन्ध रुखनेवाले निश्चयों को बदल 
सकते हैं, या नामंजूर कर सकते हैं। इस प्रकार मद्दाराज के एकछन्र 
अधिकार ज्यों-के-त्यों बने रहेंगे, | 

नये “विधान! में बताया यया है कि: कोंसिल (राजसभा ) के 
सभापति स्वयं महाराजा साहव, और उपस्भापति प्रधान मंत्री दोंगे 


# यह कोण राजपतन्र (स्टेट गज़ट ) के  ता० २१ नवम्बर १९४१ के 
विज्येषांक में प्रकाशित हुआ है.। ४ 
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तीन राजमंत्री और रहेंगे । शद-मंत्री, शिक्षा-मेंत्री और माल-मंत्री | 
मंत्रियों की नियुक्ति मद्दाराज करेंगे | राजउभा का भधषिवेशन कम से 
दम उत्ताद में एक बार होगा, उसमें ससापति सद्दित तीन राजमंत्रियों 
की आवश्यकता होगी | प्रधान मंत्री का सेक्रेटरी ( सेक्रेटरी महल- 
खास ) कॉपिल-सेक्रेट्ते का काम करेगा। कोई विपय राजपमा में 
विचाराथ उपस्थित करने के लिए प्रधान मंत्री की अनुमति ली 
' जायगी | राजसमा के अधिवेशनों में मद्दाराज उपस्यित होने की दशा 
में भी मत नहीं देंगे, परन्तु जो प्रस्ताव पास होंगे, चादे वे स्ंसम्मति 
से पास हों श्रथवा वहुमत से, उनका मंजूर संशोधित या नामंजूर 
करना मद्दाराज की मर्जी पर निर्मर है। इसका अर्थ यह है कि राज- 
उमा को किसी भी विषय में पूर्ण या स्वतंत्र अधिकार नहीं है। 
मद्दाराज को अश्रधिकार है कि किसी मंत्री के अधिकार घटायें या 
बढ़ायें | प्रत्येक मंत्री अपने श्रघीन विभागों के सुप्रवन्ध के लिए राज- 
सभा के भ्रति निम्मेवर होगा । जनता के प्रति जिम्मेवर द्ोने की कोई 
बात नहीं है । 

राज मंत्रियों के सब निय॑ंयों की झपील राजसभा में होगी परन्तु 
म्युनिसिपल कमेटियों के मामलों में णह-मंत्री का निर्णय अन्तिम माना 
जायगा | 

राजतमा को कानून बनाने का अधिकार होगा, परन्तु रानसमा 
द्वारा मंजूर किया गया कानून तभी लागू दो सकेगा जब भद्दाराज 
फी लिखित अनुमति प्राप्त हो जायगी | इससे ये बातें स्पष्ट हैं-- प्रथम 
तो यद्द कि राज्य में कानून श्रौर शासन इन दो कार्यो' फे लिए प्यक्‌ 
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एयथके व्यवस्था नहीं है; दूसरे, कानून वनानें में जनता का कुछ भी माग 
नहीं है; तीएरे, यह कि यद्यपि राजसभा के सब सदस्य महाराजा साहब 
द्वारा नियुक्त द्वोते हैं, तथापि इस समा द्वारा बनाये हुए. किती कानून 
का लागू होना उस समय तक सम्भव नहीं है, जब तक महाराज इसको 
मेंजूरी न दें। इस प्रकार कानुन-निर्माण सम्बन्धी अधिकार इस सभा 
के हाथ में नाममातन्र ही है | 

अब आय की बात लें। विधान के अनुसार मंत्री अपने-अपने ' 
विभाग का बजट प्रधान मंत्री के पा मेजेंगे | वह सब बजटों को 
इकट्ठा करके उनपर राजसमा की अनुमति और महाराज की मंजूरी 
प्राप्त करेगा | तब मंत्नी उसे श्रमल में लायेगे इस प्रकार आय-व्यय 
की प्रत्येक मुख्य मद पर अन्तिस अधिकार महाराजा साहब को ही है ।* 
... न्‍्याय के विषय यें विधान! में कहा गया है कि हाईकोर्ट के जज 
की नियुक्ति महाराजा साहव करेंगे और वह उतने समय तक अपने 
पद पर रहेगा, जब तक महाराजा चाहेंगे। द्ाईकोर्ट के फैसलों की 
अपील और निगरानी राजसुभा में उन नियर्मों के भ्रेनुसार होगी, 
जो महाराजा साहब मंजूर फरमावेंगे | दया के लिए दरखास्तें महाराजा 
साहब की सेवा में पेश होंगी | 
इन शासन-सुधारों के सम्बन्ध में कोटा राज्य प्रजामंडल्न के प्रधान 

मंत्री श्री० मोतोलाब जो जैन ने ठीक ही कहां है;:--/इस सथा सौ बे 
पुराने ढंग को, निकंस्मो, रद्दी की टोकरी में फेंकी हुईं, और बेहद: 
सखर्चात्नी कोंसिल के' बनाये जाने पर, जिसमें प्रजा हर प्रजामत का 


कोई स्थान नहीं है, कुछ भी कहना, दिखना या बोबना इस के महत्व 
को अ्रकारण ही बढ़ा देना है| इस कोॉसिल के शासन-विधान में 
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ऐसी उल्लेखनीय दस्तु द्वी फ्या है | ज्ञो भ्रत्र क्र अकिखित था, -वहं 
बिखित शो गया है। पहले, दरदार के अतिरिक्त सीन मेम्वर थे, 
सो भव दो गए हैं चार | शासकों की दृष्टि में, निर्वाचित ऐसेग्चली की 
घोपणा किये बिना ही, यदि यही सुधार और प्रगति है तो. कोय की 
शासन-ब्यवस्या के लिए कोई अदूभुत दी शब्दुकोप खोजना पंडेगा ” 
मालूम हुआ है कि मद्दाराजा साहव ने अपना तथा अपने परिवार 
का बजट श्र ५ लाख रुपये वापिक का बनाया दे; राज्य डेढ लाख 
रुपया शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करता है; सहकारी समितियों का 
प्रचार हो रह्य है । 
कोटा में जनता की जाग्ति का आरम्म हुए बीस वर्ष से.अछिक 
हो गये | सन्‌ १६२० ई० में जबकि राजपूताने के अनेक मांगों में 
झादमी खुले तौर से किछी आन्दोलन में माग लेने से बचते थे, श्री० 
पंडित नयनूराम जी ने खुल्लमखुल्ला सार्वजनिक क्षेत्र में आने का 
साहस किया ओर कोटा में पहले-पहल राजस्थान सेवा ठंध की - शाखा 
स्थांपित की तथा भी० पथिक जी द्वारा उठाये गये बेगार-आन्दोलन में 
सहयोग प्रदान किया | राज्य के अधिकारियों तथा पिद्ठू ओ ने उनका 
विरोध किया, भय दिखाया, ओर प्रलोमन भी दिया, पर पंडित जी 
दृढ़ रहे, भोर कोटा राज्य से वेयार-प्रथा हटाने में बहुत-कुछ उफल 
हुए। पंडढित जी ने बूंदी, भाल्ावाड़ भ्ादि के कार्यकर्ताओं से मिल 
कर हाडौती प्रजा की शिक्षा भौर उन्नति का अच्छा कार्य किया | पीछे 
छोटा राज्य प्रजामंडल को जन्म दिया गया। इसने जनता की जाणशति 
में अच्छा भाग लिया | इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की प्राप्ति है । 
* दुख का विषय है कि किसी ने पंडित नयनूयाम जी की ऋूरतापूर्वक 


इ७४ : देशी राज्य शासन 


हत्या कर दी। पंडित जी सावजनिक आन्दोलन में आने से पूर्व 
पुलिख के सब-इन्स्पेक्टर ये। आप से उस समय अनेक दुष्ट और 
बदमाश परेशान रद्दते थे | पीछे जब आप आन्दोलन करने लगे तो झनेक 
अधिकारियों के कोप-भाजन रहे | अस्तु, किसी सज्जन के जीवन का 
इस प्रकार अन्त होना मानवता का दुर्भाग्य हे। आशा है, पंडित नी 
के बलिदान .से कोटा राज्य की जनता का बल बढ़ेगा और प्रजामंडल 
प्रगतिशील द्ोगा | | 
7.26" 5 आ 
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सिरोही 


श्रगर प्रजासंडलों को कुचल देने के द्विए जान-वूमकर ऐसी कोशिशें 

की जाती हों, तो उन्हें इस चुनौती को स्वोकार करके हर तरद्द .की 

जेखिम उठाने को तैयार हो जाया चाहिए | उन्‍हें श्रद्ध। रखनी चाहिए कि 
स्वतंत्रतां भर सत्य को सदा के किए कभी दश्शायाही नहीं जा सकता । 

--म० गाँधी 

सिरोही राजपूताने के दक्षिण-पश्चिम में है। इसका च्ेत्रफल १९६४ 

वर्ग मील, जनसंख्या (सन्‌ १६४१ ई० की गयना के अनुसार ) 

२,३३,८७६, और औसत वाषिंक आय दस लाख दपये हैं। राज्य का 

झापे से अधिक -भाग जागीरदारों के अधीन है। कुछ गाँव हायन्खचं 

के, घर्मादा व इनामी भी हैं। वाकी का हिस्सा 'खालसा? है। आचू के 


प्रिह्टी ३७५१, 


उप्रतिद्व मन्दिर इसी राज्य में हैं | 

यहाँ के राजा चौहान वंश के देवरा राजपूत हैं। इनका पद 
अह्यराव! है | इस राज्य के प्राचीन निदाठी मील हैं | वतंमान धिरोहो 
नगर तन्‌ १४२५ ई० में वठाया गया। उन्नीसवी सदी के आरम्भ में 
एिरोही श्रीर जोधपुर में कई लट्ढाइयाँ हुईं; यहाँ के शातक राव शिवविंदद 
ने अंगरेनों की सहायता लो | सन्‌ १८२३ में सिरोही राज्य और ब्रिटिश 
सरकार में उंघि हुईं। ततरश्चात्‌ त्िरोही, जोधपुर राज्य की प्रधानता 
से, मुक्त किया गवा। उन्‌ १८४४ ई० में राजा सादव ने आधबू पहाड़ 
पर कुछ भूमि अंगरेजों को 'सेनिदोरियम” ( स्वास्प्य-स्पान ) बनाने के 
लिए दो । 

भी० स्वरूपसिंदद जो सच १६२७ में गद्दी पर बैठे । इन्हें शासन- 
कार्य में सह्षायता देने के लिए, उन्‌ १६४१ ई० से मंत्रिमंडल के 
रूप में एक 'कॉविल-प्राफ-स्टेटः है, जिसमें राजा सादव द्वारा नियुक्त 
तीन सदस्य हैं। इसमें जनता के प्रति कुदु मी उत्तरदायी न होने से 
इंस सुधार का कोई महत्व नहीं है | 

सन्‌ १९४३ से यहाँ एक केन्द्रीय उलाहकार कमेटी हे। इसका 
समापति रेवन्यू-मेम््रर होता है| उसके भतिरिक्त इसमें २२ सदस्य 
दते हैं, १० निर्वाचित और १२ नामजद | इस प्रकार बहुमत नामजद 
सदस्यों का है--इनमें से सात गैर-सरकारी और « रशरकारी द्ोते हैं। 
जिन दस रुदस्यों का निर्वाचन होता है, वे प्रत्यक्ष रीति से नहीं, 
परोक्ष रूप से चुने जाते हैं, भाठ तद्॒तील सलाइकार कमेटियों द्वारा, 
एक एिरोही म्युनिस्तवैलटी द्वारा, और एक आदू की म्युनिस्पैल्टी द्वारा | 


३७६ देशी राज्य शासन 


साधारण तौर से जब इनका चुनाव “दरबार द्वारा स्वीकृत, होगा, 
तभी ये उमभासद रह -सकेंगे | उसके बाद भी अगर किसी “एक जाति 
था दल के सदस्य ज्यादद हो गये तो दरबार उससमें- रद्योबदल कर 
सकेंगे । जिन सदस्यों के राजमक्त होने:में शंका होगी, उन्हें अयोग्य 
उहराया जायगा। सदस्यों की योग्यता के विषय में, उनके पढ़े-लिखे 
होने का नियम नहीं है । दर 
- इस कमेटी की श्रवधि दो साल की दोगी। और यंह चार 
मास में एक बार (तीन दिन के लिए ) बुलाची जायगी ।. कमेटी में 
उपस्थित करने के लिए प्रश्न तथा प्रस्ताव ४० दिन पहले मेजने होंगे। 
सहायक प्रश्न नहीं पूछे जा सकेंगे। कोरम १३ सदस्यों का होगा | 
कोई सद॒स्य तीन प्रस्ताव या पांच प्रश्न कर सकेगा। कमेटी का सारा 
कार्यक्रम सभापति ( रेवन्यू मेम्बर ) की मर्जी पर चल्लेगा 
कमेटी का कार्यक्षेत्र बहुत संकुचित तथा परिमित है। यह राज्य 
के बजट, सरकारी नौकरों की नियुक्तियों, तथा विविध विभागों के 
विधान के विषय में कोई विचार नहीं कर सफेगी। खालसा तथा 
जागीरो गांवों के सम्बन्ध में यह छिफारिश कर सकेगी। . केवल निम्न- 
लिखित विषयों पर विचार करके यद्द अपने प्रस्ताव दरबार के सामने 
रख सकेगी;--शिक्षा, स्वास्थ्य, टोका और चिकित्सा, .सामाजिक 
रीति और सामाजिक कानून, काश्तकारों की श्रार्थिक स्थिति, आम- 
सुधार, णह-उद्योग, व्यापार और शिल्प, वाजार, पशुओं की उन्नति, 
स्युनिसपैलटी, सड़क, और ग्राम-पंचायत | 
राज्य में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं की बहुत कमी है। कद्दी-कीं . 
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बरायनाम म्युनिसपैलिटियाँ स्थापित की गयी हैं । 

गत वर्ष ( १६४१ ) केवल आवू की म्युनिसपेलटी में निर्वाचन- 
प्रथा को स्थान दिया गया। इसमें प्रजामंडल का बहुमत हे, वह बहुत- 
कुछ कार्य फरना चाहता है, परन्तु अधिकारी उसके काम में अइ्धंगा 
लगाते हैं | राज्य ने ग्राम-पंचायत वोड की स्थापना की भी घोषणा की 
है| इसके उभी सदत््यों की नियुक्ति दीवान साहब कफरेंगे। उनका सरपंच 
जागीरदार या पटेल ( सरकारी कर्मचारी ) नियुक्त किया जायगा। 
उससे न्याय की क्‍या आशा की जाय! प्रजामंदल की ओर से इस 
बोर्ड का वदिष्कार किया गया है। 

छिरोहदी राज्य में पहले १२ तहसीलें थों। अब कौंठिल ने इसे 
पू तहसीलों में विभक्त किया है। प्रत्येक तहसील एक तदरसीलदार के 
अघीन है | तहसीलदार का सब-ट्रजरी ( छोटा खबाना ) पर नियंत्रण 
रहता है; वह सब-रजिस्ट्रार भी द्ोता है | घिरोही राज्य भर का रजिस्ट्रार 
डिस्ट्रिक्ट-एँड-सेशन जज हे। राज्य का ट जर्रा-अफसर अलग है। 
अपनी तद्सील के माली मामलों में तहसीलदार को पूरा अधिकार 
होता हैे। तहसीलदारों के ऊपर राज्य में एक रेवन्यू-अफठर है, जो 
सेटलमेंट-अफसर भी है | उस के ऊरर रेवन्यू-मेम्बर हे | माली मामलों 
की अपील रेवन्यू-मेम्बर तथा कोठिल में होती है| 

गत वर्ष से यहाँ दीवानी तथा फोजदारी सम्बन्धी न्याय की सर्वोच्च 
अदालत द्वाईकोट है, जिस में एक जज है | इसके अतिरिक्त राज्य में 
एक इडिप्टिक्ट-ऐंड-सेशन जज है। उसके अधीन एक ड्स्ट्क्टि 
मजिस्ट्र टव छिविल नन है । आवदू में उब-जज को प्रयम श्रेणी के 

इ्प 


श्ष्प देशी राज्ये शासन 
मजित्ट ठ के शअ्रधिकार हैं। तहृठीलदारों को माली अधिकारों के 
अतिरिक्त प्रथम या द्वितीव भेणी के मजिस्ट्रोठ के भधिकार हैं | 

* लेखन, भाषण, या प्रकाशन आदि से सम्बन्धित नागरिक अधि- 
कार यहाँ प्राय: कुछु भी नहीं हँ। उमा करने के लिए चौबीस घंटे 
पूर्व पुलिस में बचना देना आवश्यक है| पबलिक सेफ्टी-एक्टं 
( सुरक्षा कानून ), पवलिक सोसायटीज-एक्ट ( संख्या कानून ) अर्जी- 
नवीस कानून आदि दमनकारी नियम प्रचलित हू | प्रेत ( छापाखाने ) 
और पत्रों को कोई स्वाघीनता नहीं है। सन्‌ १६४० में राज्य से 
समभोता हुआ था, उसका पालन नहीं किया जाता | लाग-बाग और 
बेगार मी यहाँ मौजूद है। पिरोही नगर में 'ईस! नाम की एक लाग 
रानी जी की तरफ से हे । इसके बहाने प्रत्येक शाक-माजी चेचनेवाले 
से आधघ पाव शाक लिया जाता है। 'ईस? का अर्थ पिरोही की मापा 
में 'मुफ़्तः है। जब इसे हठाने की माँग की गयी तो इसे “अतीत की 
याद! बताकर इसका समर्थन किया गया। आबू के मन्दिरों के यात्रियों 
की लूटमार से रक्षा करने कें लिए जो टेक्स पहले लगा था, अब 
सड़क वन जाने से अनावश्यक हो जाने पर भी लिया जाता है; 
गत वर्षो में यद् और वढ़ा दिया गया है। इससे जनता में बड़ा 
असंतोष है | पहले कहा गया है, इस राज्य में आधे से ज्यादद गाँवों पर 
जागीरदारों का प्रभुत्व है। व्दाँ तो ओर अधिक चिन्तर्नाय निरंकुशता 
है; कानून का राज्य ही नहीं है| 

, अब हाय-खर्च के इलाके की वात लें | यह महाराना के निजी 
खर्च के गाँव द्वोने से दाथ-खर्च कहलाता है। इउका एक अलग 
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मदकमा है, जिसका कारोबार दरवार साहब के पसनल सेक्रेटरी की 
देख-रेख में होता है। यहाँ अधिकारियों की, जागीरी गांवों से भी 
' अधिक, मनमानी चलती है, ओर उनके विरुद्ध की हुई शिकायतों पर 
कुछ ध्यान नदीं दिया जाता, जनता को नाममात्र की भी नागरिक 
स्वतंत्रता नहीं । उमा, जलूस या फेरियों के लिए यहाँ पृर्णतया 
निपेघ है। मदाराज श्रपने खच॑ के लिए राजकोप से काफी द्रव्य 
अलग लेते द्वी हैं, फिर द्वाय-खर्च के अलग गाँव रखते की क्‍या 
आवश्यकता है ! 
रिरोद्दी राज्य में जनता की जाणति को आरम्भ हुए बहुत समय दो 
गया | पहली संश्था सन्‌ १६०५-६ में 'संप सभा? ( यूनियन क्ब ) नाम 
से स्थापित हुईं; उसका उद्देश्य स्वदेशी-प्रचार और शिक्षा-विस्तार के 
मतिरिक्त प्रजा की तकलीफों को मिटाने का उद्योग करना था। परन्तु 
इसके कुछ कार्यकर्ता राज्याघिकारी थे, उनके स्वार्थंथवश इसे विशेष 
उफलता न मिली, भौर सन्‌ १६०८ में यह एक विशेय कानून द्वारा 
बन्द कर दी गयी | दूठरी वार सन्‌ १६२१-२२ में भी० मोतीलाल जी 
तेनावत के नेतृत्व में, भीलों में खूब भझान्दोलन हुआ्ल । उस्से कई 
सामाजिक सुधार हुए | पीछे समय-समय पर अन्य भन्दोलन होते रहे | 
सन्‌ १६३४ में रिरोही के कुछ बम्बई-प्रवातियों द्वारा 'छिरोद्दी राज्य 
प्रजामं हल” की स्थापना हो जाने पर, वहाँ ठंगठित रूप से कार्य होने 
लगा। तत्नश्चात्‌ श्री० गोकुलमाई भट्ट रद्दित प्रमुख कार्यकर्तताश्रों की 
गिरफ़ारी पर २३ जनवरी १६३९ को एिरोदी राज्य में प्रजामंदल स्था- 
पिंत किया गया | तब से यहद्द ठंस्था सत्य और अदिता के चल पर शान्त 


श८२० देशी राज्य शासन 


और वेधानिक उपायों से जन-जागति का कार्य कर रही है| इसे समय- 
समय पर दमनकारी कानूनों तथा अन्य अनेक कठिनाइयों का सामना 
करना पढ़ा है। इसके सदस्यों ने जेल-यात्रा ही नहीं, लाठी, तलवार 
और गोली के वार रद्दे हैं. और हृढ़तापूवंक अपना भान्दोलन जारी. 
रखा है ।* 

मई सन्‌ १६४२ में प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन श्री० पुखराज : 
जी पिंची की अध्यक्षता में हुआ, उसमें श्रधिक प्रस्ताव पात न करके 
उत्तरदायी शासन की माँग की गयी । 


सेंतालीसवाँ अध्याय 
डंगरपुर 


इस राज्य की कुल अ्रवादी का €म प्रतिशत-भीदक्ष हैँ | यह जाति 
अ्रज्ञान भौर दारिद्वय के कारण सदियों से पूँजीवाद झौर सत्तावाद की 
शिक्षार रही है। आधुनिक विज्ञान और सम्यता से वंचित, यह जाति ऐसी 
दीन हीन और असहायादस्था में है कि इसमें स्वाभिम्रान और स्वाधि- 
कारों की अ्रदुमृति नष्ट-प्राय: हो गयी है । --भोगीलातन पंच्य 


यह दक्षिण राजपूताने का एक छोटा सा राज्य है। इसका क्षेत्र 
फल १४६० वर्ग मोल, जनसंख्या २,७३,२८१ ( धन्‌ १६४४१ ), भर 
औसत वार्षिक आय साढ़े रात लाख रुपये है। भूमि ऊँची नीची और 


देखिए, “सिरोही राज्य प्रजामंडल; प्रथम परिषद व ह्विंतीय वार्षिक अधि- 
वेशन, आवू, वा; २४३ २५, २६०जनवरी १९४१ का इत्तान्त ।? * 


रिरोह्ी श्प१ 


कम उपजाऊ दे। इस की नींव वेरइवीं शताब्दी में पड़ी; राजवंश 
उदयपुर राजवंश को एक शाखा हे। शातक्र का पद 'मद्दारावल'! ई | 
सन्‌ १८र८ में यहाँ के राजा की अंगरेजों से उंघि हुई । 

राजा लक्ष्मणर्ठिंद्द जी सन्‌ १९१८ में, दस वर्ष की उम्र में, गद्दो 
पर बैठे | दस वर्ष शासन-कार्य एक कॉसिल द्वारा हुश्ला, जिसका 
अध्यक्ष, सरकार के राजनैतिक विभाग का एक अफसर था। राजा 
साइब को शासनाधिकार सन्‌ १६२८ में मिले । 
.._ राजा साहब दीवान की रुद्दायता से शासन करते है, एक प्रवन्ध- 
कारिणी उमा है, उत्तमें खत सदस्य हैं, जो राजा साहब द्वारा नामजद 
श्रौर उसी के प्रति उत्तरदायी हैं | एक व्यवस्यापक्त समा भी है, उधका 
काम राजा साहब को श्रावश्यक विषयों में सलाह देना हे । उसके खब 
सदस्य राजा साहय द्वारा नामजद होते हैँ वे न जनता द्वारा निर्वार्चित 
देते हैं, श्रोर न उसके प्रति किसी श्रंश में भी उत्तरदायी । 

न्याय कार्य के लिए दीवानी और फौनदारी की शदालते हैं| 
हाईकोर्ट की भी व्यवस्था हे। साधारणतया न्याय ठोक समय पर हो 
जाता हैं, कभी-कभी कुद्ध विशेष कारणों से देर ट्ो जाती है | 

राज्य में तीन म्युनिः्पैलटियाँ हैं, आधे सदस्य जनता द्वारा चुने 
हुए, ओर आधे राज्य द्वारा नामजद होते हैँ, सभापति नामजद ही होते 
हैं। म्युनिस्पैलटियों को चुंगी की तथा पशु आदि पर लगनेवाले 
करों की ग्रमदनी होती है। यहाँ पंचायत नहीं हैं । 

राज्य का बजट प्रति वर्ष बनता है, पर जनता का उठ पर कोई 
नियंत्रण नहीं हे। श्राय का लगभग दस प्रति स्वयं राजा साहब के 
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लिए खर्च होता है। - पा 
राज्य में एक द्वाईस्कूल के अतिरिक्त कुछ पाठ्शालाएँ हैं, जिनमें 
से एक में अंगरेजी पढ़ायी जाती है, भौर शेब में हिन्दी | प्राइवेट 
पाठ्याला खोलने के लिए राज्य से स्वीकृति लेनी पड़ती है । राज्य 
भर में दो अत्पताल तथा एक औषघालय है, और एक वेच्य साल में 
तीन महीने गांवों में लाकर औषधियाँ देता है। सड़कें अधिकांश में 
कची हैं | कृषि पुराने दज्ञ से होती है, कुछ युघार नहीं हुआ। 
उल्लेखनीय उद्योग-घन्धों का अ्रमाव ही है। 
राज्य में अ्रठवन प्रतिशत श्राबादी भीलों की है, जो भारतवर्ष 
की श्रति प्राचीन परन्तु सब से अधिक पददलित और पिछड़ी हुई जाति 
है। इनमें से अधिकांश को कड़ी मेहनत करते रहने पर भी बारदों 
महीने न भरपेट भोजन द्वी मिलता हे, ओर न तन ढकने को वस्त्र दी | 
श्री० भोगीलाल जी पंड्या की अध्यक्षता में, यहाँ सेवा-संघ प्रशंसनीय 
कार्य कर रहा है। इसके साधन बहुत परिमित हं श्ौर कार्य क्षेत्र है--जनता 
में शिक्षा-प्रचार, समाज-सुवार, अस्पृश्यता-निवारण, वस्त्र-स्वावलम्बन, 
स्पच्छुता-प्रचार, चिकित्सा, मदय-निपेष, ऋृषि-सुधार, ढुर्मिक्व या वाढ़ पीडितों 
की सहायता, और संगठन आदि | इस संस्था के अयत्न से कई साधारण 
तथा रात्रि-पाठशालाएँ चल रहो हैं| लोगों में भूत-प्रेत आदि का अन्घ 
विश्वास कम द्वो रद्ा है | वे कपास और आलू आदि की खेती करने लगे 
हैं| कई गाँवों के भीलों और चमारों ने शराव और अफीम का सेवन 
त्याग दिया है। मकानों में रोशनदान बनने लगे हं। दापा.( कन्या- 
विक्रय) और पडला ( वर पक्ष की ओर से जेवर कपड़ा आदि देना ) 
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और ख्री-अपदरण के कानून लोगों को समझाये गये हैं | 

रावपूताने के भन्य के राज्यों की माँति यदाँ के नागीरदार भी 
जनतों से प्रायं: दुरा व्यवहार करते हैं। सेवा-धघ लोगों के कष्ट अधि- 
क्ारियों के सामने रख कर उन्हें दूर कराने का प्रयत्न करता है | उसका 
कार्य रचनात्मक होने से निविन्न दोता रहता है; राज्य से संघ के 
अवसर कम आते हैं। तथापि कोई शासन-सछुघार की योजना राज्य के , 
सामने नहीं दे । ठार्वजनिक माँग जनता के प्रति उत्तरदायी शासन 
को है। 
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अड़तालीसवाँ अध्याय 





राजपूताने के कुछ अन्य देशी राज्य 


[ शाहपुरा, बूंदी, धौलपुर, किशनगढ़, करोली, कालावाढ़ 
ओर टोंक ] 
संसार की बड़ी-चढ़ी घटनाओं थौर ब्रिटिश भारत के राजनेतिक 
आान्दोजनों का राजपूताने के देशों राज्यों पर सी स्वासाविक और जबर- 
दरुत प्रभाव पढ़ा है । जे क्ोग सदियों से दासता की चक्को में पिसे जाते 
रहे, उन्होंने भव करवट पदलो है। -अचलेश्वरप्रसाद शर्मा 
शाहएरा 
रानपृताने का यद्द छोटा सा राज्य अजमेर-मेरवाढ़ा के दक्षिय में 
इसका ज्ञेत्रटल ४०५ वर्गमौल, जनठंज्या ६१,१७१ (सन्‌ १४६१), और 
भोठत वार्षिक भय टराढे तीन लाख रुपये है । यद राज्य सन्‌ १६२९ 
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में स्थापित हुआ, जबकि सप्राद शाहजहां ने सुजान्िंह को कुछ 
परगने दिये | पीछे कुछ परगने उदयपुर राज्य की भोर से मिल गये | 
यहाँ का शासक 'राजाघिराज' कहलाता है। राजप्रबन्ध राजा के 
हाथ में हे, उनका सहायक दोवान है । दीवान के हाथ में कोई विशेष 
सत्ता नदीं है, वह सब कार्य राजा की इच्छानुसार दी करता है। पद 
, जनता के प्रति किसी अंश में भी उत्तरदायी नहीं है। कानुन बनाने के 
लिए, अथवा उस विषय में सल्लाह देने के लिए यहाँ कोई सरकारी या 
गेर-सरकारी संस्था नहीं है । राजा ताइब की आशा ही कानून है | 
न्याय-कार्य के लिए दीवानी ओर फौजदारी अदालतें तथा सेशन 
कोट हैं, और कद्दने को हाईकोर्ट तक है | परन्तु न्याय विभाग स्व- 
तंत्र नहीं हे, उठ पर राजा साहब का बहुत प्रमाव है। विशेषतया 
माल के मामलों में जनता को बहुत शिकायतें हे, किसानों के बहुत से 
मुकदमों का फैसला बड़ी मरृद्ृत के बाद तय होता है । साधारणतया 
न्याय मेंहगा पड़ता है, गरीबी की दरखास्त देने से कुछ वस्ता पढ़ 
जाता है।... 
राज्य मर में केवल एक म्युनिस्पैलटी है--राजधानी अर्थात्‌ शाह- 
पुरा नगर सें। उसमें सब भेम्बर अधिकारियों द्वारा नियुक्त दते हैं, 
जनता से चुने हुए नहीं। पंचायतों में ऐसे दी व्यक्ति लिये जाते हैं, जो 
अधिकारियों को पसन्द दो; जनता के द्वाथ में कोई अधिकार नहीं | 
बजट प्रति वर्ष तैयार तो होता है, पर सर्वंसाधारण को उसके 
विषय में कुछ श्ञान नहीं होता; फिर, उठ पर जनता के किसी अंश में 
निर्यत्रण होने की तो बात दी क्या ! राजा साइब आय में से जितना 
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चाह, अपने लिए तथा अन्य मर्दों में खच कर सकते हैं | 

राज्य की ओर से केवल शाहपुरा नगर में एक द्वाई स्कूल है, 
मिड॒स स्कूल तोड़ दिया गया ऐ। १४४ गाँवों में केवल १४ पाठ- 
शालाएँ हैं। प्राइवेट संध्याओ्ं पर कड़ा प्रतिबन्ध हे, बिना राज्य की 
अनुमति के कोई स्कूल नहीं खोला जा सकता, और अनुमति मिलना 
भी आसान नहीं हे । चिकित्सा क्षी बात यद्द हे कि खास शाहपुरा में 
एक अप्यताल और एक देशी दवाखाना है। राज्य के अन्य भागों में 
दवाई का प्रबन्ध बहुत कम दे। सड़क तो शहर के बाहर प्रायः हैं ही 
नहीं। उद्योग-धंघों का भी यहाँ भमाव दी है; अनेक भादमियों की 
निगाह राजकीय नौकरी परं॑ लगी रहती हे। कूपि की दशा साधारण 
ठीक है, पर राज्य की भोर से पले हुए जंगली सुभर उसे खराब करते 
हैं, और लगान भी अ्रधिक है। इससे किसान ऋण से दवे हुए हईं। 
बेंगार भी अभी दूर नहीं हुई । 

सन्‌ १६२३८ में यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हुई। उजने वेगार 
उठवाने, सुग्ररों के बाड़े हटवाने, मोटर-किराया कम करवाने भोर 
स्युनिस्पैलटी कायम कराने आदि के शान्त भान्दोलन किये । इसके 
अतिरिक्त उसने किसानों की सद्दायता, मवेशियों की चराई छुड्वाने, 
अकाल में अवायों की रक्मा आदि का प्रयत्न किया । उसे पिछुले 
दिनों अधिकारियों की दमन-नीति का सामना करना पढ़ा। कुछ 
कार्यकर्चा तो राज्य छोड़ने को दो विवश हो गये | नागरिक यहाँ विना 
इजाजत सभा-सोतायटी नहीं कर सहुते, कृया-वार्ता या मौलूद नहीं 


बाँच सकते, घुलूस नहीं निक्नाल सकते, प्रभावफेरी नहीं लगा सकते, 
६ 
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पेंफलेट नहीं वाँट सकते, किसी किस्म का साइनबोर्ड नहीं लगा सकते | 
समा करते की इजाज़त भी एक नियत जगह के सिवाय दूसरे किसी 
स्थान के लिए नहीं दी जाती | जिन राजा साइव की, आय सामाजिक 
संसार में, बड़ी प्रतिष्ठा है, और जो बड़े-बड़े समारोहों में भाग लेते हैं, 
उनके शासन में नागरिकों की यह दशा है [. 
बूंदी 

यह राजपूताना के दन्षिण-पूर्व में एक पहाड़ी राज्य है। इसका 
क्षेत्रफल २,२०४ वर्गगील, और जनसंख्या ( १६४१ की गणना के 
अनुसांर ) २,४६,३२७४ है। ओंसत वार्षिक श्रांय साढ़े चौदद लाख 
र०हे। । ह 

राजा चौहान राजपूत हैं। शासक का पद 'महाराव राजा? है। 
सन्‌ १६२४ ई० तक इस राज्य में आधुनिक कोट और मालावाड़ 
राज्य भी सम्मिलित थे| पीछे यहाँ मुगलों, तथा बाद में मराठों, के 
आक्रमण हुए। सन्‌ १८१८ में इस राज्य की अंगरेजों से संधि हुई । 

सन्‌ १९२७ ई० में राजा ईश्वरीसिंह गद्दी पर चेठे |. राजप्रवन्ध' 
एक कौंसिल की सहायता -से होता है, जिछमें दीवान के अतिरिक्त 
चार अन्य सदस्य हैं। अंगरेजी दौवान, मि० रावटंसन ने आते ही 
एक आड्ड्नेन्स जारी कर दिया; सावंजनिक जीवन का, भाषण और 
लेखन की स्वतंत्रता का, दम घोट दिया गया। जनता ने प्रजामंडल 
बनाया। रन १४३८ में उठ पर वार किया गया, ओर संस्थाओं की 
रजिस्टरी कराने का कादून लागू कर दिया गया -। म्युनिस्पैलटी में 
जनता का प्रतिनिधित्व नहीं है। तथापि उसके द्वारा टेक्स लगाये 
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जाते हैं। पेट्रोल, सीमेंट और मोटर-चछ चलाने झादि फे कई घन्धों 
की ठेकेदारी राज्य ने स्वयं दी ले रखी है । वत्तमान महायुद्ध आारम्म 
होने पर सहाराज दौवान सहित इच्चलेंड चले गये घौर राज्य का शासन- 
फार्य सरकार के राजनैतिक विभाग की देख-रेख में दोने लगा, जिससे 
न तो जनता को संतोप है, और न जनहित का ही कोई विशेष कारय॑ 
होता है । न कं 
धौलपुर 
घौलपुर राजपूताने का नितान्त पूर्वी राज्य है । इसका ज्षेत्रफत 
११७३ वर्गगील, और जनसंख्या ( १६४१ की गणना के अनुसार ) 
२,८६,६०१ है। भौठत वापिंक भाय .१६ लाख रुपये है। यहाँ के राजा 
बमरौलिया जाट वंश के हँ। शासक का पद 'मसद्ाराजरान? है। 
यहाँ के शासक की अंगरेजों से संधि १८०६ में हुई | 
.. राना उदयमभानु छिंद जी सन्‌ १६११ में गद्दी पर बैठे । इन्हें पूरे 
शात्नाघिकार १६१३ में मिले। ये राजप्रवन्ध, कुछ विभागों के 
सेक्रेटरियों की सहायता से, करते एँं। यहाँ कोई प्रबन्धकारिणी सभा, 
व्यवस्थापक सभा या सलाहकार सभा नहीं हे। राज्य में पाँच तदसीलें 
हैं| न्याय-फार्य तहसीलदार करते है, उनके फेधलों की भ्रपील क्रमश; 
माजिम और जुडीशल अफसर के यहाँ होती है। इनलासखाठ, जिसमें* 
भिन्न-भिन्न सेक्रेटरो होते हैं, और जिसके अध्यक्ष राजा साहब होते हैं, 
जब-चांहे किसी फेसले की निगरानी के रूप में, हत्तत्षेर कर सकता है| 
राज़ा साइव शिक्षित हैं; लन्दन की गोलमेज उमा, की बैठकों में: 
भाग ले चुने ईं, भौर नरेन्द्र मंडल के चांघलर भी रहे हैं । पर राज्य 
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में जनता को सावंजनिक जीवन की सुविधाएँ नहीं है। कठोर दमम- 
नीति वर्ती जाती है| जनता को नागरिक स्तंत्रता नहीं है। ंस्वाएँ 
स्थापित करने में यहाँ बड़ी बाघाएं हैं, यहां तक कि आर्यसमाज की 
ओर से खोला हुआ स्कूल सी वन्द्र कर दिया गया। क्‍या, इसलिए 
कि. महाराजा साहब सनातनघर्मी हें ! यहाँ की एकमात्र संस्था नागरी 
प्रचारणी सभा है,. जो इजारों व्यक्तियों है हस्ताक्षरों से भेने गये; 
मेमोरियल के बाद खोली जा सकी थी | 
: , सन्‌ १६३६ में कमेटी दुकानदारान” ने कस्टम ड्यूटी का खुला 
विरोध किया, जो कुछ वर्षों' से दी लगायी गयी थी। मई १६३८ 
में इस सम्बन्ध में होनेवाली सावजनिक समा को भज्ञ किया गया। 
इस पर जनता ने कई दिन हडताल रखी और सैकड़ों आदमी घरवार ह 
छोड़ कर आगरा चले गये | ततब्र एक पुलिस-अफसर ने पं० भ्रौकृष्ण- 
दत्त जी पालीवाल के पास जाकर आश्वासन दिया कि जनता की 
शिकायतें दूर की जायँंगी। श्री० पालीवाल जी की सलाह मानकर - 
घौलपुर वाले अपने घर वापिस झागये। प्रजामंडल स्थापित होगया, 
उसका प्रभाव तथा कार्य क्रमशः बढ़ता गया। पर राज्य से उसका 
समय-समय पर. रंघर्ष होता रहा । कितनी ही गिरफ़्तारियाँ भी हुई', 
तथापि वद्द अपना कार्य कर रहा है| 

ह किशनगढ़ 

यह राज्य राज्पूताना के प्रायः मध्य में है। इसका क्षेत्रकल 
८८ वर्गगील, और जनसंख्या ( १६४१ को गयना के अनुसार ) 
१,०४,१२७ है। इसकी औरत वाषिक आय साढ़े सात बाख रु है। 
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इस राज्य की स्थापना जोधपुर मद्दायुजञ के दूसरे पुत्र उदयसिंह 
जी ने सन्‌ १५६४ में की | अंगरेजों से इतकी ठंघि उन १८! ८ में हुई | 
शासक 'महाराजाघिराजः कहलाते हैं | 

सन १६२६ से १६३६ तक मद्दाराना यश्वनारायण हिंद ज्ञी का 
यान रद्दा | उनकी सद्दायता के लिए उनती अध्यक्षता में एक 
कोंसिल थी, जिठमें निम्नलिखित सदस्य ये:--(१) चफ-मिनिस्टर 
और जुडीशल मेम्बर, (२) रेवन्यू मेम्बर, (३) सावजनिक निर्माय्य कार्य 
मेम्बर (४) एडिशनल ( श्रतिरिक्त ) मेम्बर। यह कॉल राज्य में 
सर्वोच्च न्यायालय थी | इसके नीचे भ्रपीलेट कोर्ट, स्मालकाज कोर्ट 
(अदाल6 खफ़ीफा), जिला मजिस्ट्रेटों के कोर्ट तथा भन्य अदालतें यीं। 

सन १६३६ में श्री मरमेरहिंद्द जी, जे। गोद भाये हुए हैं, गद्दी पर 
बैठे | उस समय इनकी उम्र दस साल की थी। अतः अभी कई वर्ष 
तक नाबालगी शासन रहेगा। राजप्रचन्ध राजनेतिक विभाग की 
देखरेख में एक कॉपल द्वारा द्ोता है, जिसमें चार सदस्य हैं, भौर 
जिसके अध्यक्ष जयपुर फे रेजाडेन्द हैं | 

राज भर में केवल राजधानी (किशनगढ़ ) में एक द्वाई स्कूल 
है, भोर वद्दों म्युनिस्पेलटी है | यहाँ को कपड़े की मिल के मजदूरों 
का उसके मालिकों से संघर्ष बना ही रहता है। यज़्दूरों सम्बन्धी 
नियम पुराने ढज्ञ के तथा झतामयिक्र हैं। भधिकारियों द्वारा मजदूरों 
का दमन किया गया। मज़दूर यूनियन गेर-कानूनी ठहराया गया। 
संस्थाओं की रजिस्टरी के कानून ने सावंजनिक् जीवन का उसकी शैधव 
भवस्पा में द्वी गला घट दिया । 
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करोली.. 


"पूर्वी राजपूताने के इस राज्य का क्षेत्रफल ३,२२७ वर्ग मील, और 
जन-संख्या ( १९४१ की गयना के श्रनुांर ) १,३३,४२३ है। औसत 
वाषिंकर आय साढ़े छुः लाख ८० है | यहाँ का राजा यादव राजपूंत वंश 
कं है | उसका पद “महाराव? है। १८०४ में इस राज्य का अंगरेजों 
सें उम्बन्ध हुआ, और १८१७ में उनसे संधि हुई । ह 


राजा भोमपाल देव, सन्‌ १६२८ में गद्दी पर बैठे | यहाँ न कोई प्रवन्ध- 
कारियी उभा है, और न व्यवस्थापक सभा या सलाहकार समा। राजा 
साहब दीवान की सह्ायता-से शासन करते है |-पदले यहाँ दीवानी 
या फौजदारी आदि के कानून नहीं के बरावर थे, श्रत्र कुछ विषयों के 
कानून ब्रिडिश मारत के ढग.पर बनाये गये हैं| राज्य में पाँच तह-- 
सौलें हैं| उनमें एक-एक तहसीलदार है, जिसे मालगुजारी के अति- 
रिक्त तीसरे दर्जे के मजिस्ट्रंट के अधिकार हैं| तदसीलदारों के ऊपर 
राजधानी (करौली नगर) में, एक डिप्टी-कलेक्टर है, जो नायव दीवान 
के अधीन दै। निला-मजिस्टेट और सबजज भी हैं, इनके फेसलों 
की अ्रपील सेशन्स जज सुनते हैं। न्याय सम्बन्धी सर्वोच्च अधिकारी 
चीफ-जस्टिस है, यह पद दीवान को द्वी मिला हुआ दहै। इनके. फैसले 
की नजरसानी राजा साहब के यहाँ होती है. ... .... ८ 


शहर में एक भ्युनिस्पैलटी है, जिसमें कुछ समय से. खुनाव-प्रथा 
जारी की गयी. है, किन्तु शर्भा नामजद सदस्यों -कों ही अधिकता है। 
: भूतपूर्व राजा मैंवरपाल जी को शेर के शिकार का. बढ़ा शौक था | 
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शेरों से कितना दी नुकसान दो, दूठ्यों को उन्हें मारने का अधिकार 
नहीं था | शिकार के प्रहंग में, तया अन्य विषयों में मी यहाँ वेगार का 
मयंकर प्रकोप रहा है। अन्यान्य सज्जनों में स्व० कुंश्रर मदनरसिंद्द 
जी को यद शत प्रतीत हुआ। आपने अपने इस विषय के विविध 
अनुभव सन्‌ १३२३ ६० के 'कत्तंव्य' (इटावा) में वित्तारपूर्वक प्रका- 
शित किये | 

आपने भगवान्‌ सूर्य नारायण को साजछो देकर यह प्रतिज्ञा की कि 
जय तक इस राज्य से पाषिनी बेगार नहीं उठा दी जायगी, जब तक 
राज्य से सुधर मारने की थाज्ञा प्रदान नहीं की ज्ञायगी, में पैरों में किसी 
प्रकार का जूता न पहनुंगा और खाट पर न सोऊंगा । यदि छः मास 
तक राज्य ने न सुना तो अन्न खाना छोड़ दूंगा, भौर दूध और पत्ते 
पर जीवन द्विताऊंगा । उसके बाद आगामी फाठ्गुन कृष्णा ८ सं० १६८० 
तक भी राज्य ने न सुना तो निराहार ब्त करूंगा, जिससे कि 
आयामी द्वोज्नी पर या वो मेरी दोद्ो दो जायगी या वेगार की हो दोक्ी 
होगी । ' 

राज्य ने बेगार उठाने के बजाय, ७ सितम्बर १६३५ को इसे ब्य- 
चस्यित रूप दे दिया; इजलास खास के रूवकार में व्यौरेवार आदेश 
छिया गया कि राज्य के भिन्न-भिन्न २४ विभागों के अ्धिक्रारियों को 
किस-किस जाति या पेशे वालों से किस-किस प्रकार की वेगार लेने का 
अधिकार है। कहना नहीं दोगा कि यह 'छवआर! अत्यन्त निनन्‍दनीय 
और लज्ञास्पद है | 


स्व० कुंभर मदनतिंद जी को पवित्न रमृति में, राज्य में मदन खादी 
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कुटी र' नामक सावजनिक संत्या खादी का काय कर रही है। राज- 
नैतिक कार्य के लिए यहाँ प्रजामंडल है| 


भालादाड़ 
यह राज्य राजपूताना के दक्षिण पूव में हे | इसका क्षेत्रफल ८२४ 
वर्ग मील, और जनसंख्या (१६४१ की गणना के श्रनुस्ार) १,२२,०९९ 
है। औरत वार्षिक भ्राय सवा सात लाख रुपये है | सन्‌ १८३८ में यह 
राज्य कोटा राज्य में से बनाया गया है। 


शासक का पद “महाराजराना” दे। यह राज्य अपने विद्या-प्रेम के 
कारण प्रसिद्ध रहा हे । महाराजा भवानी सिंद जी ( १८३६--१९२१९ ) 
बड़े विद्यान और प्रजाद्वतिषों थे। आप ने शिक्षा और साहित्य के 
प्रचार की ओर अच्छा ध्यान दिया। आपने स्कूलों के अतिरिक्त 
पुस्तकालयों की भी स्थापना की तथा साहित्य-निर्माण में सहायता 
दी। आपकी संरक्षकता में सन्‌ १६२०-२१ में 'ठौरम”ः माप्तिक 
पत्रिका प्रकाशित हुईं, जो उस समय को दृष्टि से यथेष्ट गौरव की 
वस्तु थी । 

सन्‌ १६२६ ई० से मद्दाराज राजेन्द्रसिंद जी राज्य फर रहे 
हैं| आपकों इस कार्य में दोवान से सहायता मिलती है | दरिजनों को 
अधिकार दिये जाने के सम्बन्ध में अच्छा काय हो रहा है। इस राज्य 
में शिक्षित व्यक्तियों की औउत राजपूताने भर के राज्यों में सब से 
अधिक्न दे | तथापि इसे वढ़ाने एवं जनता के लिए, राजनेतिक सुघारों 
की व्यवस्था करने की यहाँ मी बड़ी आवश्यकता है। 


राबपूताने के कुछ श्रन्य देशी राज्य इ्ह्रे 


टोंक 

टोंक राजपूताने का एकमात्र ऐसा राज्य हे, जिसका प्रवान 
शांसक ( 'नवाव? ) मुठहमान दे | इसका क्षेत्रफल २,४७३ वर्गमील 
शरीर जनतंख्या ( १६४१ की गगणना के अनुसार ) ३,१३१,६८७ हे | 
औरत वार्षिक आय तेईस लाख उपये है। 

इस राज्य की स्थापना सम १७६८ में अमोरखाँ ने की यो, नो 
होल्कर की सेना का सरदार था | इसकी विंविया, पेशवा और अंगरेनों 
से लड़ाई रही। सन्‌ १८०६ में होलकर ने इसे टोंक (जागीर के 
रूप में ) दे दिया। इसके द्वारा राजपृताने के राज्यों' पर घावा हुआ | 
सन्‌ १८९१७ में अंगरेजों ने राजपूताने में शान्ति स्थावित करने के लिए 
अमीरखाँ से उमभीता किया, टोंक उतके पास बना रहने दिया और 
उसकी सेना कम कर दी ॥ 

नवाब मोइम्मद सश्ादत अली्खाँ सन १९३० में गद्दी पर बेठे । 
वे शासन-कार्य एक स्टेट-कॉसिल की सद्यायता से करते हैं; जिसमें 
एक उपतमापति और ५ रुदस्य द्वोते हैं। पिछले दिनों कुछ उुघारों 
की घोपणा हुई है, बिसमें व्यव॒स्थापक सभा, म्युनिसपैलटियों तथा 
ग्राम-पंचायतों की स्थापना का उल्लेख है। अधिकांश जनता हिन्दू 
है, और उन्हें घामिक विपयों में न्याय तथा नागरिक अधिकारों 
फी शिकायतें हैँ, जिन का एकमात्र उपाय उचरदायी शाउनपद्धति 


प्रचलित द्ोना है| 
 दद्धेन्डड2ट 
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उनंचासवाँ अध्याय 





मध्यभारत के देशी राज्य 


सध्यभारत के राजनंतिक जीवन का श्रेय गवालियर, इन्दौर और 
घांर की उन झात्माओ्रों को है, जो या तो पड़॒यंत्र के भारोप में जेल में 
ह'स दिये गये, या शिवराजी उत्सव और गणेशोत्सव के घिल्लसिले में 
नौकरी से इटा दिये गये, या रियासत से निकाज्न दिये गये । 


-हरिभाऊ उपाध्याय 


मध्यभारत देशी राज्यों का द्वी समूह हे । इस प्रदेश में जो राज्य 
हैं, वे भारत-सरकार के सम्बन्ध की दृष्टि से पाँच मार्गों में विभक्त हैं । 
गवालियर रेजीडेन्सी,* इन्दौर एजन्सी, भोपाल एजन्सी, बुन्देलखंड 
ए.जन्सी और मालवा एजन्सी के क्रमश: २, २, १०, रेरे और १३, इस 
प्रकार कुल मिलाकर ६० राज्य मध्यमारत में हैं। उपयुक्त एजंसियों 
के मुख्य राज्य ये हैं--(१) गवालियर; (२) इन्दौर और रीवा; 
(३) भोपाल, बड़ी देवास, छोटी देवास, राजगढ़, नरतिंहगढ़ आर 
खिलचौीपुर; (४) अजयगढ़, वावनी, दतिया, ओरछा, विजावर, 
चरखारी, छुतरपुर, पन्ना, ठमथर, मैदर और नागोद; (५४) धार, 
जावरा, रतलाम, अलीराजपुर, वरवानी, माबुआ, सेलाना, और: 


# इस रेजीडेन्सी में रामपुर और वनारस का भी समावेश है, परन्तु वे संयुक्त- | 
प्रांत में स्थित दें । ० 


मध्यमारठ के देशी राज्य 88५, 


सीतामऊ | श्रन्य राज्य वहुत छोटे-छोटे है, यहाँ तक कि किप्ती-किसी 
राज्य का क्षेत्रन्‍्न पाँच वर्गमोल, जनसंख्या, एक हजार से कुछ ही 
अधिक, और श्रीयत वापिक थाय केवल छु: हजार रुपये हैं। अगले 


 ' अ्रध्यायों में हम नमूने के तौर से उपयु क प्रत्येक समूह के कुछ राज्यों 


की शासनपद्धति का विचार करेंगे | 

कुछ समय से भारत-सरकार के सामने छोटे-छोटे देशी राज्यों 
के लिए, संयुक्त द्ांक्कोट और संयुक्त पुलिस स्थापित करने को योजना 
है। यह योजना मध्यमारत में श्रमल में आने लगी दहै। पहले 
बुन्देलखंड के लिए ओरहा में संयुछ द्वांकोट और संयुक्त पुलिस 
की व्यवस्था हुई। अब रतलाम में मालवा समूह के राज्यों के लिए 
ऐसी द्वी व्यवस्था की जानेवाली हे। इस समूह में भावुश्रा, सेलाना, 
सोतामऊ, जावश और रतलाम शामिल हैं । 

मध्यभारत की पश्चिमोत्तर सीमा राजपूताने से मिली हुई हे । 
यहाँ के निवाध्तियों का रइन-सहन, जाति, भाषा राजपृतानावालों की 
सी ही हे। फई राजा रानपूत हैं, भौर कुछ ऐसे मराठे हं जो 
पहले राजपूत्त ये, पीछे दक्षिण में जाने पर मराठों में मिल गये। 
उनका राजपूतों से विवाह सम्बन्ध होता रहता है। इसी प्रकार मध्य- 
भारत में जागीरदारी आदि को छमस्याएँ भी राजपूताने के समान 
ही हईं। साधारणतया मध्यमारत, राजपूताने की अपेक्षा अधिक 
शिक्षित और उन्नत है। और, यद्दां जनता के दमन के लिए वेसे 
मध्यकालीन उपाय क्षाम में नहीं लाये जाते, जैसे राजपूताने के राज्यों 
में लाये जाते हैं, तथापि यद नहीं कहा जा सकता कि यहाँ नागरिक 


१९६ देशी राज्य शासन 


स्वतंत्रता की इृष््ट से परिस्थिति विशेष अच्छी है। मध्यमारत -का 
बहुत उन्नत समझता .जाने वाला इन्दोर राज्य कई वर्ष समाबन्दी के 
कानून से कलंकित रहा है, सन्‌ १६४१ ६० में वहाँ प्रजामंडल जेसी 
शान्ति और अद्दिन्ता नीति से काम करनेवाली उंस्या के वार्षिक 
अधिदेशन पर प्रतिवन्‍्ध का उदाहरण मिला है । गवालियर में अब 
तक कार्यकर्ताओं को बिना मुकदमा चलाये राज्य से निकाले जाने 
की घटना जनता के सामने रही है। यह तो उन्नत्त कहे जानेवाले 
राज्यों की बात हे | इस्से अन्य राज्यों की स्थिति के विषय में सहज दी 
कल्पना की जा सकती है। रतलाम और भावुआ आदि ने अपने 
कारनामों से लोकमत को न केवल अपने विरुद्ध , वरन्‌ सब्र देशी राज्यों 
के समूइ के द्वी विरुद्ध, बनाने में सहायता दी है। 

' मध्यमारत के कुछ साव॑जानिक कार्यकर्चाश्रों का उल्लेख शअगत्ते 
अध्यायों में प्रसंगानुसार किया जायगा | यहाँ की उन उंस्थाओओं में, 
जिनका कार्यक्षेत्र किठी विशेष राज्य में परिमित न द्वोकर पूरे प्रदेश 
भर में है, दो विशेष उल्लेखनीय हैं;--(१) राजपूताना-मध्यमारत 
(देशी राज्य) सभा और (२) मध्यमारत प्रजापरिषद | इनमें से पहली 
संस्था के विषय में, सेतीसर्वे अध्याय में लिखा जा चुका है। मध्व- 
भारत प्रजापरिषद की स्थायना उसके वहुत समय बाद, हुई। जब- 
कि पहली संस्था राजपूताना सम्बन्धी कार्य सी करती दे, और 
विशेषतया उसकी ही समस्याओं को हल करने में लगी रहती है, मध्य- 
भारत प्रजापरिषद अकेले भध्यमारत केद्दी विषयों की ओर ध्यान 
देती है। इसके प्रमुख कार्यकर्ता स्ंभ्री भाचार्य नरेन्द्रदेव, सिद्धनाय 


ग्वालियर ३६७ 


माधव झ्रागरकर, और कन्दैयालाल वेथ आदि उज्जन रहे है| रदलाम, 
क्लाबुश्रा आदि जिस राज्य के सम्बन्ध में विशेष आवश्यकता उपस्थित 
हुई, इस सना ने अपनी यथेष्ट शक्ति लगायी है, और यह मध्यमारत 
के देशी राज्यों उम्बन्धी सामूद्दिक प्रश्नों पर मी विचार करती रही है। 

घुलाई १६४२ में, उज्जैन में मध्यमारत के कारयकर्साश्रों का 
सम्मेलन हुआ, यह इस प्रदेश में अपने ढंग का पहला दी या। 
इप्तमें यहाँ की प्रमुख रियाप्तों के लगभग साठ कार्यकर्ता एकत्र हुए। 
रचनात्मक कार्य के सम्बन्ध में ययेष्ट विचार-विनिमय हुभा। यह 
निश्चय किया गया कि खादी की उत्पत्ति बढाने के क्षिए अधिक केन्द्र 
स्थापित किये जाये, खादी विद्यालय श्र सरंजाम कार्यालय खोले 
जायें, और मध्यमारत के लिए एक संगठनकर्त्ता नियत किया जाय | 
ऐसे सम्मेलनों को आवश्यकता तथा उपयोगिता स्पष्ट है | 
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७३ 
पचासवा अध्याय 
कि 
गवाल्षयर 

मैं इस बात को छुरा समसता हूँ कि जोगों को माँगें उस समय स्वीकार 
को जाय , जय वे मोंगते-सायते थक जाये, निराश हो जाये और 'शशान्ति 
पैदा करने को तैयार हो जाँय | “-स्व० महाराजा माघवराव 
यह मध्यमारत का प्रमुख राज्य है। इसका क्षेत्रल २६,३६७ 
बर्गंमील, जन-संख्या लगमग चालीस लाख, और श्रौसत वापिक आय 


श्ध्ट देशी राज्य शासन 


पौने तीन करोड़ रुपये हैं| वास्तव में इक़्के दो भाग हैं, उत्तरीय 
भाग गवालियर, और दक्षिणी भाग मालवा कहलाता है। मालवा 
कई ढुकड़ों में वेट हुआ हे, जिनके बीच में दूसरी रियाततें 
आ गयी हैं। 

इस राज्य की स्थापना अठारइवीं सदी में हुई। सन्‌ १७२६ में 
पेशवा वाजीराव ने रानों जी शिन्दे (सिन्धिया), मल्द्वार राव होलकर, 
ओर ऊदाजी पंवार नामक सेनानायकों को मुगल बादशाह के चूबेदार 
से, मालवा प्रान्त विजय करने के लिए भेजा | कुछ समय में सारा 
मालवा प्रान्त मराढों के आधिपत्य में आ गया, और उसके मिन्न-मिन्न 
भाग इन सेनानायकों को जाग्रीर में मिल्ले। इन जागीरों में से 
गवालियर, इन्दौर और घार के राज्यों की स्थापना हुई। उपयुक्त 
तीनों सेनानायक शिन्दे, होलकर और पवार राजवंशों के मूल पुरुष 
थे | क्रमशः ये जागीरदार स्वतंत्र राजा बन गये, और अपने-अपने 
राज्य की वृद्धि का प्रयत्न करने लगे | यद्यपि श्री मह्दादजी सिन्धिया 
( सन्‌ १७६६-६४ ) पेशवा के भधीन थे, उनका दबदबा भारतवर्ष में 
हो गया था | गवालियर राज्य की अंगरेजों से सन्धि सन्‌ १८०४ में, 
और फिर १८४४ में हुई । 

स्व० महाराजा साघवराव जी ने सन श्य८प६ ई० से सन १६२५ 
तक राज्य किया | आपने राज्य की अच्छी उन्नति की | आपके उद्योग 
से शासन सम्बन्धी तथा गवालियर राज्य सम्बन्धी छोटी से लेकर बड़ी 
बातों तक का समावेश 'पोलिसी दरबार! में किया गया। १६२१ ई० में 
आपने 'मजलिस आम? की स्थापना की, जिसका कार्य परामश देने 


गवाशियर इ्ध्६ 


चाली रंध्या का था। राज्य की दूरी ठंस्था 'मनल्लिष् कानून! थी, 
इसके पाठ गवालियर सरकार के कानूनी मसविदे बहस के लिए भेजे 
जाते ये] मद्दाराजा जिवानीराव सन्‌ १६२५ में गद्यो पर बैठे | ये 
उस समय नाबालिग ये। अतः शासन-फार्य के लिए महारानी 
( रानमाता ) की अध्यक्षता में रिजेन्सी कौन्सिल संगठित हुई । 


नवम्दर १६३६ में श्री० निवाजीराव ने शासन-पूत्र ग्रदण 
किया । शासन-कार्य छु। विभागों में विभक्त है;--(१) विदेश शझौर 
राजनैतिक, (२) सेना, (३) रद, (४) माल, (५) राजस्व, (६) कानून 
और न्याय | प्रत्येके विभाग एक-एक मंत्री के सुपुर्द है। इनके 
अतिरिक्त दो मंत्री ऐसे भी हैं, जिनका कोई विशेष निर्धारित विभाग 
( 'पोर्टफोलियो! ) नहीं है। ये मंत्री (१) न्याय सम्बन्धी अपील और 
निगरानी तथा (२) माल सम्बन्धी अपील और निगरानी के कार्य का 
निरीक्षण करते हैं| पुलिठ भौर 'जयाजी प्रताप? * विभाग स्वयं महाराज 
फे भधीन है। उनकी शोर से हुजूर सेक्रेटरी इनका काय-संचालन 
करता है | सन्‌ १६३६ की घोषणा में महाराज ने एक मंत्री अपनी 
पसन्द का ऐसा भी नियुक्त करने की दूचना दी हे, जो प्रजा में से, 
गेर-सरकारी ह्ोगा। तदनुसार भी० तख्तमल जी जैन स्थानीय 
सस्‍्वराज्य विभाग के मंत्री नियुक्त किये गये | | 


+ राज्य का हिन्दी-शअंगरेजी साप्तादिक पत्र । 


| आपने मंश्रिमंटल में रइना अनुचित समक कर अपने पद से त्यावपत्र 
दे दिया। इससे सुधारों की निस्सारता प्रगट छोती है। 
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.* मंजलिस आम और मजलिस कानून के सम्बन्ध में भी उक्त 
घोषणा द्वारा कुछ सुधार किये गये थे | परन्ठु वे बहुत अउंतोषजनक 
रहे, और अमल में नहीं आये | इस पर .३० घितम्वर १६४१ को 
दंशहरे के दिन महाराज की नयी-घोषणा हुई | पदली घोषणा में जजा- 
सभा ( मजलिस आम ) के ८४ संदस्य निश्चित किये गये. थे, जिनमें, 
से ५० निर्वाचित हों | अद उसका छंगढठन इस प्रकार है ;--. : . 


निर्वाचित अर श५, 

थ देहाती च नर डइ 

शहरी चेन छ 

विशेष ५ 
नामजद हु ३५ 
योग ः ६० 


ः. दूसरी व्यवस्थापक सभा (मजलिस कानून) का नाम अब राजसमा 
है| इसका संगठन इस प्रकार है-- 


. निर्वाचित | . ३०. 
देहाती क्षेत्र... ११५ - 
झ्री क्षेत्र ५ | 
विश्येव 7 
नामजद १ |. २० | 
गैर-सरकारी 8) 
सरकारी १्र 


पक मे; किशट नल टिक कल लक 32233 2 की 


योग. .,.. .,: ४० 
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दोनों समाश्रों का कार्य-छाल तीन-तीन साल निश्चित किया गया है | 
दोनों का कार्यक्षेत्र समान है | दोनों को वजट पर विचार करने तथा 
उसे पाठ करने का अधिकार है | कोई सी प्रस्ताव संधोधित या श्रंशोधित 
रूप में, जब तक दोनों समाओं द्वारा स्वीकृत न होगा ( भर अन्त में 
रानकीय स्वीकृदि प्राप्त न कर लेगा ) कानून का रूप घारण न कर 
सकेगा | इस प्रकार कोई भी समा दूठरी पर दबाव न डाल सकेगी; 
हाँ, दो समाएँ होने से कानून बनाने की क्रिया में समय बहुत 
लगेगा। 

प्रजासमा के संगठन में चिन्तनीय वात यह है कि चुने जाने वाले 
सदस्यों में से केवल खात हो शहरों और क्यों के होंगे, जहाँ कि राज- 
नैतिक जाणति रहती दे और शिक्षित जनता अधिक द्ोती है। इसके 
विपरीत्त, ४३ सदस्य देद्दी जनता की ओर से झायेंगे; ये अधिकतर 
ज्मी दार वर्ग के द्वोंगे, इनके सरकारी पक्ष में ही सत देने की उम्मावना 
अधिक द्वोती ई | विशेष द्वितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राद्ध्य पाँच 
ईं, ये प्रायः सरकारी पक्ष में ही राय देंगे। दूसरी सभा ( राजसमा ) 
की तो व्यवस्था ही नहीं द्ोनी चाहिए थी। इस के सदस्यों के 
चुनाव के लिए जागीरदार, राहुकार, उपाधिघारी श्रादि ऐसे व्यक्ति 
ही मत दे सकते ६, जिनकी आर्थिक योग्यता या प्रठिष्ठा प्रजायमा 
के मतदातान्नों की अपेक्षा बहुत अधिक होतीं है | इसके परिणाम- 
स्वरूप इसके सदस्य प्राय; अनुदार भौर प्रतिगामी दवोते हैं । 

न्याय-कार्य के लिए. राज्य में सर्वोच्च रंत्या हाईक्ोट है, उसके 
अधीन सेशन झोर जिला-क्ो्ट ऐ तथा जिला-छबजज, पझानरेरी 

घर 
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मजिस्टे ८ और ठिटी-मजिस्टे टो के कोट एवं परगना-कोर्ट आदि हैं। 
प्राणदंड के सब मामले महाराज के श्रन्तिम निर्णय के लिए. उपस्थित 
किये जाते हैं | | 
: आय के साधन परिमित और कम उन्नत होते हुए भी इस राज्य 
की आर्थिक स्थित्ति श्रच्छी है.। स्व० महाराजा माघवराव जी के समय 
से कई कार्यो' के लिए अलग-अलग निधि स्थापित हैं, जो क्रमशः बढ़ती 
जाती हैं | इस राज्य में डाक और तार का अपना अलग प्रबन्ध है । 
राज्य की अपनी रेल भी है । प्रारंभिक शिक्षा, पंचायतों, सहकारिता, 
क्ृषि-सुघार, जमींदार-समाओं एवं निर्माण-कार्यो आदि की दृष्टि से 
राज्य उन्नतशील है । यद्द राज्य प्रतिवर्ष दो हजार रुपये लेखकों ' को 
प्रोत्याश्ति करने के लिए. उनकी उत्तम कृतियों पर पुरस्कार के रूप में 
प्रदान करता है । * तथापि नागरिक अधिकार यहाँ भी नाममात्र के रहे 
हैं; शासकों की इच्छा पर लोगों को विना मुकदमा चलाये देश (राज्य)- 
निकाले तक का दंड दिया जाता रद्दा हे। सन्‌ १६३१६ की रानकीय 
धोषया में कहा गया है कि जनता को भाषण, लेखन, प्रकाशन, और 
सभा करने आदि की नागरिक स्वतंत्रता का अधिकार रहेगा | परन्तु 
अभी स्थिति पूणतया संतोपप्रद नहीं हे | 

राज्य की शासन-रिपोर्ट प्रति वर्ष व्यौरेवार प्रकाशित होती है 
उसमें महराजा साहव का ओर से आलोचना भी रहती है। हाँ, रिपोर्ट 
अंगरेजी में ही छुपती है, जिसका साधारण जनता में बहुत कम प्रचार 


# हमारी कंई पुस्तकों पर चालीस रुपये से लेकर दो सौ रुपये तक का पुरस्कार 
सिल चुका हैं । 
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है| राज्य के “जंयाजी प्रताप' पत्र का उल्लेख पइले किया जा छुका है। 
कुछ उमय से श्री०; जगन्नाथ जी मिलिन्द के सम्ादकख में सादंजनिक 
दिनन्‍दों साप्तादिक जीवन! श्रच्छा निकल रहा है। मु 

' गवालियर राज्य में छोटी-बढड़ी सब मिला कर पाँच सौ से अधिक 
ज्ञागीरें हैं, इनमें से लगमग एक-तिद्ाई वदइन्‍्तजामी, फर्जूलखर्ची, 
नावालगी या आपती भंगड़े आ्रादि के कारण कोट-श्राफ-वार्डंठ के 
अधीन हैं। कितने ही जागीरदार अपने माली, दीवानी, या फोजदारी 
अधिकारों का बहुत दुद्योग करते हैं, इससे जागीरी क्षेत्र में अत्याचार, 
अन्याय और रिश्वत का बड़ा जोर रहता है। सावजानिक कार्यकर्ता 
एस प्रोर ध्यान दे रहे हैं। कुछ तमय से गवालियर-राज्य-सावंजनिक 
सभा के अन्तर्गत, जागीरी प्रजा के अधिकारों के वास्ते भी सावंजनिक 
सम्मेलन किये जा रहे हैं । 

मकडावन के जागीरदार के विरुद्ध लगातार घोर शिकायतें होने पर; 
सद्वाराज का उसे प्रधिकारच्युत करके, उसके जद़के को शिक्षा आ्राप्त 
काने का 'म्रादेश देना उचित दिशा में कदम घढ़ाना है। भनन्‍्य जागीरों 
की भी बात विचारणीय ह्ठं। । 

इस राज्य में राष्ट्रीय जाशति इस शताब्दी के आरम्म से द्वी है । 
समय-समय पर वाचनालय, उत्सव, अखाड़ों आदि के द्वारा जनता में 
राष्ट्रीय भावों का संचार किया जाता रद्दा है।इस समय जनता की 
प्रमुख संध्या 'गवालियर राज्य छावंजनिक सभा? है। इसका जन्म 
उज्जैन में उन्‌ १६१७ में हुआ; बहुत उम्रय तक इसका उद्देश्य स्पा- 
नीय उन्नति द्दी रह | गत दशाब्दी में गवालियर वालों ने प्रभामंडल 
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बनाना चाहा तो अधिकारियों ने उसे बनने न दिया। इस पर 
उज्जैन की सभा को राज्य-व्यापी स्वरूप दिया गया; स्थान-स्थान पर 
इसकी शाखाएँ स्थापित की गयीं। इसने जनता की ओर- से एक 
अजंदास्त” तैयार करके अगस्त १६३७ में महाराज की सेवा में मेजी 
झभौर मजलिस-आम-सुधार-जांच-समिति में जनता के प्रतिनिधि लिये जाने 
का आन्दोलन किया | अन्ततः इसके त्तीन सदस्य उसमें लिये गये। 
सुधार-समिति में बहुमत मिनिस्टरों का था। उनके आश्वासन पर सह- 
योग ओर समझौते की भावना से, इन तीन सदस्यों ने उनके साथ 
सर्वंसम्मत्त रिपोट तैयार की। जून १६३६ में. मद्दाराज ने शासन- 
सुधारों को जी घोषणा की, वह सुधार-कमेटी की रिपोर्ट में छचित सिफा- 
रिशों के अनुसार न थी | इसलिए सार्वजनिक सभा ने मताधिकार कमेटी 
का बहिष्कार किया; इससे वह कमेटी अपना कार्य न कर सकी। उसको 
रिपोट प्रकाशित नहीं की गयी । सन्‌ १९४१ में महाराज की नयी 
घोषणा हुई; इसके द्वारा कुछ परिवर्तन किये गये | सार्वजनिक सुभा ने 
अपने भिंड के अधिवेशन में इन्हें भी उचरदायी शाउन की दृष्ठि से 
असंत्तोषजनक सूचित किया, तथापि सुधार-कमेटी की रिपोर्ट में सुचित, 
अपनी कम-से-क्म माँग स्वीकृत कराने के लिए उसने वयवस्थापक सभा 
के चुनाव में भाग लेना और अपने उम्मेदवार खड़ा करना उचित 
सममका। 5 .* बह 

सावंजनिक सभा ने शासन-सुधार के अतिरिक्त किंसान, मऩदूर, 
तथा जांगीरी प्रजा के कष्ट दूर करने के कामों को भी अंपने हाथ में 
लिया है; और, उनमें क्रमशः उफलता मी मिल रही है। सभा का जनता 


इन्दौर डण्पू 


पर अच्छा प्रमाव दे, इसे बढ़ाते रहने की भावश्यकता है | इसके लिए 
समा के सदस्यों तथा कार्यकर्ताश्ं में त्याग और सेवा की भावना बनी 
रहनी चाहिए | 


जन्नत 


इक्यावनवाँ अध्याय 


इन्दोर 


यदि अपने ऐतिहासिक पूर्वजों की पुण्यस्मति को सनन्‍्मुख रखकर 
तथा आधुनिक कांद् को परमावश्यकता--वैधानिक राजपदु--क्वा ध्यान 
रखकर, राज के एक सर्वोच्च सेवक--जैसा कि स्व० साधवराव महाराज 
सिंघिया अपने ग्रापकों कद्दा करते थे--के नाते श्रीमन्ठ यशवन्तराव 
साइव राजकाज करें तो द्वोजकरों की उज्ज्व्ष परंपरा में, थे एक 
ऐतिहासिक मणि बन जायेंगे । --स्वराज्य! 

इन्दौर या होलकर राज्य मध्यभारत के मालवा और नीमाड़ 
प्रदेशों में हे। यह कई बड़े-बड़े टुकड़ों से मिलकर बना है। यहाँ का 
क्षेत्रगल ६,६०२ वर्गगील, जनसंख्या चौदद लाख और भौरत वापिंक 
आय सवा करोड़ रुपये से अधिक है । 

यहाँ के राजवंश की नींव डालने वाले भी» मल्दारराव दोलकर 
सन्‌ १६६४ में पेदा हुए ये। इनका उल्लेख गवालियर राज्य के 
प्रसंग में किया जा चुका है। सन्‌ १७६६ में इनका देद्ान्त दो जाने 
से इनके पौध भी ० माज्षेराव गद्दी पर बैठे, पर वह खाल भर पीछे ही 


$:..2. 
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भर गये | उनके बाद उनकी माता सुप्रसिद्ध अहिल्याबाई ने राजकाज 
6ंभाला | ये अपनी दयालुता, भौर राजनेतिक कुशलता आदि उदगुयणों 
के कारण चिरस्मरणीय हैं। इन्दौर राज्य की ब्रिटिंश सरकार से 
सनू ६८०५ में, तथा फिर- १८१८ में संघि हुई। भ्री० तुक्तोजीराव 
द्वितीय ( श्८४४-८६ ) के समय में मध्यभारत में यंत्र-युग का 
प्रादुर्माव हुआ । इंन्दौर की स्टेट-मिल इनकी ही प्रेरणा का 
परिणाम थी | यह इन्दौर की प्रथम मिल मध्यमारत की भी प्रथम ही 
* मिल है| अल 

> , मद्दाराज तुकोजीराव तृतीय ने सन्‌-१६२६ ६० में राज्यन्त्याग 
:किया | इस का उल्लेख अन्यन्न किया जा चुका है। उस समय उनके 
'पुन्न ( महाराजा यशवंतराव दोलकर द्वितीय ) नाबालिय ये। श्रत: 
शासन-कार्य प्रधान मंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल द्वारा संचालित होने 
लगा, ओर उस पर ए० जी० जी० की निगरानी रही । महाराजा 
यशवन्तराव दोल्कर को मई सन्‌ १६३० में शास्नाधिकार प्राप्त हुए | 
सन्‌ १६३२ में ये गोलमेज सभा के सदस्य ये | 

ह मंत्रिमंडल में प्रधान मंत्री तंथा पाँच अन्य मंत्री हैं। शासन-कार्य 
उंचालन के लिए मंत्रियों के अतिरिक्त चार मेम्बर और होते हैं, जो 
केवल उसी समय मंत्रिमंडल की मीटिंग में भाग लेते हैं, जब उनके 
विभाग को विषय उपंस्यित होता है।/.. 





हि # अग्रैल १९४२ से महाराज ने. प्रधान मंत्री को श्थक्‌ कर दिया, और मंत्रिः 
मंडल के समापति आप स्वयं दो गये। इस प्र्कीर काय केब तक चलेंगा, यह 
निश्चय नहीं । - ; 


इन्दौर ग ४०७ 


इस राज्य में व्यवस्थापक परिषद सन्‌ $&२६ में संगठित की 
गयी थी। इसमें नौ सदस्य रखे गये थे--सात निर्वाचित भोर दो 
सरकारी | समापति सरकारी द्वोता था। सनू १६४० ई० के सुधारों के 
अनुसार, व्यवस्थापक परिषद्‌ का छंगठन इस प्रकार है ३-- 


निर्वाचित ३७ 
इन्दौर शाइर है; 
अन्य न्युनिसिपल कस्बे ६ 
देद्ाती छेत्र १७ 
विशेष जेत्र १० 

नामजद १६ 
सरकारी न 
गैरसरकारी घर 

यो ग प्‌ 


विशेष निर्वाचक ठंघों के प्रतिनिधि इस प्रकार होते हैंः--प्रेजुएट 
१, जागीरदार २, कपड़े की मौलें १, अन्य कारखाने १, चेम्बर-आफ- 
काम १, व्यापार-व्यवसाय १, ज्ियाँ ३। इन दस प्रतिनिधियों में 
से जागीरदारों के दो, कपड़े की मिलों का एक, अन्य कारखानों का 
एक, एवं व्यापार-व्यवताय का एक, इस प्रकार पाँच प्रतिनिधि प्रायः 
सरकारो पक्ष का ही बल बढ़ाने वाले होंगे | उमापति भी महाराजा 
सादब द्वाए नियुक्त होगा ( उपसभापति का निर्वाचन परिषद के 
सदस्य करेंगे )। कुल मिलाकर व्यवस्थापक समा में साधारण जनता 
के सदस्यों का बहुमत हे। परन्तु क्या यही काफो है ? 

व्यवस्थापक परिपद्‌ को प्रश्न पूछने, कानूनी मसविदों के प्रस्ताव 


इ०्प देशी राज्य शासन 
पास करने, ओर बंजट पर केवल वादविदाद करने का अधिकार 
होगा | रानपरिवार, सेना, संधि आदि तो परिषद के क्षेत्र से बाहर 
हैं ही; परिषद को शासन-विधान तथा ऐसे अन्य विषयों के सम्बन्ध में 
भी कोई अधिकार नहीं है, निन्‍्हें महाराजा साहब परिषद के क्षेत्र से 
बाहर रखें | इससे स्पष्ट हे कि परिषद्‌ की शक्ति और अधिकार बहुत 
परिमित हैं। फिर, इन युघारों का लक्ष्य केवल “जनता का शासन- 
कार्य में सहयोग बढ़ाना? ही तो है। “नये शासन-विघान,की जाँच छु; 
वर्ष के बाद की जायगी, और इसके उफलता पूर्वक काम करने की दशा 
में एक मंत्री व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों में से बनाया जायगा |! 
इन्दौर-राज्य-प्रजामंडल ने उपयुक्त सुधारों को अत्यन्त नाकाफी 
सूचित किया परन्तु विशेषतया उत्तरदायी शासन प्राप्त करने 
के अपने लक्ष्य की दृष्टि से उसने चुनाव में माग लेने का ,निश्चय 
किया । | ह | 
इन्दौर राज्य में जिले का प्रधान अधिकारी 'दूवा? कहलाता है । 
दूवां खाहव का मुख्य सम्बन्ध ज़मीन और मालगुजारी से दोता ह्दे। 
वेद्दी जिले के मनिस्ट्रढ होते हैं। उनके अघीन सब-डिवीजन या 
परगनों के दवाकिम होते हैं, जिन्हें मीन कहा जाता है। - 
राज्य में म्युनिस्पैलदियों के प्रवन्ध सम्बन्धी तथा आर्थिक 
अधिकार भी बहुत अल्प द्वी हैं। इन्दौर नगर तक में समापति 
झमी तक एक नामजद सदस्य किया जाता है। इस राज्य में 
सन्‌ १६०६ में, म्युनिसपैलठियाँ स्थापित करने के लिए कानून 
बनाया गया या; इसमें पीछे ठंशोधन हुआ । सन १६१६ में, बड़े-बड़े 


इन्दौर चु०३३ 


तथा व्यापारिक मदत्व के गाँवों में पंचायत स्यापित करने के लिए 
प्रमम-पंचायद-कानून बनाया बया। उन १९२७ ६» में कृषि तथा 
सहकारिता विमाग़ को मिलाकर रेवन्यू मिनिस्टर ( माल-मंत्री ) के 
नियंत्रण में, ग्राम-सुघार विमाग का ठंगठन किया गया। समय- 
समय पर क्ृपि सम्बन्धी पत्र भी प्रकाशित तथा प्रोत्तादित किये गये । 
चार ठौ से श्रविक यावों में पंचायतें हं। पंचायत का मुखिया सरपंच 
कहलाता दहै। पंचायतों को छोटे-छोटे दौवानी और फौजदारी के 
मामले निपटाने का अधिकार है | 

इन्दौर के कालिन आगरा-विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं। राज्य 
में प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुल्क है; इन्दौर म्यूनिमपैलटी की सीमा में 
तो यह, अनिवाय भी है | भव तो राज्य मर में इसे अनिवार्य करने के 
उद्देश्य से नेमावर जिले में बड़े वेश से कार्य आरम्म कर दिया गया 
है| हाँ, उमस्त राज्य को इसका गौरव कब तक प्राप्त दोगा ! 

राज्य में ग्रामीण पुस्तकालयों के प्रचार फे लिए अच्छा प्रयत्त 
हो रह है। परन्तु अमी बहुत कार्य करना है। राज्य ,की शोर से 
मराठी भौर हिन्दी के साहित्य-क्रार्य के लिए रद्ययता दी जाती दै। 
यहाँ की मध्यमारत हिन्दी साहित्य समिति अपनी मासिक मरुख-पत्रिका 
विया? के अतिरिक्त कई पुस्तकमालाएं प्रकाशित करती है, तथा 
लेखकों को उनको उत्तम कृतियों पर पुरस्कार प्रदान करती है एवं 
राज्य में पुस्तकालयों श्रौर वाचनालयों के प्रचार में योग देती है ।* 


समिति ने एमारी मी एक पएस्तक प्रद्यश्चित की है, कई पुस्तकों को पुरस्कृत 
किया है, तथा कुछ पुस्तकों को इकट्टी प्रतियाँ लेकर उनका पुस्तकालयों में प्रचार 
क्विया है। 

पूछे 


४१० देशी राज्य शासन 


राज्य में समय-समय पर कुछ अच्छे कायदे कानून बने हैं । म्युनिस- 
पल कानून और पंचायत का उल्लेख ऊपर किया जाचुका है। मज़- 
दूरों के हित के लिए भी राज्य ने कई कानून बनाये हैं, उनके वास्ते 
मकानों के बनाने की योजना भी राज्य के सामने है, यदि मिल-मालिकों 
का ययेष्ट सहयोग मिले तो इस दिशा में बहुत अच्छा कार्य हो सकता है । 
समाज-सुधार के कानूनों में बाल-विवाह तथा दुद्ध-विवाह प्रतिबन्धक 
'कानून, नुकता-कानून, विवाह-ख्च प्रतिबन्‍्धकु कानून तथा सिविल 
मेरिज'-कानून उल्लेखनीय हैं। इरिजनों की शिक्षा और उन्नति का 
भी काय हो रहा है । 

इन्दौर नगर में कभी-कभी हिन्दी साहित्य सम्मेलन, सम्पादक 
सम्मेलन, कवि सम्मेलन, खादी प्रदर्शनी आदि संस्थाओं के अधिवेशन 
दोते रहते हैं | राज्य की श्रोर से इन सावजनिक कार्यो" में सहयोग तथा 
सहायता मिलना प्रशंसनीय है । परन्ठु इससे यद्द श्रनुमान करना प्रम- 
मूलक होगा कि इन्दौर राज्य में जनता को नागरिक अधिकार यथेष्ट 
हैं| यहाँ पर सभा करने या- जलूस निकालने आदि के सम्बन्ध में चिन्त- 
नौय प्रतिवनन्‍्ध रहा है; अनेक कार्यकर्ताओं को जेल, जुर्माना या 
निर्वायन का दंड मोगना पड़ता है | राज्य से बादर के आदमियों का 
भाषण कराने के लिए राज्य की अनुमति लेना अनिवार्य है। यही 
नहीं, बाहर के कार्यकर्ताओं पर पुलिस-कर्मचारियों की कड़ी निगाइ 
रहती है। 


पहले को बात तो जाने दे', सन्‌ १३४१ में यह लेखक इन्दौर 
गया, चो अच्छी भावना लेकर नहीं छोटा । मेरे रेज से उत्तरते द्टी 


हन्दौर घ११ 


सी० झाई० ढीं० के एक आदगी ने मुझ से पूछा, भाष कहाँ से चाये हैँ, 
आपका नाम क्या हैं, आप कहाँ ठहरोगे, इस्यादि । सम्मवतः मेरी खादी 
की टोपो के कारण ही उस कर्मचारी ने मुझे अपने प्रश्नों का निशाना 
यनाया । यदि इस थुग में भो इन्दौर राज्य के लिए खादी की टोपी एक 
घोंकाने बाजी दीज है तो यह रॉज्य अपनी राजनेतिक प्रगति में कहाँ है, 
यद्द स्पष्ट और चिन्तनोय है । स्मरण रहे कि इन्दौर मध्यमारत की एक 
उच्नत मानी जानेवाद्यो रियासत है, भौर यदि उसकी राजधानी में ही 
यद यात है, तो वहाँ के गाँव-खढ़ों में (तथा अन्य कम उच्नत्त राज्यों में ) 
क्या होता होगा ! झआशा है, प्रगतिशीबता का दुम भरनेचाला यह राज्य 
इंस प्रकार के झारोपों को शीघ्र दूर करेगा । 


इन्दौर में लोक-जागति का भान्दोलन बहुत वर्पो' से हो रदा हे । 
इन्दौर राज्य प्रजापरिषद का प्रथम भ्रधिवेशन सितम्बर १९२१ ई० 
में हुआ था | उसके कुछ प्रस्ताव निम्नलिखित विषयों के थे--पचायतों 
की स्थापना प्रजा की रद्ायता से, और बिना विलम्ब, की जाय; 
निर्वाचित लोकप्रतिनिधि-ठमा स्थापित की जाय; राज्य भर में अनिवाय 
भर निश्शुल्क् शिक्षा देने की योजना कार्यरूप में परिणत को बाय, 
सावंजनिक भाषण, लेखन और प्रकाशन सम्बन्धी प्रतिबन्‍्धक नियम 
रद कर दिये जाये; वेगार उठा दी जाय; जागौरी क्षेत्र के दोषों को 
दूर किया बाय; कृषि तथा उद्योग की उन्नति की जाय। उठ 
अवसर पर सभी भानूदाय शाह, डाक्टर व्यास, और सूरलमल जैन 
राज्य से निर्वाछित कर दिये गये थे | पीछे जनता में कई उतार-चढ़ाव 
आये। सन्‌ १६३५ ई० में प्रजामंडल स्थापित हुघा | परन्तु ्मा- 
बन्‍्दी कानून और घंगठन को कमी के कारण कुछु उमय त्तक विशेष 
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कार्य न हो सका | १६३६ के अन्त में इन्दौर शहर का म्युनिसपल - 
चुनाव लड़ा गया, यद्यपि उसमें अनेक बाघाएँ थीं, तथापि लोकपक्ष 
को अच्छी सफलता मिली | रुन्‌ १३३६ में प्रजागं डल की शक्ति बढ़ी | 
यह गम्मीरता पूर्वक कार्य कर रहा है। इसे कई अच्छे-अच्छे सुयोग्य 
सज्जनों की सेवाएँ प्राप्त हं। इसका उद्देश्य श्रीमान इन्दौर नरेश की 
छुत्रेद्ाया में. उचरदायी थायनपद्धति प्राप्त करना है। यद्द समय- 
समय पर राज्य का घ्यान वर्तमान शासन-प्रणाली के दोषों को निवारण 
करने की ओर दिलाता है, और जनता को रचनात्मक कार्यों' की प्रेरणा | 
करता हे। इसकी इस समय राज्य में तीख से श्रधिक शाखाएँ भौर 
चार हजार से अधिक सदस्य हैं। इसकी साप्ताहिक 'प्रजामंडल पत्रिका? 
प्रकाशित होती हे 

सन्‌ १६४१ में प्रजामंडल के वार्षिक अधिवेशन की तेयारियाँ' 
खूब धूमधाम से हुई” | जनता में अभूतपृव जाशति थी | परन्तु राज्य 
ने ठीक अधिवेशन आरम्म द्वोने के पूर्व समावन्दी कानून लगा दिया | 
ध्रजामंडल पत्रिका! का 'परिषद अंक” जब्त कर लिया गया। मंडल द्वारा 
निषेघाशा की अवज्ञा की जाने पर कितने ही रुत्याग्रही गिरफ्तार किये 
गये | पीछे उन्हें बिना शत छुक्त किया गया । मंडल का स्थगित अधि- 
वेशन लगभग एक साल वाद जाकर हो सका | इस बीच में मंडल द्वारा 
आयोजित इन्दौर राज्य म्युनिसपल कान्फ्रन्स का प्रथम अधिवेशन 
उत्साह पूर्वक किया गया। निदान मंडल के कार्यकर्ताओं के सामने 
सेंवा, त्याग: और कष्ट-सहन का मार्ग है। उसे पत्येक्र. विचारशील 
मागरिक का सहयोग और सर्दानुभूति सिलनी' चादिए । 


इन्दौर ४१३ 


फरवरी १६४२ में प्रजामंडल ने एक परगने की खात पंचायतों 
की परिषद करायी | यद्द इन्दौर राज्य की पहली पंचायत परिषद 
थी | इसका मुख्य उदृश्य यदद था कि पंचायतों के लिए ऐसे पंच चुने 
जायें जो उच्चे ईमानदार और गाँव की सेवा करने वाले हों; गाँवों की 
मयंकर दरिद्रता दूर करने की दृष्टि से तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने 
के लिए. खादी और ग्रामोद्योग की तरक्की हो । प्रजामंडल ने गाँवों की 
अर्थिक दशा सुघारने के लिए. यह उपाय सुझाया है कि प्रत्येक गाँव 
के लगान का कम-से-क्रम दसवाँ दिस्ता सरकार उस गाँव की सेवा के 
लिए, छोड़ दिया करे | 


मई १६४२ में महाराजा इन्दौर ने संयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्र: 
पत्ति मि० रुजवेज्ट को पक खुली चिट्टी में, अन्यान्य बातों के अतिरिक्त 
यद्द लिखा था छि “में अन्तर्राष्ट्रीय पंचों द्वारा अपने राज्य के सम्बन्ध में 
किये गये किसो सी निर्णय को बिना छिसी संकोच के मानने को तैयार दो- 
ऊँगा, चाहे ठसका परिणाम कुछ ही क्यों न हो; क्योंकि यद्यवि संयोग से में 
जन्मतः्राजा हूँ, किन्तु विचारतः में अन्तर्राट्रीययवादी और ज्ोकतंत्रवादी 
हैँ और मेरो श्रद्धा छा यह सुख्य अंग है कि एकतंत्र और क्लोकतंत्र में कहीं 
मेज नहीं येठ सकता ।” मद्दाराजा साधब के ये उद्गार प्रशंसनीय हें । 
भारतीय जनता भौर विशेषतया इन्दौर के नागरिकों छा निवेदन दे कि 
अन्तर्रा््रीय पंरापत के नियय की प्रतीष्ता किये बिना ही महाराज 
अपने लाकतंश्रवादी होने का परिचय दें, जिससे इन्दौर राज्य का द्वित 
ऐने के अतिरिक्त अन्य राजाओं के लिप भी अनुकरणीय उदाहरण 


उपध्थित हो | 
“हे 


कि 
बावनवा अध्याय 
--<>>फ्स्>5 
भोपल 
भारतवर्ष सर सें, मुसद्धिम शाप्तकों वाल्ले राज्यों में, केचत्न हैदराबाद 
को छोड़ कर, भोपाल का महत्व सबसे अधिक माना जाता है । , 


इस राज्य का क्षेत्रफल ६,६२४ वर्गमील, शोर औसत वार्षिक आय 
अस्ठछी लाख रुपया सालाना है | यहाँ की जनसंख्या साढ़े सात लाख है, 
उससें से लगभग खातवाँ हिस्सा मुसलमान और शेष इिन्दू हैं, जिनमें 
कुछ मूल निवासी गोंड़ मी हैं। 

प्रधान घातक का पद्‌ नवाब! है। वत्तमान राजवंश का भादि 
पुरुष दोख मोहम्मद खाँ अफगान था, जो सन्‌ १७०८ के लगभग 
देहक्नी आया और मालवा में क्रशः अगनी शक्ति बढ़ाता रहा। 
मुगल राज्य के क्षय के कारण होनेवाली अराजकता से लाभ उठाकर 
उसने भोपाल तथा आसपास के प्रदेश पर अपना अधिकार जमा 
लिया | वह पीछे स्वतंत्र सरदार हो गया। इस राज्य की अंगरेजों 
से ठंषि सम्‌ १८१८ में हुई। थद्दाँ समय-समय पर कई बेगमों से 
शासन किया है। सन्‌ १४२८ से नवाब मोहम्मद इहमीदुल्ला खाँ 
का शासन आरस्म छुआ | ये अपनी माता के राज्यकाल में चीफ- 
सेक्रेटरी ये। ये नरेन्द्रमंडल के सदस्य हैं, तथा उसकी स्थायी समिति 
के समासद की दैेसियत से १६२८ में इंगलेंड भो गये ये । 

राजप्रबन्ध नवाव ठाइव स्वयं देखते ६ं। भाष को सहायता 


भोपाल घर, 


के लिए. एक प्रवन्धकारियी समा दै, जिसे स्टेट-कॉपिल कद्दा जाता 
है। इसके प्रेमीडेन्ट माल-विसाग के मंत्री है, और चार अन्य मंत्री 
इसके सदस्य ईैं। मंत्री नवाव साहव द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, 
झौर उनके प्रति द्वी जिम्मेवर द्वोते हैं| कोई मंत्री व्यवस्थापक परिषद्‌ 
के प्रति जिम्मेवर नहीं है| प्रत्येक मंत्री को एक या अधिक विषय 
उॉपा हुआ रहता है। शासन-फार्य प्रायः निम्नलिखित विभागों में 
विभक्त द्वोता हैः--(१) राजनैतिक सम्बन्ध, (२) माल ( रेवन्यू ), 
जिसमें कृषि भौर जंगल आदि सम्मिलित हैं, (३) कानून और न्याय, 
(४) स्वास्थ्य भोौर चिकित्सा, (४) स्थानीय स्वराज्य, (६) शिक्षा, 
(७) राजस्व, (८) भायात-निर्यात और आवकारी, (६) सावजनिक 
निर्माण कायं, (१०) वाणिज्य, उद्योग भर श्रम, और (११) साधारण 


शासन | 
व्यवस्थापक परिषद का कार्य यहाँ सन्‌ १६२७ ६ई० से आरम्म 


हुआ। पहले इसमें १६ नामजद और ए निर्वाचित सदस्य ये। अब 


इसका संगठन इस प्रकार ऐ-- 


निर्वाचित १० 
भोपाल नगर 


सिष्दोर नगर 
काइतकार 
घ्यापारी 
सामजद श्ड 
सरकारी श्र 
जागीरदार २ 
योग २४ 
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नागरिक क्षेत्र से वकीलों और अंन्य शिक्षिवों का प्रतिनिधित्व होता 
है | व्यवस्थापक परिषद का सभापति नवाव साहद द्वारा नियुक्त होता 
'है | नामजद सदस्यों के बहुमत के होते हुए, जनता के निर्वाचित प्रति- 
'धियों की श्रावाज दवी रहती हे । फिर, इस व्यवस्थापक परिषद को 
'केवल यह अधिकार हे कि निर्धारित विषयो में से किसो विषय के 
'सम्बन्ध में सरकार से सिफारिश कर दे | सरकार इसके किसी भी प्रस्ताव 
को मानने के लिए वाध्य नहीं है। इसमें फोज, द्वाईंकोट और व्यवस्थापक 
परिषद ठम्बन्धी किसी कानून के संशोधन का प्रस्ताव नहीं किया 
जा सकता । निम्नलिखित विषयों के प्रस्ताव इस परिषद में तब ही विचा- 
रार्थ उपस्थित किये जा सकते हैं, जब पहले से शासक की स्वीक्षति 
ले ली जाय ;--कोई घर्म, या धार्मिक रीतिरिवाज, भोपाल राज्य का 
अन्य देशी राज्यों तथा सरकार से सम्बन्ध, सावंजनिक ऋण, राजकीय 
आय पर प्रभाव डालनेवाला विषय | बजट परिषद्‌ में उपस्थित 
किया जाता है; परिषद उसके सम्बन्ध में अपनी उम्मति दे सकती है, 
वह किसी सरकारी माँग को श्रस्वीकार या कम नहीं कर सकती | ऐसा 
कोई नियम नहीं हे कि इतने सम्य के बाद परिषद का नया चुनाव 
होता चाहिए; इसकी अवधि चाहे जितनी बढ़ायी .जा सकती है । 
शासक अपने राजकीय अधिकार से, इस परिषद में लाये बिना भी 

कोई कानून बना सकता है, एवं किसी कानून का संशोधन कर सकता 
है। शाउक अपनी इच्छानुसार कोई फरमान ( आडिनेन्स ) जारी कर 
सकता है, जो उस समय तक जारी रहेगा, . जव तक वह मन्यूख न 
किया जाय । इन बातों से स्पष्ट हे कि परिषद के श्रधिकार कितने 


मोपाल ः ड्१७ 


कम श्रीर उसका संगठन कितना अ्रसंतोपप्रद है | 

पहले यहाँ न्‍्याय-काय इसलाम धर्म के नियमों के श्नुसार होता 
था। काजी मुख्य न्यायाधीश का कार्य करता था। घोरे-घौरे इसमें 
परिवर्तन किया गया । अब काजी उन्हीं घार्मिक विपयों में परामर्श 
देता है, जिनका सम्बन्ध मुठ्लमानों के व्यक्तिगत कानून से 
दो। १६२२ ई० में भोगल में हाईकोर्ट स्थापित किया गया। इतपमें 
चीफ-जस्टिव के. भतिरिक्त दो या अधिक जज रहते हैं। इनकी 
नियुक्ति निर्धारित योग्यता होने पर, शारक द्वारा की जाती है | द्वाई- 
कोर दीवानी तथा फौजदारी के मामलों की भ्रपील सुनता है, भौर 
सब मातद्त अदालतों के काम की निगरानी करता है। भोपाल शद्दर 
के अन्दर के इसे न्याय सम्बन्धी प्रारम्मिक या इब्तदाई ( भारिजिनल ) 
अधिकार मी है। विशेष दशाओं में इसके फैसलों की अपील सुप्रीम 
जुढोशल कॉमसिल में होती है । इसमें न्याय के त्तीन विशेपश होते हैं 
तथा उनकी सहायता के लिए राज्य के कानून और न्याय विभाग का 
सेक्रटरी रहता दे । पहले नवाब साहय के सामने अपीलों पर विचार 
होता या, अब इस कीठिल की सिफारिश नवाव सादव की सेवा में 
भेजी जाती हैं, भौर उनकी स्वीकृति के बाद अ्रन्तिम निर्णय किया 
नाता दै। राज्य में न्याय-कार्य शासन-विमाग से प्रथक है। इुछ 
थोड़े से छोटे-छोटे स्थानों को छोड़ कर, निनमें माल-विमाग के 
अधिकारी ही मुकदमों का फेडला करते हैं, श्रीर उद जगइ न्यायनकार्य 
फे वास्ते प्थक व्यक्ति हैं | 

राज्य में स्पानीय स्व॒राज उंस्पाभ्ों की बहुत कमी है। केवल 

दर 
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भोगल नगर में ही म्युनिसपेलटी है। इसमें पहले दस निर्वाचित और 
दस नामजद सदस्य थे। अब. १५ निर्वाचित और ५ नामजद हैं | 
समापति भी राज्य द्वारा नामजद होता है। कुछ स्थानों में स्वास्थ्य- 
कमेटियों की व्यवस्था की हुई है । निदान स्थानीय स्वराज्य की दृष्टि से 
राज्य की स्थिति चिन्तनीय ही है। हि 

यहाँ सवंसाधारण की शिक्षा को व्यवस्था भी बहुत मामूली ही 
है | गत वर्षो में इस ओर कुछ ध्यान दिया गया है। श्रव यहाँ तीन 
हाईस्कूल, दस मिडिल स्कूल, और एक लड़कियों का हाईस्कूल राज्य 
की ओर से है। कुछ प्राइवेट उंस्थाएँ हैं| कुरान, फारती, तथा अरबी 
की शिक्षा के लिए. यद्द राज्य दुर-दूर तक प्रसिद्ध है । परन्तु शिक्षा 
देने वाली अधिकांश छंस्याएं भोपाल नगर में दी केन्द्रित हैं ।. अन्य 
संस्थाओं में, विशेषतया देद्वातों में उनकी शोचनीय कमी है। प्राइमरी 
स्कूलों की व्यवस्था राजघानो में मी ऐसो नहीं हे, जैधी चाहिए | 

राज्य के पबन्नचिसिदों अफसर ब्रिखते हैं--“शहर में प्राइमरो स्कूत 
अनिवार्यता के आधार पर चक्ताये जाते हैं, परन्तु दुर्भाग्य से राज्य द्वारा 
हर प्रकार रा प्रयत्न छिये जाने पर सो, लोगों ने अभी तक साधारण 
शिक्षा से होनेवाल्ले ल्वाम का उचित मान करना नहीं सीखा है । माता* 
विताओं को हर प्रकार का प्रजोभन दिया जाता है, और दबाव भी डाला 
जाता है कि अपने बाबकों को स्कूल भेजे'। शआ्रलोचनोय वर्ष में १३६ 
व्यक्तियों को दयड दिया गया, फिर भी सफलता बहुत थोढ़े अंश में 
मिली है ।”? हे 

क्या सब दोष जनता का दी है ? भअ्रधिकारी बिवकुछ निर्दोष हैं ! 
क्या शिक्षा-पद्धुति में कुछ सुधारों. की आवश्यकता नहीं है ? क्‍या 


मोपाल ४१६ 
पाव्य पुस्तकों छी मापा शौर भावों के विषय में बहुसंस्यक जनता छो 
बहुत भ्रप्तंतोष नहीं है ! वत्तमान परिस्थिति में यदि श्रधिर्यांशा जनता 
शिक्षा की ओर य्रथेष्ठ रूप में श्राइपिंत न हो सो क्‍या आश्चर्य ! 
श्रधिकारियों को चाहिए कि समुचित सुधार कर, फिर उन्हें शिक्षा फी 
झोर जनता की उपेक्षा की शिक्वायत्त का अवसर न मिलेगा | 


राज्य में नागरिक श्रधिकारों की वहुत दी कमी हे | यहाँ प्रेस एक्ट 
(छापाखाना कानून ) इतना कड़ा है कवि लोगों की प्रेछ् रखने की 
स्वतंत्रता का अपदरण ठा ही दो जाता दे। मत्रिस्ट्रेट को अधिकार दै कि 
बह प्रेत रखने वाले से, पदले दी जमानत माँग ले | प्रेत रखने के लिए 
लाइसेन्स लेना लाजमी है| यों तो यह कानून सन्‌ १६२७ ६० से जारी 
है, पर उन्‌ १९३५-३६ ६० में यह बहुत कड़ा कर दिया गया । यादर से 
छुपा हुआ साहित्य मँगाने में भी, सायर ( चुंगी ) कानून फे कारण बड़ी 
कठिनाई है| सन्‌ १६२७ ६० से यहाँ घार्मिक या अन्य किसी भी प्रकार 
का भाषण, राजकीय अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं दिया जा सकता | 
घारमिक भापण के लिए काजी भयवा धमर्ंशाम्री से, श्रीर श्रन्य 
प्रकार के भाषणों के लिए जिला-मजिस्ट्र ८ से श्राज्ञा लेना शनिवाय॑ 
है। राज्य से चाएर वालों का भाषण तो व्यवह्वार-लूप में, प्राय: बन्द 


द्दी है। 


राज्य में अधिकतर जनता दिन्दू है, ओर उन्हें श्रधिकारियों की 
साम्प्रदायिक नीति के सम्बन्ध में बहुत शिकायतें हैं। शआआवश्यफता है 
कि वे अपना ध्यान राज्य में उचरदायी शामनपद्धति प्रचलित कराने 
के लिए केन्द्रित करें | इधमें उन्हें ऋन्य जाति या घमंवाले विचारशीन 
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नागरिकों का भी सहयोग मिलेगा । हर्ष का विषय है कि इस दिशा में 
प्रयत्न हो रह्म है। कुछ समय से राज्य में 'भोपाल स्टेट पीपल्स 
कान्प्रींलः नामक संस्था स्थापित है। इसमें मुसलिम कार्यकर्ताओं का 
भी बहुत प्रशंसनीय भाग है। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन प्राप्त 
करना है। इसने समय-समय पर बड़ी-बड़ी सभाएँ करके, नागरिक 
स्वतंत्रता, वेकारी-निवारण और शासन-सुधार की माँग की है| परन्तु 
राज्य का इस ओर सहानुभूति और सहयोग का हाथ बढ़ाना तो दूर, 
उसने इस संस्था के कई प्रमुख कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जेल 
का मेहमान बनाया। जुलाई १६४२ में सर्वश्री० शाकिरश्नली खाँ, 
चतुर्नारायय मालवीय आदि उजन अपनी दो-दो साल की सख्त सजा 
पूरी करके रिद्दा हुए हैं| जनता ने आपके स्वागत के लिए सभा करने 
के लिए आशा माँगी, तो मजिस्टेट ने उस की स्वीकृति नहीं दी। 
क्या यही सुशासन या 'राम-राज्य? का परिचय है ! 


च््श्र्यब) 
तरेपनवाँ अध्याय 


जा 2 *९- 


रीवा 


सरकार के ब्विए सब से भ्रच्छा मार्ग मद्ठाराजा ( रीवा ) को वैधानिक 
शासक की हैसियत से पुनः गद्दी पर बैठा देना है। जिम्मेदराना हुकूमत 
ही ऐसा अचूक इलाज है, जो रियासत्तों की जनता के दु:ख का अन्त 
कर सकता है। भगति की और बढ़नेवाली और ईमानदार हुकूमत तमी 
इमेशा कायम रह सकती है, जब व्यक्तिगत और निरंकुश शासव समाप्त " 


रीवा ४२१ 


हो जाय, श्र राजा पपनी पजा के प्रति उत्तदायी चन साथ । शासक 
बदल देने या उसके कुछ श्रधिकार कम छर देने से कोई जाम नहीं हो 
सकता । महाराजा के शासन के स्थान पर नौकरशाही ढा राज्य कायम 
कर देने से तो हाजत भर भों बिगड़ जायगी । “+आचाये नरेन्द्र देव 

मध्यमारत के वघेलखंड प्रदेश में रीवा राज्य प्रमुख है | इसे वाघव- 
राज्य मी कद्दा जाता है। इसका ज्षेत्रफन्न १३,००० वर्ग मील, जन- 
संख्या १६ लाख और वापिक आय साठ लाख रपये है । 

यहाँ के शासक बघेल राजपूत हैं। तेरदवीं शताब्दी में बधेज्ञों ने 
यहाँ गुनरात से आकर वांधवगड़ पर श्रघिकार किया और इस प्रदेश 
में अपने राज्य की स्थापना की | सन्‌ १९६७ ई० में वांघव गढ़ पर सम्राट 
अकबर का अधिकार दो गया था, पर उसने उसे जल्दी ही बचैलों 
को लौटा दिया | रीवा राज्य का अ्रंगरेजों से सन्‌ श्य१र और १८१३ 
की ठंघियों के अनुसार सम्पन्ध स्पापित हुश्रा। महाराज रघुराजसिंद 
ने सन्‌ १८५४७ में अंगरेजों की सहायता को, उसके उपलक्ष में उन्हें 
सोहागपुर और अमरकंटक के परगने दिये गये, जो मरहठों ने ले लिये 
ये। सन्‌ १४१८ में, मद्दाराजा व्यंकटरमण का देद्ान्त दो जाने पर 
उनके पुत्र महाराजा गुलावधिंद जी गद्दो पर बैठे | ये उस समय पन्द्रद 
वर्ष के ये । इन्हें शाउनाधिकार सन्‌ १६२२ में मिले | 

शासन-कार्य में महाराज का एकाधिपत्य है! उनकी सद्दायता 
के लिए, उनकी श्रष्यक्षता में, तथा उनके ही प्रति उत्तरदायी एक 
स्टेट-कॉसतिल है। इसमें पांच-से-सात तक सदस्य द्वोते हैं, जिनमें 


+ इसे समय मदाराज के शासनाधिकार स्थवित हैं । इस दिपय में विद्येष 
आराम लिखा जावगा। 
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वाइस-प्रेलीडेन्ट के अतिरिक्त बहुघा दो इलाकेदार तथा शेष मंत्री 
होते हैं | ै 

मंत्री प्राय; निम्नलिखित होते हैं:--(१) माल-मत्री । (२) उद्योग- 
मंत्री; आयातं-निर्यात विभाग इसी के अघीन है। (३) शअ्र्थ-मंत्री; 
शिक्षा-विभाग इसी के अधीन है | (४) शह-मंत्री; पुलिस-विभाग इसी 
के अ्रघीन है| (४) न्याय मंत्री; राजनैतिक विभाग इसी के श्रघीन 
हैं। उपयुक्त सव मंत्री महाराज द्वारा नियुक्त होते हैँ। कोई मंत्री 
जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । सेना-विभाग स्वयं मद्दाराजा 
साइब के नियन्त्रण में है, जो सेनापति हं। 

- महाराज को कानून निर्माण के विषय में परामश देने के लिए 
एक सलाइकार समिति है | इसे 'राजपरिषदः कहते हैं| इसमें बीस 
सदस्य द्वोते है, जो सब नामजद होते हैं, कोई त्द॒स्‍््य जनता द्वारा निर्वा- 
चित नहीं द्ोता | इस परिषद का एक अधिवेशन विजयदशमी के 
अवघर पर और एक, होली के अवसर पर, द्योता है| यहाँ श्रधिकांश में 
ब्रििश भारत का 'ताजीरात हिन्द! आदि कानून माना नाता है। इसके 
अतिरिक्त प्रधान शासकों ने समय-समय पर नो विशेष आशाएँ प्रकाशित 
की हैं, उन्होंने भी कानून का रूप घारण कर लिया है । 

राज्य चीन जिलों और बारह तहसीलों में वेंटा है । प्रत्येक तहसील 
के माल-विभाग का अधिकारी तहसीलदार, और जिले का डिप्टी 
कमिश्नर है। डिप्टी-कमिश्नरों के ऊपर रेवन्यू-मिनिस्टर है, जितके 
अघीन जंगल-विभाग भी है | इस विभाग की सर्वोच्च अदालत रेवन्यू- 
वोडे है, उस पर मद्दाराजा साहब की निगरानी है । 


रोवा २३ 


न्याय के लिए पंचायतों? के श्रतिरिछ आनरेरी मजिस्ट्र ट, डिप्टी- 
मतिस्ट्रट, विला-मजिस्ट्रेट श्र सेशन अज हैं । इनक्रे ऊपर चीफ- 
कोट है, जिसमें तीन जज हैं | चौफ-कोट की श्ररील मद्ाराजा साहब के 
यहाँ होती है, उसमें कानून के विद्वानों की एक छुद्ीशल-कमेटी निर्णय 
करती है । 

राज्य में पाँच म्युनित्पैज्ञटियाँ हैं, वे सरकारी ठंस्याएँ हैं। समा- 
पति सरकारी कर्मचारी द्वोता है, सदस्य मी सरकारी कर्मचारियों के 
मतानुतार ही नामजद होते दे | इन्हें कर लगाने का अधिकार नहीं 
है, इसलिए इनकी कोई स्वतंत्र श्राय नहीं है | सरकार जो उरपया देती 
है, उससे ये काम चलाती है | इस प्रकार शासन-प्रवन्ध तथा कानून- 
निर्माण के भतिरिक्त, स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं में भी जनता का प्रछि- 
निधित्व या नियंत्रण नहीं है। गत वर्षा में शिक्षा-प्रचार की भोर 
विशेष ध्यान दिया गया है। अब यहाँ कितने ही सरकारी, तथा 
परकार द्वारा उदायता प्राप्त प्ररभिक स्कूलों के अतिरिक्त दो हाई स्कूल, 
एक उंस्कृत विद्यालय, एक ओऔौद्योगिक स्कूल तथा एक डिग्री 
कालिज (बी० ए० तक की पढ़ाई करानेवाला ) भी है। रघुराज- 
साह्त्य.परिषद का ज्षेत्र उसके नाम से हवा विदित है। व्यंकट- 
विद्यासदन घरकारी वाचनालय और संग्रहालय है| राजकीय आश्रय 
में प्रकाश! नामक साप्तादिक पत्र भी प्रकाशित होता है। राज्य ने 
एक महिलाभम तथा एक जनाना श्रस्पताल भी खोल रखा है। 
दो झनायालय भी हैं| परन्तु रीवा नगर ( राजष्यनी ) को छोड़कर 


28 40 20 
*;न्द यहाँ 'चीय! कई्ा जाता हैं। 
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राज्य में अन्यत्र दार्वजनिक उंस्याएँ बहुत ही कम हैं| 

. राज्य का बजट तथा शासन-रिपोर्ट प्रति वर्ष छपती तो हैं 
वह केवल अफसरों या खास-खास श्रन्य व्यक्तियों को ही मिलती दै। 
सवसाधारण तक नहीं पहुँचती 


रीवा राज्य का दो-तिदाई साग इबाकेंदारों या जसींदारों भादि के 
अंधीन है। पर इनमें और अन्य स्थानों के क्षमोदारों में भ्रन्तर है। 
रीवा में अधिकांश जमींदार श्रौर इत्ाकेदार . पे हैं, जो पहले स्वतन्त्र थे, 
और युद्ध में हारकर या अन्य कारणों से मद्दारान के अधोच हो गये | 
इनका सम्बन्ध रीवा दरबार से वही रहा, क्नो रीवा दरधार का व्रिटिश 
सरकार से था, और है । क्रमश: इन क्लोगों के इाथ से शासन, न्याय 
ओऔर दंड आदि के श्रधिकार छीन लिये गये | दूसरे प्रकार के इद्धाकेदार 
वे हैं, जो महाराज के माई और सम्बन्धी हैं । इन्हें अपनी सम्पत्ति पर 
माल सम्बन्धी श्रघिकार है, और इन्हें प्रति वर्ष एक निश्चित रकम दरघार 
को देनी पड़ती है। तीसरे प्रकार के जमींदार वे हैं, भिन्‍्हें जमीदारी 
थुद्ध में. प्राय देने के उपक्क्त में, मित्री है। ये उसे रहन या घय कर 
सकते हैं, तथा जिसे-चाई दे सकते दें । चोथी भकार की पचाई धार्मिक 
है जो ब्राह्म्॒ों को दी ग्रयी है । इसमें पानेवाले की चोथी पुश्त में 'चौथ 
क्षगाया जाता है। इसे पेपरवार कद्दते हैं| इससे मिलंती-सुब्नतो देवार्थ है, 
नो देवताओं के राग-सोग के ब्विए दो जाती है| परन्तु यह पेपरवार की 
तरद हस्तान्तर योग्य नहीं है | [प्रकाश बी० ए० लिखित परीवा? के आधार पर] 


अब इस राज्य की जन-जायति तथा नागरिक अधिकारों की बात 
ल॑ | पूर्वोक्त पुस्तक रीवा? से विदित होता है कि यहाँ महाराज की 
सेवा में १४ अगस्त १६३० को लिखित आवेदनपत्तः दिया ग्या। 
इस राज्य में यह अपने ढ'ग का पहला लिखित राजनैतिक श्रवेदनपत् 


रीवा घर 


था, जिएमें समी धेणी के लोगों के दुख को दूर करने की प्रायंना की 
गयी। इत श्ावेदनपत्र में प्रत्येक जाति व वर्ग के प्रमुख व्यक्ति और 
म्रुख्य-मुख्य इलाकेदार थर पवाइदारों के इस्ताक्र ये। अधिकारियों 
ने इस झावेदनपत्र पर ध्यानन देकर दमन करना भारम्म किया | 
इसका परिणाम यद्द हुश्ना कि आन्दोलन बढ़ता गया, और इलाकेदार 
तया जर्मीदार जनता को ओर भुकते गये | इसी समय कुछ सज्जनों ने 
सुधार फराने के प्रयत्नों से संतुष्ट न हो, परिमित राज6चात्मक शाउन 
की योजना सवंस्ताघारण के ठम्मुख रखी | 

रीवा उन योड़े से राज्यों में से है, जहाँ पिछले बारह साल से 
फांग्रेठ कमेटी चली था रही है। यहाँ उहके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक 
बातों का उल्लेख किया जाता है |* इस कमेटी की नियमानुसार 
स्थापना, ३० मई १६३१ को हुई | इसका कार्यालय रीवा में रखा 
गया। इसमें रीवा के अतिरिक्त, मध्यमारत की ३३ अन्य रियासतें भी 
सम्मिलित थीं। जुलाई में इसके मंत्रीजी गिरफ़ार किये गये, श्रौर रीवा 
राज्य में कांग्रेठ की भोर से आन्दोलन छिड़ गया । 

बहुत से आदमी गिरफ़्लार किये गये, मद्दिल्ाश्ं ने भी अच्छा भाग 
लिया। कई स्थानों पर १४४ घारा लगा दो गयी। रीवा में ५०० 
आदमियों का जत्या रत्याग्रद करने के लिए. थाया। मद्दारान पिछुले 
दिनों बादइर गये हुए ये, वे शीघ्र ही रोवा आवये। उन्होंने कांग्रेष-नेताश्रों 
से मिलकर सब सत्याग्रदियों को छोड़ दिया, और कांग्रेम के रचना- 
कार्य में वाघा न डालने का थाश्वाउन दिया। बघेलखंड जिला- 


# प्वंघेलखट जिला कांग्रेस कमेटी का संक्षिप्त इतिहास” के श्राधार पर । 
३ 


४२६ देशी राज्य शासन 


कांग्रेउ-कमेटी की १६ ददसीली शाखाएँ खोली गयों, जिनमें से १० 
रीवा राज्य में थी; मार्च १६३२ तक इनमें कांग्रेस के १२ हजार स्वयं- 
सेवक हो गये थे । ४ फरवरी १६३२ को जिला-कांग्रेस-कमेटी की ओर 
से मद्दाराज को राज्य में उत्तरदायी शासनदद्धति प्रचलित करने के 
लिए व्योरेवार आवेदनपतन्र दिया गया; जिसमें नागरिकों के मौलिक 
अधिकारों के प्ररंग में कहा गया-- 

प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुक्त और श्रनिवार्य होंगी । मालगुजारी और 
कगान में काफी कमी की जायगी, जिससे किसानों की हालत शोध्र 
भच्छी हो जाय | कर्मचारियों के वेदन भ्रौर खर्च में बहुत भ्रधिक कमी 
की थांयगीं। किस्ती भी कर्मचारी का चेतन साधारणतया विशेषज्ञों 
वे छोड़कर २००) रु० माप्तिक से श्रधिक न होगा। सब नागरिक 
कानून के सामने बरावर होंगे। सब को भापण, सम्मेलन सम्बन्धी तथा 
घार्मिक स्वतन्त्रता होगी | आथिक व्यवस्था इस प्रकार की जायगी 
कि न्याय और उचित रहन-सहदन का समावेश दो | कोटार! ( सरकारी 
जुमीन या खालसा ) और पवाईंदारों की प्रजा को समान श्रत्रिकार रहेगा | 

श८ अप्रेल की शाम को मिस्टर कोरफील्डढ का, जो उस समय 
रीवा राज्य की कॉसिल के वाइस-ग्रेतीडेन्ट थे, पत्र मिला कि श्रीमा 
माँगों पर विचार कर रहे हैं ! परन्तु उसी दिन, रात के समय, कमेटी 
की कार्य-समिति के सब सदष्य तथा कुछु अन्य सजन गिरफ़्तार करके 
लैल मेज दिये गये। इस पर सस्याग्रद संग्राम आरम्म हुआ | हनारों 
झादमियों ने लाठी-चार्ज और गिरफ्तारियों का- स्वागत करके श्रपनी 
बौरता का परिचय दिया। जेल मेजे जानेवालों की संख्या लगभग 


राोवा २७ 


४०० यी । जेल्न में घूत्र ठख्तियाँ की गयीं, और मार-पीट भी। दो 
व्यक्ति तो वहाँ दी मर गये, भर पाँच व्यक्ति जेल से झाने के कुछ 
टी दिन बाद | म० गांघी के सामूद्विक रत्याग्रह बन्द करने पर यहाँ मी 
सामूद्िक सत्याग्रह बन्द हो गया। इस आन्दोलन मे ५० इनार 
झादमियों के भाग लेने की वात तो स्वयं मिस्टर कोरफौल्ड ने कही थी | 


कांग्रेल-कमेटी जन-जाग्ति का भरसक प्रयरन करती रही है। 
गत वर्षों में महाराजा रावा ने जनता के नागरिक अ्रषिकारों को 
अंशतः स्वीकार करके, शिक्षा प्रचार तथा हरिजन उत्पान फी व्यवध्या 
फरके, काश्तकारों को छूट देकर और उनके श्रष्िकारों के सम्बन्ध 
में नया कानून बनाकर राज्य में कुछ सुधार जारी किये। 
परन्तु शासन उत्तरदायी करने की ओर कोई उल्लेखनीय कदम नहीं 
उठाया गया, यद्यपि जनता को इस विपय की माँग उपध्यित किये दस 
व दो गये। 

फरवरी १६४२ से मद्दाराज़ रीवा पर कुद्ध संगोन- मामकों का श्रमियोग 
है। इन्दौर रेजीडेन्सी में, बन्दु कमरे में, उनकी जाँच ही रही है | रीवा के 
कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने हुस प्रकार का चान्दोबन किया कि महाराजा 
साहब को शासनाधिझछार वादिस दिये जाये । कांग्रेस के उच्च अधिकारियों 
फा यह विचार रद्दा है कि यदि सारत सरकार छिसी महाराज्ञा के पिरुस्त्‌ 
कुछ आरोपों की जोंच करना चाहती हैं तो उसे ऐपा करने देना चाहिए; 
प्रज्ञा फे नताओ्नों को फोह ऐसा काम न करना चाहिए जिम्स उनपर 
झनाचार के श्रनुमोदन का जांछुन लग लके | श्रस्तु, नागरिकों को उत्तर- 
दायो शाप्तन की स्थापना के जोरदार थ्रान्दोद्दन करते रहना चाद्विए | 
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चव्वनवाँ अध्याय 


वीननीन-+ पैक. 


ओरहछा 


राज्य की शासनप्रणात्री एकतंत्री भौर प्रजा के प्रति श्रनुत्तददायी 
है | शासन में सुधार के नाम पर प्पा-प्रजामंडल' के नाम से राज्य भर 
में सरकारी संस्थाएँ बनायी गयी हैं । -- हिन्दुस्तान! 


बुन्देलखंड के राज्यों में ओरछा (या टीकमगढ़ ) बहुत प्राचीन, 
प्रसिद्ध ओर प्रतिष्ठित है| इसका क्षेत्रफल २०८० वर्गमील, जनसंख्या 
सवा तीन लाख और ओसत वार्षिक आय चौदद लाख रुपये के 
लगभग है । 

राजवंश बुन्दुला राजपूत है। इस राज्य की नींव श्री० रुद्र॒प्रताप 
( सन्‌ १४०१-३१ ई० ) ने डाली | उसके बाद, उब से प्रसिद्ध राजा 
वीरसिंह ( सब १६०४-२७ ) हुआ । उसने राज्य का विस्तार किया | 
सन्‌ १८१२ में इस राज्य की अंगरेजों से संधि हुई । 


कब 


महारजा वीरसिंद देव सन्‌ १८३७ में गद्दी पर बैठे | आप चीफ 
एडवाइजरः और मंत्रियों को सलाइ से शासन करते हैं। आपके चार 
मंत्री हें--( १) चीफ-मिनिस्टर, (२) राजत्व और पुलिस-मंत्री 
(३) न्याय और राजनीति-मन्त्री और (४) शिक्षानमन्त्री | 


के 


ओरद्दा ४२६ 


शिक्षा-मन्त्री दजूर-सेक्रेटरी का भी काम करते हैं| मन्द्रियों का कार्यक्षेत्र 
सम्रय-समय पर बदलता रहता है। 

राज्य में पाँच तदसीलें है | प्रत्येक तहसील एक तदसीलदार के 
अघीन है। रेवन्यू ( माल ) और फोनदारों के मी काम उधके 
अधिड्वार में हैं | फौनदारी, माल, फांठी आदि के मामलों में अन्तिम 
निर्णय महरान का द्ोता है । 


अक्तूयर १६३६ से यहाँ कानून बनाने के लिए एक व्यवस्थापक 
मण्डल या 'घारा समा! संगठित है, जिसके दो अंग हैं (१) भोरदा 
राज्य प्रजामंदल (या प्रजामंडल या मंडल ), (२) राजपरिषद | इस 
घारा सभा का विधान प्राय; ब्रिटिश भारत के व्यवस्थापक मंडल के 
दक्ल॒ पर बनाया गया है। प्रजामडल में सभापति फे अतिरिक्त ३३ 
सदस्य हंते हैं; -- 





व्पा-प्रजामंटरलों के निवांसित समापति २१ 
मद्दाराज द्वारा नामजद श्र 
योग ३३ 


व्प्य-प्रजामंडलों के विषय में आगे लिखा जायगा । यह सरपष्ठ है 
कि उपयुक्त २१ निर्वाचत सदस्यों का निर्वाचिन प्रत्यक्ष नद्दोकर 
परोक्ष दी है | प्रजामंडल का नया ठंगठन साधरणतया तौन वर्ष में 
होगा । मडल का समापति तथा मंत्री मद्दाराज द्वारा नामजद दोगा। 
इसके अधिवेशन, वर्ष में कम से कम दो वार, होंगे | इसमें किसी 
विपय का विचार करने के लिए यद अनिवाय है कि निर्बचित तथा 


४३० देशी राज्य शापन 


नामजद दोनों प्रकार के सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई सदस्य 
उपस्थित हों | 
संडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पर सभापति के हस्ताक्षर होने के पश्चात्‌ 
बह मद्दाराज को सेवा में उपस्थिव किया जायगा; वे चाहें उसमें की 
गयी विनय को स्वीकार करें, न करें, अथवा कोई अन्य शाज्ञा दें | 
मण्डल द्वारा स्वीकृत बिल ( कानून का मसविदा ), सभापति के हस्ताक्षर 
के बाद मनत्री द्वारा राजपरिषद में मेजा जाता है। 
राजपरिषद में समापति के भ्रतिरिक्त ११ सदस्य होंगे--६ राज- 
कर्मचारी तथा ५ अन्य; सब-के-सव नामजद [| एक बार नियुक्त 
किया गया परिषद प्रथम अधिवेशन की तिथि से साधारणतया तीन 
वर्ष तक कार्य करेगा। उसके प्रतिवर्ष कम-से-कस दो अधिवेशन 
होंगे । उसमें किसी विषय पर विचार करने के लिए यह अनिवाय है 
कि कम-से-कम तौन राजकर्मचारी सदस्य, तथा दो अन्य सदस्य 
उपस्थित दो | 
परिषद द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में वही नियम हैं, जो 
मंडल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के सम्बन्ध में हैं। बिल, की बात यह 
है कि यदि किसी बिल को परिषद ठीक उसी रूप में स्वीकार 
कर ले, जिस रूप में वह प्रजामंडल द्वारा स्वीकृत हुआ थातो 
वह बिल घारा सपा द्वारा स्वीकृत माना जायगा। यदि परिषद 
बिल में कुछु सशोधन या परिवंतन आदि करे तो वई बिल संशोधित 
रूप में पुन; मंडल के विचारायथ भेजा जायगा। यदि मंडल उक्त 
घंशोषन आदि स्वीकार करले तो बिल घारा सभा द्वारा स्वाकृत माना 


शओरछा घ३१ 


बायगा | दोनों उमाश्रों में समझीता न दोने की दशा में, महाराजा 
की स्वीकृति से, दोनों समाओ्रों का ठंयुक्त अधिवेशन किया जायगा, और 
उस अ्रधिवेशन का निर्णय घारा समा का निर्णय माना जायगा | 

घारा ठया द्वारा पास किया हुआ बिल (कानून सम्बन्धी ससविदा) 
मद्दाराज की स्पीकृति के पश्चात्‌ राज्य का कानून माना जायगा। 
मदहाराज्ञ चाहे तो उक्त बिल में संशोधन, परिवर्तन या परिवद्धन कर 
सकते हैं, श्रथवरा उसे पुनः विचारार्थ घारा सभा में लौटा रुते हैं। 
आवश्यकता सममने पर महाराज किसी भी पिषय में कोई कानून या 
नियम प्रचलित करने की श्ाज्ञा दे सकते हैं। घारा सभा में निर्धारित 
विषयों के प्रश्न पूछि जा सकते हैं। कुछ विपयों के प्रस्ताव या चिन् 
मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति बिना, उपस्थिति नहीं दिये जा सकते । 
शौर, कुछ विपय्र घारा सभा के अधिकार-ल्ेत्र से बाहर ही हैं, उनपर 
किसी प्रहार का प्रश्न, :स्ताव या बिल उपस्थित नहीं किया जा छक्ता | 

उपयुक्त विवेचन से यद्द स्पष्ट है कि घारा समा को कोई 
वास्तविक श्रधिक्रार नहीं है। उसहो दूरी समा (राम्परिषद ) 
भारतीय व्यवस्थापक मंडल की राजपरिपद की मद्दो नकल है, जो 
ब्रिटिश धरकार ने श्रोरद्दा राज्य से बीस वर्ष एद्ले सन्‌ १६१६ 
बनायी थी। भोरद्दा की राजपरिपद के समस्त सदस्य (तथा समापति) 
मदारान् द्वारा नियुक्त किये जाने के कारण यह और भा प्रघिक 
प्रतिगामो है | 

अब टप्पा-यजामं इल की बात लें | 'टप्या! को ब्रिटिश मसारत की 
दृष्टि से जिला कद्द सकते है | टपया-प्रजामंदल मानों निद्या-#मेटा हुईं | 
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राज्य में इनका संगठन अच्छा है। इनके पंचों के चुनाव में जनता को 
व्यापक मताधिकार है। इनकी कायंपद्धति सरल है। इनके द्वारा 
रोजमर्रा की सावंजनिक समध्यात्रों का हल आसानी से हो जाता है। 
ये जनता की विविध आवश्यकताश्रों की पूति की अच्छी व्यवस्था 
करते हैं। हाँ, इनके पास आय के स्वतंत्र: साधन न होना, और उसके 
लिए, अधिकारियों के आश्रित रहना खटकता है। 

राज्य कौ ओर से हिन्दी काब्य को प्रोत्साइन देने के लिए दो 
दलार रुपये वाषिंक का पुरष्कार दिया जाता है--एक वर्ष खड़ी बोली 
के, भौर एक वर्ष ब्रजमाषा के, सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ पर | गत वर्षो" में यहाँ 
कुछ विषयों के सुधार सम्बन्धी कानून बनाये गये ईं--यथा भूमि- 
प्रतिबन्‍्ध ( जमीन रहन रखने के सम्बन्ध में ) विधान, अ्रनमेल विवाद 
निषेध विधान, बाल विवाह निषेघ-संशोधन विधान, कृषक-रक्षा विधान 
आदि और, ये कानून अधिकतर हिन्दी में प्रकाशित किये गये हूं, 
जिससे सवंसाधारण इनसे परिचित हो सके | ये बातें अच्छी हैं, परन्तु 
शासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं हैं; यह घारा सभा 
के संगठन ओर अधिकारों से स्पष्ट दो जाता है। नागरिक स्वतंत्रता 
की भी कमी है; किसी आदमी को बिना मुकदमा चलाये जेल में रखने 
झौर उसकी रिद्ई की अवधि निश्चित न करने के उदाहरणों का 
यहाँ अमाव नहीं हे। इस ओर यथेष्ट ध्यान दिये जाने की 


-टेकी३४22- 


आवश्यकता हैं | 


पचपनवाँ अध्याय 





छोटी देवास 


मद्दाराजा देवास गवालियर राज्य के उच्च अफसर रहे हुए हैं, 
प्रतएुव शासनपद्धति और प्रचार आदि का अच्छा अनुभव रखते हैं। 
कंसिक्त के द्वारा शासन चक्तता है. किन्तु शासन की बागढोर महाराज 
के हाथों में ही है, भौर शासन अनुत्तरदायी है । 
-- हिन्दुस्तान! 
देवास का राज्य दो भागों में विभक है (१) देवास सीनियर या 
बड़ी देवात और (२) देवास जूनियर या छोटी देवास । इन दोनों राज्यों 
के संस्थापक पंवार या परमार राजपूत वंश के श्री० तुकोनी राव 
ओर जीवाजी राव थे। ये दोनों आपस में माई-माई थे और सन्‌ १७३० 
फे०लगभग पेशवा वाजीराव प्रथम के साय मालवा में शाये थे | 
पेशवा ने मालवा पर अधिकार करने के बाद यद्द प्रान्त विंधिया 
तथा पँवारों में वाँद दिया। भरी ठुकोजी भीर जीवाजी को देवास, 
सारंगपुर, आलोट, गड़गुच्या, रिंगयोद, बाँगोद तथा कुछ अन्य 
परगने मिक्षे। दोनों भाधयों ने इस राज्य को भाप में बाँट 
लिया। इनके भागों को बड़ी देवास और छोटी देवास कहते हैं। 


बहुत समय तक दोनों भागों का शासनप्रवन्ध इकट्ठा एक हां दौवान 
रेप 
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के द्वारा होता रहा | सन्‌ श्या!८ में दोनों राज्यों की ब्रिटिश तरकार 
से संधि हुईं। श्य४१ में संयुक्त राजप्रवन्ध बन्द होकर दोनों राज्य 
सब प्रकार से प्रथक्‌ प्रथक हों गये। इनका पद और मान प्राय३ 
वराबर है | 

छोटी देवास का क्षेत्रलल ४१ ६ वर्ग मील, जनसंख्या ७० हजार 
शरीर औसत वाषिंक आय सातलाख रुपये से श्रधिक है। महाराजा 
सदाशिव राव खासे सन्‌ १६३४ में गद्दी पर बेठे। इख्से पूर्व आप 
गवालियर राज्य में होम-मेम्बर रहे हैं | 

इस राज्य में शासन ओ्रोर व्यवस्था आदि के लिए संस्याश्रों का 
खूब विस्तार है परन्दु जनता का वास्तविक अधिकार बहुत कम है। 
शासन कार्य के लिए. एक 'स्टेट-कौं सिलः है, जिसमें श्रध्यक्ष के अतिरिक्त 
दस सदस्य द्वोते हैं | इनमें से सात सदस्य (१) पोलिटिकल या राजनैतिक 
(२) माल, (३) राजस्व, (४) म्युनिस्पैलटी, (५) व्यापार, भायात- 
निर्यात और आबकारी, (६) शिक्षा, और (७) कानून-विभाग के द्वोते 
हैं। इन सात सदस्यों में से प्रत्येक के लिए पाौच-पाँच ठदस्थों की एक 
मशविरा कमेटी है, जिसका चुनाव राजसमा करती है। स्टेट-कौंधिल 
का भाठवाँ सदस्य सरदारों और जागरीरदारों की तरफ से होता दे | 
नवाँ और द्वाँ सदस्य दो दर्शक होते हैं; ये किठानों और व्यापारियों 
की शओर से होते है, और इनका चुनाव राजसमभा करती है । 

राज्य में एक जन-प्रतिनिधि मंडल (पीपल्स रेप्रे जेन्टेटिव असेम्ब॒ली) 
अर्थात्‌ 'राजसमा” नामक संस्था है, जिसमें £३ निर्वाचित और 
पू नामजद सदस्य हैं। साधारणतया इसका अधिवेशन छाल में एंक 
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बार द्वोता है, श्रावश्यकता होने पर विशेष अधिवेशन किया जाता है। 
इसके निम्मे ये काम हैं :--प्रश्न पूछुना, वजट पर चर्चा करना, राज्य- 
शासन पर चर्चा करना, पुलिस, शिक्षा, म्युनिस्पलटी और पंचायत 
तथा घमदे या देवस्यानों के विषय में सुघार सुकाना; विशेष 
फम्टियाँ नियुक्त करके जाँच करना, मशविरा-कमेटियों का चुनाव 
फरना, कोंसिल के लिए दो दर्शक रद॒सस्‍्यों को चुनना, और स्थायी कमेटी 
का चुनाव करना | 

राज्य में एक मजलिस कानून ( व्यवस्थापक समा ) है, जिसमें 
११ निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। राजउमा के सेक्रेट्सी डाक्टर 
एस० आर० ओक की पुस्तिका! से इसके संगठन के सम्बन्ध में जिशेष 
प्रकाश नहीं पड़ता, इतना ज्ञात द्वोता है कि गत पाँच वर्षो” में इसने 
पाँच कानून पास किये। 

इस राज्य में स्थानीय स्वराज्य उंस्पाएँ बहुत समय से है | देवास 
शदर के लिए. एक म्युनित्तिपिलटी है, उसके सब मेम्बर निर्वाचित होते 
हैं, और मेम्बरों में से दी प्रेशीडेन्ट का चुनाव होता है। इसके 
अतिरिक दर एक परगने में सी एक-एक म्युनिसपैलटी हे, पर इनका 
उंगठन इतना उदार प्रतीत नहीं होता । 

प्रत्येक गांव फे लिए आम-समिति है। झ्ाम-समितियों के ऊपर 
प्रत्येक मुद्दाल में परगना बोर्ड, और परगना बोर्डों के ऊरर सेंट्रल बोर्ड 
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है। प्रत्येक ग्राम या ग्राम-समूह के लिए एक पंचायत है। पंचायतों 
को दीवानी और फोञजदारी के राघारण अधिकार हैं। इसके अ्रतिरिक्त 
उन्हें गाँवों में कुछ प्रबन्ध सम्बन्धी अधिकार भी होते हैं । उनकी आय 
के साधन ये हैंः--दावे की फीस, जुर्माना, मवेशीखाना और अन्य 
फुटकर आय | 


डाक्टर ओक अपनी पूर्वोक्त पुस्तिका में लिखते हैं :-- 


सन्‌ १६३५ ६० से पुृव जब राज्य की आय ७,६०,००० रु० थी, 
महाराज का महल सम्बन्धी खच २,२०,००० था | अरब राज्य की आय 
8,००,००० रु० होने पर भी सहल सरबन्धी खच १,१०,००० है, 
जिसमें सहाराजा साहब का निजी व्यय भी सम्मिलित है । महाराज इस 
मद के खच को घटाने के किए निरंतर सतक रहते हैं| महाराज जनता 
से यथेष्ट सम्पक रखते हैं, वे प्रत्येक गाँव में पेदुल जाते हैं, और स्वयं 
प्रत्येक प्रार्थनापन्न को सुनते हैं। परगना दरवार आदि समय-समय पर 
होते हैं । इसके श्रतिरिक्त प्रजा जब और जहाँ चाहे, किसी भी विपय के 
सम्बन्ध में सप्ता कर सकती है । वे ध्धानीय साप्ताहिक पन्न 'मातंड' में 
कोई भी लेख प्रकाशित कर सकते हैं | जागीरी क्षेत्र में भी ज्ञोंगों को 
ऐसे ही अधिकार हैं, जेसे खालसे में । अधिकांश जागीरदार सभ्य ओर 
सुशिज्षित हैं । नागरिकों को घामिक स्वतन्त्रता है। हरिजनों के बिए 
सब मन्दिर खुले हुए हैं | हवाई स्कूल के प्राथ श्रौद्योगिक स्कूल भी खुला 
है। अनिवायं शिक्षा की योजना को जा रहो है | ख्री शिक्षा पर डचित 
ध्यान दिया जा रहा है। समाज-सुधार के कानून पास किये गये हैं। 
प्राम-सुधार के लिए बजट में व्यवस्था की गयी है | आमीणों की ऋण- 
अ्रस्तता का प्रश्न विचाराधोन है। बेगार का पूर्ण निषेध है, और राज्य में 
सेट की प्रथा नहीं है ।"*'जनता में किसी प्रकार के उत्तरदायी शासन 
की माँग नहीं थी। इसके विपरीत, महाराजा साहब ने अपनी इच्छा से 
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ही उन्हें इतने ग्रधिकार और शासन में भाग दे दिया है कि वें श्रधिक 
उत्तदायिल में दिससा बढाने में अपनी श्रसमर्थता सूचित करने के 
प्रस्ताव पास कर जुके हैं | 
हमें डाक्टर साहब का यद कथन एकपक्षीय और अत्युक्तिपूर्ण 
प्रतीत द्ोता है; उनकी श्रन्तिम बात तो बहुत द्वी चिन्तनीय है | जनता 
की श्रयोग्यता या श्रप्तमर्थता श्रादि का दावित्व किस पर है ? राज्य 
इस विषय में दोप-मुक्त नहीं हो सकता। जबकि डाक्टर शोक 
अपनी पुस्तिका की प्रस्तावना में कहते हैँ कि न्‍्याय-कार्य करनेवाली 
पंचायत, प्रतिनिधिक असेम्बली, म्यूनिसपैलटी और जल-प्रबन्ध की 
उंत्पाएँ स्थापित हुए पच्चीस व्र्ध हो गये, पाठकों को सद्दज ही यह 
जानने का कीतदल होगा कि इतने वर्षों में जनता ने क्‍या प्रगति 
की है ! श्रौर वह प्रगति कितनी मदत्व-शूल्य है, यदि पच्चीस वर्ष 
बाद भी जनता में उत्तरदायों शासन की माँग को भावना इस समय 
तक उत्पन्न नहीं हुई है, जबकि देश के अनेक भागों में अपेक्षाकृत 
बहुत थोड़े समय में ही बहुत जादशति दो गयी है| डाक्टर शोक कौ 
पुस्तिका का प्रथम वाक्ष्य ही उनकी श्रत्वुक्ति का परिचय देता है, वे 
लिखते ईं कि 'मद्दाराजा साहब प्रति दिन १८ घंटे से कम परिश्रम 
नहीं करते, और शासन वी सव शाखाओं की प्रत्येक व्यौरेवार वात 
को छान-बीन करते हैं ।' भधघिकरारियों की शअ्रत्युक्तिपृर्ण बातों से जनता 
का सरकारी प्रकाशनों पर से विश्वास उठ नाता है। 


छप्पनवाँ अध्याय 


रतल्नाप्त 
रतलाम मालवा एजन्सीं का एक छोटा सा राज्य है, और अ्रधिकांश 
राज्यों में जेसी शोचनीय स्थिति है, उसमें यह कोई श्रपवाद नहीं है । 
-रज्नौलदास कपाडिया 


डा 


इस राज्य का क्षेत्रफल ६६३ वर्ग मील, जन8ंख्या एक लाख से 
अधिक और औसत वार्षिक आय दस लाख दपये है| 

राजवंश राठौर राजधृत है । जोधपुर राजवंश के श्री रतनरछिंद्द जी 
(१६४४--५८ ) ने इस राज्य की नींव डाली थी | उन्नीयर्वीं शत्ताव्दी 
के आरम्म में यहाँ मराठों का बड़ा दवाव रहा | सन्‌ १८१६ में सर जान 
मालकम ने शतलाम ओर गवालियर दरबार का समभोता कराया। 
पीछे यहाँ अंगरेजों का अ्रधिकार बढ़ता गया | 

राजा सज्जन्िंह जी श्८£६३ में गद्दी पर बैठे। शासन-व्यवस्या 
के लिए एक नाममान्र की कॉसिल है। सरकारी प्रकाशन के अनुसार, 
राजा साहव को उज्वल (“एनलाइटेन्ड' ) शासन के उपलक्ष्य में 
रुनू १६२० में अपनी प्रजा पर प्रतिबन्ध-रहित फोजदारी अधिकार प्रदान 
किये पीछे सन्‌ १६३० में योरपियन ब्रिटिश प्रजा, अमरीका निवासियों 
ओर सरकारी नोकरों को छोड़कर उन सब लोगों पर राजा साइव को 
फौजदारी अधिकार वंश-परुपरा के लिए प्रदान कर दिये गये 


रतलाम ४२९ 


तो राज्य के अन्दर कोई श्ररराध करे | प्रजा को इस 'उज्बवल? शातन 
फा अनुभव दूसरा द्वी हे। उसे शासन के विरुद्ध बहुत सी शिकायतें 
है। च्र० भ० देशी राज्य लोकपरिपद के समापति श्री० जवाहरलाल जी 
नेदरू द्वारा नियुक्त पंडित द्वारकानाथ जी फचरू की इस राज्य के 
विपय में जाँच की रिपोर्ट प्रकाशित हुईं है, उसमें बहुत उपयोगी सामग्री 
है।” उसके आधार पर कृछ बातें श्रागे दी ज्ञाती हैं । ह 

शासन-रिपोर्ट को वात यह है कि सन १९०७-८ के बाद तीख 
ठाज्न तक रिपोर्ट प्रकाशित दी नहीं हुई। कारण स्पष्ट हे कि 'एजन्सी 
ने उसे छुपाने का आग्रह नहीं किया? और अधिकारियों ने भी उसके 
विषय में कष्ट उठाने की भावश्यक्रता नहीं ठमझी | 

श्री० कचरू जी ने बतलाया है कि राज्य में स्पष्ट रूप से जो 
रुपया महाराजा साहव के लिए खच होता है, उतके अतिरित मिन्न- 
भिन्न विभागों का भी वहुत सा खच ऐसा होता है, जिसका उपयोग 
महाराजा साहव के लिए & होता है। इस प्रकार मद्दाराजा साहब 
सम्बन्धी खच, राज्य की कुल आय का लगमग १६ फी रुदी द्वो जाता 
है। यद तो साघारण वात ठदरी | किर राजपरिवार के व्यक्तियों की 
विवाह-शादी का खर्च अलग रहा। सन्‌ १६३८ में कुल मिलाकर 
राज्य की ग्राय का ५० फो छदी मद्दाराजा और उनके परिवार के 
निमित्त खर्च हुआ, जबकि शिक्षा में लगभग दो फी सदी, और 
चिक्त्ता में दो फी दी से भी कम ख्च हुआ | इससे राज्य की 
शिक्षा और चिकित्सा-व्यवस्था का सहन द्वी शअनुमान दो सकता है| 
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# देखिए 'रतलाम! नामक ४गोजी पुराक; प्रदा्चित १९४० । 


४० देशी राज्य शासन 


राज्य भर में हाई स्कूल एक ही है, और उससे ऊँचे दर्जे की 
संस्था तो कोई देह्डी नहीं। चिकित्छा के लिए राजघानी में एक 
अस्पताल तथा जिलों में तीन शफाखाने हैं | गाँवों की जनता की 
नितान्त उपेक्षा की जाती हे, और राज्य में कस्वा तो केवल एक ही 
है, जो कि राजधानी दहे। सड़कों की भी बुरी दशा है केवल 
राजमइल ओर रेलवे स्टेशन के पास की सड़क कुछ ठीक है | यह 
दोते हुए भी किसानों पर करों का भार और ज्यादतियाँ बहुत हैं । 

राज्य की ४६ फी सदी भूमि जागीरी इलाके में है। वहाँ जनता 
की दशा और भी खराब है| जागीरदार अशिक्षित और अपव्ययी 
तो हैं दी, वे अपने-अपने ठिकाने में स्वेच्छाचारी हैं, उन्हें दीवानी 
ओऔर फौजदारी के अ्रधिकार हैँ, जिनका वे प्राय: दुरुपयोग करते 
रहते हैं । 

नागरिक स्वतंत्रता का यहाँ अभाव सा द्वी है।बाहरवालों को 
सावंजनिक सभा में माषण करने की अनुमति नहीं होती, सभा- 
सम्मेलनों में गुन्डे अनेक प्रकार से विशन्न उपस्थित करते हैं; और 
अधिकारी उस श्रोरे ध्यान नहीं देते। नागरिकों को, विशेषतया 
सावंजनिक कायकर्दाओ्रों को तनिक सन्देद पर गिरफ़्तार कर लिया 
जाता है, और गिरफ़्तारी के लिए वारंट जारी नहीं किये जाते। 
रानबन्दियों से अमानुषिक व्यवहार होता है। राज्य में लाठी-चार्ज 
आदि की जाँच तक नहीं होती । 

नागरिकों की राजनैतिक जाण॒ति के विषय में मोटे तौर से यह 
कहा।जा सकता दे कि उच्‌ १६३८ से पूवव॑ यहाँ वास्तव में कोई व्यापक 
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राजनैतिक संगठन न था| कॉँम्रेस के इरिपुरा अधिवेशन के बाद यहाँ 
प्रजामंडल की स्थापना की गयी। उक बर्ष के अन्त तक उसके 
लगभग छुः सी रुदस्य दो गये, और कई गाँवों में उसक्री शाखाएँ खुल 
गयीं। जनवरी १६३६ में उसने बनता की माँगों की दूची तैयार 
की | ये माँग भाठ थरीं--निर्याचित व्यपस्थापफ समा, निर्वाश्चित 
म्युनिसपल और पंचायत बोढ्, अनिवार्य भोर निश्शुल्क शिक्षा, 
स्वास्थ्य भर चिड़ित्छा की व्यवस्था, इत्यादि | प्रजामंडल का उद्देश्य 
मद्दाराज की छत्नह्वाया में उत्तरदायी शाठन प्राप्त करना घोषित किया 
गया। मंडल का विस्तार उचरोचर बढ़ता रह्य | राज्य के मजदूरों 
के द्वितों की ओर ध्यान देने का भी प्रयत्व किया गया; मजदूरों का 
नेतृत्॒ भी० छुगानखाँ ने किया जो राष्ट्रीय विचारों फे मुसलिम सज्जन 
घे। इन्होंने पूरे लगन से सेवा की, इसी का यह फल हुआ कि 
प्रजामंडल में मज़दूर और मुछलमान काफी ठंख्या में सम्मिलित हुए। 
राज्य के अधिकारियों को ऐठी बात केसे सुद्दाती ! भ्री० जुगनखाँ 
को पाँच वर्ष के लिए राज्य से निकल बाने की श्राज्ञा दी गयी; औौर 
नव उन्दोंने इसको अवददेलना की तो उन्हें छुः माह की कैद की उन्ा 
दी गयी | हृ अवधि के वाद जब वे काराबाह से बादर भाये तो 
पड़यंत्र का मामला तैयार था, जिश्में उन्हें मी शामिल कर दिया 
गया। जेल में बन्द रहनेवाला व्यक्ति राज्य के विरुद्ध पड़यंत्र कैसे रच 
सकता दे, यद समझ से बाइर को वात है | 

ता* १३ जून को सावन्ननिक जलूस निकाल कर अधिकारियों 


फे छामने जनता की शिकायतें रखी जानेवाली थीं। परन्तु शासन ने 
पद 


ड४र देशी राज्य शासन 


दमन का मार्ग ग्रदण करके जलूस पर प्रतिवन्ध लगा दिया | विशेषतया 
प्रजामंडल के कार्यकर्चा थ्रों की गिरफूतारियाँ, तलाशियाँ और मारपीट 
होने लगी | यह क्रम चलता रहा | पश्चात्‌ ता० र८ मार्च १६४० 
को श्रौर उसके बाद जो भयंकर दमन हुश्रा, उसका ब्योरा श्रो० कचरू 
जी ने अपनी पुस्तक में तिथिवार दिया है। उसका हिन्दी भनुवाद 
भ्री० कन्हैयालाल जी वेद्य, प्रधान मंत्री, मध्यमारत देशी राज्य लोक- 
परिषद ने अपनी सम्मति सहित छुपाया है। उसकी घटनाओं की चर्चा 
न करके हमें यही बताना है कि राज्य ने कई प्रमुख कार्यकर्ताओं पर 
कथित पड़यंत्र का मामला चलाया। अ्रभियुक्तों के बचाव के लिए 
एक कमेटी बनायी गयी, उसके संयोजक श्री० वेद्य जी ये । १९ महीने 
तक मुकदमा चलने के बाद, सेशन जज ने अश्रभियुक्तों को सात वर्ष से 
दस-दस वर्ष तक की सख्त कैद तथा जुरमाने की सज्ञा दो। श्रपील 
होने पर कुछ सजाएँ कम हो गयीं। श्री० बिद्दारीलाल जी तो जेल में 
ही मर गये | श्री० जुगान खाँ जेल में स्वास्थ्यप्रद मोनन तथा अच्छा 
व्यवहार प्राप्त न करने के कारण बीमार पड़ गये । जब उनके कुछ 
विशेष समय जीवित रहने की आ्राशा न रही तब उन्हें जेल से छोड़ा 
गया, पर इस दशा में भी उन्हें तुरन्त द्वी राज्य से बाहर निकल जाने 
की आशा दी गयी। वे उज्जैन ले जाये गये, और वदाँ वे लगभग 
एक सप्ताह में मर गये। निदान, कठोर दंड देने और अभियुक्तों तथा 
कैदियों से दुव्यंवद्वार करने में इस राज्य ने कुछ कमी नहीं की । क्‍या 
जब तक देशी राज्यों के काफी नागरिक घोर कढोर संजाएँ न भुगव 
लेंगे, उत्तरदायी शासन का मार्ग प्रशस्त न होगा ! 





सत्तावनवाँ अध्याय 
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भावुओआ 
झावयुआ को प्रजा को कम-से-क्म यद्द तो आशा थो कि अपनी 
शिकायतों को दूर कराने के लिए बैध टपाय काम में जाने की उन्हें 
आजादी रहेगी। परन्तु यह भाशा भी नये शाप्तन के आाडिनेन्सों के 
कारय टूट गयी । --फन्दैयालाल दौलतराम वैद्य 


इस राज्य का ज्षेत्रफल १३३६ वर्ग मील, जनसंख्या डेढ लाख, और 
ओऔएठत वार्षिऋ्र आय साढे चार लाख दयये है| यद्द राज्य रतलाम, ठैलाना, 
कुशलगढ़, नोबट, इन्दौर भादि राज्यों से घिरा हुआ दै।| राजवंश 
राठौर राजपूत है, भौर उठका विक्राठ जोधपुर के राजषराने से 
हुआ है । यह राजवंश मध्यभारत में तीन सौ वर्ष से है। अंगरेजों 
ढक मालवा पर अधिकार होने से पूर्व, यह राज्य होलकर के अधीन था | 
इस समय भी राज्य के लगमग १७ उमराव होलकर राज्य को करोब 
७ एजार रुपये वाषिक खिराज देते हैं। 


राजा उदयहिंद्र जी गोद भाये हुए हैं। ये सन्‌ १८५५ में गद्दो 
पर बैठे, इन्हें पूर्णा घिकार १८६८ में मिले । १३०० में इनके भणिकार 
कम किये गये, वे कुछ शर्तों पर १९१८ में दापिस मिले; परन्तु 
सन्‌ १६२८ में फिर कम किये गये, और १६३१ में धारिस दिये गये। 


डडड देशी राज्य शासन 


शासन की कुव्यवस्था द्वी रही | अन्ततः १६३४ से राजा साहव राज्य से 
निर्वासित दोऋर प्राय; इन्दौर में रहते हैं । ३६ वर्ष के शासन में ३० 
दीवान और लगभग इतने ही नायव दौवान ओर नाजिम बदले गये [* 
राजा साहब ने नागरिक स्वतंत्रता के अपदरण, श्रपनी प्रजा से ही नहीं 
अपनी नो-नो रनियों के साथ-दुव्यवद्ार +, फिजूजखर्ची, ऐयाशी आदि 
के ऐसे-ऐसे कांड किये कि आखिर देशी राज्यों के मामलों में, जनद्वित 
के लिए प्रायः हस्तत्षेव्र न करने वाली सर्वोच्च सचा को भी इस राज्य 
में दखल देना पड़ा । और, उछने एडमिनिस्टे टर (प्रवन्धक) या दीवान 
नियुक्त करने की नीति छोड़ कर यहाँ के शासन के लिए एक कौंमिल 
का निर्माण किया | इस अवसर पर तत्कालीन पोलिटिकल एजन्ट ने 
कहा था कि 'शासन-व्यवस्था में परिवर्तव इस लिए. किया जा रहा है 
कि भालुआ को प्रजा को न्यायपूर्ण, प्रामाणिक और कुशल शासन का 
लाभ हो |? परन्तु यद्द आशा पूरी नहीं हुई । 


नयी व्यस्या के अनुखार शासद-प्रवन्ध के संचालन और निगरानी 
का अधिकार पोलिटिकल एजन्ट को है, जो सर्वोच्च रचा के प्रति 
उत्तरदायी है | कौंसिल में तीन सदस्व हैं---समापति, उपसभापति और 
लुडीशल मेग्बर | ये सदस्य पदच्युत राजा साइव की सिफारिश पर 


+श्री० कन्हैयालाल जी वैद्य द्वारा प्रकाशित “न्दिदर माबुआ”! नामक 
अंगरेजी पुस्तक के आधार पर | 

| उपयु क्त पुस्तक में महारानी गौरनी जी का २६ अप्रेल १९३४ का पत्र 
.उद्घृत है, जो उन्होंने पोलिटिकल एजन्द के पास भेजा था। इससे मद्दाराजा 
साइब के चरित्र पर वहुत दुखदायी भ्रकाश पढ़ता है 


ह 


ऊावुभा ड४थ, 


नियुक्त किये गये ईं, और इन्दें निकालने या बदलने के सम्बन्ध में कोई 
नियम निर्धारित नहीं है | 

समापति के अघीन विदेश और राजनैतिक विभाग, सेना, चिकित्सा, 
जागीरदारी, माफी, महल, राज की निजी सम्पत्ति श्रादि विगाग ई। 
उपप्माषति के द्वाथ में दहिखाव और उसकी जाँच का विभाग, 
मालगुजारी, जंगल, बन्दोवस्त, आावगशी, निर्माणकरार्य, खजाना, 
पुलिस, शिक्षा, आबकारी, 'कल्टम” ( आयात-निर्यात ), व्यापार और 
उद्योग विभाग हैं । उसे द्वाकोट के मी अ्रधिकार हैं, जिनके 
लिए वह सभापति के प्रति उचरदायी नहीं दे। इपके अ्रतिरिक्त 
पह कत्टम' के मामलों में भन्विम अपील सुनता हे तथा प्रधान 
फध्टम-अक्तर है | सुडीशल मभेम्बर के अघीन कादून, न्याय श्रादि के 
विभाग हैं। कौंठिल के सब निर्णय बहुमत से द्वोते हैं। परन्तु किन्द्री 
खाछ मामलो में, पोलिटिकल एजन्ट की सम्मति से, समापति को 
कॉपिल का निर्णय न मानने का भी अधिकार है | 

इस क.छिल में प्रजा का सहयोग या प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं 
है। यह वास्तव में एक अनियंत्रित उंध्या है, जनता के प्रति क्विसी 
प्रकार उत्तरदायी नहीं है। इसके सद॒स्यों की योग्यता, उनके पद की 
दृष्टि से सवंया अपर्याप्त है। राज्य के सर्वोच न्यायालय के भधिकार 
काहठिल के उपहमापति को हैं। इससे यह स्पष्ट हे कि यहाँ न्याय शासन 
से पृथक या स्वतंत्र नहीं हे । नीचे को अदालतें नानिम व तदसौलदारों 
की धदालतें हैं। नाजिम को प्रथम धेणी के मजिस्टे ८ के अधिकार 
हैं, तहछेल्नदार को उससे रूम | अधिइतर न्यायाधिक्रारों थनुभवद्टीन 


डड दि देशी राज्य शासन 


तथा अयोग्य होते हैं। समय-समय पर इनके पक्षपात, अन्याय 
भोर अत्याचार को शिक्कातें पोशिडिकल एजन्ट से की जा चुकी हैं। 

कॉल शासन ने अपने प्रारम्म से हो नागरिक अधिकारों पर 
कुठाराघात किया | वेघ आन्दोलन, शान्तिपूर्ण हड़ताल, और शासन- 
नीति की आलोचना को श्रढिनेन्स द्वारा रोक दिया। व्यापारी-संघ, 
थादला” को नाजायज़ करार दिया, और उसमें सम्मिलित द्ोना या 
सद्यायता देना जुमे ठहराया गया। सावजनिक कार्य करने वालों पर 
मुकदमे चलाये गये और उनकी जायदाद कुर्क की गयी । 

राज्य में करों की भरमार है। चाँदी पर, कपास पर, घास पर, 
इंघन पर टेक्स हैं। राज्य में कपास के कारखाने वालों को ही , कपास 
खरीदने का अधिकार है, और वे मनमाने दाम पर खरीद करते हैं । 
उन्हें खुश रखने तथा लाम पहुँचाने के लिए. एक “लट्ठा टेक? लगाया 
गया है, यद्द उन सब लोगों को देना द्वोता है जो कपास राज्य पे 
बादर ले जाना चाहते हं | इसलिए जनता को लाचार होकर शअपनी 
कपास इन कारखाने वालों को द्वी बेचनी द्वोती है ।- राज्य में अनेक 
घस्तुओं पर एकाघिकार है; मोटर से लेकर गाड़ी ठेक्ठ बदयूल करने 
य चारा इकट्ठा करने का भी एकाधिकार है। 

म्युनिस्पैलटियों में निर्वाचित सदस्य नहीं है, सरकारी या नामजद 
हैं| जहां ग्युनिस्पैलटियाँ नहीं हैं, या उन्हें नियमानुखार 'द्वाउस टेक्स? 
(ग्द-कर ) लगाने का अधिकार नहीं ईं, वहाँ भी यह कर लगाया 
साता है। शिक्षा के लिए राज्य मर में सर्वोच्च ठंसथा एक हाई स्कूल 
है। राज्य में अंस्पताल केवल एक है, वहाँ भी दवाइयाँ ठीक मिलने 


मालुगा ३४७ 


दा प्रबन्ध नहीं है | पदले वेगार बन्द की जा चुशी थी, भत्र फिर जारी 
है | पुलिठ का मो व्यवदार बहुत अठंतोपजनक और दमनकारो है| 

अब कॉ.उल के समय के उस भीषण कांड का उल्लेख क्ष्या 
नाता है, जिससे दूर-दूर के निवाप्तियों का ध्यान इस राज्य की ओर 
आाकपित हुआ दे । १७ जनवरी १६४१ को सैज्ञाना व रतलाम राज्य 
के ७० मील अपने छिर पर तथा २७ गधों पर लगभग ६६ मन कपा6 
लेकर वामनिया मही ( दलकर राज्य ) को जा रहे ये, जदाँ माल की 
आयात या निर्यात पर कोई टेक्स नहीं लगता | एकाएक रात के तीन 
बजे के लामग, भकाबुभ्रा राज्य के जकात ( आयात-निर्यात-कर ) 
विभाग के सुररिटैन्डट ने कान्स्टेबलों और अन्य कर्मचारियों सद्दित 
उन पर घावा बोल दिया; भौर, जब वे इन्दौर राज्य की सीमा से 
दो सौ कदम के फासले पर तथा रेलवे स्टेशन के पा ही ये, उन्हें 
घेर लिया और बिना सूचित किये उन पर गोली चला दी । तीन झादमी 
मरे, लगमग ती6 चुथे तरद्द घायल हुए। दो जियों पर निल्लंज 
बलात्कार किया गया, और सब्र माल जब्त कर लिया गया। ऐसे ठंगीन 
मामले में महीनों तक कॉल कुछ कार्यवाही न कर सकी। बाद में 
मी दोपी मधिक्रारियों को खाघारण सजाएँ. देकर कानून का उपहार 
दी किया गया |* 

ये घटनाए” बहुत भयंकर थीं; इन्दौर, रतबाम, सेलाना, माबुआ 
झौर सर्वेद्य पत्ता का इनसे सम्बन्ध था। इन्दीर राज्य ने अपने विदेश 


*इस विषय में विशेष जानने के लिए श्री० द्वाकानाथ जी कचरू दो 
'ऋाइमआ ८ जद! नामक पंगरेजी पुस्तक उपयोगी ऐै । 


ड्रप देशी राज्य शासन 


विभाग द्वारा छुछ कार्यवाह्दी की. परन्तु उप्तका वास्तविक व्योरा ज्ञात 
नहीं हुआ । रतलाम और सेलाना ने अपनी प्रजा की कुछ चिन्ता नहीं 
की | राठुआ ने अपने अधिछारियों के ऐसे घोर अपराध को यथेष्ट ध्यान 
देने योग्य न समझा । और, सर्वोच्च सत्ता की ओर से भी हाईकोर्ट द्वारा 
खुली जाँच ओर न्याय कराने की आशा व्यर्थ ही रद्दी । 


भालुशा राज्ये प्रजापरिषद कई वर्ष से राज्य के कुशासन को दूर 
करने का आन्दोलन कर रही है। मकाबुश्ा में मी परिषद का अधिवेशन 
हुआ, जिसमें अधिकारियों के अत्याचारों, आडिनेन्त राज्य, एकाधिकार- 
नीति, कर-दृद्धि, संस्थाओं के दमन, और बेगार आदि का विरोध किया 
गया। सरकार से अनुरोध किया गया कि कोंछिल-शासन को हटा कर 
एक अनुभवी और सुयोग्य दीवान नियुक्त किया जाय। कौंसिल 
शासन से ऊषकर बहुत से आदमी इस राज्य को छोड़कर पाठ के प्रिटिश 
भारत के स्थानों में भा गये हैं, पर उस शासन में अभी तक परिवर्तन 
नहीं किया गया । 


राजा साहब का कोई उत्तराधिकारी नहीं हे। कहा नाता है कि 
कौंसिल के सभापति दी राजगद्दी के उम्मेदवार हैं| कॉसिल ने थाठ 
बघं के शासन में अपनी अयोग्यता का दह्वी परिचय दिया है। उसने 
जनता पर कर-भार खूब बढ़ा कर पोलिटिकल डिपाटमेंट में यह दिखाया 
है कि नये प्रबन्ध में राज्य की आय बढ़ रद्दी है । उसने जनवा से प्राप्त 
बन का सरकारी इमारतों आदि में मनमाना दुरुपयोग किया है भौर 
शिक्षा स्वास्थ्य आदि जनद्वितकारी कार्यों की ओर ध्यान नहीं दिया 
है। राज्य में कुशासन पहले भी था, ओर अब मी हे । अन्तर केवल 


सीतामऊ ४६ 


यह है कि पहले पौलिटिकल एजंट से शिकायत करने से उसका कुछ 
अंश में सुघार दोने की आशा थी, अब वह नहीं रदी। इस कॉसिल 
के सदस्यों में ऐसा परिवर्ततन कब होगा कि जनता के कष्ट न रहें, 
और शासन जनदहितकारों दी नहीं, जनता के प्रति उत्तरदायी दो जाय ! 


आअठावनवाँ अध्याय 


>>: >> 


सीतामऊ 


घाह्दे वह एक जन्मजात सम्राट, बादशाधह्ष या राज़ा हो, या वह 
ब्यक्तिवर्ग कि्तीं प्रजातंत्र की सर्वशक्तिमान परिषद ही क्यों न हुं, ध्ययोग्प 
शासक या शासकों के हाथ में सत्ता कभी सी अ्रधिकर कान्न के लिए नही 

रह सकती । इस कथन फी सप्यता छा इतिहास साथी हूँ । 
--मंदाराजकुमार रघुवीर सिंह 





यह भध्यमारत में, मालवा एजन्ही में एक छोटा सा राज्य दे। 
इसका ज्ञेत्रकलत २०३२ वर्गमोल, जनसंख्या लगमग ३० हजार और 
झ्ौसत वापिक शञआ्राय पीने तीन लाख रपये है | यह उन राज्यों के एक 
उदाहरण के रूप में है, जिन्दोंने बहुत छोटे ऐते हुए भी अरना एक 
शाउन-विधान तथा राज्यररिपद ओर म्युनिसकल बो् सम्बन्धी नियम 
बनाकर स्वंताघारण के लिए प्रकाशित कर दिये हैं। 

सोवामऊ राज्य की स्थापना राजा फेशवदास ही ने सन्‌ १६५५ 
में की । ये रतलाम के राड्ा रनसिह्र ही के पोते थे। इन्हें उप्ताद 

पूछ 
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औरंगजेब से सनद मिली थी। पीछे श्रढारदवीं सदी में मराठों का 
यहाँ बड़ा जोर रह्दा | सन्‌ १८२० में सर जान मेलकम ने तय किया 
कि सीतामउ राज्य सिंधिया को ६०,००० रु० ( सलीमशाही ) वार्षिक 
कर दिया करे | सन्‌ १८६० में इसमें से ५,००० रु० की माफी हो गयी । 
सन्‌ १८८५ में जबकि श्री० वहादुरतिंद जी गद्दी पर बेठे, सिंधिया ने 
उनसे नजराना माँगा परन्तु अंगरेजों ने कहा कि नजराना लेने का 
अधिकार केवल अंगरेज सरकार को हो है। सरकार ने नजराने की 
रकम आधी कर दी | सन्‌ १६०० में राजवंश का उत्तराधिकारी न॑ 
रहने कारण भारत-सरकार ने काछी-बरौदा के ठाकुर के भाई रामसिंह 
को यहाँ की गद्दी के लिए चुना | क्योंकि राज्य में दुर्भिक्ष का संकट 
था, और इसे विंघिया को भारी कर देना पड़ता था, सरकार ने इस 
राज्य से मिलने वाले नजराने को थ्राधी रकम भी माफ कर दी | 

सन्‌ १६३८ के विधान के अनुधार राज्य का शासन-काय राजा साहब 
एक शासन-सम्िति की सद्दायता से चलावेंगे, जिसका उमापति युवराज 
होगा, तथा उपस्मापति राज्य का दीवान होगा | इनके अतिरिक्त इस 
समिति में पाँच श्रन्य सदस्य होंगे, जिनमें से एक सदस्य ऐशा होगा जो 
समिति के सेक्रेटरी का भी कार्य किया करेगा | सदस्यों की नियुक्ति या 
वरखास्तगी का अधिकार राजा साहब को होगा । शापन-समिति का 
कोई सदस्य राज्य-परिषद के प्रति उचरदायी नहीं है । 

शासन-कार्य और मर्दे चार भागों में विभक्त हें;--(१) राजा 
साहब सम्बन्धी | इनका वजर राजा साहव ने पूर्णतया अपने श्रघीन 
रखा है। (२) राजपरिवार सम्बन्धी | श्नका प्रवन्ध शाउन-समिति को 
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सौंगा गया है | (३) खजाना, रेवन्यू आफिस, चंगी, आबकारी, जेल, तार, 
पेन्शन, जंगल, ग्राम-सुघार, वेंक और शायन-सुघार आदि | इनका बजट 
तथा प्रबन्ध शासन-पम्िति के अधिकार में है, परन्तु राज्य-परिषद 
इन पर मत दे सकती दे (४) शिक्षा, श्रस्यताल, म्युनिसपैलिटी, 
पंचायती कोर्ट, छेंट-जॉन एम्बूलेन्स | इनके बारे में काट-छाँट करने एवं 
अन्य जिम्मेवरी राज्य-परिपद पर रखी गयी है । 

राज्य-परिपद की स्थापना “राज्य के शासन में प्रजा का सहयोग 
प्रात करने के लिए! क्री गयी है। इप्तें प्रेसीटेन्ट के अतिरिक्त 
२१ सदस्य होंगे :-- 

निर्वाचित १३ 


सीतामऊ शद्दर है| 
लदना करवा श्‌ 
देएात ५ 
ठिक्ानेदार 2 
नामजद 


गैर-सरकार्री श्‌ 
सरकारी ६ 





योग २१ 
परिषद का कार्यकाल तीन वर्ष होगा।कोरम, समापति के 
श्रतिरिक्त आठ सदस्यों का रहेंगा। परिषद के संगठन में यद बात 
विचारणीय हे कि जबकि ठिकानेंदारों को देद्याती क्षेत्र में प्रतिनिधित्व 
है, उनके प्यक्‌ प्रतिनिधित्व की क्‍या आवश्यकता थी! अब उनका 
बल बहुत बढ़ गया है, और क्योंकि वे प्रायः सरकारी पक्ष का समर्थन 
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करनेवाले होते हैं, ओर प्रेहीडेन्ट सरकारी है ही, कार्य-रूप में प्रजा- 
पक्ष की प्रधानता नहीं रहती । 

परिषद में निर्धारित विषयों के कानूनों के मसविदे, या पुराने 
कानूनों के हशोधन श्रादि का विचार होता है। परिषद में जो बिल 
या प्रस्ताव बहुमत से पास होगा, वह शासन-समिति की निजी राय के 
साथ, स्वीकृति था अन्य उचित शाज्ञा के लिए पेशी खास ( राजा 
साहव के इजलाछ खास ) में पेश होगा। यदि राजा साइब की 
स्वीकृति मिल जायगी तो वद्द कानून वन जायगा। राजा साहब चाहें 
तो वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं, या उसे फिर विचारार्थ परिषद में 
लौटा सकते हैं| वे 'रूवकार' जारी करके नया कानून भी वना सकते 
हैं| इससे स्पष्ट है कि राज्य-परिषद के वास्तविक अ्रधिकार बहुत ही 
कम हैं, उत्तरदायी शाप का तो नाम द्वी नहीं | 

सीतामऊ शहर ( राजघानी ) में म्युनिसपल बोर्ड हे। उसका 
नया संगठन तीन साल में होता दे। उसमें प्रेशीडेन्ट ( दीवान ) के 
अतिरिक्त ८ सदस्य सरकारी नामजद, और १३ गेर-सरकारी निर्वाचित 
होते हैं| कोरम आठ सदस्यों का होता है |बो्ड को कुछ टेक्स 
लगाने का अधिकार है | सदस्यों में से एक-तिद्ाई से श्रधिक सरकारी 
होने से, तथा प्रेसीडेन्ड भी सरकारी होने से, बोर्ड को वास्तव में 
'स्थानीय स्वराज्य संस्था? नहीं कहा जाना चाहिए। 

राज्य में जनता को भाषण, लेखन, समभान्सम्मेलन आदि कौ 
स्वतंत्रता नहीं है। नागरिक स्वतंत्रता पर प्रतिबनन्‍्ध है, ओर दमन भी 
है| राज्य में प्रजामंडल स्थापित है, परन्तु ऐसे वातावरण में वह 
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राजपैतिक कार्य नहीं कर सकता | वह खादी आदि के विधायक कार्य॑- 
क्रम से जनता में संगठन और जाणति का संचार करने के लिए 
प्रयत्नथील है । 

युवराद भी० रघुवीरसिंह जी विद्वान और साहित्यिक हैं। श्रापकी 
अंगरेजी को पृछ पुस्तक देशी राज्यों के सम्बन्ध में भी छपी है। भाप ही 
हंस समय राज्य-परिपद एवं शासन-समिचि के प्रष्िडेन्ट हैं। क्‍या 
आपकी योग्यता छा उपयोग राज्य में ठत्तदायो शासनपद्धति प्रचक्षित 
फरने में होगा | 

-+-+६४०८>>-- 
३ 
उनसठवा अध्याय 
*>--०>०६०२००-- 
मध्यभारत के कुछ अन्य देशी राज्य 
[ धार, राजगढ़, और नरसिंहगढ़ ] 

कोई दांत यहाँ एपवी घंदोपननक नहीं है, जिससे मध्यभारत के 
रहने वालों का सिर ऊँचा हो सहे; मराठा, बुन्देज्षे, बघेल, कुछ अन्य 
राजपुत धौर कुछ मुसक्षमान इस सारे माग के शासक हैँ; कहना न होगा 
कि इन जातियों में पिद्धले ज़माने में बटे-घटे बार घर्माश्मा और परोप- 
कारी शासक हो घुरु ६ । -एक मध्यभारत निवासी 

धार 


इस राज्य का नाम घार के ऐतिहासिक नगर से पड़ा है, नो 
दहुत प्राचीन दया प्रठिद ऐ, थीर घपने समय के श्रादर्श राजा मोज्न 
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की याद दिलाता है| इस राज्य का क्षेत्रफल १८०० वर्गमील, जन- 
संख्या ढाई लाख और औसत वार्षिक आय साढ़े सत्तरह लाख रुपये है । 
राजवंश पंवार राजपूत है | जब मुसलमानों ने पंवार राजपूतों को दक्षिण 
की ओर ढकेला तो ये वहाँ जाकर मराठों में मिल गये | पिछले शताब्दी 
के प्रारम्मिक भाग में इस राज्य पर पड्नौसियों के बहुत घावे हुए; भौर, 
महारानी मैनावाई ने बड़ी चतुराई और साहर से इसकी रक्षा की | 
सन्‌ १८१६ में इस राज्य की अंगरेजों से संधि हुई । 

महाराजा उदाजीराव पंवार का, सन्‌ १६२६ में देद्वान्त हुआ्ना | 
आपका कोई पुत्र न था; महारानी ने अपने भतीजे को गोद लिया जो 
आनन्दराव पंवार चतुर्थ कहलाये | ये गद्दी पर बेठने समय ६ वर्ष के थे। 
इनका शिक्षण डेली कालिज इन्दौर में हुआ, पीछे ये इंगलेंड मी गये । 
इनका शासन सम्बन्धी शिक्षण हो रद्दा है। नाब्रालगी में शासन-कार्य 
एक कॉंसिल द्वारा ह्वोता रहा हे, उसमें दीवान सहित, जो कि उसके 
प्रेसीडेन्ट है, सात सदस्य हैं। कोंसिल को स्वतंत्रता नाममात्र की है, 
वास्तविक सचा पोलिटिकल विभाग की है । राज्य में शिक्षा तथा 
स्वास्थ्य का साधारण प्रबन्ध हे । 

हाल में म्यूनिसपैल्टी के विधान में सुधार किया गया है | उसके 
अनुसार सभापति और उपतठमापति कौ नियुक्ति ठो महाराज द्वारा ही 
होगी, परन्तु वे उन चार व्यक्तियों में से चुने जायेंगे, जिनके लिए 
म्युनिसपल बोर्ड सिफारिश करेगा। त्ियों को भी चुनाव का अधिकार 
दिया गया है | ह 

प्रजा को अपना संगठन करने की स्वतंत्रता नहीं है, उसके समय- 
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समय पर किये गये प्रयत्नों का दमन किया गया। नागरिकों को भाषण, 
लेखन व समा-तम्मेलन करने की मी स्वाघोनता नहीं हे | पुलिस किसी 
भी संदिग्ध व्यक्ति फो गिरफ्तार, कर सकती है। लगान और करों की 
वृद्धि से जनता क'-पीडित है | क्‍या महाराजा के शासनाधिकार पाने 
पर मुधार दोंगा ! 


राजगढ़ 
इस राज्य का कचेत्रफन्त ६६२ वर्गगोल, जनसंख्या सवा लाख से 


अधिक और श्रौधत वापिक श्राय दख लाख रुपये है। राजवंश ऊमत 
राजपूत जाति का है, नो परमार राजपूर्तों की एक शाखा है | 


राजा वीरेन्द्रसिंद जी का देहान्त २६ अ्रक्तूबर १६३६ का हुश्रा । ह 
उसके बाद उनके पुत्र विक्रमादित्यतिंद्र का जन्म १८ दि0म्बर १९३६ 
फो हुआ | उसी दिन से ये राजाद्दी के अधिकारी हों गये | ऐसो दशा 
में राज्य का दुर्माग्य यद्द द्ोता है कि उधका शाउन पोलिटिकन विभाग 
की निगरानी में चला जाता है । राजगढ़ में मी यही हुआ | नावालगी 
में शापन-कार्य एक कंसिल द्वारा होने लगा, जिसका अध्यक्ष मध्य- 
मारत एजन्त्तो का सरकारी पदाधिक़ारों है। कार्य्रचात्रों के दमन, 
गिरफ्तारी, सजा या निर्वातन भादि के द्वारा प्रजामंडल का संगठन दिन्न- 
भिन्न कर दिया गया है, भौर जनता की समा-सम्मेलन लेखन और 
भाषण की स्वतंत्रता छीन ली गयी है। पुलिए का बोलबाला है। 
नाबालगी शासन की मियाद पूरी होने में अभी काफ़ी समय है; नागरिक 
उत्मुकता-पृ॑क उतकी प्रतीक्षा में हैं | 


४ देशी राज्य शासन 


नरसिंहगढ़ 

इस राज्य का क्षेत्रफल ७३४ वर्गमील, जनसंख्या सवा लाख, 
ओर औरत वा्िंक आय सात लाख रुपये है | राजवंश ऊमत राजपूत 
जाति का है, जो परमार राजपूतों कौ एक शाखा है | नरतिंहगढ़ नगर 
भी० परसराम जी ने बसाया, उन्होंने ही सन्‌ १६८१ में इस राज्य 
की स्थापना की | 

स्व० राजा अज्नु नसिद्द जी ने अपनी लगातार बीमारी के कारण 
एक रीजेन्सी कॉसिल की स्थापना की थी, जिसकी रीजेन्ट ( राज- 
प्रतिनिधि ) रानी साइब थीं, और अध्यक्ष भोपाल के पोलिटिकल 
एजन्ट | सन्‌ १९२४ में उनका देहान्त होने पर उनके पुत्र राजा 
विक्रमसिंह गद्दो पर बैठे, इनकी आयु उस समय पनद्रह वर्ष की थी | 
इनकी नात्रालगी में शासन-प्रबन्ध रीजेन्नी कॉमिल द्वारा द्ोता रहा | 
सन्‌ १६२६ में राजा विक्रमसिंह जी को शासनाघधिकार प्राप्त हुए | इस 
समय से रीजेन्सी कौंसिल का स्थान तौन सदस्यों की स्टेट-कौंसिल ने 
लिया; उसमें प्रेठीढ्धेन्ट राजा साइब, उपत्मापति दीवान, तथा एक 
सदस्य एक जागीरदार रहे | राज्य में हाईकोट्ट है, परन्ठु शासन- 
व्यवस्था जनता के प्रति अनुचरदायी है | नागरिक स्वतन्त्रता का 
अमाव है। कार्यकर्ताओं का अधिकारियों से बहुत संघर्ष रहने के बाद 
समझौता हुआ । फिर भी नरतिंहगढ़ मित्र-मंडल के चुनाव में दीवान 
आदि ने इ्तक्षेयर किया। अब वे दीवान नहीं हैं। राजा साहव ने 


नागरिक स्वतन्त्रता का आश्वासन दिया है । 
बना ८5ठछा ४5 -- 


साठवोँ अध्याय 


न><श्टरट्राउ३>5 


संयुक्तप्रान्त के देशी राज्य 
[टेहरी-गढ़वाल, रामपुर, ओर वनारस ] 


नहां तक राज्ञा्ों के उत्त्प में सहायता मिक्षत्री है, और उनके 
स्च्छाचारी शासन में बाधा नहीं पक्ती, उनमें सारप्रदायिक मनोधृत्ति 
प्रकट हो सकती है, परन्तु जहाँ इस स्थिठि में अन्तर आया, मदह्याराजाशों 
झौर नवायों के मनोमाव एक ही प्रचार के दिखायी देंगे। जय 'यजवर 
(शासक ) को अपने द्विए रुयये छी जरूरत हुई तो क्या उसने 'अपनी 
दिनदू जनता को छोड़ दिया? जब रामपुर को 'श्रपना मतक्षय सिद्धू 
करना ऐता ४, तो फ्या वह्ठ मुस्क्षिम प्रजा को छोड़ देता है। क्‍या 
पटियाज्षा उसके मार्ग में याघा डालने पाल सिक्‍खों को छोड़ देता हैँ [ 
विश्वास रखिए ! राजानों की ध्पनो अज्षग पी जाति है, वे न हिन्दू हैं, 
न मुसजमान भौर न सिक्‍त | -अमृतलाल सेठ 


्े 


संयुक्तप्रान्त में देशी राज्य तीन एं-- देदरी-गढ़वाल, रामपुर, भौर 
यनारठ | ये एक-दूसरे से पृथक झौर दूर-दूर हूँ |राजनेतिक दृष्टिसे 
टेहरी-गद़्वाल का उम्बन्ध शिमला पद्दाड़ी राज्य एनन्सी से, भौर 
अन्य दो राज्यों का, गवालियर रेजोहेन्सी से है । 
टेहरी-गढ़वाल 
, इस राज्य का च्षेचप्त ४,३०० यर्गमोल, वनसंख्या पौने पाँच लाख, 
प्र्ष 


इपूट देशी राज्य शासन 


ओर ओऔरुत वार्षिक आय उनन्‍्नीस लाख उुपये है | 

राजवंश पंवार राजपूत हे | इस राज्य की स्थापना सन्‌ ६८८ में 
हुई थी। महाराजा नरेन्द्रशाह सन्‌ १६१३ में गद्दी पर बैठे, उठ समय 
वे १३ ब् के थे। उन्हें शासन के पूरे अधिकार १६१६ में मिले । 

पहले कहा जा चुका है कि सरकारी प्रबन्ध की दृष्टि से यह राज्य 
शिमला पहाड़ी राज्यों में गिना जाता है। उन राज्यों में, इसकी दशा 
अपेक्षाकृत श्रच्छी है| यहाँ एक श्रसेम्बली है, पर वह प्रजा की 
वास्तविक प्रतिनिधि न द्ोकर विशेषतया मध्य श्रेणी तथा जमादारों 
या पूँजीपतियों की ही संस्था है । उसे अमी तक अपना श्रध्यक्ष चुनने 
तथा बजट पर बहस करने का भी अधिकार नहीं; बजट पर मत देना 
तो दूर की बात रद्दी | समाओं पर प्रतिबन्‍्ध लगाने वाला कानून इसी 
सभा ने बनाया था। राज्य में कुछ स्कूल तथा एक द्वाईकोट भौ 
है। परन्तु प्रजा के मौलिक अधिकारों का अभाव ही है। राजा 
साहब ने प्रजा को क्रमश: प्रतिनिधि-शासन प्रदान करने की घोषणा 
कर रखी है, और असेम्बली में, नामजद सदस्यों की श्रपेक्षा निर्वा- 
चित सदस्यों की संख्या बढ़ा दी है, यद्यवि वह पर्याप्त नहीं है । - 

यहाँ सभाओं की रजिस्टरी. का कानून प्रचलित है, उसके कारण 
सार्वजनिक कार्य शान्तियूवंक चलाना अत्यन्त कठिन है। उसके लिए 
कार्यकर्चाश्रों को सत्याग्रह का दी सार्ग रद्द जाता है। यहाँ की प्रमुख 
सार्वजनिक और राजनैतिक संस्था द्विमालय प्रान्तीय देशी राज्य लोक- 
परिषद दे | इस विषय में अटद्ठाइसवें अध्याय में लिखा जा चुका है। 
जनता के सामने मुख्य रचनात्मक काये यह है--(१) कार्यकर्ता श्रों का 


धंयुक्प्रान्त के देशो राज्य श्द्इ 


शिद्रण और छंगठन, (२) साक्षरता-प्रचार (३) ऊन के धंघे की 
व्यवस्था करना और (४) समाम-सुघार तथा नागरिकों को उनके 
अधिकार और उत्तरदायित्व का शान कराना और उनमें सामूद्दिक 
एकता की मावना उत्तन्न करना | 
रामपुर 

इस राज्य का ज्षेत्रफल ८६२ वर्गमील, जनछंख्या पाँच लाख और 
औसत वापिंक आय ५२ लाख रुपये है। यद्द राज्य इउ बात की 
यादगार है कि इस प्रदेश में कमी रुद्देलों का प्रमुत्त था। शासक का 
पद नवाब है। सन्‌ १६३० में सैयद रजाभली खाँ गद्दी पर बैठे । 

सन्‌ १६३४ ६० से, नवाव साहब की निगरानी में, राजप्रवन्ध के 
लिए एक स्टेट-कॉप्ल है। इसके अध्यक्ष चीफ-मिनिस्टर हैँं। उनके 
भतिरिक्त इसमें निम्नलिखित सदस्य ६--(१) फाइनेंठ और रेवन्यू 
मिनिस्टर (२) दोम मिनिस्टर भौर (३) स्टेट एडवोकेट | कुछ खास 
विपयों में नवाब खाहव फो विशेषाधिकार है, उन्हें छोड़कर अन्य विषय 
फॉपिल के अधीन ऐएँ | वजट पर कॉमिल का नियंत्रण है; हाँ, नवाब 
साहव झोौर उनके परिवार के लिए. व्यय की जो रकम निर्धारित है 
बद अलग है | 

सन्‌ १६३१ ई० में यर्दाँ एक व्यवस्थापक्र कमेटी बनायो गयी थी, 
उसमें ८ सरकारी और ६ गैर-सरकारी सदस्य ये | गैर-सरकारी सदस्यों 
में से ३ नामजद तथा ३ स्युनिश्चिपल बोट द्वारा निर्वाचित थे | चोफ- 
मिनिस्टर इस कमेटी का अध्यक्ष था, और श्रन्य सव मिनिस्टर अपने 
पद के छारण इसके सदस्य पे | इस प्रकार इस कमेटी में सरकारी 


४६० ः देशी राज्य शासन 


अयवा सरकार द्वारा नामजद सदस्यों की ही प्रघानता थी; जो तीन 
सदस्थ निर्वाचित ववाये गये हैं, उनका नित्राचिन भी परोक्ष था। पुनः 
यह कमेटी उन निर्धारित विषयों पर केवल अपनी सम्मति हो दे सकती 
थी, जिनके सम्बन्ध में कोई कानून बनाया जाने वाला होता या जो 
इसे सौंपे नाते | इसे स्वतंत्र रूप में कुछ अधिकार न था। यह एक 
सलाइकार समिति मात्र थी। ह 

१ जनवरी १६४० के फरमान के अनुसार नयी मजलिस अ्र्यात्‌ 
व्यवस्थापक समा ( लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली ) स्थावित की गयी; उसमें 
३४ सदस्य होने लगे--- 


निर्वाचित १७ 
नामजद १७ 
गेर-सरकारी ५ 
सरकारी श्२ 
योग ३४ 


निर्वाचित सदस्यों में से कुछ सदस्य म्युनिस्पैलटी,, तथा वकील- 
सभा आदि उंस्थाओं द्वारा निर्वाचित होने से, उनका निर्वाचन प्रत्यक्ष 
न द्वोकर परोक्ष द्ोता दै। फिर, प्थक्‌ निर्वाचन पद्धति का उपयोग 
किया जाता डै; यद्यवि निर्वाचन का आधार प्रादेशिक न द्वोकर व्याव- 
सायिक रखा गया है, संयुक्त निर्वाचन पद्धति का अवलम्बन नहीं 
किया जाता। इसके अतिरिक्त नामजद सदस्यों की संख्या, कुल सदस्यों 
की संख्या की आधी है, अर्थात्‌ निर्वाचित सदस्यों की संख्या के उमान 
है। इन सब वातों से स्पष्ट है कि मजलिछ का संगठन बहुत दूषित है। 


ंयुक्तप्रान्त के देशी राज्य ४६१ 


निर्धारित सीमा और नियमों के अनुसार मजलिस राज्य के लिए 
कानून बना सकती है, ओर सार्वजनिक द्वित तथा महत्व के विषयों पर 
प्रताव पास कर सकती है। मजलित को बजट पर वादविवाद तथा 
प्रस्ताव करने का अधिकार दे, परन्तु वह किसी सरकारी माँग को 
श्रस्वीकार, या घटाकर स्वीकार नहीं कर उकती | इससे उसके अधिकारों 
का बहुत सीमित होना स्पष्ट दी है । 

सन्‌ १६३० ई० से यहाँ न्याय-कार्य के लिए सर्वोच्च उंस्था हाई- 
फोर स्पापित है, ठममें चीफ-जस्टिस के अतिरिक्त दो अन्य जज हैं| 
द्वाईकोर्ट को प्रारम्मिक ( आरिजिनल ), अपील तथा निगरानी के 
मामले सुनने का अधिकार है| कई विपयों सम्बन्धी, त्रिद्थ भारत के 
कानूनों को, स्थानीय परिस्थिति क्री दृष्टि से, संशोधित करके श्रमल में 
लाया जाने लगा ऐ। दीवानी मामलो में दिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के 
जातिगत फॉनुन का पालन किया जाता है। न्याय सम्बन्धी अधि- 
कारियों की नियुक्ति के लिए उनमें कानूनी योग्यता का होना अनिवाय 
है। राज्य में एक चीफ मजिस्टू 2, तीन मजिस्ट्रट भीर दो छिविल 
बज भौह। द्वाईकोर्ट के निर्णय की अपील छुढीशल कमेटी में सुनी 
जाती है, जिसमें चीफ-मिनिस्टर और रेवन्यू मिनिस्टिर होते हैं । 

मालूम द्वांता दे कि राज्य भर में फेवल रामपुर नगर को छोड़कर 
भोर कहीं कोई म्युनिसपैलटो नहीं है। पंचायतों का भी अभाव है। 
यद बहुत खटकने बाली बात है। रामपुर म्युनिष्चिपल बोर्ड में कुल 
१८ सदस्य हैं,--१३२ निर्वाचित और ६ नामजद | 

राज्य में शिक्षा-रंध्पाएं तीन प्रकार की हें--(१) चरबी का 


४द्देर देशी राज्य शासन 


कालित; इसमें पंजाब, बंगाल और अफगानिस्तान तक के विद्यार्थी आते 
हैं। यहाँ अरबी, फारसी और उदूं की तथा इसलाम घर्म की उच्च 
शिक्षा दी जाती है। यहाँ के पुस्तकालय में बहुत से दुर्लभ हस्तलिखित 
अन्यों की प्रतियाँहें । (२) इंटर कालिज, द्वाई स्कूल, एंग्लो-वर्नाक्यूलर स्कूल, 
लड़कियों का स्कूल (३) वर्नाक्यूलर स्कूल, विशेषतया देद्दाती जनता 
की आवश्यकताश्रों की पूर्ति करने के लिए; और, अध्यापकों के लिए. 
ट्रनिंग स्कूल । 

राजकीय प्रकाशन में कद्दा गया है कि राज्य में स्वास्थ्य और 
चिकित्सा विभाग की अच्छी व्यत्रस्था है। रामपुर नगर में सदर अस्प- 
ताल और उसकी शाखा के अ्रतिरिक्त यूनानी शफाखाना भी है, जिसमें 
योग्य हकीम काम करते हैं। तहसीलों की चिकित्सा-संस्थाओं के 
अतिरिक्त गाँवों में गश्ती शफाखानों का भी प्रबन्ध है। गतवर्षो' में 
कृषि श्रोर मालगुजारी सम्बन्धी मुधार किये गये हैं, और काश्तकारी 
कानून से किसानों के अधिकारों की व्यवस्था की गयी है। वेगार बन्द 
कर दी ग़यी है, और उद्योग घंधों की ओर ध्यान दिया जा रहा है ॥ 
ये वात अच्छी हैं; बशर्ते कि ये वस्तु-स्थिति का ठीक परिचय देती हों | 
हमें ज्ञात हुआ है कि यहाँ हिन्दुओं की (जो कुल जनसंख्या के आधे से 
अधिक हैं ) शिक्षा तथा घार्मिक अधिकारों की उपेक्षा की जाती है, 
और सरकारी नौकरियों में भी उनके साथ अन्याय द्वोता है। प्रश्न 
साम्प्रदायिक ( हिन्दुओं का ) नहीं हे; वहुसंख्थक जनता के नागरिक 
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अधिकारों का है। वास्तविक खुघार के लिए उत्तरदायी शासन 
आवश्यक है, उठके लिए. जनता को, श्रयनी जाति या घर्म के मेद-भाव 
मुल्ा कर, सम्मिलित रूप से प्रयत्न करना चाहिए । 
वनारस 

इ राज्य का ज्षेत्रकत ८७५ वर्गमील, जनसंख्या चार लाख, और 
औघपत ब्रापिंक भाय बीस लाख रुग्ये है | 

यह बहुत प्राचीन राज्य है। बारद्वीं शताब्दी से यहाँ मुसलमानों 
का अधिपत्य हुश्रा | सम्राट भौरंगजेब के मरने और मुगल राज्य के 
क्षीण होने पर यहाँ पुनः हिन्दू रानवंथ की स्थापना हुई। पीछे इसे 
अ्रवघ के नवाबों से अपनी रक्षा करनी पड़ी । इसोलिए काशी के दूसरी 
ओर गंगा तट पर रामनगर का किला बनाया गया। राजा चेततिदर 
को वारनहेस्टिग्स के अत्याचारों से बचने के लिए अपना राज्य दोढ़ 
नाना पढ़ा | पीछे राज्य का कुछ मांग 'ंगरेजो राज्य में मिल्षा लिया 
गया । सन्‌ १६११ में पुराने राज्य का बड़ा माग ( भदोद्दी भीर चकिया 
आदि ) फिर इस राज्य में मिल गये। तब सेद्दी यद्द राज्य, अपने 
नवीन रूप में, बना हुआ, उम्रझा जाता है। राज्य फे तीन भाग हैं;- 
(१) मदोद्दी ज्िज्ा; यहाँ भाषादी घनो और अपेक्षाकृत अधिक एम्पत्त 
हे । इसकी राजपघानी शानपुर है | (२) चक्रिया जिला; यह भषिकतर 
जंगल है, झादादी कम तथा निर्धन भौर अशिक्तित है| रामघानी 
चढ़िया है। (३) समनगर का किला भौर उसके पास की मूप्ति । 

राजवंश मूमिद्दार द्राप्णय है। मद्दाराणा विमूतिनारायणहिंद 
सन्‌ १६३६ में गटो पर बैठे | उठ समय आप यारद वर्ष के पें। अछ; 
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शासन-कार्य के लिए. एक कॉठिल नियत की गयी। सन्‌ १६४२ में 
बनार॒ठ-राज्य-एक्ट बना है। उसके अनुसार मंत्रिमंडल में तीन सद॒ध्य 
होंगे--दीवान, एक कॉपण्लिर और एक मत्री | इनकी नियुक्ति महाराज 
द्वारा होगी, और ये उनके प्रति ह्वी जिम्मेवर होंगे। मंत्रि-म्डल का 
समापति दीवान द्वोगा | मंत्री व्यवस्थापक सभा के निर्वाचित सदस्यों 
में से चुना जायगा| वह राष्ट्र निर्माणकारी विभाग को संभालेगा | 
वर्तमान शाउक की नावालगी में मंत्रिमंडल का कार्य कौंसिल 
करेगी | एक्ट में जिस मंत्री की नियुक्ति की वात कही गयी है, वद्द 
अपने पद के कारण कॉसिल का सदस्य होगा। 


व्यवस्थापक सभा को इस राज्य में 'प्रजामएडल? नाम दिया गया 
है| इसके सदस्य इस प्रकार होंगे :-- ु 


निर्वाचित १६ 
हिन्दू ५५ 
मुसलिम ४ 

नामजद ७ 
दीवान और कॉमसिलर २ 
श्रन्य ५ दि 
योग २६ 


निर्वाचन ठंयुक्त प्रयाली से होगा, मुकलिम सदस्यों के लिए, चार 
स्थान सुरक्षित रखे गये हैं। दीवान का, अपने पद के कारण, व्यवस्थापक 
समा का समापति होना, सभा को वजठ पर केवल बहस करने की 


संयुक्तप्रान्त के देशी राज्य है 


इलाजत होना और मत देने का अधिकार न होना, तथा सभा में एक- 
चीयायी से अधिक नामनद सदस्यों का होना सुधारों की मावना के 
अनुकूल नहीं है । 

राज्य के नागरिकों ने समा करके यट्ट निश्चय किया है कि यह एक्ट 
इमें मंजूर नहीं है; कारण, इसमें उत्तरदायित्व-पू्ण शासन का कद्दी पता 
नहीं है। समा इसमें संशाधन कराने के लिए! वैधानिश्ठ और कानूनी 
कारवाई करेगी । 

अब न्याय-प्रणाली की वात लीजिए। भदोंद्ी जिले में एक 
कलेक्टर-मजिस्ट्रेट है | उसे साधारण प्रबन्ध फे अतिरिक्त फौनदारी 
और माल सम्बन्धी अश्रधिकार हैं | श्रावश्यकृता द्ोने पर उसकी सद्दायता 
के लिए एक डिप्टी-कलेक्टर भी रह सकता दै। कलेक्टर के अधीन 
एक तदसीलदार रहता है, जिसकी सद्दायता नाग्ब तहसीलदार करते 
६ैं।इस जिले के लिए एक सिविल जज द्ोता है । उसे अदालत 
खफा ( 'स्माल-कात्-कोटे! ) के जम, तथा सेशन जज के अधिकार 
दोते ६। वह कलेक्टर-मजिस्ट्रोट के फैसलों की श्रपील मी सुनता है। 
चकिया में कलेक्टर-मजिस्ट्रट है; वदी इस जिले का सिविल जम तथा 
भदालत खफीफा का जन्न होता है। उछके श्रघीन तदरौलदार तथा 
नायबव तहसोलदार द्ोते हू । 

भदोही के जज तथा चढ्िया के जब-मजिस्ट्रोट-फलेक्टर के फैसलों . 
की भपाल चोफ़-नज के यदाँ दोती हैँ। उस्ते द्ाईंकोट के निगरानी 
सम्बन्धी अधिकार हैं। रामनगर में सब-टिविजनल मर्जिस्ट ८ टै, उसके 
फैसलों की भ्रपील भी चीफ-मज फे यहाँ होती है। चीफ़-मज रामनगर 

पूह 


४६६ : देशी राज्य शासन 
में रहता है। उस के फैसलों का रिवीज़न निर्धारित नियमों के अनुसार 
महाराज कर सकते हैं | 

रामनगर में म्युनिषपल वोर्ड और भदोही में लिला-बोर्ड है | राज्य में 
सवंसधारण के लिए चार अस्पताल और दो शफाखाने हैं। शिक्षा 
सम्बन्धी संस्थाओं में दो हाई स्कूल, एक मिडल स्कूल और दो उंस्कृत 
स्कूल आदि हैं। 

स्व० मद्दाराजा आदित्यनारायणर्सिंद जी के समय में भी लोगों 
को चकिया में अधिकारियों की ज्यादतियों के खिलाफ सत्याग्रह करना 
पड़ा था, परन्तु अन्ततः महाराज और स्टेट-कांग्रेण का परस्पर में 
समभोता हो गया था। महाराज ने जनता की कुछ माँगे स्वीकार 
' करली थी ओर स्टेट-काँग्रेस ने शासन-सुधार कमेटी से सहयोग करने 
का निश्चय कर लिया था। महाराज के देहान्त के बाद कॉंसिल 
शासन में जनता की सेवा करनेवाला, राज्य का सुप्रस्िद्ध अखवार 
आमवासी? बन्द किया गया | बालक उचराधिकारी को शिक्षा के बहाने 
राज्य से बाहर किया गया। फजूलखर्चियाँ वढ़ी। सवंसाधारण पर 
आतंक जमाया गया। कार्यकर्त्ताश्रों और आलोचकों को कैद या 
जुरमाने आदि की सजाएँ दी गयीं। जनता ने व्यक्तिगत सत्याग्रह 
का अवलम्बन किया, जो शआठ महीने बाद पंडित जवाइरलाल जी 
नेहरू के आदेश पर स्थमित किया गया। स्टेट-काँग्रेस का उद्देश्य 
उत्तरदायी शासन प्राप्त करना है | ह 


हे 


घ्थ्ट्ट्छ्ड 





सिक्षम ओर भूटान 

ये दोनों राज्य बंगाल के उच्र में है। यहाँ से तिब्बत को सीधा 
रास्ता जाता है, इसलिए इनका राजनेंतिक महत्व बहुत दे। सरकार 
इन्हें किसी एलन्सी में अन्य रियासतों के साथ न रखकर, इनसे 
पृषक्‌ सम्पन्ध की व्यवस्था करती हें। पहले इनका सम्बन्ध बंगाल- 
सरकार से था। श्रय पेंतीस वर्ष से इस व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया 
गया है | सन्‌ १६०६ ६० से ये राज्य मारत-सरकार से अलग-अलग 
सम्बन्धित दँ। दोनों के लिए पोलिटिकल एलन्ट अफसर गंटोक 
( सिफम ) में रहता ऐ । 

* सिक्रम 

यदद राज्य नेपाल के पूव॑ में है। इउ्का क्षेत्रफल २,८१८ वर्गमील, 
जनछंज्या एक लाख से प्रघिक, और प्रोसत वार्पिक थाय पाँच लाख 
उपये है। यह राज्य द्विमालय प्रदेश में है, भौर इसकी ऊँचाई समुद्र- 
तट से एक दवार से लेकर बीठ हजार फुट तक है। इस राज्य की 
स्पापना सतरदर्वी शताब्दो के मध्य में हुई। राजवंश दीद है, इसके 
मूल पुरुष विच्यत से आये, उनका सम्बन्ध चीन के शनवंश से था। 
इस राज्य पर तिब्दत, नेपाल और भूटान ने समयन्समय पर चढ़ाई 
छो। एन्‌ श्घशरनप में, नेपाल की लड़ाई के मय, इस राज्य झा 
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अंगरेजों से सम्बन्ध हुआ | अंगरेजों को दाजंलिंग इसी राज्य से, 
१२,०००) वार्षिक के बदले, मिला है। 

मद्दाराजा ताशी नासग्याल सच १६१४ में गद्दी - पर बैठे | इन्हें 
पूर्ण शासनाधिकार सन्‌ १६१८ ई० में मिले। महाराजा एक कौंसिल 
की सहायता से शास्नन करते हैं। गंटोक ( राजघानी ) में पोलिटिकल 
अफसर रहता है, वह महाराज तथा डनकी कौंसिल को आवश्यक 
परामर्श ओर सद्दायता करता है। | 


भूटान 

यह राज्य बंगाल और आपसाम के उत्तर में हे। इसका क्षेत्रफल 
१८,००० वर्गमील, जनसंख्या लगभग तीन लाख, और ओऔसत वार्षिक 
आय सवा चार लाख रुपये है। 

पहले यहाँ टेकपा जाति के आदमी रहते थे | खतरहवीं शताब्दी 
के मध्य में तिव्वत के सैनिकों ने उनमें से बहुत सों को यहाँ से इठा 
दिया, और इसे अपना उपनिवेश बना लिंया। पंछे यहाँ तिब्बत के 
लामा “घमेराज” रहे | कालान्तर में यह विचार किया गया कि 
सांशरिक विषयों का घामिक या आत्मिक विषयों से मेल नहीं बैठता, 
अतः धर्मराज ने शासनप्रबन्ध के लिए अपना एक मंत्री नियत कर 
लिया, जिसका पद (देवराज” हो गया । पीछे देवराज को 'शाब्दुग 
रिम्पोच! कहा जाने लगा | 

भूटान राज्य ब्रिटिश सरकार के सम्पर्क में सब्‌ ३७७३ में आया, 
जबकि कूंचविद्दार के राजा ने भूटानियों से अपनी रक्षा करने के लिए 
आअंगरेजों से उद्दायता माँगी | सन्‌ १७७४ में संधि हो गयी | फिर १८२६ 
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तक, जबकि अश्रंगरेशों ने आसाम पर अधिकार किया, भूटान का 
अंगरेजों से कोई सम्पक न हुआथ्रा | मूटानियों द्वारा आसाम पर हमला 
किये लाने पर भूटान और अंगरेजों का संघर्ष हुआ । उन्‌ १८४१ में 
भूटान की पहाड़ियों के नीचे के दर्रे ( आ्रसाम के 'द्वारः ) अंगरेजी 
राज्य में मिल्ला लिये गये। इसके उपलक्षय में भूटान को दस दजार 
उपये वापिक दिये जाने लगे। १८६३ में मूटान का कुछ श्रोर माय 
अंगरेजी राज्य में मिल्लाया गया और भूटान को प्रति वर्ष ५० इजार 
सयये मिलने लगे। सन्‌ १६०४ में ब्रिटिश सेना ने लाखा ( तिब्बत 
की राजधानी ) पर चढ़ाई की, उस अवसर पर भूठान ने अंग्रेजों की 
बड़ी सदायता की, और पीछे मी श्रच्दा सम्बन्ध बनाये रखा | सन्‌ १३१० 
की ठंधि के अनुसार भूटान ने अपना बाहरी सम्बन्ध अंगरेजों के 
नियंप्रण में रखना स्वीकार किया, उसे मिलने वाली रकम श्रेव 
पचास एजार दग्ये से एक लाख कर दी गयी। मूदान अपने भीतरी 
मामलो में स्वतंत्र है | यहाँ ब्रिटिय रेजीटेन्ट रहता है | 

राजवंश वौद्ध घमविलम्पी है। महाराजा जिगमे वांगचुक छनू ११२६ 
में गद्दो पर बैठे | यहाँ घार्मिक विपयों को शासन से पृथक माना जाता 
ह। घामिक मामलों की व्यवस्था करने वाले को 'घर्मरान! कष्ठा जाता 
है, यह पहले बताया जा चुका है | 

मूटान में अंगरेजों दक्ष को शिक्षा सन्‌ १६१४ ६० से आरम्म 
एुए। सन्‌ १३२४ में कु विद्यार्थियों ने प्रथम बार मेट्रीक्यूलेशन 
परौद्ा पाप की। वे अब राज्य के मिन्न-मिन्ष विमागों में कार्य 
करते है| 
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कुछ श्रादमी नेपाल और भूटान का अंपरेजों से एकसा हीं सम्बन्ध 
समझते हैं | वास्तव में नेपात्त देशी राज्यों में नहीं गिना जाना चाहिए, 
वह स्वतंत्र है, ओर किल्ली भी सरकारी प्रद्मशन में उसे देशी राज्यों की 
सूची में सम्मिल्नित नहीं किया जाता | इसके विपरीत, भूटान देशी राज्यों 
में है; हाँ, यहाँ के शासक नरेन्द्र -मंडल के सदस्य नहीं हैं, और १६३५ 
ई० के विधान में संघीय व्यवध्यापक मंडल में उनकी ओर से कोई 
प्रतिनिधि लेने का भी निश्चय नहों किया गया था| इससे केवल यही 
प्रतीत होता है कि ब्रिटिश सरकार की इच्छा भूटान को भारतवर्ष की 
राजनौति से एथक्‌ रखने की रही है | । 


+-+-<>म्ध्-ज- 


बासठवाँ अध्याय 





बंगाल के देशी राज्य 


[ कूचविहार ओर त्रिपुरा ] 

बंगाल प्रान्त में देशी राज्य दो हैं--छूचविद्वार, और त्रिपुरा | इनकी 
सूमि पहाड़ी है, और इनके अधिकांश भाग में जंगल्व है | इनके शासन- 
प्रबन्ध और नागरिक स्थिति के विपय में श्राये क्रमशः द्विखा जाता है | 

कूचविहार 

यह राज्य उच्री बंगाल में है, ज्षेत्रकल १३१८ वर्ग मील, जन- 
संख्या छुः लाख, और ओऔद०त वाधिक आय तौस लाख रुपये है । 

राजवंश च्षत्रिय है | पन्द्रहवी शताब्दी के अन्त में श्री० विश्वर्तिंद 
ने पूर्वोचर भारत में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, जिसमें वत्तमान 
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कूनविद्वार भी सम्मिलित या। सन्‌ १६०३ में मुगल सेनाओं ने इस 
राज्य के बहुत से भाग पर श्रघिकार कर लिया, यहाँ तक कि श्रठारददवी 
सदी के आरम्म में राज्य श्रयनी वचमान सीमा तर दी रह गया। 
सन्‌ १७७३ ई० में इस राज्य की ईस्ट इंडिया कम्पनी से संधि हुई । 
मद्दाराजा की उपाधि 'मूप बहाहुर' है । 

महाराजा श्री० नपेद्ध नारायण श्पने समय के विचार से अच्छे 
प्रगतिशील विचारों के ये। आप ने श्यूथ३ में शायनाधिकार प्राप्त 
करने पर शाधन-कार्य में सहायता पाने के लिए एक प्रक्‍्पक्रार्यी 
पछिल की स्थापना की | पीछे सन्‌ १६०६ में आपने एक व्यवस्थापक 
परिषद भी बनायी, लिसके सर्दस्य मिन्न-मिन्न दिवितों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए नामजद किये गये थे। दस परिषद ने श्रावश्यक परिवतनों 
फे साथ, ब्रिटिश मारत के दल्ध पर कानून बनाने का कार्य किया | 

महाराजा जागद्पेन्द्र नारायण सन १९१२ ६० में गद्दी पर बैठे । 
उस उम्रय आपकी श्रामु केबल सात वर्ष की थी। आपकी नावालिया 
में रौजेन्सी कॉधिल ने राजप्रवन्ध किया, जिसकी अ्रष्यक्षा मद्ाराजा 
साहब की माता जी थीं | मद्वाराम को शामनाधिकार सन्‌ १६३६ ६० 
में मिले | 

महाराज कपिल की उद्दायता से शासन करते है। थे एक या 
अधिक विभागों का कार्य स्वयं करते हैं; इसका परिणाम भ्रच्छा नहीं होता। 

_यह बात उसी दशा में चित कही जा सकती है, जब कि शाप्तद् 
धरम समग्न्ध से श्यवस्पापक समा द्वारा की हुई स्पष्ट आलोचना सुनने 
धौर उसपर भरी भाँति विचार झरने को सैयार हो, और साथ एी 
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व्यवस्थापक छम्ता भी इस विषय में महाराज का कुछ लिहाज न करके उनके 
काये को वेसी ही टीका करे, जेसे किसी अन्य मंत्री की | साधारणतया 
ऐसा नहीं होता; इसल्षिए महाराज कोई को विभाग न संभालना चाहिए। 
मसद्दाराल का आय-व्यय-परीक्षा ( “आडिट! ) विभागम का काये संसाल्वना 
तो स्वंथा अनुचित है। यह कार्य तो ऐसे व्यक्ति द्वारा ही होना चाहिए, 
जो द्वाईकोट के जज की तरह खरकार से घ्रथक तथा उसके नियंत्रण से 
सवा मुक्त हो । 

कौंसिल के अ्रध्यक्ष महाराजा साहव स्वयं है । उसके अन्य सदस्य 
निम्नलिखित हैं:--(१) चीफ-मिनिस्टर ( उपस्भापति ) (२) रेवन्यू 
मिनिस्टर (३) फाइनेन्स मिनिस्टर (४) फोर्थ ( चतुर्थ ) मिनिस्टर | ये 
तो पूर्ण सदस्य हैं; इनके अतिरिक्त एक सदस्य ऐसा होता हे, जो केवल 
न्याय सम्बन्धी विषयों के ही विचार में भाग लेता है । 

सन्‌ १६३६ ई० से यहाँ दंघ शासन पद्धति प्रचलित है, ( जैश 
कि ब्रिठिश भारत के बड़े प्रान्तों में सनू १६१६ ई० में आरम्भ की 
गयी थी ) | उस समय व्यवस्थापक परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों ने 
अपने में से एक सदस्य को इस कॉसिल का सदस्य निर्वाचित किया | 
यह नवीन सदस्य शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और चिकित्सा आदि 
विभागों का कार्य संभालता है | इन हस्तान्तरित विषयों के लिए वह 
व्यवस्थापक परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों के प्रति उत्तरदाता है; उक्त 
विभागों का वजट परिषद द्वारा निर्धारित होता है। 

पहले कहद्दा गया है कि राज्य में व्यवस्थापक परिषद सन्‌ १६०६ में 
स्थापित की गयी थी । सन्‌ १६३६ में इसका संगठन बदला जाकर, इसमें 
 गैर-सरकारी सदस्यों का बहुमत किया गया | अब इसमें १४ सदस्य 
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होते हं;--८ गेर-तरकारी और ६ सरकारी । सरकारी सदस्यों में से चार 
कपिल के सदस्य, और दो अन्य होते है | 


राज्य में एक दाईकोट है; उसके अधीन दौवानी भीर फौजदारी 
की पअदालतें हैँ, जो प्रायः उसी प्रकार के कानून को अमल में लाती 
हैं, जैसे निकटवर्तो त्रिटिश भारत के जिलों की अदालतें | भानरेरी 
मनिस्ट्टों की भी व्यवस्था है। पंचायत प्रणाली बंगाल प्रान्त के 
दक्ष पर है। राज्य में छ: म्युनिस्पेलटियाँ हैं, भीर इन्हें ऋमश: 
बढ़ाने का विचार दै। इनकी आय के साधन बहुत परिमित हैं, इन्हें 
प्रायः राजकीय सद्दायता पर निर्मर रहना पड़ता है । 


राज्य में यथा-उम्मव उतना दी खर्च किया जाता है, जितना 
संरक्षित विभागों के लिए प्रवन्धकारिणीा सभा (कॉसिल ), भौर 
दस्तान्तरित विभागों के लिए व्यवस्थापक परिषद, बर्ध के आरम्स में 
निश्चित करती है। महाराजा का निजी व्यय निर्धारित है| राज्य फा 
एक रक्षित कोष है, जिसका परिमाण क्रमशः बढ़ाया जा रद्ा है | 
दुभिक्ष.निवारण के लिए. अलग रकम सुरक्षित रखी बाती है। कृषि 
और उद्योग धंधों की उन्नति की ओर ध्यान दिया जा रहा है | 


पर्तमान दवेंघ शासनपद्धति के अनुसार, शिक्षा एक हृस्तान्तरित 
विषय है, इसको क्रमशः उन्नति हो रहो है। राज्य में एक कालिज, 
छन्‌ १८८८ ६० से स्थापित है, यद फलकता विश्ववियान्नय से संलग्न 
९ै। एई स्कूलों आदि की संज्या ऋमश:; बढ रही है । हाँ, जिम राज्य 


ने अब से साठ व पहले प्रक्‍्धकारिणी समा की स्थापना करके 
६6 
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अपनी प्रगतिशीलता का परिचय दिया था, उत्तका अब तक पूण उत्तर- 
दायी शायनपद्धति अवलम्बन न करना चिन्तनीय है। 
त्रिपुरा 

यह राज्य बंगाल के ठिपरा जिले के पूर्व में है। इसका 
क्षेत्रगल ४११६ वर्गमील, जनसंख्या चार लाख, और औसत वार्षिक 
आय अठाईस लाख रुपये है| राजवंश क्षत्रिय है। 

महाराजा वीरविक्रम किशोरदेव वर्मन सन्‌ १६२३ में गद्दी पर 
बेठे। शासन एकतंत्नी और अनियंत्रित है। राजप्रबन्ध के लिए. एक 
मंत्री हे, उसे तीन नायब दीवानों से सहायता मिलती है, जो श्रपने- 
अपने विभाग का काम संभालते हैं। न्याय. करनेवालों पर बहुघा 
अधिकारियों का अनुचित दबाव पड़ता है, और पुलिस जनता की 
रक्षा करनेवाली न होकर प्रायः एक भ्ातंक जमानेवाली संस्था के रूप 
में खामने आती है। 

राज्य में शिक्षा प्रचार बहुत कम है। कालिन एक भी नहीं है, 
केवल कुछ द्वाई स्कूल आदि हैं। विचित्र वात यह है कि उच श्रेणी 
वालों को तो सुविधाएँ दी जाती हैं, और सर्ववाघा(ण को उनसे 
वंचित रखा जाता है। राजपरिवार आदि के विद्यार्थियों की फीस 
माफ रहती है, सरकारी पदाधिकारियों के लड़के केवल आधी फीस 
देते हैं, और स्वतंत्र पेशेवालों के बालकों को पूरी फोठ देनी होती है। 

राज्य में नागरिक स्वतंत्रता का प्राय: अभाव ही है। लोगों को 
भाषण, लेखन, प्रकाशन झादि के अधिकार नहीं हैं। नवम्बर (१६३८ 
में शासक की ओर से रामनगर, कृष्णनगर और रामपुर गाँववालों 
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फ्रो चेदखल करने को दूचना निकाली गयी। जनता द्वारा इसका 
धामृदिक रूप से विरोध होना स्वाभाविक था। दिसम्बर १६३८ में 
(त्रपुरा राज्य गण-परिषद! को स्थापना हुईं | इसने जनता को छंगठित 
करने श्रोर उनमें निम्नलिखित कार्यों फे लिए भद्दिसात्मक संघर्ष की 
मावना मरने का प्रयत्न किया:--(१) उत्तरदायी शासनपद्वति प्रचलित 
करना, (२) कृषि सम्बन्धी नियमों का सुघार करना, (३) व्यापारिक 
एकाधिकारों को हटाना और (४) भन्‍्य छोटी-छोटी माँगों को पूरा 
करना | गणपरियद शञ्० मा० देशी राज्य लोकपरिषद से सम्बन्धित 
होकर उ86के द्वारा निर्धारित नीति से काम करती हे । इससे भपिकारी 
रुष्ट रदते हैं। समय-समय पर परिषद के समापति, उपतमापति, मंत्री, 
एवं अन्य कार्यकर्ताशों को कैद किया गया या बिना मुकदमा चलाये 
राज्य से निर्वासित किया गया।* बहुत से मकानों की तलाशी ली गयी | 
लोगों को ताव॑जनिक रूप से स्वाघोनता-दिव8 नहीं मनाने दिया जाता | 

राज्य सावजनिक कायकर्ताओों पर तरद-तरह के प्रतिबंध लगाकर 
अयव्रा उनके मुकावले में नकली 6स्पाएँ खड़ी करफे जन-भाग्दोलन 
को दमन करने को भाशा करता है, परन्तु इससे चादे क्षणिकर 
सफलता मिल जाय, परिस्थिति में विशेष सुधार नहीं हाता। उसके लिए 
तो जनता की माँगे पूरो करना भौर उच्तरदायों शाधनप्रद्धति जारी करना 
अवश्यक है | 





$ बाई बार ऐसा भो हुआ £ कि लिन ध्यक्तियों की शस राज्य से निकाला गया, 
थे दंगात भीर झातसाम के निकावर्ती मिटिश भारतीय लैस से भी निकाए गये । 


2०७ उक/फरिआ के 
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आसाम के देशी राज्य 


[ मणिपुर और खासी राज्य ] 

आसाम प्रान्त में मुख्य देशी राज्य मणिपुर है। इसका त्षेत्रफल 
८,६३८ वर्गमील, जनसंख्या लगभग ५ लाख और भौठत वार्षिक 
श्राय दस लाख रुपये हैं। इस राज्य का बहुत सा भाग पहाड़ी है। 
इसमें एकमात्र कस्वा इम्फल है। 

अठारहवीं शताब्दी के अन्त और उदन्नीयर्वी के प्रारम्भ में बर्मा 
वालों के इस राज्य पर आक्रमण होते रहे | उनसे बचने के लिए यहं 
राज्य सन्‌ १८२६ में अंगरेजों के आश्रित हो गया। सन्‌ १८६० 
में जनता महाराजा सूरचन्द्रसिंह जी के विरुद्ध खड़ी हो गयी, 
महाराजा साहब राज्य छोड़कर चले आये। इनके छोटे भाई 
ट्केन्द्रजीतसिंद्द ने सबसे छोटे भाई कुलचन्द्र घामसिंह को गद्दी पर 
बेठा दिया । सरकार ने नये महाराज को तो स्वीकार किया, परन्तु वह 
टकेन्द्रसिंह जैसे प्रभावशाली व्यक्ति को वहाँ नहीं रहने देना चाइती 
थी। आखाम का चीफ-कमिश्नर सेना लेकर मणिपुर-गया; वह वहाँ 
मार डाला गया। लड़ाई छिड़ गयी। अन्ततः श्री० टकेन्द्रसिंद जी 
ओर कुलचन्द्र घामसिंह पकड़े गये; पहले को फांती ओर दूसरे को 
आजन्म कालापानी दिया गया। राज्य जब्त घोषित किया गया, 
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परम्तु पीछे १८६१ में राजवंश के एक पाँच वर्ष के लड़के चूड़चन्द्र- 
हिंद को दिया गया |* नये शासक की नावालिगी में पोलिटिकल 
एजन्ट ने सुपरिन्टेग्देट की देसियद से शासन-प्रबन्ध किया | 


ह% (4 


मद्दाराजा चूडचन्द्रछ्िंद को, वालिग होने पर सन्‌ १६०७ 
नियमानुसार शासनाधिक्वार दिया गया। महाराज नरेन्द्रमंडल 
सदस्य हैं। आप एटविवरी ( सलाहकार ) दरवार की रुद्ययता से 
शासन करते हैं, निसमें उमापति और उपप्मापति के श्रतिरिक्त &छ; 
नामजद सदस्य मणिपुर के दोते ६। शान जनता के प्रति कुछ भी 
उच्रदायी नहीं है। 


3 


ऐसे मामलों का फैसला करने के लिए, श्निमें दोनों पक्ष मणिपुरी 
हो, पर्षोच्च न्यायालय दरवार है, और उपके नोचे अधीन अदालतें 
हूं। मद्ाराज्ष को श्रन्तिम अ्रपोल और नियरानों के अधिकार ६ई। जो 
मामके योरपियन ब्रिटिश प्रजा या अफधरों के या आसाम के सनिकों 
के दो, उनके सम्बन्ध में दीवानों तथा फीजदारी के भधिकार 
पोलिधिकल ए.जन्‍्ट को हैं; उसे पहाड़ी लोगों के उन मामलों में सेशन 
जन फे अधिकार हैं, जो प्रेसोइन्ट द्वारा उसके पाव मेजे जाय॑। 
प्रीडेन्ट को प्रथम भेणी के मजिस्ट्रेट फे अधिकार दोते हैं| राज्य में 





है. व कक आाकक के हे २ लिन ४५: द्झ हे श्ट बज कक महक जज 
इस पटना से यई माइलपुणे बातें मसिकाती ४। शक ही एड गर्य थे शासन 


| 
गदरमे ४ ४! मसध्यादा एजसे के जिए उस होगो को, पिनके दर फंगरेश फफासरों थी 
गरयु हुई थी, पाजापानी झौर फाखा तद बा दंट दिया गया, यदि ४ लोग राजबंदर 


3 ६; हि 
2 संम्धाफिर धौी५ ४ 
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थाना एक दी है, भोर वह है इम्फल में । वहाँ ही -रानकीय तथा 
प्राइवेट पाँच हाई स्कूल हैं । 

राज्य की शासन-रिपोर्ट में कहा गया हे कि राज्य में शिक्धा 
निश्शुल्क हे, यद्यपि वह अनिवाय नहीं है; .मण्यिपुरी विद्यार्थियों को 
राज्य से बाहर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रइति दी जाती है 
ओर वेगार प्रथा पूर्यंतया बन्द कर दी गयी है। परन्तु अ० भा० देथी 
राज्य लोकपरिषद की स्थायी कमेटी ने सन्‌ १६४० में देशी राज्यों का 
जो सिंद्वावलोकन किया है, उससे मालूम होता है कि राज्य के जमीन 
सम्बन्धी तथा अन्य कानूनों से जनता को बहुत असन्तोष है, उनके 
विरुद्ध आन्दोलन करने में स्त्रियों ने प्रमुख माय लिया भौर उनसे 
पुलिस ने निर्दयता का व्यवहार किया | 

>८ >< >< 

आसाम में, मणिपुर राज्य के अतिरिक्त १५ खासी राज्य हैं। 
इनका (थक-पएथक क्षेत्रफल ज्ञात नहीं है, कुल मिलाकर वह 
लगभग ३,६०० वर्गमील दै। सबकी जनसंख्या लगभग पौने दो लाख, 
ओऔर आओऔरत वाषिंक आय लगभग दो लाख रुपये हे । खिरीम और 
मिलीम इनमें बड़े राज्य हैं। सबसे छोटा राज्य मलेसोहमत है, इसकी 
जनसंख्या ४३३ और वाधिक आय ६५० र० है। खासी राज्यों के 
सम्बन्ध में 'भूगोल? के देशी-राज्य-अंक में लिखा है कि “इन राज्यों 
में एक प्रकार का प्रजातचात्मक राज्य है। राजा चुना जाता है। वह 
अपने लोगों को बहुत कम छेड़ता है |? 


>> एड 
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उड़ीसा के राज्य 
इ्रन राष्यों को शासनपद्धति पितृन्प्रधान, स्वेच्छायारपूण और 
मध्यकादीन है | यहाँ के सामाजिक और धार्मिक ध्यव्टार उस युग को 
याद दिलाते है, जो हतिददास में विज्ञोन हो गया हैं | 
-छड़ीसा राज्य जाँच-कमेठी रिपोर्ट 
उड़ीा में पूर्वी राज्य एजन्सी की २६ रियासतें हैं। इनमें से 
तेईंस उद्दीता राज्य एजन्सी में, दो ( कलहंढो श्रौर पटना ) छत्तीथगढ़ 
राम्य एजन्ठी में, भौर एक ( मयूरमंत्र ) यंगाल राज्य एजक्ी में है। 
उड़ीया एज्य एजन्सी की रियास्तों में देंढनाल, तालचेर, वामरा, बौघ, 
गंगपुर, क्योंफर, नयागढ़, नीलगिरी, सरायकेला अयमलिक मुख्य हैं। 
उड़ीठा के सब देशी राज्यों का ज्ञेत्रन्‍ल २८,४४४ वर्गमील, जनसंख्या 
४६ लास, भोर वापिंक भाव लगभग एक छरोड़ झुग्ये है। इनके 
निवासी झंस्‍्कृति, रीति-रिवान, रहन-उसद्वन, घामिक विचार तथा 
भावनाझरों आदि सब वातों में अपने पढ़ीढही उदीता प्रान्त वालों से 
मिलते हैं; केबल यहाँ का शासन भिन्न प्रकार से होता है । 
इन राज्यों का शासन-यबन्ध ब्रिटिश मारत के इलाके से तो भिन्न 
प्रकार फा दे दी; भन्य देशी राज्यों से मी इस बात में समान नहीं है 
हि इनके शासक राजनैतिक अ्रफपरों के प्रत्यक्ष परामर्श भौर पपप्रदर्शन 
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के अनुसार राजकाज करते हैं। इनके सम्बन्ध में यह बात स्मरण रखने 
की है कि ये सब राज्य »मुगलों के समय में तथा नागपुर के भोंसलों के 
समय में, उड़ीसा के स्वतंत्र राजाओं के अधीन छोटी-छोटी ज़मीदारियाँ 
थीं। अंगरेजों के शाधन-काल में भी लगभग ८० वर्ष तक इनसे 
जमीौदारियों की तरह व्यवद्वार हुआ | सन्‌ १८८३ में सब स्थानीय अधि- 
कारियों तथा दो न्यायशाक्त्रियों (उर हेनरीमेन, और अलन होबहाउस ) 
के मत के विरुद्ध भारत-मंत्री ने, साम्राज्यक नीति के आघार पर, इन 
जमीदारियों को ब्रिटिश भारत से बाहर, देशी राज्य घोषित किया। 
उस समय से इनके छोटे-छोटे राजाओं को अधिकाधिक अ्रधिंकार दिये 
जाते रहे हैं | सन्‌ १६२० ई० तक इनपर जो कड़ा निरीक्षण रहता था, 
वह भी पीछे हटा दिया गया | 

फरवरी १६३७ में वायसराय ने उडीसा के राजाश्रों को सनदें दी 
थीं, उनकी कुछ बातों में राजाओं की स्थिति के विचार से मामूली 
अन्तर हे | साधारणतता सनदों की धाराएँ इस प्रकार हैं:-- 


इ--आप प्रतिवर्ष त्रिटिश सरकार को. . .रु० देंगे । 

२--आपको दीवानी और फौजदारी के पूरे अधिकार होंगे; हाँ, रवत्यु- 
दंड पाने वालों को इस बात की सुविधा दुनी होगी कि वे दया के त्रिएु 
पूर्वी राज्यों के ए० जी० जी० से प्रार्थना कर सके | अगर कभी चायसराय 
को आवश्यकता प्रतीत हुईं तो वह पुनः ऐसा नियम कर सकता हे कि 
झत्यु-दंड ए० जी० जी० द्वारा स्वीकृत हो । 

३--झआंप राज्य के अन्दर, सब जुर्मो को दुमन करने को भरसक 
कोशिश करेंगे | 

४--झाप सब के साथ समान रूप से उचित और निष्पत्व न्याय 


करंगे। 


उद्ीखा के राज्य इप्पर्‌ 


पू - आप अपनी सारी प्रजा के स्वत्यों को स्वीकार करेंगे शोर दनब्ी 
रहा हरेंगे, और उन्हें न सतायगे, थौर न सताये जाने देंगे, चौर विशेष- 
हया अपने राज्य के पादिम निवासियों की सज्ञाई का स्वयं ध्यान 
रखेंगे । 


६--पूर्वी गज्यों के ए० जी० जो० या ऐस ही छिसी अन्य राजनतिक 
अधिकारी द्वारा बाप को जो सलाह दी झायगी, उसके अनुसार ही 
आप छाम करंगे | 

इन राज्यों की बहुत ठी जनता आदिम निवासियों की है। शासन- 
पद्धति मध्यकालीन भीर स्वेच्शाचारमूलक है। यहाँ प्रिटिश भारत 
की अप्रेक्षा लगान का परिमाण बहुत अ्रधिक्र दे, और वद् बढ़ता ही जाता 
है। जनता पर कर लगाने में क्री सिद्धान्त का विचार नहीं रखा 
जाता | विवाद कर, शिक्षा कर, श्राद्ध कर, जंगल कर, दत्तक कर भादि 
अनेक कर है | राजा लोग प्रायः राज्य की झाय का श्राषा द्विस्सा तो 
अपने लिए. तथा अपने परिवार के लिए दी खर्च कर देते हैं | 


| 


अजर में जो रकम उनझे खर्च की दिखायी जाती है, उसके अतिरिक्त 
अन्य मर्दों के सर्च छा भी काफो दिस्पता उनके ही उपयोग में आता है। 
उदाहरणाय नीजपिरो राज्य की पात लोलिए | पार्षिक भाय छेढ़ छाख में 
से ४० इमार तो स्पष्ट रूप से राजा और राजपरिवार के छिए हैं हो। 
इसके अतिरिक्त अंगक्ष की मद में राममहत्त के बगाचे झर मवेशियों 
झा यर्च सम्मिन्नित ९ै; सायथनिक निर्माण छार्य में महल को पिनली 
झौर धियेटर थादि छा खर्च, शिष्ठा में छोटों रानी के सम्पन्धियों सी 
शिए्टा का रच, चिकित्सा को मद में मदन के डाक्टर, दाई, सौपधि आदि 
छा गवं, पश्च-पिक्िसा में सदख झे भध्तथक्ष का खर्च, पुछिस को भद 
में मल के नौदरों और पंद-दात्े दा खर्च, धत्िधि-सस्दार की मद में 
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रानी के सम्बन्धियों का खर्च सी शामित्र किया जाता है। यह सब खर्च 
पूर्वोक्त €०,०००) रु० सद्दित राज्य को आय के आधे से अधिछ हो 
जाता है | जो बात नीलगरिरी के सम्बन्ध में कही नयी है, वह बहुत-कुछ 
श्रन्य राज्यों के विषय में भी चरितार्थ होती है। इस दुशा में जनद्वितकारी 
कार्यो के लिए रुपये की हरदम कमी रहना स्वासाविक ही है। 

अधिकांश राज्यों में जनता द्वारा संचालित म्युनिस्पैलटियाँ या 
लोकल बोर नहीं है। श्रस्पताल या शफाखाने और स्कूल बहुत कम 
तथा दूर-दूर हैं। इन संस्थाओं के कर्मचारी प्रायः शासकों के कृपा- 

पात्र होते हैं, और उनकी नोकरी या वेतनइद्धि आदि राजा साहब की 

ह इच्छा पर निर्भर होती है। जजों के विषय में भी यही बात है | उनमें 
प्रायः अपने उत्तरादित्वपूर्ण कार्य के लिए. यथेष्ठ योग्यता नहीं होती | 
वे बहुधा खतंत्र प्रकृति के भी नहीं होते | उनके द्वारा किये हुए फैसलों 
में जनता को विश्वास ह्वी केसे हो सकता है! कानून ठीक ढल्ज से 
बनाये हुए, और छुपे हुए नहीं होते । सर्वताघारण को उन्हें जानने 
की सुविधा नहीं होती | 

इन राज्यों में नागरिक स्वतंत्रता का प्राय; अभाव ह्वी है। लोगों 
को बहुधा सभा-सम्मेलन, लेखन, प्रकाशन आदि की अनुमति नहीं 
होती | कई राज्यों में इस समय भी प्रजामंडल गेर-कानूनी घोषित 
किये हुए हैं। बिना मुकदमा चलाये गिरफ्छारी, देश निकाला, और 
माज् की जव्ती प्रायः दोती रहती हे। राजकर्मेचारियों द्वारा पुरुषों 
एवं स्त्रियाँ का पीटा जाना, सताया जाना और वेइज्जत किया जाना 
यहाँ कोई अनहोनी बात नहीं है | 

जब राजा या अमला ( राजकर्मचारी ) दोरे पर जाते हैं तो किसानों 
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को उनके लिए बहुत झार्थिक मार सदना पड़ता है | जब राजपरिवार 
में कोई विवाद द्वोता है तो लगान के अनुपात से फी रुपये पर तीन* 
चार आने के दिवाव से 'मागन! और वयूल किया जाता है। 'बेठी? 
( वेगार ) यहाँ खूब प्रचलित है |” 'बेठी” से वनी हुई सढ़कों पर 
किसानों को अपनी गाड़ियाँ चलाने की अनुमति नहीं होती, वे सड़कें 
तो राजा खादव की मोटर भादि के लिए युरद्धित रहती हैं। तेल, नमक 
या पान श्रादि जीवन-निर्वाद फे लिए भावश्यक वस्तुएं भी लाइसेन्स 
बिना नहीं बेचने दी जाती | लोगों को जंगली जानवर मारने या जख्मी 
करने की. इलाज़त नहीं हे, चादे उनसे फल की कितनी दी हानि 
क्यों न दो, अगर कोई व्यक्ति इस 'नियम? को भंग करे तो उस पर 
भारी जुरमाना द्वोता है । 

ऐसी परिस्थिति में जनता में असन्वोष होना स्वाभाविक दी था| 
समय-समय पर विविछ राज्यों की जनता ने अपनों शार्थिक तथा 
राजनेतिक शिकायतों को दूर करने का प्रयत्न किया। अन्ततः 
सन्‌ १६३१ में उड़ीसा फे राज्यों की लोकपरिपद ( परीपल्स 
फास्फ्र सा! ) की स्पापना हुईं। इसका दूसरा अधिवेशन डा० पद्दामि 
सीतारामैया की अध्यक्षता में, उन््‌ १६३७ में हुआ | इस ह्वसर पर 
एक कमेटी नियुरे हुई; आवश्यकता होने से शगले वर्ष इसका 
पुननिर्माण किया गया | इसके संयोजक भ्री० सारंगधरदास ( मंत्री, 
उद्गीणा-राज्य-प्रजापरिषद ) नियुक्त किये गये। कमेटी का कार्य 

बन कु८ राम्यो में इस प्रदा थे! उठा दिये डामे की पोषणा ऐो सुझो है 


पर बए पोष्णा केबल फायज पर बनी ९; स्थबदार में उससे बिई नी 
पाया । 
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उड़ीसा के राज्यों की विविध अनियमितताओं, ज्यादतियों और दमन- 
कार्या की जाँच करना था उसने मिन्न-मिन्न स्थानों में मीटिंग की, 
और दो हजार गवादों के बयान लिये। उसने एक प्रश्नावली बनाकर 
उड़ीया के सब राज्यों में मेजी, ओर कुछ उमय बाद दूसरी प्रश्नावली 
इस विषय में विशेष दिलचस्पी लेनेवाले व्यक्तियों ओर संस्याश्रों 
के पास भेजी | कमेटी राजाश्रों ओर राजकर्मचारियों का भी सहयोग 
प्राप्त करना चाइती थी, पर वह इसे न मिल सका । कई राज्यों, विशेष- 
तया ढेंकनाल के ग़ुस्तचर कमेढी के पीछे लग गये, यद्यपि कमेटी 
अपना कार्य उड़ीसा प्रान्त में कर रही थी। ढेकनाल , के भूतपूर्व 
सुपरिटैन्डेंट श्री० वृन्दावन घाल कमेटी की सहायता के. लिए आये | 
इन्होंने अपने सम्बन्ध में राज्य के दुव्यवह्दार ओर पोलिदिकल अफसरों 
की उपेक्षा के विषय में मार्मिक ववान दिये। परन्धु ६ अगस्त १६३८ 
को ये ढकनाल ओर क्योंकर राज्य सम्बन्धी कागज़ात को लेकर गायब 
दो गये। क्योंकर राज्य के कुछ व्यक्तियों ने कमेटी के सामने गवाददी 
दी थी, वे इन कागज़ात के थुम हो जाने पर कैद कर दिये गये । 
कमेटी के मार्ग में अनेक वाघाएँ उपस्थित की गयीं तथापि उसने 
बैयंपू्वंक अपना कार्य जारी रखा। अन्ततः उसने जुलाई १६३३ में 
अनेक शातब्य बातों से पूर्ण रिपोट * उपस्थित की | वहुत-कुछ उसके 
ही आधार पर इमने इस पुस्तक में उद़ौसा के राज्यों के विषय में 
लिखा है । ः 
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यदह यह राज्य है, जिसकी श्राबादी में से एक-तिहाई, श्र्धात्‌ सत्तर 
इज्ञार में से बगभग पच्चीस इजार आदमी औरत भर बच्चे, यहाँ की 
असहएय उ्यादतियों के कारण अपना घरवार छोड़कर राज्य से निश्चक् 
गये थे | 

उद्शीसा के इध राज्य का क्षेत्रफल ३६६ वर्गमील, जनसंख्या 
सत्तर हजार, और भौसत वार्पिक आय तीन लाख रुपये है | राजवंश 
क्ृत्नीय है, परिवार की उपाधि 'वीरवर दरिचन्दन? है। राजा किशोर- 
चन्द्र जी सन्‌ १८९१ में गद्दो पर बेठे जब कि वे ग्यारह व के ये । 
इन्हें शासनाधिकार दिये जाने तक नावाजगी शासन रद्दया । 


शासन जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं है, उसमें राजपरिवार का 
पूरा दस्तक्षेप है | उबर ऊंचे-ऊँचे पदों पर राजा साएब के भाई या लड़कों 
का अपिकार ऐ। युवराज, राजा साहब का बड़ा लड़का सेशनजज 
है | पंद्ठायत सादब, शासक का सब से छोटा लटका स्टेट-मलिस्ट्रेट, 
सब विभागों का कंटरोलिंग अफसर, श्रीर माल-अफसर है। शासक 
का एक भाई असिस्टेंट माल-अफसर है, श्र दो अन्य भाई तदसील- 
दार हैं, चोथा भाई आवकारी-अफठर है, और परचर्वा भाई जंगल- 
अफसर ह९ै। 
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इन पदाधिकारियों की योग्यता का यह हाल है कि युवराज 
( सेशन-जज ) अंडर-ग्रेजुएट अर्थात्‌ एफ० ए» पाठ है; पद्टायत साहब 
( मजिस्ट्ूट आदि ) अंडर-मेट्रिक हैं, अर्थात्‌ ऐट उस क्लास भी पास नहीं 
हैं, और भन्य व्यक्ति मुश्किल से अंगरेजी मिडल तक पढ़े हैं। ऐसी 
योग्यता वाले कानून का अर्थ कहाँ तक समझते, और उसे ठोक अमल 
में लाते होंगे, इसका सहज ही अनुमान किया जा सकता है। सरकारी 
जाँच में, लोगों से कोई बात स्वीकार कराने के लिए मुख्य उपाय उन्हें 
पीठना है| उड़ीसा राज्य जाँच कमेटी को मिली हुई साक्षी से पता 
लगता है कि शासक के पास डोम जाति के कुछ नौकर रहते हैं, उनका 
काम ऐसे लोगों को पीठना है, जो कठिनाई से वश में आते हों । 

राज्य के कानून और नियम “'तालचेर स्टेट मेनुअल? पुस्तक में 
संकलित समझे जाते हैं, पर यद्द केवल राजनैतिक विमाग को दिखाने 
के लिए होती है। राज्य या अधिकारियों के व्यवह्र का इस्से पता 
नहीं चलता; लोगों से लिये जानेवाले अनेक करों तथा वबेगार श्रादि 
का इपमें कोई उल्लेख नहीं है । 

सन्‌ १६३६ में यहाँ एक व्यवस्थापक सभा बनायी गयी, उसमें 
२० सदस्य रखे गये--१० निर्वाचित ओर १० नामजद। इसके संगठन 
का आधार साम्प्रदायिक रखा गया। जनता ने इसका इखलिए, विरोध 
किया कि सभा को कोई वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया। प्रजा- 
मंडल ने इसके वहिष्कार का निश्चय किया | मई १६४६१ में प्रजा- 
मंडल ने दरवार से निवेदन किया कि जनता की वाघ्तविक शिकायतें 
दूर की जायें, पूर्व इसके कि वे ६ जून को मनावी जानेवाली राजा 


तालचेर इ८७ 


पाहब की स्वण जयन्ती में मांग ले | राज्य ने उनकी माँग पर ध्यान 
नहीं दिया, फल-खरूप जनता ने अ्रधदयोग किया | 

राज्य भर में एक अंगरेजी हाई स्कूल, एक दंत्कृत 'रोला तथा 
कुछ पाठशालाएं हैं। इनकी फीस से, इनके खर्च की अपेशा अधिक 
द्रव्य प्राप्त किया जाता है। इनकी इमारतों की मरम्मत चेगार में करायी 
जाती है। राज्य में केबल एक अख्ताल दे-राजघानी में। छूत 
की बीमारियों के निवारण या चिक्रित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। 

बनता को मापण, लेखन, प्रकाशन भादि की कोई स्वतंत्रता नहीं 
है। राज्य लोगों के सामाजिक विपयों में मी इत्तत्तेप करता है, जिसका 
उद्देश्य शासक की व्यक्तिगत श्राय की वृद्धि है, और जिसके फल- 
स्वरूप राज्य में ओई समाज-सुधार का कारय॑ नहीं हों सकता। विवाह 
या मृस्यु सम्बन्धी संस्कार अधिकारियों की अ्रनुमति बिना नहीं किया 
ला सकता; और अनुमति कमी-कमी नहीं भी दो जाती । पाठकों को 
जानकर भाश्चर्य दोगा कि निम्नलिखित विषयों के लिए फीस निर्धारित 
की हुई हे-- 

विवाह या पुनर्विवाइ फीस ( वधु चार आने, बर छः आने ) | 

विधवा विवाह फीस ( बधु ढाई रुपये, चर तीन सपये ) | 

पाल चिद्रादद अनुमति फीस ( साढ़े पंच झाने ) 

यज्ञोपवीत संस्कार फोस ( दो शझाने ) 

श्राद्ध फीस ( बार ध्ाने ) । 

गाय मारने का प्रायरिच्त ( पाँच रुपये )। 

राज्य में लगान की दर इस्से मिले हुए ब्रिटिश भारत के बिल्ले 
की अ्रपेज्ञा बहुत भ्रधिक है। उद्धीसा प्रान्त भर में कहीं मी 'तालचेर 
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जितना लगान नहीं लिया जाता | इसके अतिरिक्त जनता से नाना 
प्रकार के अन्य कर भी वसुल किये जाते हैं। मागन, बेठो श्रादि के 
विषय में विछले अध्याय में लिखा जा चुका है | 

सन्‌ १६१२ से यहाँ के नागरिक अनुचित कर-भार, वेगार और 
अन्य ज्यादतियों के विदद्ध आन्दोलन कर रहे हैं | उन्होंने शासक का 
तथा पोलिटिकल एजंट का ध्यान इस ओर आकर्षित करने का प्रयत्न 
किया | पोलिटिकल एजंट ने उनकी दरखास्तें हर बार राजा साहब 
के पास लौटा दीं, और दरखास्त देने का साहस करनेवालों को. कठोर 
दण्ड भुगतना पढ़ा | सन्‌ १६१८ में इस राज्य के आदमियों ने राजा 
साहव के सामने श्रपनी विशेषतवा कर सम्बन्धी शिकायतें रखीं, पर 
दरबार ने उन पर विचार करने के वजाय प्रजामंडल को गैर-कानूनी 
घोषित कर दिया, और दमनकारी कानून जारी कर दिये। अ्रन्ततः 
लोगों ने ठत्याग्रह किया | इसके फ़ल-स्वरूप जो व्यक्ति खुशी-खुशो 
कैद हुए, उन्हें जेल में बुरी तरद्द पीठा गया | कुछ लोगों के हाथ पर, 
तथा कुछ के चूतड़ों पर गरम लोहे से 'नमकहराम! शब्द दागा गया | 
बिठी? से इनकार करने पर कुछ लोगों पर खूब मार पड़ी, और कुछ 
: ज्ोगों के घर जला दिये गये | एक अवसर पर गोली चलायी गयी, 
निससे दो व्यक्ति श्रपनी जान से हाथ घो बैठे | स्थिति श्रत्ह्य दो गयी | 
अ्द्विन्सात्मक आदोन्लन के लिए; कोई गुंजायश न रही । सम्मव था, 
आदमी सशत्र विद्रोह की बात सोचते, परन्तु राजा खाइव की उद्दायता 
के लिए ब्रिटिश सेना तैयार थी। 

अन्तत; राज्य के लगमग पच्चीथ हजार आदमी, ओरतें श्रौर 
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बच्चे श्रपने धर-चार को छोड़ कर राज्य से निकज्ञ पड़े । उन्होंने उड़ीसा 
प्रान्त के अन्तर्गत भाँगुन्न के जंगल में थरण ली। उड़ीसा की 
वत्कालीन ( काँग्रेंठ ) सरकार तथा मारवाड़ी रिलीफ सोखाइटी ने ययथा- 
उम्मव उनकी ठद्दायता की, तथापि उनके कष्टों का श्रन्त न था। 
यह घटना कोई ऐसी वेसी नहीं थी। दूर-दूर तक इसका शोर 
मचा। राजनैतिक विभाग में कुछ इलचल हुई, रेनीडेन्ट और 
पोलिटिकल एजन्द ने कई बार इस विपय में विचार किया, पर 
कुछु फल न निकला | उड़ीसा-तरकार ने तथा बहाँ के प्रधानमंत्री 
ने इस विषय को वायतराय के सामने उपस्यित किया। ता० ६ 
और १० मार्च १६३६ को मेजर देनेसी शरणार्थियों के पास गये, और 
२१ मार्च १६३६ को यद्द समभझोता हुआ ३-- 

१-- विविध करों में छूगान के प्रति रुपये पीछे ३ थाने से लेकर 
तोन घाने तक की कमी दोगी, और यह शरश्वासन दिया जायगा क्षि 
पन्दोबस्त के घाद जो कि श्यागरामी नवम्बर के श्रास-पास शुरू दो 
जायगा, गान और दूसरे करों का सम्मिक्षित योग टससे ज्याददइ नहीं 
एइगा, जितना कि श्रांगुत्ष ( उड़ीसा प्रान्त ) में ठसो तरद्ठ की जमोनों 
पर ज्षिया जाता हैं । 

२-लस्लाक्र, चमढ़ा, सगि, गांजा, भ्रफीम, भंग, शराब को छोड़कर 


2 लि त्श व् री स्सप चु 
दानक जोवन के द्विए श्रावश्यक सभी चीजों पर से एकाधिकझार उठा दिया 
जायगा । 


३ई--धार्मिक न्यायाद्य्यों और ( जातीय ) पंचायतों द्वारा किये गये 
जुमानों की चसूद्ी के द्विए राज्य के शासन-यंत्र छा उपयोग न किया 
जायगा। 

६२ 
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४--विेठी” उठा दी जायगी | वह केवल सा्वज्ञनिक कार्यों के 
लिए, आवश्यक होने पर ही, को जाययी, परन्तु उसके लिए भी 
साधारण दुर के दिसाव से मंकूरोी दी ज्ञायगी | 


२--उद्योग-धंधघा करनेवाली जातियों पर लगे हुए विशेष कर 
उठा लिये जायगे | 

६--शरणागतों के साथ, उनके राज्य में चापिघ्त ोटने पर कोई 
सख्ती नहीं की जायगी। | ह 


७--राजनंतिक विभाग द्वारा योजना स्वीकृत इोते हो ऐसे वैधानिक 
सुधार अमल में लाये जायंगे, जिनसे प्रज्ञा अपने प्रतिनिधियों द्वारा 
शासन प्रबन्ध में भाग ले सकेगी । 


८-- सभा ओर भाषण को स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, 
बशतें कि सभा या भाषण में कोई आपत्तिजनक या राजद्रोह्ात्मक बात 
न कही ज्ञाय । 

$--राज्य में लोगों को श्रपती जमीन जायदाद के अन्दर जंगद्ी 
जानवरों को मारने की अनुमति रहेगी, और इसके लिए कोई फीस नहीं 
ली जायग्ी, और न कोई झुरमाना किया जायगा | 

इस प्रदंग में म० गाँधी ने २२ श्रप्रेंल के 'हरिजन”? में लिखा कि 
भुक्के ठकर बापा से माल्यूम हुआ कि मेजर देनेसी को इस बात का 
पूरा विश्वास था कि उन्हें तालचेर के राजा साइब को ओर से समझौते 
पर दस्तखत करने का अधिकार या। अब राजा साहव इसको मानने 
से कैसे इनकार कर सकते हैं, यह समझना मुश्किल है। मगर जिस 
सनद के अनुसार राजा को तालचेर रियासत मिली हुईं है, उसकी 
शर्तों से यह रहस्य और भी बढ़ जाता है इस सनद की छुठी 

+ इस सनद की धाराएँ पिछले अध्याय में दी ययी दें । 
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घारा के मातह्॒त राजा उम्त सलाह के श्रनुखार काम करने के लिए 
बाध्य है, जो ए० जी० जी० या ऐसे किसी ब्रिटिथ अधिकारी के द्वारा 
उसे दी जाय, जिसे कि वायधराय की ओर से इस तरह का अधिकार 
प्रात्त दे । इसलिए राजा खाहव के लिए इसके सिवाय कोई चारा ही 
नहीं है कि वे श्रतिस्ट्न्ट पोलिटिकल एजन्ट की इच्छानुटार कारवाई 
फरे' | अब सवाल यह है कि समझीते के अमल में आने में इतनी देर 
क्यों दो रही है | यद बीस इजार से श्रधिक शरयणागतों के हितों का 
सवाल है, जिन्हें खाना तक बहुत कठिनाई से मिल रहा है, भौर जो 
प्रायः बिना श्राश्रय के पढ़े हुए हैं| यह देरी तो न केवल खतरनाक 
है, वरन्‌ दंडनीय भी है 


ब्ल्नन्+ ८5355 


डियासठवाँ अध्याय 





हिंडोल 
इस राज्य का ज्षेत्रफल रे१२ वर्गमील, जनसंख्या पचास हजार, 
और औसत वाषिक भाय एक लाख चौतीत इजार रुपये हैं। राजा 
नबकिशोरचन्द्र सन्‌ १३०६ में गद्दी पर बेंठे, उस समय ये नाबालिग 
पे, भतः राजप्रचन्ध सरकार की झोर से हुआ | सन्‌ १९१३ में बालिग 
ऐने पर इन्हें शाउनाधिकार मिला। शासन-कार्य दो मेम्बरों को एक 
कॉछिल से होता ऐ, जिसके समापति राजा सादय ही हैं | 
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सितम्बर १६३८ ओर जनवरी १६१६ में यहाँ जिन सुधारों की 
घोपणा हुईं, उनका उल्लेख आगे किया जायगा। उससे पूर्व इस 
राज्य की स्थिति उड़ीता के अन्य राज्यों से मिलची छुलती द्वी यी। 
शासन में जनता के प्रतिनिधियों का कोई उहयोग न था| शअरगील सुनने 
के सर्वोच्च अधिकारी राजा साहव ही थे, ओर उनके द्वारा मी न्याय प्राप्त 
करने में जनता को विश्वास नहीं था | नीचे की अदालतों के फैपलों 
की अपील करना खतरे से खाली न था [* इससे राज्य की न्याय- 
सम्बन्धी स्थिति का सहज ही अनुमान हो सकता है | शिक्षा की बात 
यह है कि राज्य भर में कोई द्वाई स्कूल नहीं; मिडल स्कूल भी 
एक ही है, अन्य शिक्षा-तंस्याएँ प्राइमरी पाठशालाएँ हैं। राज्य में 
अस्पताल केवल एक है | बहुत से श्रादमियों को मद्ामारियों के समय 
भी दवा-दारू नहीं मिल पाती । राज्य सामाजिक विषयों में हस्तक्षेप 
करता हे | जाति विरादरी के नियम चाहे जितने निन्दनीय हों, उनके 
पालन न करने वालों पर घमम-कोर्ट जुर्माना करता है तो श्रधिकारी 
उसके निर्णय को श्रमल में लाने में सद्धायक होते हें | 

राजकीय अनुमति प्राप्त किये बिना आदमी फसल को नुकसान 
पहुँचाने वाले जंगली जानवरों को नहीं मार सकते और अनुमति 
प्रात्त करने के लिए, तीन दउपये फीस देनी होती है, और पीछे जब कोई 
पशु मारा जाता दे, तों उसके लिए अलग फीछठ देनी पड़ती हे; दिर्य 


# दयानिधि घाल नामक एक व्यक्ति से कहा गया था कि ठुमने नोचे की 
श्रदालत के फैसले की अपील की दे, इसलिए तुम पर अदालत की मानद्वानि के 
अम्ियोग की कार्यवाही क्यों न की ज्ञाय ! ; 
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के दो रुपये, सांवर के चार रुपये इत्यादि। अन्य करों की अधिकता 
ओ्रौर 'मागन', रठद और एकाधिकार की ज्यादतियाँ यहाँ पहले उड़ीसा 
के श्रन्य राज्यों के उमान दी थीं। राजा साहव ने मई १६३६ की 
घोषणा में उंसार की प्रगति तथा चहुँश्रोर थित्षा भौर सम्यता के 
प्रचार का उल्लेख करके विढी” ( वेगार ) बन्द करमे श्रौर उतकी 
जगद् लगान में फी रुपया तीन आने के हिसाब से शुल्क लिये जाने 
की सूचना की; पर साथ में यह भी कद्द दिया कि महल में होनेवाले 
उत्सव, तथा शिकार आदि के श्रवसर पर लोगों को मुक्त में बाम करते 
रहना चाहिए । बस, व्यवद्दार में वेठी भी प्रचलित रह्दी, और शुल्क 
मी वयूल् किया जाने लगा | हाथी पकड़ने के समय आदमी काम करने 
के लिए वाध्य किये बाते हूँ | उन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती, श्रौर 
भोजन भी अपने पास से द्वी करना द्वोता है । 

सन्‌ १९३५ और १६३६ की घोपणात्रों में निम्नलिखित बात 
विशेष उदलेखनीय हैं:-- 

(१) सभा समिति करने का अधिकार | (२) 'रसद! उठा देना । 
(१) मिद्दी का तेज, पान, भ्ौर कोल्ड की ज्ञाइसेन्स फोस हटा देना । 
(४) 'बेठो' उठा देना । (१) फसल को नुझसान पटुँचाने वाक्ष जगनी 
ज्ञानवरों को मारने का ल्ाहुसेन्स बिना फोस दिया ज्ञाना । (६) बकाया 
छगान पर सूद २९ फीसदी से घटा कर सादे बारह फीसदी छरना । 
(०) खेती की पैदावार का निशुक्क निर्यात भौर बिक्री । (८) पशुक्नों 
की घराईं माफ होना । (६) काध्वकारी और जंगन्व के नियर्मों में कुछ 
सुधार। (१०) शासन-खुधघार । एक प्रजापरिषद संगठित को ज्ञाय, 
ज्षिप्तमें जनता के प्रतिनिधि बाद्विग मताधिकार के आधार पर चुने जायें, 
ओर दरबार द्वारा नामजद संदस्य कुत्न सदस्यों के झ्ाधथे से अधिछर न हों; 
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समापति दरबार द्वारा नियुक्त हो । इस परिषद्‌ को बजट की सीमा में 
रहते हुए आरम्भिक शिक्षा, आबपाशी, आम-यातायात, और स्वास्थ्य की 
व्ययस्था करने का अधिकार हो | प्रजापरिषद के सहसत हुए बिना कोई 
नया कर न तह्रगाया जाय | परिषद्‌ राजकर्मचारियों के विरुद्ध उपस्थित 


की जाने चांदी शिकायतों पर भी विचार करे । 


समय के तकाजे को देखते हुए ये घोषणाएँ, बहुत अपर्याप्त हें, 
परन्तु इनकी भी सब बातें अमल में आने का निश्चय नहीं है। 
उड़ीसा के राज्यों में दिंडोल अपेक्षाकृत उन्नत माना जाता है। वहाँ 
कई बहुत ही साधारण वातों की घोषणा की गयी, इससे उन अन्य 
राज्यों की स्थिति का अच्छा अनुमान हो सकता है, जो इतने भी उन्नत 
नहीं हैं । 


आना कएल्‍्कीन लत 


सरसठवां अध्याय 


न्न्न्स्च्स्ल्श्प्र्प्प्ख्ल््ज 
उड़ीसा के कुछ अन्य देशी राज्य 
[ ढेंकनाल, रानपुर, और मयूरभंज ] 
उड़ीसा की देशी रियासतों को शासकों की मध्यकाजीन वबरता 
एवं नुशंसता की रच्चरंजित कहानियों से समस्त देश की मानवता कॉप 
उठी है। --कमेयोगी 
देंकनाल 

इस राज्य का त्षेत्रफल १४३६ वर्गमील, जनसंख्या लगभग तीन 
लाख, और औरत वार्षिक आय साढ़े पांच लाख रुपये हे। राजा 


सा के कुछ अन्य देशी राज्य ४६५, 


शंकर -तापसिंद् देव की नावालिंगा के कारण, सन्‌ १६१८ से १६२५ 
तक यहाँ का राजप्रवन्ध सरकार ने किया, सन्‌ १६२५ में राजा वाहब 
को शासनाधिकार मिला | 

सन्‌ १९३६ में राजा साइव ने एक प्रवन्धकारिणी कॉल की 
पोपणा की, इसके समापति वे स्वयं ही हुए; उनका छोटा भाई उप- 
समापति, दूसरा माई द्वोम मेम्बर, और एक अन्य सूजन जुडीराल 
मेम्बर नियुक्त किया गया। पीछे २८ नामजद सदस्यों की एड 
सलाहकार समा बनायी गयी। पर ये दोनों दी संत्याएँ नाममात्र की 
हूं। सब उत्ता शासक में केन्द्रित है, वह चाहे-जिस कानून को पनवा 
सकता है, और चादे-निकों रह करवा सकता है। वह चाहे-लजिठ 
अधिकारी को नियुक्त या बरखात्त कर सकता है। वह मनचादा टेक्स 
लगा सकता है। शायन सम्बन्धी किथी विषय के नियम या सिद्धान्त 
निर्धारित नहीं हैं । 

न्याय-कार्य के लिए द्वाईकोटस्थापना की घोषणा हुए छः वष 
हो गये, अभी तक वह स्थापित नहीं हुआ । पहले राज्य में एक 
मुठिफ और एक जज या। पीछे मुंधिफ को चीफ-जज बना दिया 
गया। आदमी, बिना वारंट, केवल संदेह के श्राघार पर भी गिरफ़ार 
कर लिये जाते हैं, और दाघकाल तक दृवालात में रखे जाते हैं । 

यहाँ नागरिक स्वतंत्रता का अमाव है। सावंजनिक सभाएँ नहीं 
दोने दो जाती | प्रमामटल पर प्रतिबन्‍्ध है। उदड़िया भाषा में 
प्रकाशित समाचारापत्रों के यहाँ भाने पर रोक है, और क्योंकि अश्रंगरेनी 
तो इनेगिने व्यक्ति ही जानते हैं, उबंहाघारण समाचारपत्रों के पढ़ने 


४३६ देशी राज्य शासन 


से वंचित रह जाते हैं। राज्य में स्वियों पर बलात्कार आदि की घटनाएँ: 
बहुत होती हैँ, और बहुघा पुलिस और अन्य अधिकारी भी इस विषय 
में दोषी होते है। उड़ीसा राज्य जाँच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस 
सम्बन्ध में कई व्यक्तियों की साक्षी उपस्थित को है। इस कमेटी के 
इस राज्य रुम्बन्धी जाँच के कागजात चोरी किये जाने की बात पहले 
कही जा चुकी है। लगान और करों आदि की अधिकता, एकघिकार 
की ज्यादतियाँ, वेढो, वेगार आदि के अपध्याचार तालचेर राज्य की 
तरह हैं। ह 

राज्य ने जनता को सुविधाएँ दी हैं तथा कुछ कर्मचारियों को, 
जिनके विद्दद्ध उन्‌ १६३१ से गम्भीर शिकायतें थीं, बरखास्त किया है। 
परन्तु वह पर्याप्त नहीं, शाउन-व्यवस्था बहुत भ्रसंतोष बनी हुई है । 

। रानपुर 

इस राज्य का त्षेत्रफल २०३ वर्गमील, जनसंख्या लगभग 
अड़तालीठ हजार, ओर ओस्त वार्षिक आय इकद्दत्तर हजार रुपये है। 
राजा बीरवर कष्णचन्द्रसिंह सन्‌ १८६६ से चालीस वर्ष तक गद्दी पर रहे | 

राजा साहव शासन-्कार्य में बहुत कम सन लगाते थे। सब 
अधिकारों का उपयोग दीवान करता था, जिनके व्यवद्दार के विरुद्ध 
उड़ीसा राज्य जाँच कमेटी को अनेक प्रमाण मिले हैं। रिश्वत का 
बाजार खूब गर्म है| न्याय उन आदमियों को बेचा जाता है, जो उसके 
अधिक दाम लगाते हैं। कई मध्यकालीन प्रथाओं का चलन है | 
बहुत से आदमियों को विवाइ-शादी के अवसर पर पालकी के उपयोग 
का अधिकार नहीं है | यहाँ २७ प्रकार को 'ेढी” प्रचलित है। 


उड़ीसा के छुछ धन्य देशी राज्य ४९७ 


निर्धन कितानों को प्रायः छाल में पाँच महीने बिना मजदूरी काम ऋरना 
पहता है | राज्य में उमाचारपत्नों का श्राना निषिद्ध हे। पाँच था 
झधिक श्रादमियों की समा करना जुर्म ठहराया जाता है। तथापि 
समय के प्रवाह से यहाँ प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसने राजा 
साहब के सामने श्रपनी माँगे उपस्थित की। दोन्तोन अवसरों पर 
गिरफ्नारियाँ हुईं, परन्तु पीछे नेताप्रों को मुक्त कर दिया गया | श्टव्श्८ 
में कुछ नियमों में ठुघार की दूचना दी गयी | परन्तु नागरिक स्वतंत्रता 
या उत्तरदायी शासन की कोई बात नद्दीं कही गयी । 

उनू १६३६ में यहाँ पोलिटिकल एजन्ट की हत्या की गयी । इधकी 
चहुंश्ोर निन्‍दा हुई | इस दुखदायी कांड का रहस्थ समझने के लिए 
यहाँ की पृष्ठ सूमि ध्यान में रखना आ्रावश्यक है। जब लोगों को 
शातन की शोर से तरहन्तरद के कट्ट और श्रमान मिलते है, उन्हें 
वेधानिक थान्दोलन करने को अनुमति नहीं होतो, तो वे बहुत उमय 
तक संयम से काम नहीं ले सकते | 'अगर एजन्ट ने उड़ीसा के देशी 
राज्यों को उचित हलाद दी दोती, भर भयंकर दमन में खुद हिस्सा 
न लिया होता तो लोग काबू से बाहर न होते । 

उपयुक्त दुर्घटना के वाद अपिस्देन्ट पोलिटिकल एजन्ट ने देकनाल 
के एक राजकर्मचारी को दोवान नियुक्त कर दिया। राबा खटदव के 
अधिकार कम कर दिये गये | उछ कांड सम्बन्धी विविध मुकदमों में 
लगसग सचर हमार रुपये खर्च हो गये | राज्य को आर्थिक 
स्पिति खराब हो गयी | ऋण लेना झावश्यक्र हो गया। इस विपय 


में राबा, भोर (उरकार के) राजनैतिक विमाग में मतभेद होने पर राजा 
६३ 


च्ह्८ देशी राज्य शासन 


साहब ने वायसराय के पास अपील करने की धमकी दी, पर उन्हें 
तुरन्त ही यह सूचना मिल गयी कि सम्राट-प्रतिनिधि ने उनको पहले 
ही अधिकार-हीन कर दिया है| गत वर्षो में समय-समय पर 
राजनैतिक विमाग के पास जनता की शिकायतें पहुँची, पर उसका 
उत्तर श्रव से पहले तक यद्दी रह्य कि राज्य के आन्तरिक शासन में 
हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता | अब उसने स्वयं ही हस्तक्षेप किया 
और चालीस वर्ष के बाद राजा साइब के कुशासन का अन्त हुआ । 
मयूरभंज 

इस राज्य का क्षेत्रफल ४२४३ वर्गमील, जनसंख्या नौ लाख, और 
औखरुत वाधषिंक श्राय साढ़े तेवीज लाख रुपये हैं। राजवंश क्षत्रीय है। 
श्री मद्दाराजा प्रताबचन्द्र भंजदेव सन्‌ १४२८ ई० में गद्दी पर बैठे । 

यह राज्य बंगाल के कूचविद्दार और त्रिपुरा राज्य सहित बंगाल राज्य 
एजन्ती में है । यह उड़ीसा का सब से बड़ा राज्य है, और इसकी आय 
भी उनमें सब से अधिक है। यहाँ मद्दाराजा भीरामचन्द्र भंजदेव 
( १८८२-१६१२ ) के समय में अच्छी उन्नति हुईं | उन्होंने राजप्रवन्ध 
के लिए. एक कौंसिल की भी स्थापना की थी। उनकी नीति कुछ उदार 
थी | परन्ठु उनके पोछे वह बात नहीं रही | श्रव शासन-कार्य राजासाइब 
की व्यक्तिगत इच्छा के भनुसार होता है। वह बहुत खर्चाला है | 
इससे जनता के कष्ट बहुत बढ़े हुए हैं | राजा साइब चाहे-निस विभाग 
को अपने द्वाथ में ले लेते हैं। पिछले दिनों उन्होंने आय-व्यय-परीक्षा 
विभाग को द्वी अपने अधीन कर लिया था। 

उड़ीसा के राज्यों में, यहाँ कुछ कानून का राज्य कहा जा सकता 


मध्यप्रान्त के देशी राज्य ४६३ 


है। परन्तु यहाँ भी थोड़े समय से ही लोगों को सभा करने या राजनैतिक 
संत्याएँ स्थापित करने की स्वतंत्रता है | एक प्रतिनिधिमूलक सभा 
बनायी गयी है, परन्तु इसे शासन या बजट को नियंत्रण करने का 
अधिकार नहीं है| 


यहाँ छगभग तौन-चौथायो बनता आदिम निवासी हैं। इनमें 
शिक्षा का प्रचार नहीं, इनके दवादार का राज्य की झोर से कोई प्रवन्ध 
नहीं । इनकी कदढ़ी मेहनत से शेप एक-चौथायी जनता झौर राज्य का 
द्वित दाता है । फिर भी इन्हें आवश्यक भोजन-वसख की कमी ही रहती 
है। ये राज्य की सस्तियों को शिकायत करना भी नहीं जानते । पर 
इस स्थिति से श्रधिकारियों को संतुष्ट या निश्चिन्त नहीं रहना चाद्दिण । 
ऐसे भादमी जब तक समाज या राज्य का विरोध नहीं करते, तब तक 
नहीं करते, पर जय एक बार ये ज्ञोग विरोध पर कमर कस लेते हैं, इन्दें 
संमालना कठिन हो जाता है । पुनः मानवता को दृष्टि से भो झ्रादिम 
निवाप्तियों के उद्धार का प्रयत्न किया जाना श्रावश्यक है | 


अड्सठवाँ अध्याय 


मध्यप्रान्त के देशी राज्य 
राजाभों में से प्रध्येक श्राज संसार से दिटलरशाद्दी का नाश करने 
के लिए प्रवस्नशोद्ध है, मगर छिटजरशाद्दी का नाश करनेवाक्त ये नरेन्द्र 
अपने राज्यों में पीजी हुईं द्विटलरशाह्वी नहीं मिटाते । 
--ब्रिजलाल बियाणी 
मध्यप्रान्त में निम्नलिखित देशी राज्य हं;:--बसतर, छुईखदान, 
जरपुर, कलहंढी, कांकेर, कवर्धा, खैरागढ़, कोरिया, नंदगांव, 


पू०० देशी राज्य शासन 


रायगढ़, सकती, सारंगढ़, सरशु ना, उदयपुर और मकडई | इनमें से * 
मकडई भोपाल एजन्सी में, और शेष पूर्वी राज्य एजन्सी के अन्तर्गत 
छुचीसगढ़ राज्य एजन्सी में हैं। मध्यप्रान्त के राज्यों में सबसे बड़ा 
बसतर है| इसका क्षेत्रफल १३,०६२ वर्गमील, जनघंख्या पाँच लाख 
से अधिक, ओर ओसत वाषिंक आय दस लाख रुपये है| सब से छोटा 
राज्य सकती है । इसका क्षेत्रफल १३८ वर्गमील, जनसंख्या लगभग 
पचास हजार, और औदरुत वार्षिक आय एक लाख र० से कुछ अधिक 
है । आगे नंदगाँव के विषय में कुछ विस्तार से लिखा जाता है। 
नंदगाँव 

यह रायपुर जिले में एक छोटा था राज्य हे। इसका क्षेत्रफल 
८७१ वर्गमील, जनसंख्या लगभग दो लाख, और श्रीजत वार्षिक आय 
पाँच लाख रुपये है | 

यह राज्य चार परगनों से मिलकर बना है। नागपुर के भोसला 
राजा ने पहले अपने पुरोद्धित को कुछ जागीर पुण्य की थी, पीछे 
इसका विस्तार हो गया, और यह राज्य मान लिया गया राजवंश 
वैरागी है, और अपनी उ्पात्ति अद्धाददास से मानता है। पहले इस 
सम्प्रदाय वाले अ्रविवाहित रहते थे; चेला अपने ग्रुरूका उत्तराधिकारी 
द्योता था | पीछे किसी-किसी शासक ने विवाह किया, या कोई लड़का 
गोद लिया | उस दशा में उचराधिकारी उसका औरस था दत्तक 
पुन्न हुआ । 

महन्त सर्वेश्वरदास को सन्‌ १९१३ में गद्दी मिली, जबकि ये 
सात वर्ष के थे। इन्हें शासनाधिकार १९२७ में प्राप्त हुए। श्नके 
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शायन-काल में राज्य के आधिक विपयों पर राजनैतिक विभाग का 
नियंत्रण रद्द । ये दीवान की सद्यायता से राजप्रवन्ध करते ये। 

' सन्‌ १६४१ में इनका देदान्त हो जाने पर, इनके पुत्र दिग्विजयदास 
गद्दी पर बैठाये गये, इनकी उम्र इस समय थ्ाठ छाल की थी | 

राज्य में एक कौठिल ( परिषद ) है, जिसके श्८ टदत्यों में से 
प्‌ नामजद द्वोते हैं | समापति राजा साहव द्वारा नियुक्त द्वोता है| 
राजनाँदर्गाँव ( राजधानी ) में एक म्युनिस्पैलटो है, जिम्रमें निर्वाचित 
सदस्यों की श्रधिकता रहती है । इस समय स्टेट-कांग्रेत की भोर से 
खड़े सदस्यों का बहुमत है | 

जनता का श्रसंतोप यहाँ पहले राजनादर्गांव की मिल के मज़दूरों 
की इृड़ताल में प्रकट हुआ | संघप बहुत समय तक चलता रद्ा। 
अ्न्तत: जनता को. शासन-सुधारों की आवश्यकता श्रनुमव हुईं। इस 
प्रकार नंदर्गाँव स्टेट-कांग्रेस स्थावित की गयी | राज्य ने सन्‌ १६३८ 
में एक फरमान जारी किया कि दीवान की पूर्व स्वीकृति बिना, 
सावंजनिक समाएँ न की जायें। स्वेट-कांग्रेठ ने सत्याग्रह किया। 
फल्-स्वरूप गिरफ्तारियाँ हुई । श्ान्दोशन बढ़ता देखकर श्रार्डिनिन्स 
अकस्मात वापिस ले लिया गया। परन्तु राज्य ने दमन के लिए 
दफा १४४ जारो की। स्वेट्न्क्रांग्रेल ने इसका भी विरोध किया । 
६५४४ पिरक्कारियाँ हुईं, परन्तु फेवल ८० सत्याग्रही कद किये गये, 
भौर शेप छोड़ दिये गये। 

एंघपं अन्य दिशाओं में भी चलता रद्दा | लगभग १४० गाँवों में 
जंगल सम्बन्धी कानून भंग किये गये। दमन ने प्रद्ञ स्वरूप घारण 

0 प्छ 
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किया | घरों की तलाशियाँ, लूट, गिरफ्तारी, लागी-चार्ज तो हुआ ही, 
जनवरी १९३९ में भीड़ पर गोली भी चलायी गयी, जिससे अनेक 
आदमी जख्मी हुए, | स्टेट-कांग्रठ के जोरदार आन्दोलन और लोकमत 
बलवान होने पर इस कांड की जाँच के लिए कमेटी नियुक्त हुई, 
परन्तु उसकी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गयी। यद्यपि गिरफ़ार किये 
हुए व्यक्ति छोड़ दिये गये, परन्तु इस ज्यादती की दुखद स्मृति बनी 
दी रही । 

एक अन्य अबसर पर सभा से लौटती हुईं भीड़ पर पुलिस ने 
लाठी-वर्षा की, और सेना ने भीड़ को इटाने के श्रतिरिक्त बाजारों 
ओऔर घरों में घुसकर आदमियों एवं औरतों को निर्दयता पूर्वक मारा, 
जिससे २०० व्यक्ति जख्मी हो गये। इसके विरोध में, अनिश्चित समय 
के लिए हड़ताल की गयी, ओर म्युनित्पैलटी के कुछ सदस्यों ने त्यागपत्र 
दिया | एक सप्ताह बाद राज्य ने सुधारों का वायदा किया । हृड़ताल 
बन्द करदी गयी, परन्तु वायदा पूरा न हुश्रा। अप्रेल १६३६ से 
म० गाँधी के आदेशानुसार, सत्याग्रह स्थगित कर दिया गया और 
स्टेटनकांग्रेठ शिक्षा तथा रचनात्मक कार्य में लग गयी ।* 

सन्‌ १६३६ में महायुद्ध आरम्म हो जाने पर बहुत से देशी राज्यों 
ने दमन कानून बनाये। नन्दर्गांव ने इस ओर कुछ देर से कदम 
उठाया, पर उसने उग्रता का परिचय कुछु कम नहीं दिया | सन्‌ १६४० 
मे उसने जो सभाओं की रजिस्टरी का कानून बनाया, उसमें सभा का 

# “स्टेट्स पीपल! में प्रकाशित, श्री० एकनाथ माझुतीराव 'के लेख के आधार 
पर। 


हैदराबाद ०३ 


श्र्थ अत्यधिक व्यापक लिया गया, और रनित्टरी न होने की दशा में 
उसके सदस्य या रह्ायक वननेघालों के लिए ऐसा कठोर दंड ठहराया 
गया कि नागरिकों के मन में किसी भी प्रकार की समा या सम्मेलन 
करने की प्रदृि न रहे। नागरिक स्वतंत्रता पर ऐसे प्रद्दार होने से 
अन्तत; लोगों की उचरदायी शासन की माँग बढ़ती द्वी है । 





उनहत्तरवाँ अध्याय 
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हेद्रावाद 


जिस राज्य में एक ही धर्म घाजी जनता को प्रधानता हो, वहाँ 
सास्प्रदायिकता का क्‍या ध्र्थ हो सकता हैँ ? कशमीर या सीमाप्रान्त में, 
जहाँ ग्रधिकतर एक हो मत की प्रावादो है साम्प्रदायिकता छा क्‍या 
धर्थ | ईदरायांद में स्टेट-कांग्रेस उस अर्थ में 'साम्प्रदाविक' कदापि नहीं 

हो सकती, मिप्तमें इस शब्द का प्रयोग भारतवर्ष में छियां जाता हैँ । 
-म० गाँधी 


मुसलमानों की भारी अधिकता वाले क्शमोर राज्य के हिन्दू नरेश, 

भौर एिन्दुर्शो को ऐसी ही बहुतायत वाले हैदरायाद राज्य के मुसब्रिम 

शासक--हन दोनों को में श्रय से कुद्द ही समये पहले तक हिन्दू मुसल्न- 
मानों की स्थायी एकता के दो लत्तय मानता था । 

--एम० एस० 'शणे 

हेदरायाद भारतवर्ष के उव देशी राज्यों से अधिक घनवान राज्य 

है। विस्तार की दृष्टि से एक कशमीर राज्य दी इससे बड़ा है, इस 
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प्रकार इसका नम्बर दूसरा है। इस राज्य का क्षेत्रल ८१,६६८ वर्ग 
मील, जनसंख्या डेढ़ करोड़, और औसत वार्षिक आय आठ करोड़ 
उपये है | यहाँ की जनता अधिकांश हिन्दू हे। राजवंश मुसलमान 
हैं| शासक्र 'निजाम? कहलाता है | 

मुसलमानों का आधिपत्व यहाँ सोलइवीं शताब्दी में हुआ। 
स्प्राद ओऔरंगज़ेव ने ठन्‌ १७१२ में मीर कमरुहीन को यहाँ अपना 
सूवेदार वनाकर भेजा, जो “आठफनाइ” और “निजामुलमुल्क' उपाधियों 
से प्रसिद्ध है। मुगल साम्राज्य का वल घटने पर सन्‌ १७२४ तक बह 
प्राय; स्वतंत्र हो गया, और उसने अपना राज्य स्थापित कर लिया ) 
उसने सन्‌ १७४८ तक शासन किया । वर्चमान निजाम उसी के वंशजों 
में से हैं | 

सन्‌ १८५३ में निजाम ने वरार प्रान्त तथा उसमानाबाद ओर 
रायपुर ज़िल्ले कम्पनी को इसलिए दिये कि इनकी आय से कम्पनी की 
हेदराबाद सम्बन्धी फौज का खर्च चले, और जो रकम शेष रहे, वह 
निजाम को दे दी जाया करे | सन्‌ १८४७ ई० में निजाम ने सरकार 
को खूब सद्दायता दी | इसके उपलक्ष्य में उसमानाबाद भर रायपुर 
ब्ञित्षे उसे वापिय कर दिये गये। सन्‌ १६०२ के समभोते के अनुखार 
निजाम ने ब्रिटिश सरकार को २५ लाख २० सालाना में बरार प्रान्त 
का स्थायी पट्टा दे दिया । देदरावाद सम्बन्धी फौज भारतीय सेना का 
अंग वन गयी, और वरार ब्रिटिश भारत में मिलाया जाकर मध्यप्रान्त 
फे चीफ कमिश्नर ( पीछे गवर्नर ) के अघीन हो गया । 

उनू १६१४-१८ ई० के योरपीय मद्दायुद्ध में निजाम ने ब्रिटिश 
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सरकार की जो रुद्ययता की, उसके प्रतिफल-त्वरूप सन्‌ श्ध्श्ष में 
सम्राट पंचम जाज ने निवाम को 'द्विल ऐगूलाल्टेड धाईनेस' की 
पैतृक उपाधि तथा ब्रिटिश सरकार के विश्वास्पात्न-मिनत्र ( 'फेपफुल 
एलाइ” ) का पद प्रदान किया। १६२३ में निञाम ने बरार बापिछ 
लेने की माँग उपस्यित की, परन्तु वायसराय एवं मारतमंत्री ने उनफे 
इस दावे को नामंजूर कर दिया। सन्‌ १६३६ में भारत-रारकार श्रौर 
इस राज्य की नयी संधि हुई। निन्नाम को बरार के सम्बन्ध में नो 
पद्मीस लाख रुपये खालाना मिलते ये, वे मिलते रहेंगे। बरार पर 
निजाम का प्रभुत्व माना गया है, व्दाँ ब्रिटिश पताका (यूनियन जेकर) 
के साथ निजाम का मभंडा मी फदराएगा, भौर हैदराबाद के युवराज 
को 'दिननद्याइनेत प्रिंस-झाफ-शरार! की उपाधि रहेगी | निमाम 
सरकार बरार में श्रपना दरबार कर सकेगी, भीर उपाधियाँ दे सकेगी । 
उठ का एक एजन्ट मध्यप्रान्त-च्रार फो राजघानी नापपुर में रदा 
करेगा और समय-समय पर यहाँ की प्रान्तीय सरकार के सामने 
निजाम सरकार सम्पन्बी दृष्टिकोण रखेगा | इृष्फे भतिरिकछ्त, मध्यप्रास्त 
और बरार का गवर्नर नियुक किये जाने के समय ब्रिटिश सरकार 
निजाम देदराबाद का भी परामर्श लिया करेगी | इन शर्तों से निमाम 
को संठोप हुआ है, पर बरार की जनता को पूछा तक नहीं गया । 
£ैदराबाद राज्य की प्राचीन व्यवस्था घेयक्तिक शान के रूर में 
यो, सव शासन-कार्य दौवान फे द्वारा संचालित होता थान नवाब 
पालारजग (द्वितीय) फे मंत्रित्व-काल में स्व० निनाम महदूबभली खां 
ने सन्‌ श्८श्३ ईं० में एक राजपरिषद ( कौटिल-आाफ-स्टेट ) 
दे 
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की नियुक्ति. की | पीछे राजयरिषद्‌ के स्थान पर एक परामश-धमिति 
वना दी गयी | इसका समापति प्रघान मंत्री होताया। इस संत्या 
को मंत्रिपरिषद ( कैबिनेट-कौंसिल ) कद्दा जाने लगा । परन्तु इसे कुछ 
विशेष अ्रधिकार न दोने से यह अपरिणामकारक रही । 
निजाम महवूबशअलीखां के देहान्त पर, उनके पुत्र नवाब उसमान 
अलीखां सन्‌ १६११ में गद्दी पर बेठे । सन्‌ १९१४ में, महाराज किशन- 
प्रसाद के प्रधानमंत्री-पद से त्यागपत्र देने पर लगभग पाँच वर्ष तक 
आपने बिना किसी प्रधानमंत्री या दीवान के काम किया | सन्‌ १६१६ 
में प्रबन्धकारिणी सभा ( एग्जीक्यूटिव कोंसिलि ) स्थापित की गयी। 
“ इसमें सात सदस्य हैं। राज्य का शासन-कार्य इन, खात दरुद्श्यों को लेप 
हुए विविध विभागों में विभ्नक्त हे। प्रबन्धकारिणी सभा व्यवस्थापक 
उमा के प्रति उत्तरदायी नहीं है, यद्यपि व्यवस्थापक समा में भी प्रति- 
निधितत्व नाममात्र का ही है | 
अब व्यवस्थापक सभा की बात लें। सन्‌ १८९३ ई० से पू्व॑ तो 
इसका शरस्तित्व ही नहीं या । उक्त वर्ष एंक “व्यवस्थापक परिषद” नाम 
की रंस्था स्थापित की गयी। उसके संगठन में सन्‌ श्८&४ में, 
तथा पीछे समय-समय पर कुछ परिवर्तन किये गये। सन्‌ १६०५ 
से इसका संगठन इस प्रकार हे। इसमें कुल मिला कर २० सदस्य हैं, 
जिनमें से १२ सरकारी ६ गेर-सरकारी और २ असाधारण | सरकारी 
: सदस्यों में से तीन, अपने पद के कारण, भर & अन्य हैं। गेर-सरकारी 
. सदस्यों में से दो नामजद हैं, और दो कानून पेशे वालों द्वारा और -दो 
जागांरों द्वारा निर्वाचित हैं। इस प्रकार हेदरावाद जैसे बड़े राज्य में केवल 
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२० सदस्यों की व्यवस्थापक परिषद है, ओर उनमें से केवल चार 
सदस्य निर्वाचित हैँ। इससे सहज ही अनुमान हो उक्कता है कि 
यह संस्था कितनी कम प्रतिनिधिमूलक है। 

इस समय ( १६४२ ) तक परिषद का यही संगठन है| इस वीच 
में समय-समय पर जनता ने शासन-सुधार का चान्दोलन किया | राज्य 
की ओर से कुछ कार्य होता दिखा, पर कोई सफल प्रयत्न न हुआ | 
अन्ततः आयंगर कमेटी की सिफारिशों के आघार पर सनू १३३६ में 
शासन-सुघारों की घोषणा की गयी । 


इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में प्रधान शाप्क की स्थिति हंस प्रकार 
बतल्ायी हैः-- शासक ( निजाम ) व्यक्तित रूप से जनता का प्रत्यए 
प्रतिनिधित्व करता दे | इसलिए प्रजा के साथ उसका सम्बन्ध कुछ समय 
के किए चुने हुए प्रतिनिधियों की अपेक्षा श्रघिक स्वाभाविक भौर 
स्थायी है । वह राज्य का प्रधान अधिकारी भी है, भौर जनता को प्रभुता 
का प्रतीक भी है । इससे यह सिद्ध है कि ऐसी शासन-व्यव्या में प्रधान 
शासक के हाथ में न केवज्ष किसी कानून को स्वीकार या अस्वोकार करने 
फा दी अधिकार रद्दता है, वरन्‌ उसे यह विशेषाधिकार भी है कि बह 
हपनी कार्यकारिणी को चना और मिटा सके, भर उस शाप्तन-यंत्र को 
भी बदुल्ल सके जिप्तके ह्वारा वह अपनो प्रजा को बढ़तो हुई जरूरतों को 
पूरा फरता है | मारे विधान का आधार ऐसी दी प्रभुता है, भौर इसको 
हमें रएी करनी है।! कोसिज ने अपनी अज॑दास्त में इस सिद्धान्त से 
अपनी पुण्य सहमति सूचित की है, भौर इसे झपनी सम्मति का भी भाधार 
बतलांया है। इस सिद्धान्त का भाशय यह है कि राक्षा ही समस्त पत्ता 
का श्लोत है और वह शाप्तन-प्यवस्था को घनाने और दिगाड़ने का पूर्ण 
अधिकारी है; बनता का इसमें कोई स्थान नहीं। इसमें युग-धर्म के 
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इस तत्व को भुद्धा दिया गया है कि वास्तव में सत्ता का श्रोत जनता हे 
राजा आदि के अधिकार उसों से प्राप्त होते हैं; इस प्रकार शासन-शतक्ति 
मूलत: जनता के हाथ में रहनी और उसी के द्वारा संचाब्रित होनी 
चाहिए | अस्तु, नये शासन-छुधारों के अनुसार-सरकार किसी भी अंश 
में उचरदायी नहीं है । 


व्यवस्थापक परिधद का नाम भविष्य में व्यवस्थापक सभा 
(लेजिक्लेटिव असेम्बली ) होगा । इसमें कुल ८५ सदस्य होंगे--४२ 
निर्वाचित, ओर ४३ नामजद | 

निर्वाचित सदस्यों में प्रतिनिधित्व प्रादेशिक न होकर धंघेवार रखा 
गया है। इनका व्यौरा इस प्रकार हेः--जागीरदार ओर संस्थान 
वाले ४, माशदार २, प्टे दार ८, काश्तकार ८, उद्योग-घंघे २, 
वाणिज्य २, वैंकिंग २, क्राबून २, चिकित्सा २, ग्रेजुएट २, 
जिला-बोर्ड २, जिला-म्युनिसपैज्ञटो और टाउन-कमेटियाँ २, ददैदराबाद 
म्युनिउपल कारपोरेशन २ ।* 

नामजद सदस्य इस प्रकार होंगेः---इलाकों की ओर से ५, सरकारी 
नामजद १४, गेर-सरकारी नामजद १ ४, प्रबन्धकारियी के सदत्य ७, 
तथा सर्फे खास के सदस्य ( निजाम द्वारा नियुक्त ) ३। 

निर्वाचित एवं नामजद दठदसस्‍्यों के स्थानों को मुसलमानों और 


अधंश्रेवार प्रतिनिधित्व के पक्ष में कहा जाता है कि इसके द्वारा लोगों के 
आर्यिक दितों का पूरा अतिनिधित्व होगा। परन्तु जबकि राज्य की आवबादो के 
अस्सी प्रतिशत किसान हैं (और जब राज्य अपनी आय का लगभग आधा भाग 
किसानों से लगान के रूप में लेता है ), तव व्यवस्थापक सभा के 5५ सदस्यों हु से 
उनके प्रतिनिधि वहुत अधिक हु दोकर केवल 5 दी क्यों हो ? 
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हिन्दुओं में दरावर वॉटा गया है, यद्यपि राज्य की जनउंख्या में हिन्दू 
८५ फीरदी, और मुसलमान केवल ११ फीसदी के लगभग ऐं | 

प्रबन्धकारिणी सभा की श्रज्ञदास्त में कहा गया है कि “इस 
राज्य में मुसलमानों की ऐतिद्ासिक स्थिति श्रौर राजनैतिक दर्जे के कारण 
इस ज्ञाति का महत्व ऐसा स्पष्ट है कि व्यवस्थापक सभा में हसको प्रक़्प- 
संब्यक की स्थिति नहीं दी जा सकती । प्रत्येक ब्यक्ति को यह बांत मान्य 
करनी चाद्विएु कि मुसक्तमानों की यहाँ ऐसी स्थिति है कि उसके कारण 
इस राज्य के राजनेतिक तथा नेतिक शक्ति बढ़ाने में उन्होंने जो योग 
दिया है, वह कमी भी हिन्दु्शों से कम नहीं रहा है ।... निर्वाचित एवं 
नामजद सदस्यों में हिन्दुन्ों तथा मुसल्लमानों की संश्या बरावर रहे ।?! 

पर्रवस्थापक सभा की श्रायु पाँच साल निर्धारित की गयी है। 
उसके लिए. सरकारी भाषा राजभाषा श्रर्याद्‌ उदूं होगी। परन्तु 
सभापति उर्दू न जानने वाले किसी सदस्य को तेलगू, मराढी, 
फनारी या अ्रंगरेजी में भाषण करने की अनुमति दे सकता दै। 
सुधारों में प्रशंघनीय बात यद्द है कि व्यवस्थापक सभा एक ही रखी गयी 
है, दो नहीं | पुनः प्रथक्‌ निर्वाचन को इसके ठंगठन में स्थान नहीं 
दिया गया | द्वितों या धंघों के आधार पर उदस्यों की संख्या सुरक्षित 
रखते हुए, संयुक्त निर्वाचन में यह शर्ते रखी गयी है, कि प्रत्येक 
उम्मेदवार अपनी जाति के प्रत्येक हित सम्बन्धी मतों में से कम-से-कम 
४० प्रतिशत प्राप्त करे | 

व्यवस्था सम्बन्धी विषय चार भेणियों में विभक्त किये गये हैं-... 
(१) वे विषय, जिन पर व्यवस्थापक सभा मेंन कोई प्रस्ताव किया 
जा छकेगा और न कोई प्रश्न ही पूछा जा सकेगा । (२) वे विषय 
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जिनके सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभा का कोई सदस्य सरकार की अनुमति 
विना, प्रस्ताव उपस्थित कर सकता हैं अथवा प्रश्न पूछ सकता है। 
(३) वे विषय जिनके सम्बन्ध में सरकार या सरकारी रुदस्य ही कोई 
प्रस्ताव उपस्थित कर सकते हैं। (४) ऐसे विषय, जो उपयुक्त श्रेणियों 
में स्पष्ट नहीं किये गये हं; इनके सम्बन्ध में व्यवस्थापक सभा का कोई 
सदस्य, सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को ध्यान में रखते हुए, कोई 
प्रस्ताव उपस्थित करने या प्रश्न पूछुने का कार्य उसी दशा में कर 
सकता है जब वह पहले से सरकार की लिखित अनुमति प्राप्त कर ले। 
किसी विषय के सम्बन्ध में यह निर्णय करने का अधिकार सरकार को 
है कि वह किस भरेणी के अन्तर्गत है। निजाम चाहें निस ४णी के 
विषयों की ह्द्धि कर सकते हैं । 

इससे स्पष्ट दे व्यवस्थापक सभा का अधिकार-ज््तेत्र बहुत परिमित 
है | पुलितय ओर जागीरदारी के विषय में सदस्यों को कोई अधिकार 
नहीं है | जेल, कर-निर्धारण, खनिज उन्नति आदि के सम्बन्ध में वे 
कोई प्रस्ताव उसी दशा में कर सकेंगे या. प्रश्न तभी पूछ सकेंगे, 
जब सरकार की अनुमति पहले से प्राप्त कर लें । 

भावी विधान में व्यवस्थापक समा की कानून बनाने की शक्ति 
कितनी कम है, इसका परिचय इसी बात से हो सकता है कि समा 
अपने परिमित और निर्धारित ज्षेत्र में मी जो प्रस्ताव पा करती है, . 
उसे स्वीकार करने या रद्द करने का निजाम साहब को पूर्ण अधिकार 
है। इस प्रकार किसी कानून का बनना या न बनना सर्वया निजाम 
साहब की इच्छा पर निमर है | व्यवस्थापक सभा केवल जनता की 
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- भावना सूचित कर सकती है, वह भी बहुत सीमित ज्षेत्र में । 

अब व्यवस्थापक सभा के श्ाय-व्यय सम्बन्धी श्रघिकार की वात 
लें | बजट समा के सामने पेश किया जञायगा, उसमें बड़ी और दोटी 
मदों की रकमें वतायी जायेंगी |' समा उस पर साधारण वाद-विवाद 
करने के अतिरिक्त उन मर्दों के सम्बन्ध में निश्चित प्रस्ताव 
कर सकेगी, जो उसके अधिकार-क्षेत्र से धादर न हों । सरकार समा के 
किसी भी प्रस्ताव को मानने के लिए वाध्य नहीं है। वजट सम्बन्धी 
श्रन्तिम निर्णय करने में सरकार स्वतंत्र है। ( राज्य द्वारा प्रति वर्ष 
लाखों रुपया बाहर की उंस्याश्रों को दिया जाता है, जो श्रधिकांश में 
इसलाम धर्म सम्बन्धी होती हं; यद्यपि यहाँ को जनता का, एवं टेक्स 
देने वालों का बड़ा माग हिन्दुश्रों का है | ) 

निम्नलिखित विषयों की परामश देने वाली कफमेटियों की 
व्यवस्था की गयी हे--(१) कृषि विमाग ।(२) शिक्षा (३) रालस्व | 
(४) भोद्योगिक उन्नति | (५) सावंननिक स्वास्थ्य। (६) हिन्दू धर्मादा। 
(७) मृछलिम घर्मादा | (८) घामिक विषय । इन कमेटियों के सदस्यों 
की संख्या समय-समय १९२ आवश्यकतानुधार घटती-बढ़ती रहेगी, 
परन्तु इनमें सरकारी और गेर-सरकारी सदस्य बराबर रहेंगे। इन 
कमेटियों के अधीन कुछ विशेषज्ञों की उपसमितियां वन सकेगी । 
प्रत्येक कमेटी का समापति, उस्त विषय उम्बन्धो सरकारी विभाग का 
अधिकारी होगा। इन कमेटियों फे सदस्य साधारणतया व्यपस्थापक 
सभा के सदस्यों में से होगे | 

यहाँ न्याय उम्बन्धी कार्य सुव्यवस्यित है। सन्‌ १६२१ ई० 
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से मिजाम ने अपने राज्य में न्याय विभाग को शासन से प्रथक करने 
का प्रसंधनीय एवं अनुकरणीय कार्य किया। एक हाईकोट है, जो अधीन 
अदालतों सहित कार्य कर रद्दा है। डिविजननल जज, जिला-जज और 
ताल्‍्लुका-पुन्धिफों को अपने-अपने क्षेत्र में दीवानी तथा फौजदारी 
के अधिकार हैं। न्याय सम्बन्धी अन्य अधिकारी सिटी-सिविलजज्, 
ठिदी-मनिस्ट्र ट, स्पेशल मजिस्ट्रेय, आनरेरी सेशनजज, और आनरेरी 
मलिस्ट्र 2 हैं । , 

स्थानीय स्वराज्य-संध्याओं के विषय में इस राज्य की स्थिति 
अच्छी नहीं रही है | हेदराबाद नगर की म्युनिसिपल कारपोरेशन तक 
के संगठन में, अब से आठ वर्ष पहले निर्वाचन-प्तिद्धान्त का समावेरा 
नहीं किया गया था । प्रथम निर्वाचन सन्‌ १९३४ में हुआ। कारपोरेशन 
में सरकारी सभापति और उपहभाषति के अतिरिक्त ३६ कौंसिलर हैं, 
जिनमें से केवल्न १३ निर्वाचित होते हैं; उनकी बात का कोई वज़न 
नहीं होता, जब तक कि सरकारी या नामजद ठदस्थों का उन्हें समर्थन 
प्राप्त न हो जाय | 

सब दीवानी जिलों में जिला-बोर्ड हैं, और प्रत्येक ताल्लुके में 
ताल्लुका-बोर्ड हे। इनके सभापति रेवन्यू अफसर द्वोते हैं, ओर इनके 
सदस्यों में सरकारी और गैर-सरकारी सदस्य वरावर-बरावर ठंख्या 
में नामजद किये हुए रहते हैं। श्राठ5 बड़े-बड़े कस्बों में म्युनिसिपल 
कमेटियाँ स्थापित हैं, जिनमें से प्रत्येक में ५ सरकारी और # से १५ 
तक गेर-सरकारी नामजद रुदस्य रहते हैं। 

सन्‌ १६३६ के फरमान में लिला-बोढों, निला-म्युनिस्पैलटियों, 


हैदराबाद प्ररुई 


ट 
टाउन कमेटियों और देदराबाद म्युनिप्ल कारपोरेशन का नया 
स्टंगठन करने की घोपणा-की गयी है। छावनी-वोर्ड, जागीर या 
इलाका बोढ, जांगीर या इलाका स्युनिर्यल्श या टाउन कमेटी 
स्थापित करने की भी धुना दी गयी हे | यह कदा गया दे कि इनका 
छाठन इ४ प्रकार किया जायगा कि राज्य के मुख्य-म्रुख्य द्वितों का 
प्रतिनिधित्व दो, निर्वाचित श्रीर नामजद सदस्यों की हंख्वा में यया- 
उम्मव ५ और ३ का अनुपात रहेगा, और इनमें हिन्दू श्रौर मुसलमान 
सदत्य वरावर-बधाबवर रहेंगे । इन कमेटियों पर सरकार का प्रमावपूर्ण 
नियंत्रण रहेगा; सरकार इनके आय-जयय का निरीक्षण और जाँच 
करेगो, और इनके करों को निर्धारित करेगी | इनको अपने बजट तथा 
ऋण के लिए, तथा कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए, परकार की स्वीक्षति 
लेनी दोंगी। इनसे सदज ही भनुमान किया जा सकत | हे कि इन 
संस्थात्नों का ठंगठन कितना' अरंतोपप्रद तथा श्रधघिक्नार-च्षेत्र कितना 
सीमित होगा । 

अब तक हैदराबाद राज्य में पंचायतों की स्थापना नहीं हुई है । 
निजाम साहव के सन्‌ १९३९ के फरमान में यह घोपणा की गयी है 
कि २५०० थौर ५००० के बीच की जन6ंख्या वाले गाँवों में पंचायतों 
की स्थापना की जायगी। 

इठ राज्य की आर्थिक स्थिति खूब दृह है | सरकारी बजट तीन- 
तीन खाल के लिए बनाया जाता है| मिन्न-मिन्न विभागों को भिवापिक 
वनट के आधार पर, उनके वार्पिक व्यय के भनुमानानुखार घन दिया 
जाता है | इस प्रकार प्रत्येक विभाग के ढ्वार्य में स्थिरता रहती है, हर 

धर 
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साल नया श्रायोजन न होकर उसका सिलसिला वना रहता है, और 
उसकी प्रगति भें सुविधाएँ मिलती हैं। यदि तीन वर्ष के बाद 
दिसाव में बचत द्दोती हे तो उस रुपये में से कुछ सुरक्षित कोष में रखा 
जाता है और शेष जनद्ितकारी काय में खर्च किया जाता है। इस 
प्रकार गत वर्षो में अकाल फंड, श्रौद्योगिक ट्रस्ट फंड, उसमानिया 
सिक्का स्थायीकरण, और काग्जी मुद्र/ कोष ( पेपर करेनन्‍्सी रिजव ) में 
खूब वृद्धि हुई है। 

राज्य के अन्तगंत निजाम के डाक, स्टाम्य और टकसाल विभाग 
स्वतंत्र है, बहुत सी रेलवे लाइन भी राज्य की अपनी है। राज्य की 
मुद्रा, शासक के वंश के नाम पर, उसमानिया सिक्का कहलाती हे। 
सन्‌ १६१८ से यहाँ उसमानिया यूनिवर्सिटी विविध विषयों की उच्च 
शिक्षा उद्दू द्वारा देती हे; उसमें अंगरेजी भाषा अनिवार्य है। 
निजाम कालिज, जो प्रथम श्रेणी का है, मदरास विश्वविद्यालय से 
संलग्न है । उर्दू में ऊंचे दर्ज का साहित्य बढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया 
जा रहा है। अनुवाद विभाग ने इतिद्दास, राजनीति, श्रर्थशात्र, दर्शन, 
गणित, विशान, ऐंजिनयरिंग, कानून और चिकित्सा आदि के बहुत से 
अन्यों का उदूँ में अनुवाद कराया हे। आम-सुघार, प्राइमरी शिक्षा 
के प्रचार तथा निरक्षरता-निवारण की ओर ध्यान दिया जा रहा है। 
कन्याओं की शिक्षा बंढ़ायी जा रही हैं; राज्य में एक प्रथम श्रेणी का 
महिला कालिज भी है | 

शिक्षा के सम्बन्ध में यह शिकायत है कि जबछि उच्च कल्षाश्रों 
में ही नहीं, प्रारंभिक ओर साध्यमिछ श्रेणियों तक में उदूं के अध्ययन 


टदरावाद हर, 


के द्विएु अनऊ प्रोर्शाइन दिये जाते है, सर्वेंसाधारण ८ाप, प्रत्तिशत 
जनता की मातृभापा ( मराठी, कनारो ओर तेज्गु ) की उपक्षा की 
जाती है। राज्य को शोर से संचा्षित प्राइमरी स्टूृजों में भी बालक 
डदूँ शब्द और फारसी लिपि सोखने को बाध्य दोते है। याबकों 
की 2नगो मातमाषा सिखाने के ल्षिए उनके संरघकों को अपने तौर 
से अद्वग प्रबन्ध करना पड़ता हैं। हिन्दी छी शिक्षा की ब्यवस्था 
अत्यन्त कम है | प्राइवेट शिक्षा-संस्थाओं को अनुस्साद्दित किया जाता 
है + सन्‌ १६४१ ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेक्षन का वार्पिक अधिवेशन 
यहाँ दोनिवाला या, पर राज्य से अनुमति नहों मिल्लीं । सन्‌ $६४8२ में 
श्रार्य घमाज के सममेद्नन के अ्रवप्तर पर द्िन्दी मंडल केवल इस राज्य 
की सीमा में रहनवाले हिन्दी-प्रेमियों का ही सम्मेज्षन करना चाहता था, 
परन्तु उश्तके ल्षिण भी अ्रनुमति नहीं दी गयी । 


देदराबाद में जनता की राजनैतिक जागृति विछुले योरपीय मद्दायुद्ध 
के समय से तो है द्वी। विशेषतया सन १६२० ६० से यहाँ श्रनेक 
संस्याझों ने शासन-छुघार तथा उत्तरदायी शासन की प्राप्ति के लिए 
भरसक आन्दोलन किया। परन्तु थोड़े-बहुत उमय में प्रत्येक संस्था 
गेर-कानूनी हरा दी गयी, या अ्रन्य प्रकार से उसका दमन किया गया | 
ऐसी कुछ छंध्याश्रों के नाम ये हैं :--६ैंदरावाद राज्य सुधार सभा 
( देदरावाद स्टेट रिफाम्त अधोसियेशन ), देदराबाद असोधियेशन; 
निजाम प्रजा संध ( निज्ञाम सवजेक्ट्स लीग ), देदराबाद जनता समा 
९ हेदराडाद पीपल कन्वेशन ), देदरावाद राज्य कांग्रेस आदि | कितनी 


+ निज्तदाबोउपे. >2ैपीगांगापत्तजाणा 8 हैं, 9. ादए 
के आधार पर । 
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ही वार सावजनिक संस्थाओं को राज्य में समाएँ ऋरने की श्रनुमति नहीं 
मिली, और कार्यकर्चाश्रों को राज्य की सीमा से वाहर ही अपने विचार 
प्रकट करने की व्यवस्था करनी पड़ी | साम्प्रदाविक मावनाश्रों से दृर 
रहनेवाली वया बहुत शान्ति और गम्भीरठा से कार्य करनेवाली स्टेट- 
कांग्रेस तक पर रोक लगावा जाना एक ऐली वात है, जिससे राज्य की 
स्थिति का सहज ही अनुमान किया जा सकता है | राज्य को “कांग्रेस 
शब्द ही नापसन्द रहा। कार्यकर्चाश्रों ने कांग्रेत का नाम 'नेशनल 
कान्फ्र न” रखने का विचार किया | इधपर भी राज्य की आपत्ियों का 
अन्त न था | यद्द कहा गया कि“(१) यह ंस्था “नेशनल? (राष्ट्रीय ) 
नहीं हे, क्योंकि इसने पारस्परिक समभौते द्वारा दूसरी नातियों के प्रति- 
निधि-सदस्यों का उमयथन प्राप्त करने का प्रयत्न नहीं किया । (२) हे दरा- 
वाद सरकार लोगों का उचरदायी शासन माँगने का अधिकार मान्य 
करने को तैयार नहीं हँ,जिसे प्रात करने का इछ रंत्या ने निश्चय किया 
है | इसलिए, इस उंत्या के विधान से उत्तरदायी थातन माँगने वाली 
घारा निकाल दो ज्ञानी चाहिए। निजञञाम की प्रभुता अविभाज्य, 
अ-हस्तान्तरयोग्य और पूर्ण है ।”? 


स्मरण रहे दि निज्ञांम सादव ने २५, अक्तृवर १६२३ को एक पत्र 
में चत्कालीन चायसराय लाई रीडिंग को सूचित किया था - कि “बरार 
मुझे मिद्ध काने पर में इस प्रान्त वालों को शासन में हतना सहयोग 
देने का अवसर प्रदान करूँगा, जितना धिटिय भारत में इस समय 
कहीं भो नहीं किया ज्ञाता। में बरारियों को उत्तरदायी शासन- 
विधान देने के ल्विप्‌ निश्चित व्यवस्था करूंगा, जिसके अनुसार मेरे 
द्वारा नियुक्त वैधानिक गवर्नर के अधोन जनता को आन्तरिक विषयों 
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में पूर्ण स्व॒राब्य होगा ।! इस घात में, और निम्माम की प्रभुता अविनाज्य 
श्र-हस्तान्चरयोग्य और पूर्ण मानने की बात में कैसे संगति मिखतों है £ 
यदि पहली बात केवल्ल 'राजनैतिक चाल हो, तो अब तो समय बीस 
चर्ष थ्रागे बढ़ गया है | युग-प्रवाह को देखते हुए, क्या भारतवर्ष के इस 
प्रमुख राज्य को उत्तदायी शासन पद्धति से इतना विम्ुत्न होना शोमा 
देता है £ 

देदराबाद में स्टेट कांग्रेठ के कार्यकर्ताओं को अपनी उत्तरदायी 
शासन की माँय स्पष्ट रूप से सामने रखने के कारण सस्याग्रद करने का 
अवसर आया, उनकी गिरफ़्ारियाँ हुई, केद की सजा हुई, और उन्हें 
नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़े। इस राज्य के अधिकारियों की 
राष्ट्रीयता-विरोधी प्रद्मत्तवों का खेदजनक परिचय इध बात से मी 
मिलता है कि पि्चले दिनों सेक्ों विद्यार्यी वन्‍्देमातरम्‌ का राष्ट्रीय 
गान गाने आदि के कारण उसमानिया विश्वविद्यालय से प_्पक्‌ किये 
गये थे | इसके विपरीत, राज्य की बहुत बलवान सम्प्रदायवादी मुछलिम 
संस्था 'मजलिस इत्तद्वादुल मुसल्मीन? पर कई वर्ष कोई प्रतिबन्ध नहीं 
लगायागया | 


यह संस्था ज़ोर-शोर से इस बात का प्रचार करतो रहो टैं कि (दम 
(मसुप्ततमान ) दक्षिखन के बादशाह है, दुक्खिन का सिंहासन और 
मुझुद मारे राजनंतिक और सरास्कृतिक झासनाधिकार के चिन्ह हैं। 
इसारे निज्ाम साह्य एमारे राज्य की रूह ( आत्मा ) हैं, और इस उनके 
पम्प के शरोर है। उसके अन्त के साथ हमारा चनन्‍्त है। यदि हम 
हीं ईंतो वह मी नहीं है! मनव्विस का स्पष्ट मत है कि मुसबमानों 
गे प्रधानता राज्य-शासन में, एवं सरकारों नौकरी में, रहइनी चादिए। 
'सने कांग्रेसवादियों को यश राजद्रोंददी रद्ठा और टैंदरायाद राज्य को 
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स्टेट-कांग्रेस पर लगे हुए अतिबन्ध उठाने के विरुद्ध- चेतावनी दो। उसने 
सुधारों को अत्यन्त प्रगतिशीन और नवीनतम साना, और मुसब्बमानों 
को उनके विरुद्ध प्रदुशंन करने के लिए प्रेरित किया | इस छंस्थी का 
नारा श्रनअनल्षमलिक' ( में बादशाह हूँ ) रहा है । 

सितम्बर १६९४१ ई० के “फरमान मुवारिकः में प्रकाशित किया 
गया कि निजञाम साहब ने इस उंस्था के प्रमुख नेता ( ओर अखिल 
भारतवर्षीय देशी राज्य मुसल्ििम लीग के समापत्ति ) नवाब बहादुर 
यारजंग का माफीनामा स्वीकार क्रिया, जिससे उन्हें अ्रपने व्यवहार 
सुघारने का एक और अवसर मिले | यह तो ठीक है। परन्तु क्‍या 
राज्य ने स्वयं ही साम्प्रदायिक मनोबृत्ि को प्रोत्छाइन नहीं दिया है 
अप्रेल सन्‌ १६०६ और पीछे जुलाई १६३६ के सरकोरी फरमानों में 
हैदराबाद को मुसलिम राज्य कद्दा गया है | ऐसी दशा में छोटे-बड़े 
राजभक्त पदाधिकारी तथा सरकार के कृयापात्र बनने के श्रमिलाषी 


व्यक्ति इध घातक छिद्धान्त का प्रचार करें तो क्या आश्चरय.! 

अन्य कितने ही देशी राज्यों की भांति इस राज्य में भी जनता के 
नागरिक अधिकार बहुत कम रहे हैं | उमाएँ करने, जलूछ निकालने, 
सावंजनिक उत्सत्र मनाने, वहाँ तक कि प्राइवेट स्कूल स्थापित करने 
तक में बहुत प्रतिवन्ध रहे | सन्‌ १६३८ ई० के अन्त में दिन्दू महासभा 
ने नागरिक स्वतंत्रता के विचार से तथा आयंसमाज ने विशेषतया 
घार्मिक अ्रधिकार प्राप्ति के लिए सत्याग्रह किया | हजारों आदमी जेल 
गये, और कई-एक ने अपने प्राणों की भेंट चढ़ायी । उसकी विशेष 
चर्चा न कर, हमें यही कईना दे कि आखिर, लुलाई उन्‌ १६३६ में 


है 


दक्षिण के देशी राज्य पूश्ट्‌ 


निवाम साइव ने अ्रपने फरमान में खुधारों की घोषणा की ओर यह 
स्पष्ट किया कि मविष्य में साघारणतया सभा करने के लिए पहले से 
स्वीकृति लेने की आवश्यकता न द्ोगी, केवल दुचना देना पर्यात 
होगा; समाचारपत्र-प्रकाशन को प्रोत्ताइन देनेवाले नियमों के बनाये 
जाने का मी आश्वाउन दिया गया है | नये शासन सुधार श्रभी 
पूरी तरह श्रमल में नहीं आने लगे हैं | दिन्दू-मुसलिम एकता के प्रेमी 
बड़ी उत्घुकता से दस बात की प्रतीज्ञा कर रहे हैं कि भारतवर्ष के इस 
प्रधान राज्य से साम्प्रदायिता का निवारण हो, नागरिकों को निश्पक्षता 
पर्वंक अधिकार मिलें, श्र उत्तरदायो शासन की स्थापना हो । 
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सत्तरवाँ अध्याय 


><तटरंट्राउ+३र+ 


दक्षिण के देशी राज्य 
दक्षिण के देशी राज्यों में स अधिकांश अपने यहाँ प्रज्ञातंत्रास्मछ 
सुधारों को प्रचल्षित करने में उत्तर या पश्चिम के दशो राज्यों री अपेता 
श्रागे बढ़े हुए हैं । --एच० जी० तिलक 
साधारणतया हेदराबाद की गयुना मी दक्षिण के हीं देगी राज्यों 
में द्ोतो हे, परन्तु वह एक बढ़ा और प्रमुख राज्य है| राजनैतिक 
दृष्टि से भी उसका प्रथक्‌ और स्वतंत्र स्थान है। इस लिए उसके 
सम्दन्ध में हमने अलग पिछले अध्याय में, लिख दिया है। ब्व 
विचारणीय राज्य निम्नलिखित हूँ :--(१) बम्पई प्रान्त के राज्य, 
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(काठियावाड़ और गुजरात के राज्यों को छोड़ कर), (२) मेसूर, 
रेजीडेन्ठी के राज्य, और (३) मद्रास के राज्य । 

इनमें से प्रथम समूह के देशी राज्य “कोल्द्वापुर रेजीडेन्सी और 
दक्षिण राज्य एजन्सी? में है | इनमें मुख्य कोल्हापुर, आंघ, अकलकोटढ, 
भोर, जंजीरा, मुघोल, सांगली श्रौर खावंतवाडी है । कोल्द्ापुर के अतिरिक्त 
अन्य राज्य छोटे-छोटे, कम आय ओर थोड़ी आबादी वाले हैं। इनमें 
सब से बड़ा सांगली है, जिसका क्षेत्रफल ११३६ वर्गमील, श्रावरादी 
ढाई लाख से अधिक ओर आदत वाषिंक्र आय सोलह लाख रुपये हे । 
इन राज्यों में से सावनू ओर जंजोरा के शासक तो मुसलमान हैं। शेष 
सब राज्यों के शासक मराठा या कोकनस्थ ब्राह्मण हैं; इनके 
संस्थापक प्रायः शिवा जी महाराज या पेशवाश्रों के वंशन या उनके 
जागीदार थे | ह 

शासन-सुधार की दृष्टि से ओंघ का अपना एक विशेष स्थान है | 
अन्य राज्यों में दवेंघ शासनपद्धति ( जैसी ब्रिटिश मारत में सन्त्‌ १६१६ 
के विघान से प्रचलित की गयी थी ) जारी करने में कोचीन अग्रगामी 
रहा है। उसका अनुकरण मददाराष्ट्र के कई छोटे-छोटे राज्यों ने 
किया है | सांगली में इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थापक सभा कार्य 
कर रही है | जामखंडी में भी ऐसा होने लग गया है | मिराज ने 
उसी दद्ल की योजना बना लीं है, और मोर ने उसका वायदा किया 
है| परन्तु जब कि कोचीन में यह पद्धति वास्तविक रुप में हैं, मद्ाराष्ट्र 
राज्यों में यह वहुत-कुछ दिखावटी ही दे | 

मैसूर रेजीडेन्ठी में तीन राज्य हैं, उनमें मैसूर सब से बढ़ा और 


ञ 
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प्रमुख है । मारत-सरकार के सम्बन्ध की दृष्टि से इसका विशेष स्थान 
है। मदरास प्रान्त में ध्रांवकोर, कोचीन, और पद कोटा राज्य हैं। 
ये भारत-सरकार के सम्बन्ध की दृष्टि से मद्रास राज्य एजन्सी में हैं। 
शासन के विचार से, इस समय तो शोध भारतवर्ष के सभी देशी राज्यों 
में अग्रगामी है; परन्तु अब से कुछ समय पहले तक साधारणतया 
मैदूर, कोचीन श्र प्रांवकोर बहुत प्रसिद्ध रहे ईं । 

श्री० सत्पमूर्ति जी ने छिखा है--इन राज्यों में सुब्यवस्थित भर 
स्वतन्त्र ट्वाईकोर्ट और चोफ-कोट्ट' स्थापित हैं। इनमें जो न्यायाधीश 
है, वे हटाये नहीं जा सकते, और विशेषतः वे ञ्ञो अपने आपको स्वतन्प्र 
भोर ईमानदार सिद्धू कर छुक्े हैँ। हन राज्यों के शासकों का शाद्दी 
खर्च (“प्रिव पल! ) निश्चित है। इनमें धारा सभाएं हैं, जिनमें निर्वाचित 
सदस्य बेठते हैं। श्नन्‍्य नरेशों के विषय में जो बदनाम करनेवात्ती 
बातें उद़ती हैं, थे दक्षिण भारतोय नरेशों के विषय में स्वप्न में भी 
सुनायी नहीं देतीं। एकाघ अपवाद को छोद़कर इन राज्यों के शासक 
चरिश्रवान और योग्य ब्यक्ति हैं| इनका पैसा व्यर्थ के तमाशों में या 
योरप की सेर में कदायित ही खच होता है। जनता इनके पास झासानी 
से पहुँच सकती हँ। इन राज्यों के प्रधन्धक उत्साह और लगन 
पूवेक कृषि, व्यापार और व्यवस्ताय के विकास उद्योग में लगे हुए 
ह_ैं। इन सथ यातों से मेरा मतज्य यह्द है कि इन राज्यों की प्रजा 
सुशासित है। 

इतने पर भी में इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इन 
राज्यों के शासन का अन्तिम आधार स्वच्छाचार दँ। मेरा दावा केवल 
इतना हैकि यह एक सहानुसूति-पुर्ण स्वेछ्ठाचार ६। इसके साथ दी 
साथ यहाँ पर काफी दमन भी ऐता है। प्रकाशन की स्वतन्प्रता 
बहुत कम है। राज्यों को झोर से यद्ट क्ट कर सफाई पेश को जाती 

६६ 


श्श्र्‌ देशी राज्य शासन 


है कि वहाँ के पत्र ही इस प्रकार के हैं द्लि उनका दमन करना 
पढ़ता है। मगर यद्द तो ब्यथे की बात है। साथ ही मुझे यह भी 
कहना पड़ेगा कि इन राज्यों में ब्लोकूमत दिनों दिन मजबूत होता 
जा रहा है। श्रततः सुझे आशा है कि शासन तथा दोकमत के संघर्ष तथा 
बिटिश भारतीय घटनाक्रम के फल-स्वरूप झ्राज़ का श्रद्धू -प्रतिनिधि- 
सत्तात्मक शासन जनता के प्रति पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हो जायगा |? 
[ अज्ञुनः रियासत अंक]... 

इस अ्रध्याय में दक्षिय के देशी राज्यों के सम्बन्ध में कुछ 
सामूद्दिक थार्तें लिख चुकने पर, अगले अध्यायों में, नमूने के तोर पर 
इनमें से कुछ राज्यों की शाउनपद्धति पर विचार किया जायगा। 
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कोल्हापुर 


कोक्ट्टापुर राज्य इंस शताब्दी के आरस्स में राष्ट्रीय और सामाजिक 
झान्दोल्नन का केन्द्र था | शिक्षा में यद्द राज्य पूना के साथ कन्धे से 
कन्धा मिलाकर प्रगति कर रहा था ।““तथापि यहाँ का राजनैतिक 
जीवन मरणोन्‍्मुस रहा | --कष्ण शम्मों 


यहाँ के राजवंश की स्थापना सुप्रसिद्ध शिवाजी मद्दाराज के छोटे पुत्र 
: से हुई दे | राजा का पद “छुत्रपति महाराज? है। इस राज्य की अंगरेजों 
से संधि सत्‌ १८१२ ई० में हुई | राजघानी कोल्द्वापुर नगर है। राज्य 


कोल्द्यापुर पू३्३ 


का छ्ेत्रफत ३२१७ वर्गमी ल है, इसमें से २१२४ वर्गमील का क्षेत्र तो 
खास राज्य का है, ओर शेष नो जागीरदारों का | जनठंख्या दत लाख 
के लगभग है, जिसमें से अधिकांश हिन्दू हैं।ओऔदठत वाधिक आय 
पचात लाख रुपये से अधिक हे | आय का मुख्य साधन मालगुजारी 
है। भी० राजाराम जो ने सन्‌ १६२२ से १६४० तक राज्य किया। 
आपके देद्वान्त के बाद राजप्रबन्ध के लिए. एक कौंछिल-झाफ- 
एडमिनिस्ट्‌ शन स्थापित की गयी है, उसके सभापति राज्य के दौवान 
मिस्टर पेरी हैं। 
यद्यवि यह राज्य शिक्षा धौर पमान-सुधार में श्रपेक्षाकृत बहुत 
अग्रगामी रहा है, यहाँ शासन-यंत्र मध्ययुग का सा, सामन्तशाद्वी के 
ढंग का दी रहा | श्री० राजाराम जी के समय में राजप्रवन्ध व्यक्तिगत 
था, लोक-प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी या उनके द्वारा नियंत्रित 
नहीं | महाराज को शासन और न्याय सम्बन्धो सर्वोपरि अ्धिक्रार 
था। कुछ मदत्वपूर्ण विषय राज्य की कौंसिल के विचाराये ,उपस्यित 
किये जाते ये, जिसमें प्रधान मंत्री, माल-मंत्री, न्याय-मंत्री, श्रोर चीफ- 
सेक्रेटरी, राजध्व-सेक्रेटररी और महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी द्ोते ये। 
विशेष विषय मद्दाराज के लिए सुरक्षित ये | 
राज्य में व्यवस्थापक सभा नहीं है। पंचायतों का प्रचार द्वो रद्दा 
है । मंदिरों का प्रवन्ध देवस्पान-मंडल करता है, नो पंचायतों से 
सम्बद्ध हे | राज्य में कई म्युनिसपैलटियाँ हैं । कृपि श्र उद्योग-घंघों 
की उत्तति हो रद्दौ हे | यहाँ शिक्षा के कार्य में अच्धी प्रगति रद्दो दे | 
एक भादू स! ( साहित्य ) कालिज, एक 'ला (कानून ) कालिन, 
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और एक ट्रेनिंग कालिज यहाँ बहुत समय से हैं। ज्ौ-शिक्षा, 
ओऔद्योगिक तथा घामिक शिक्षा की भी व्यवस्था है| राज्य में लगभग 
दो दजन अस्पताल और शपफाखाने हैं | कोढ़ियों तथा पागलों फे लिए 
अलग-अलग संस्थाएं हैं | पशु-चिकित्सा की भी व्यवस्था है। 

राज्य में नो जागीरें हैं, उनमें अंशतः जागीरदारों का अधिकार 
' है। जागीरदारों को प्राचीन काल में जमीन या गाँव इसलिए मिले थे 
कि उनकी आय से वे सेना की व्यवस्था करें, और अपनी प्रतिष्ठा 
बनायी रखें, अब वे राज्य की सेनिक सेवा न करके उसके उपलक्ष्य 
में निर्धारित रंकम देते हैं | उत्तराधिकार के समय वे नजराना देते दें । 
संन १६३० ई० से पहले उनपर कुछ हृद तक कोल्हापुर के रेजीडेंट 
की भी निगरानी रहती थी, अब वे प्रायः दरबार के दी अघीन हें। 
छोटे नागीरदार रेजीडंट ओर दरबार के संयुक्त संरक्षण में हैं। जागीर- 
दारों के विरुद्ध दोवानी मामलों का फेसला दरबार का एक प्रतिनिधि 
तथा रेजीडेन्ट मिलकर करते हैं। अधिकांश जागीरों के फोजदारी 
मामलों में दरवार को निर्धारित अधिकार है। कुछ जागीरों में 
जागीरदारों को ही बहुत-कुछ अधिकार दिया गया है । 

यहाँ लोगों का आर्थिक तथा नागरिक जीवन बहुत श्रवनत 
अवस्था में दे रहा है। उनके कष्टों का एक मूल कारण राज्य के 
शिकार-सम्बन्धी नियम ये | राज्य में उपजाऊ मूमि के श्रन्दर कई-कई 
वर्गमीलों के क्षेत्रफल वाले बड़े-बड़े वागींचे जगली सुश्नरों या हिरिनों 
के शिकार के लिए सुरक्षित रखे गये हैं, और इन जंगली जानवरों से 
बहुत द्वानि होती है। उन ३६३०-३१ में लोगों को श्रसह्मं क्षति हुई । 


कोल्हापुर पूरप, 


उन्होंने दरवार के सामने स्थिति रखी । उसके फल-स्व रूप कुछ श्रध्यावी 
मुघार हुश्रा । 

पिछुनज्नी मनुष्प-गणना के समय राज्य में तेरद समाचार पत्र थे, 
पर पीछे सरकारी दमन आदि के कारण इनमें केवल तोन दो रह 
गये, और ये भी स्वतंत्रता पूर्वक आलोचना करनेवाले न रहे। 
प्रजापरिषद को कैठी मुखीबर्तों का सामना करना पड़ा, यह इससे 
विदित दो जायगा कि यहाँ दो ग्राम -पटेलों के विदद्ध इसलिए कारवाई 
की गयी कि उन्होंने परिषद के नेताश्नों की हरकतों के सम्बन्ध में 
ब्यीरेवार सूचना न देकर अपनी “अयोग्यता! सूचित की थी; इन्हें 
ढाई-ढाई खाल को सज़ा दी गयीं। परिषद को अपना प्रथम संगठित 
सम्मेलन राज्य की सीमा से बाहर द्वी करना पड़ा । 

पहल्ने कहा गया है कि सन्‌ १९४१ से यहाँ राजप्रवन्ध के क्लिप एक 
कॉसिल-आफ-एडमिनिस्ट्र शन है. जिसके सभापति मिस्टर पेरी हैं।हूस 
कोंसिल की स्थापना से जनता को बहुत समय के दाद खुली द्व॒वा में 
सांस लेने का अवसर मिलना । विगत वर्षो में रिश्वत, मांज्ञ की जब्ती, 
नागरिक-स्वतंत्रता का श्रपद्रण श्रादि कई दइशियों से यहाँ की राजब्यवध्या 
बहुत असंतोपननक थो | अब लोगों को शिव्ायतें दूर करने फी ओर ध्यान 
दिया जाने जगा है | विचित्न संयोग हैँ कि राज्य के चास्तविक शासक 
भौर उसके मारतीय दीवान के समय में जो यात न हो पायी. अबद 
अ्रस्थाया रूप से शासन करने बाले विदृशोीं पदाधिद्धारों द्वारा होने की 
भ्राशा है| परन्तु इसे अपवाद ही समम्तना चाहिए | भौर हाँ, सुग्व बात 
यह है ऊि कार्यकर्ता छोगों के सामयिझ छपरों के दर करने में हो न गे 
रहे | जनता का स्पायो द्वित उत्तदायी शासनपद्धति प्रचलित झरने से ही 
होगा, उसके लिए भमरसर उधोग छिया जाना चादिए । 





बहत्तरवाँ अध्याय 
ओंध 


निस्सन्देदह ओंध पुछ छोटा सा राज्य है, परन्तु उसने वह मार्ग 
दर्शा दिया है, जिसपर बढ़े-बढ़े राज्यों का यथा-सम्भव जक्दी ही चलना 
बुद्धिमानी का कार्य होगा । --एम० एस० अगणे 





बम्बई प्रान्त का यह छोटा सा राज्य अपने शासन-सुधारों के कारण 
खूब प्रतिद्ध है। इसका क्षेत्रफल ५०१ वर्गमील, जनसंख्या लगमग 
अस्सी हजार, ओर औसत वार्षिक आय चार लाख रुपये हैं। यहाँ के 
शासक वाह्षण हैं, और पन्त प्रतिनिधि कहलाते हैं। ये दक्षिण के प्रथम 
श्रेणी के सरदारों में गिने जाते है । ये परशुराम त्रिम्बक के वंशज कह्दे 
जाते हैं, जिन्हें उन्‌ १७०० के लगभग, सतारा की राणी ताराबाई 
( राजाराम मोंठले की विधवा ) ने जागीर दो यी । 

मेहरवान गोपाल कृष्णराव ( उपनाम नानासाहव पन्धच ) को 
जो सन्‌ १६०५ में गद्दी पर बेठ थे, गद्दी से उतार कर सरकार ने 
उनके चाचा भवनराव ( उपनाम बालासाइब पन्‍्त) को सन्‌ १६०३ में 
गद्दो पर वैठाया | आपकी महत्वपूर्ण विशेषता यह हे कि आपने स्वेच्छा 
से जनता को वह शासनाघिकार प्रदान किया निसे देने में अनेक 
राजा, प्रजा के बहुत आन्दोलन करने पर मी, बड़ी शिथिलता और 


संकोच किया करते है | 


'.  औओंघ ब२७ 


राजा साहव के दिसम्बर १६२३ के आदेशानुसार यहाँ एक 
प्रतिनिधि समा (रेप्रेजेन्टेटिव असेम्बली) बनायी गयी थी | सन्‌ १६३ व 
में दूसरा विधान बनाया गया। इसके अनुसार यह निश्चय हुआ 
दोनों मंत्री व्यवस्थापक सभा के सदस्यों में से चुने जायेंगे, और उनमें 
से कम-से-कम एक सभा के निर्वाचित सदस्यों में से होगा। पश्चात्‌ 
राजा साहब के पुत्र श्री० श्रप्पा जी ने म० गाँधी से विचार-विनिमय 
किया | सन्‌ १६३६ का नया विधान बनाया गया, और वम्बई के मूतपूर्व 
कांग्रेती प्रधान-मंत्री श्री० खेर से उचरदायी शासन का उद्घाटन 
कराया गया । 

नये विधान के अनुसार राजा साहव राज्य के प्रथम सेवक हैं। 
उनके तीन मंत्री हं। ये व्यवस्थापक सभा के प्रति उत्तरदायी द्वोते 
हैं। व्यवस्थापक समा द्वारा श्रविश्वा5 का प्रस्ताव आने पर मंत्री अपना 
स्थान रिक्त कर देंगे। 

व्यवस्थापक सभा में १५ सदस्य दोते हैं। पाँच ताल्‍्जुका- कक सिलों 
के सभापति अपने पद के कारण इस सभा के सदस्य होते हें। 
इसके अतिरिक्त, प्रत्येक ताल्लुका-कौंसिल व्यवस्थापक समा की सदस्यता 
के लिए, दो भन्य व्यक्ति चुनती है; इन दो व्यक्तियों में से एक कॉठिल 
के बाहर का भी द्वो सकता है। जिन कानूनी मसविदों को उमा पाठ 
कर देती दे, वे भीमन्त राजा साइब की स्वीकृति मिलने पर कानून 
बन जाते हैं। भीमन्त राजा साहव अपनी स्वीकृति, फेवल तोन वार 
रोक सकते हैं। शासन विधान सम्बन्धी किसी विषय की व्याख्या के 
सम्बन्ध में मतमेंद उपस्यित होने पर उसका निणय हाईकोर्ट करेगा, 


पूरथ देशी राज्य शासन 


ओऔर वह निर्णय अन्तिम माना जायगा | व्यवस्थापक सभा को राज्य 
की आय पर पूर्ण एकाधिकार है | 


किसी तावलुका-केंसिज् का सभापति वह व्यक्ति होता है, जिले उस 
कोंपरिज्त के सदस्य निर्वाचित करें। और, ताक्लुका-कोंसिल के सदस्य 
वे व्यक्ति होते हैं, जो उस ताकलुके के गाँवों और करों की पंचायतों 
के सभापत्ति - हों । पंचायतों के सदस्यों के निर्वाचन के किए प्रत्येक 
बादिग पुरुष स्री को सताधिकार है | इससे यह स्पष्ट है. कि शासनयंत्र 
का आधार पंचायत हैं | तातलुक-कोंसिक्त के सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष 
है और ब्यवस्थापक सघश्वा का तो और भी परोक्ष | प्रारम्मिक अवस्था में 
यह घिशेष आपत्तिजनक नहीं कह्ठा जा सकता | आशा है, आगे जाकर 
इसमें यथेष्ट संशोघन किया जायग्रा श्रोर प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति का 


अधिक ज्यवद्दार होगा । 
राज्य भर में पंचायतों द्वारा साधारण न्याय-कार्य निशशुल्क ही 


द्ोता है । यही नहीं, राज्य को श्रोर से एक वकौब्न रद्दता है जो 
विना किसी तरद्द की, फीस लिये, लोगों को कानूनी उलादइ देता 
है। सन्‌ १६३६ में व्यवध्यापक समा ने एक कानून पास करके दीवानी 
और फौजदारी नियमों का संगठन और सशोघन किया है। इसके 
अनुतार पाँच-पाँच आम-पंचों की न्याय-सभाएँ हैँ, जिनके अध्यक्ष 
न्यायाघीश हैं | न्याय सभा को ४००० र० तक दीवानी के तथा- अव्वल 
दर्जे के मजिस्ट्रेट तक के फौजदारी के अधिकार होते है । सब से ऊँचा 
न्यायालय सरन्यायाघीश ( चीफ जज ) का है, निसे निम्न न्यायालयों 
की अपील छुनने तथा उनके निरीक्षण और नियंत्रण का अधिकार है । 
उपयु क्त कानून का उद्देश्य अनावश्यक मुकदमेबाजी पर प्रतिवन्ध 
लगाने और फैसला जल्दी होने की व्यवस्था करना है। भारतवर्ष में 


तन 


आंच पूरह 


ननता का कितना समय; शक्ति ओर द्रव्य अदालतों के इन्द्रजाल में 
नह द्वोता दे, यद्द सवंविदित है । ऐछी- स्थिति में ओंघ ने छुन्दर पथ- 
प्रदर्शन किया है| राजकीय प्रकाशन में इस विपय की अनेक शिक्षा- 
प्रद बातों का समावेश है । 


श्री राजा साहब पहले अपने छ्विए ६० हमार रुपये वार्पिक लेते थे, 

अ्रत्॒ हन्ददंनि स्वयं ही उसे कम करके केवल २६ टजार रुपये लेना स्वीकार 
न ् ् | 

कर लिया है, तथा सब को डिफायत से काम करने का परामश दिया हैं । 


" 
दा 


घ्यवस्थावक सभा के इस प्रस्ताव को कि सरकारी नौकर, कॉसिल्य के 
समासद, तथा वाबलुछा-समिति और पंचायतों आदि के सदत्ष्य राज्य में 
बनी हुई शुद्ध खादी का हो व्यवद्वार करें', असस्ता पूर्वक स्वीकार करते हुए 

' राजा साहब ने कट्टा है कि “इस प्रस्ताव में सरकारों नौकरों का जो अलग 
बर्ग माना गया है, वह हमें पसन्द नहीं हैँ । श्राप सब प्रज्ञा ही भ्रंधि- 
सरकार है, और दम सब प्रजा के नौकर हैं; जो आदमी वेतन लेते ई, थे 
ही नौकर नहीं हैं | अ्रांघि राज्य की सेवा करके टसकी उन्नति करने का 
ग्रधिकार हम सप को है। इसलिए शआरप यह भद्-भाव अपने मन से 
निछाज दोजिए 7? 


जब राजा और प्रजा दोनों मिलकर किसी राज्य को सेवा में योग 
दें, तो उतकी उन्नति में क्या सन्देह ! श्रींघ का वद उदाहरण श्रन्य 
राज़ाश्रों के लिए कित्तना अनुकरणीय है ! 





+8वगांगांइत्तबवएणा, 06 घपांटठ व दैणावी 3 8७ ए, 5, या 
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तिहत्तखाँ अध्याय. 


*+-००४०२००-.- 
जज 
ससूर 
सब कुछ देखते हुए दक्षिण भारतीय राज्यों का शाप्तन भझन्य 
भारतोय राज्यों की श्रपेक्षा उत्तम है। मेघूर, कोचीन मर ब्रावंकोर 
दक्षिण भारत के सब से सहत्वपूर्ण राज्य हैं। “-सत्यमूर्ति 
यह दक्षिण का एक प्रमुख देशी राज्य है। इसका ज्षेत्रफल 
२६,४७४ वर्गमील, जनसख्या सन्‌ १९४१ की मनुष्य-गणना के अनुसार, 
७३ लाख, और औरत वाषिक आय लगभग चार करोड़ रुपये है | 
पहले यहाँ हिन्दू राज्य रहा | इस समय भी हिन्दू राजवंश हे, 
जिसका सम्बन्ध इस राज्य से, चौदहवीं शताब्दी के अन्तिम भाग से 
है। चिक कृष्णराज वाडियर के शासन-काल ( १७१४-६५ ) में 
हेदरअली ने इस राज्य को दवा लिया और वह यहाँ का शासक बन 
बैग । उसके बाद उसके पुत्र ठी7 सुलतान का अधिकार हुआ्रा | 
सनू १७६६ में वह द्वार गया और लड़ते-लड़ते मारा गया। तब यहाँ 
का राज्य अगरेजों ने हिन्दू राजघराने को दिला दिया | सन्‌ १८३१ में, 
कुव्यवस्था होने पर सरकार ने इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लिया । 
पचास वर्ष वाद यह राज्य पुनः हिन्दू राजा के अधिकार में आया। 
मद्दाराजा श्रीकृष्णराज वाडियर सन्‌ १८६४ ई० में गद्दी पर बेठे। 
उस समय वे केवल दत्त वर्ष के थे। राजकाज उनकी माताजी देखने 
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लगीं; उनकी सह्ययता के लिए एक दीवान के श्रतिरिक्त तीन ददस्यों 
की कॉठिल थी । आद वर्ष तक रीजेन्सी द्वारा शासन-प्रवन्ध वहुत 
उचम रीति से हुआ। पश्चात्‌ उन्‌ १६०२ में मद्दाराजा थ्रीकृष्णराज 
वाडियर ने राजकाज संमाला | 
यहाँ शासन-कार्य आधुनिक पद्धति से किया जाता है। प्रत्येक 
प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यो" के लिए श्रलग-अलग विभागों को व्यवस्था 
है, और उनके संचालन के लिए यथेष्ट श्रधिकारी नियत हैं। शासन- 
पद्धति प्रायः वही हे लो उन श्ए३१ से श्य्८यश तक के पचास वर्षो में 
प्रचलित थो, जब कि यद्द राज्य श्रंगरेजी श्रमलदारी में रद्द था। इतने 
दीघकाल तक व्यवस्थित ढंग से शायन होते रहने से यहाँ उ0के स्वरूप 
में नवीनता का सध्ुचित समावेश दो गया है । 


यहाँ प्रतिनिधि-समा ( रेप्रेजटेटिव एसेम्बली ) की स्थापना 
सन्‌ १८८१ में हुईं। इसका उद्देश्य यह्द था कि राज्य के कामों में, 
और जनता की इच्छा्ों तथा दितों में भ्रघिक अनुरूपता श्रयवा मेल 
दो। सन्‌ १६०७ में यहाँ व्यवध्यापक परिपद्र स्थापित की गयी, 
'जितसे कानून बनाने में उन गेर-सरकारी सज़नों का सहयोग मिले, जो 
क्रियात्तक अनुभव भोर स्पानीय परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं का 
शान रखने के कारण इस कार्य के लिए योग्य हों |? 

यह बात बहुत बिन्तनीय है कि शासन-सुधार-प्रेमी होने का दम 
भरनेवाद्यी भारत-सरकार का इस विपय में श्रच्चा रख न रह्ा। उसने 


्‌ कप बडे रे श्र गे स्रि 
मंसूर राज्य के सुधारा का जी खोलकर स्वागत न छिया | अपनों स्व्रीकृति 
प्रदान करते हुए सर्वेच्चि सत्ता ने यद्ट स्पष्ट कर दिया कि कानून बनाने 
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के छिए चाहे जिस पंस्था का उपयोग किया जाय, मेसूर राज्य की सब 
व्यवस्था का अन्तिम उत्तरदायित्व एकमात्र सेसूर के सद्दाराजा साहब 
पर है, और कोंसिलयुक्त गवर्नर-जनरत्त को इस व्यवस्था के नियंत्रण 
पर जो अधिकार सन्‌ १८८१ के शासनाधिकार-परिवतन-पन्न ( 'इन्ध्ट्र मेंट- 
आफ ट्रांसफर” ) से है, उप्तमें कोई श्रन्तर नहीं आता 7? ' 

सन्‌ १६२३ में शासन-सुधार के प्रश्न पर एक कमेटी द्वारा पुनः 
विचार हुआ | इस कमेटी के अध्यक्ष सर बृजेन्द्रनाथ सील थे। इसको 
सिफारिशों से कई महत्वपूर्ण सुधार किये गये। मेधूर की संघि के 
अनुसार, हन सुधारों पर भारत-सरकार की स्वीकृति ली ग्रयी । 

वर्तमान विधान सन्‌ १६३६ में जारी किया गया था। राज्य की 
प्रबन्धकारिणी में दीवान के अतिरिक्त चार मंत्री होंगे । उनमें से दो' 
मंत्री जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों में से हुआ करेंगे; और, 
गैर-सरकारी द्ोने के आधार पर किसी मंत्री को किसी भी विभाग का 
काम छंभालने के लिए, अयोग्य नहीं ठद्दराया जा सकेगा। इस कार 
नामजद ओर निर्वाचित मंत्रियों में कोई अन्तर नहीं माना जायगा । 
यह ठीक ही है । पर अब तो इस उन्नत राज्य से यह श्राशा की जाती 
है कि चारों ही मंत्री प्रजा-प्रतिनिधियों में से, और उनके प्रति 
उत्तरदायी हों । 

, राज्य में कानून-निर्माण से सम्बन्ध रखनेवाली दो सभाएँ ई-- 
(३) प्रतिनिधि-सभा ( ररप्रेजेन्टेटिव अस्ेम्बली? ) और व्यवस्थापक 
परिषद ( 'लेजिसलेटिव कौंसिल” )। दोनों की अर्वाघ चार-चार वर्ष 
की है | प्रतिनिधि-सभा में ३१० सदस्य होंगे। इसे कानूनी मठविदों 


मदर ५३३ 
वर परामर्श देने मर का श्धिकार है। यदि किसी मठविदे छे सिद्धान्त 
को इस समा के कुल पदतयों में से दो-तिदााई भी विरोध करें तो भी 
सरकार केवल साधारण दशा में ही इस सभा के निर्णय को स्वीकार 
करेगी, श्र्थात्‌ उतके लिए इस उमा का निर्णय मान्य करना अनिवार्य 
नहीं है । जिए कानूनी मठविदे को यह पास कर दे, वह व्यवस्थापक्र 
पत्चिद में उपस्यित किया जा सझृता है। जब वद्द मउविदा अन्तत्त: 
परिषद में स्वीकार दो जाय तो उसे प्रतिनिधि-समा के सामने रखना 
आवश्यक नहीं होता | वह सभा की सम्मति दुचित करने वाले वक्तव्य 
सह्तित मद्दाराज की स्वीक्षति के लिए'उपस्यित क्रिया जाता है। 
आकध्मिक श्रावश्यक्रता द्वोने पर, इस समा के परामश बिना ही दो 
बार छुः-छुः माह के लिए कानून बनाये जा सकते इससे स्पष्ट है 
कि प्रतिनिधिष्ममा का कानून-निर्माय में जो भाग है, वद कितना 
परिमित है | 

ः व्यवस्थापक परिपद में ६८ सदस्य दोंगे--४४ निर्वाचित, और शेप 
नामज़्द। इतका धमापति प्रयम वार तो मद्दाराज द्वारा नामजद है, उसके 
बाद वह परिषद द्वारा चुना हुआ गर-सरकारी व्यक्ति दोगा; हाँ इसमें 
यह शर्तं होगी कि मद्दाराज उसे स्वीकार कर लें। उपसमापति भी 
निर्वाचित, किन्तु मद्ाराज द्वारा स्वीकृत, द्वोगा। परिषद के कुल 
सदस्यों में कम-से-कम दो-तिद्दाई द्वारा अविश्वात का प्रस्ताव दोने 
उमस्ापति तथा उपसमापति अपने पद से पृथक हो जायेंगे | 


व्यवस्थापक परिपद में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत अवश्य ई, 
परन्तु एक-तिददाई से श्रधिक्र सदस्यों का नामजदु होना मेंयूर जैसे उन्नत 
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राज्य में शोभास्पद नहीं है | च्रावश्यकता है कि समस्त अथवा अ्रधिकांश 
सदस्य निर्वाचित हों। इस विपय में दूसरी चिन्तनीय बात राज्य की 
पूर्व प्रथा व्य परित्याग करके छुथक्‌ निर्वाचक संघों की स्थापना है। यह 
कट्ठा गया है कि मुसलमानों की सर्वसम्मत्त इच्छा टोने से उनके क्षिए्‌ 
प्रथक्‌ निर्वाचक संघों की प्रतिगामी ब्यवस्था की गयो है ।* मेसूर सरकार 
ने यह आशा की है कि इससे साधारण नागरिक भांवना की वृद्धि में 
बाधा न होगी | ब्रिटिश भारत में गत वर्षों में जो कट्ठ अनुभव हुआझा 
: है, उसका विचार करते हुए उपयुक्त आशा दुराशामात्र है। शासन- 
खुधार कमेटी की सिफारिश होने पर भी नवीन शासन विधान में नागरिक 
अधिकारों. का निर्देश नहीं किया गया है। यह कद्दा गया है कि 'ऐसा 
करना अनावश्यक है। इस राज्य में जनता को नागरिक अधिकार बहुत 
कुछ हैं हो ।! तथावि विधान में उनका स्पष्ट निर्देश हो जाना अच्छा ही 
रद्बता | 


म्युनिसपैलटियाँ और जिला-बोर्ड अच्छा काम कर रहे हैं। 
पंचायतों का यहाँ खूब प्रचार है | शिक्षा की दृष्टि से, सन्‌ १६४१ ई० 
की मनुष्य-गणना के अनुसार मैसूर ब्रिटिश भारत से कुछ ही कम है । 
देशी राज्यों में उबसे प्रथम स्थापित विश्वविद्यालय मैसूर का ही है | यह 
१६१६ में स्थापित हुआ । इसमें राज्य की मातृभाषा के अ्रध्ययन तथा 
साहित्य-निर्माण की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। राज्य में प्रायः 
हाई स्कूल से नौचे की शिक्षा मुफ़ू ओर अनिवाय हे । कृषि, व्यापार, 





# इंसाइयों को मी प्रथक्‌ निर्वाचन का “अधिकार” दिया गया है । 


+ ब्रिटिश भारत में फी हजार १२० ल्ी-पुरुष शिक्षित हैं, मेसर में १२१! 
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इश्चिनयरी, डाक्यटरी तथा श्रौद्योगिक विषयों की शिक्षा का अच्छा 
प्रबन्ध है | कुल मिलाकर राज्य की आय का लगभग छुठा भाग शिक्षा- 
प्रचार में खर्च किया जाता है | 

जनता में राजनैतिक जाशति, संगठन और रचनात्मक कार्य के 
लिए यहाँ मैतूर-राज्य-कांग्रेस कई वर्षो से प्रयलशील है | सन्‌ १६१७ 
से यहाँ प्रभामित्र मंडली विशेषतया दलित जातियों के उत्थान का 
कार्य करने लगी | सन्‌ १६३० में 'पीपल्स पार्ट? नामक संस्था उच्तर- 
दायी शासन को प्राप्ति के लिए स्थापित हुईं। वह पीछे प्रजामित्र मंडली 
में मिल गयी | यह दंयुक्त संस्था "पीपल्स फेडरेशन! कहलाने लगी | 
सन्‌ १६३७ में यह संस्था काँग्रेस में मिल गयी। अब राष्ट्रीय कार्य के 
लिए काँग्रेप की शक्ति बढ़ गयी ।* 

खेद का विषय है कि देशी राज्यों में बहुत उन्नत सममे जाने 
वाले इत राज्य में मो नागरिक स्वाघोनता के प्रति ययेष्ट भावना: का 
परिचय नहीं मिलता | 

यहाँ भी कांग्रेस धा्ों को दमन-कानूनों, तथा बद्याठियों और 
गोलियों तक का शिक्षार द्वोनां पढ़ा है। पहले ( सोबहवें अ्रध्याय में ) 
यह उल्लेख किया जा चुका है कि अक्तूबर १६३७ में कांग्रेस सद्ासमिति 
ने हस राज्य के दमन के विरोध में पस्ताव पाप छिया या | सन्‌ १९४० 
की यात है। जिज्ला-पोर्डो' और. स्युनिसपेज्नटियों के नये निर्वाचन हुए, 
उनमें छांग्रत् ने भाग लिया तो राज्य की ओर से श्नावश्यक और 
अनुचित बाघाएं उपस्थित की गयीं। सार्वजनिक समा करने, मारे लगाने 
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और “ज्ञाउड स्पीकरः शआ्रांदि का उपयोग करने पर प्रतिबन्ध क्ञगा दिये 
गये । परन्तु राज्य का इतना हस्तक्षेप होते हुए भी कांग्रेस ने निर्वाचन में 
श्रदूभुत सफलता प्राप की और यह सिद्धू कर दिया कि आमीण तथा 
नायरिक जनता पर उसका यथेष्ट प्रमाव है| 

राज्य का नया विधान मेसूर काँग्रेस की दृष्टि में संतोषजनक न था, 
तथापि उसने प्रतिक्रियावादियों को रोकने के उद्देश्य से व्यवस्थापक 
परिषद और प्रतिनिधि सभा के चुनाव में भाग लिया, और राज्य की 
ओर से विविध बाघाएँ होते हुए भी खासी सफलता प्रास की ) परन्तु 
राज्य ने इससे कुछ शिक्षा न ली। गैर-सरकारी मंत्रियों का चुनाव करते ह 
समय काँग्रेत की सवंथा उपेक्षा की गयी। यदि वास्तंव में राज्य उत्तर- 
दायी शासनपद्धति प्रचलित करना चाहता है तो उसे श्रपना दृष्टिकोण 
सुधारना ओर कांग्रेत का सहयोग प्राप्त करना चाहिए। 


५ कऋचश्शभधट- 


चीहत्तरवाँ अध्याय 





कीचीन 


मैसूर, कोचीन और ज्रावंकोर अपने वैधानिक विकास में, कई बातों 
में समान हैं| ये प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए, बिना जाने आपस में 
बाजी ज्गा रहे हैं । --डा० पट्टामि सीतारमसेय्या 
इस राज्य का क्षेत्रफल १७०१८ व्गमील, जनतंख्या सन्‌ १६४१ ६० 
की मनुष्य-गणना के अनुसार खवा चौदद लाख, और वार्षिक औसत 
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आय अत्सी लाख उपये मे । 


यहाँ के थाउक चेरामल पीरूमल के वंशज हैं, जिनके विपय में 


थे 


कद्दा बावा है कि ये न्वीं शताब्दी के आरम्म में केरल ग्रान्त के 
शासक थे । सोलदववी-सतरदहवी शताब्दी में पुतंगाल थ्रीर दार्लेंड वाले 
इ राज्य में व्यापार के लिए रदहे। सन्‌ १७७६ ६० में हेदरश्नली 
ने, श्र पीछे टीपू ने इस राज्य पर अधिकार कर लिया था। 
सन्‌ १७६१ ६० में यहाँ के र.जा और ईध्ट-इंडिया-कम्मनी के बीच 
संधि हुई, निसके अनुसार राजा ने अगरेजों की श्रधोनता स्वीकार की, 
ओर बद अंगरेजों को सालाना खिराज देने लगा | 

इस राज्य का शासन बहुत समय से प्रगतिशील रहा है । भ्रव से 
तीस वर्ष पद्िले सन्‌ १६१२ में यहाँ के दौवान सादर सर ए० भार० 
बनर्मी ने एक सलाहकार समिति ( एडविजरी छॉसिल ) की योजना 
उपस्थित की थी, जिसमें लगमग दो-तिद्दाई सदस्य निर्वाचित दो, और 
शेप नामज़द | 

कुछ पाठकों को यह जानकर चाश्चर्य होगा कि शासन-सुधार की 
ऐसपो बात सर्वोच्च्सत्ता को अच्छी नहीं बगी। छोचोन दरबार को 
उसकी शोर से यद्द सुनना पढ़ा, सरकार यह विचार करने में 
अप्तमर्थ है. छि मद्दाराजा साइब ने इस बात को भर्यो नोति महसूस कर 
जिया प्री कि इससे द्रधार के धधिदारों को--जिनके साथ दीवान के 
अधिकार श्रविब्छिन्न रूप से मिले हुए ्ैं--कैसा धक्का लगेगा, अयचा 
टन भधिकारों की पूर्यता कितनी खतरे में पढ़ जायगो, जो भद्दाराज़ा 
सताएय अपने उत्तराधिक्रारियों के छिए भमानत (ट्रस्ट ) के रुप में द्विये 
हुए हैं, भौर जो. सर्वोच्च सत्ता के साथ की हुईं संधियों के दायित्व के 
सुण्य आधार हैं|! 

ष््ष 


रेट देशी राज्य शासन 


महाराजा श्री० सरराम वर्मा सन्‌ १९१४ में गद्दी पर बैठे | शासन- 
कार्य के लिए राज्य छः ताल्लुकों में बैठा हुआ है | राजघानी एरना- 
क्यूलम है | ह 

ठव शासन-कार्य महाराजा साहव के नाम से, उनके नियंत्रण में 
होता है | उनका प्रधानमंत्री दोवान है। उसकी नियुक्ति महाराजा 
साहब द्वारा होती हे” और वह उनके आदेशानुसार कार्य करता है| 
कार्यकारिणी में दीवान के अ्रतिरिक्त एक मंत्री होता है, जिसे महाराजा 
साहब व्यवस्थापक परिषद के सदस्यों में से चुनते हैँं। वह अपने कार्य 
के लिए परिषद के प्रति उत्तरदायी होता है | उसके सुपुद्द प्राय: निम्न- 
लिखित विभाग रहते हं;--कृषि, सहकारिता, ग्रह-उद्योगों की उन्नति, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, युवेद, पंचायतों का प्रशन्ध, और दलितोद्धार | 
मंत्री के सुपु्द किये हुए विषय हस्तान्तरित विषय कहलाते हैं, और 
शेष ( दीवान के सुपुर्द ) विषय, रक्षित। कोन-कोन से विषय हस्ता- 
न्तरित हो, इसका निश्चय महाराजा साहब करते हैँ, ओर ऐसा करने 
में वे आवश्यकतानुठार दौवान से परामशं करते हैं । 

एडवोकेट-जनरल राज्य को कानूनी विषयों में परामश देता है, 
तथा राज्य का कानूनी या अदालती कार्य करता है| उसकी नियुक्ति 
ह ..# विद्ले दिनों सर शमुखम चेटी के दीवान पद से इट जाने के बाद महाराजा 
साइव किसी कोचीनवासी को दी इस पद पर नियुक्त करना चाहते थे, पर ब्रिटिश 
सरकार ने यह स्वीकार न किया। श्रन्ततः महाराज को उसकी इच्छानुसार एक 
योरपियन को दोवान वनाना पढा ! कोचीन जैसे सुशासित राज्य में त्रिटिश सरकार 


का यद्द हस्तक्षेप क्रया अर्थ रखता है ? क्या यह सुशासन सरकार को पसन्द नहीं, 
अथवा वह सचा के स्थान पर अपने ही त्रादमी को रखना चाहती है ? 


कोचीन ३६ 


महाराज द्वारा की जाती है; ओर इस पद पर ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया 
नाता है, जिसमें द्ाईकोर्ट का जज होने की योग्यता दो । 

... व्यवस्यापक परिषद ( 'लेजिसलेटिव कॉठिल! ) की स्थापना यहाँ 
उन १६२५ ई० में हुई थी । आरम्भ में उसमें ३० निर्वाचित और 
१५ नामजद सदस्य थे। सन्‌ १६३२ की घोषणानुखार मताधिकार 
बढ़ाया गया, ओर परिषद में ३६ निर्वाचित और श्८ नामजद सदस्य 
रखे गये | सन्‌ २६४८ की घोषणा के अनुसार अब इधका संगठन 
इस प्रकार हैः-- 








निर्वाचित श्८ 
साधारण २७ 
विशद्येप ११ 
नामजद २्‌० 
गैर-सरकारी श्र 
सरकारी नि 
योग प्र्ष 


उपयु ऊ निर्वाचन तथा नामजदगी निर्धारित नियमों के श्रनुधार 
होती हे। इन सदस्यों के अतिरिक्त, महाराजा फिठो प्रत्ताव के प्रदंग 
में दो ऐसे व्यक्तियों को नामजद कर सकते हैं, जिन्हें उक्त प्रस्ताव फे 
विषय के सम्बन्ध में विशेष शान या अनुभव हो। इन व्यक्तियों को, 
जितने समय के लिए ये नामजद दों, सदस्यों के पूर्ण अधिकार दोंगे | 

मंत्री और एडवोकेट-जनरल को परिषद में बैठने और माप 
फरने का अधिकार होगा, परन्तु वे उसमें भत नहीं दे सकेंगे । 


पू ० देशी राज्य शासन 


परिषद का सभापति दीवान होता हे | उसके सहित कम-से-कम 
१५४ सदस्यों की उपस्थिति में परिषद का कार्य होता है। सभापति की 
अनुपस्यिति में उसका कार्य उपयसमापति ( डिप्टी प्रेतेडेन्ट ) करता 
है, जो परिषद द्वारा निर्वाचित होता है । उसका वेतन परिषद निश्चित 
करती है। 

विशेषत्या निम्नलिखित विषय परिपद के क्षेत्र से बाहर रखे गये 


हैं:--(१) राजपरिवार | (२) महाराजा का सर्वोच्च सत्ता तथा अन्य 
राज्यों से सम्बन्ध। (३) जिन विषयों का सम्बन्ध, सम्रांट से को हुई 
संधियों से है। (४) राज्य की सेना । (५) द्वाईंकार्ट के जर्जों का, अपने 
सरकारो कत्तब्य को पालन करने में, व्यवद्दार | (६) महाराज के नियंत्रण 
के मंदिरों सम्बन्धी विषय । (७) अपराधियों का प्रत्यापंण । (८) योरव्यिन 
ब्रिटिश प्रजा | 


कुछ विषयों उम्बन्धी प्रस्तावों या संशोधनों को परिषद में उपस्थित 
किये जाने. के लिए महाराजा साहब की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक 
है। प्रत्येक प्रस्ताव सिफारिश के रूप में होता है। परिषद्‌ द्वारा पास 
किये हुए प्रस्ताव को महाराजा की स्वीकृति मिल जाय तो वह कानून 
बन जाता है| 
परिषद का कार्यकाल साधारणतया तीन साल का दोता है; 
द्वाराजा साहब चाहें तो. विशेष दशा में इस अवधि को बढ़ा सकते 
हैं, अथवा इससे पहले परिषद को संग कर सकते हैं। परिषद की 
सदस्यता के लिए वेसी द्वी बातें अयोग्यता मानी जाती हैं, जैसी ब्रिटिश 
भारत में | कोई व्यक्ति ब्रिटिश भारत का नागरिक होने के कारण 
मेम्बरी के अयोग्य नहीं ठहराया जाता । 


कोचीन पू ४१ 


परिषद का कार्य ठंचालन, सद॒स्थों की राजमक्ति की शरय, मत्त 
देने, मत श्रीर विशेषाधिकार, प्रश्न पूछुने तथा निर्वाचन आदि के विषय 
में वैसे ही नियम हैं, जैसे प्रिटिश भारत की व्यवस्थापक समाश्रों में 6 । 
शपथ कोचीन फे मद्दाराजा तथा भारत-सम्राट दोनों के प्रति वफादार 
रहने की ली जाती दै। परिषद का कार्य अंगरेजी में होता है परन्तु 
जो सदस्य अंगरेनी बोलने में श्रसमर्य होता है, वद मलायलम या तेलयू 
में भाषण दे सकता दे | 

बजट व्यवस्थापक परिपद में प्रति वर्ष नियमानुसार उपस्थित क्रिया 
जाता है। यया-सम्मव रक्षित शरीर इस्तान्तरित विषयों के लिए प्रृथक्‌ 
माँग रखी जाती है। दीवान से निर्धारित किये हुए समय में बजट पर 
बहस होती है श्रोर बाद में सरकारी माँगों के विषय में विचार द्वोता 
है। परिषद चादे जिस माँध की रकम को घटा सकती है, अथवा रह भी 
कर सकती है। परन्तु यदि दीवान चाहे तो वह किसी घटायी या रद्द की 
हुईं माँध की रकम पूरी करा सकता है। इस राज्य को अपना बन्द्रगांह 
रखने का सौभाग्य है, उससे उसे आयात-निर्यात-कर की अच्छी आय 
होती है | 

राज्य में न्याय करने वाली प्रघान उंत्या दाईकोर्ट है। उठमें 
चीफ-मस्टिस सद्दित तीन नज हैं, उनकी नियुक्ति महाराज द्वारा होती 
है। निर्धारित योग्यता वाला व्यक्ति दी जब नियत किया जा सकता 
है। उसके नीचे दीवानों मामलों का विचार करने के लिए जिला- 
अदालतें, दया मूंसिफों को अदालतें हैं। फौजदारों मुकदमों का फैसला 
सेशन भदाल्तों तथा सब-मरजिस्ट्रढों की अदालतों में दोता है | पचाठ 
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रुपये तक की मालियत के ,मामले आम-पंचायतों द्वारा निपटाये 
जाते हैं | 


शिक्षा-प्रचार की दृष्टि से भारतवर्ष भर में, केवल त्रावंकोर को 
छोड़कर, यह राज्य सबसे बढ़कर है। यहाँ फी इजार खसाक्षरों की संख्या 
३४४ है | पाँच वर्ष से लेकर नो वर्ष तक की आयु के समस्त बालकों 
में ३० प्रतिशत, प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैँ | प्रारम्मिक शिक्षा 
देशी भाषाओं के स्कूलों में निश्शुल्क है, परन्तु जिन स्कूलों में अंगरेजी 
पढ़ायी जाती है, उनमें निश्शुल्क नहीं है। इन स्कूलों में भी आधे 
से अधिक खर्च राज्य द्वी करता हे | यदि थोड़ा ठा ख्च॑ और सहकर 
इनमें भी प्रारम्मिक शिक्षा निश्शुल्क कर दी जाय तो बहुत अच्छा हो । 
ग्राम-पुस्तकालयों का कार्य खुब चल रहा है। 


राज्य में तीन-चार दैनिक तथा एक दजन के लगभग साप्ताहिक 
पत्र प्रकाशित होते हं। राज्य की जनसंख्या को देखते हुए पत्र- 
पत्रिकाओं का यह प्रचार श्रच्छा है, ओर शिक्षा-विस्तार के साथ इसका 
बढ़ना स्वाभाविक ही है। हाँ, पिछले दिनों यहाँ पत्र-पत्रिकाशं के 
प्रकाशन पर बहुत प्रतिवन्ध रह्य है । इससे लोकमत स्वतंत्रता-पूर्वक 
व्यक्त नहीं पाता | प्रेस एक्ट में आवश्यक सुधार किया जाना चाहिए। 


महाराजा स्राइब ने शास्तन-विधान में खुधारों का अन्तिम ध्येय 
उत्तरदायी शासन स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है, और कुछ विषय मंत्री को 
सोंपे हैं| श्रावश्यकता है कि मंत्री व्यवस्थापक परिषद्‌ का विश्वास-पांत्र 
रहे, और जब उसके प्रति अविश्वास का प्रस्ताव श्रावे ' तो वह त्याग पत्र 
दे | अन्यथा उसकी स्थिति एक नामजद व्यक्ति की स्री दो जाती है | 


पघ्रावंकोर बू४३ 


कोचोन में श्रमो इस विषय की यथेष्ट स्थवस्था नहीं दे | पुनः यहाँ जनता 
की माँग है कि अन्य जनदिवितकारी विपयों का प्रबन्ध भी सोक-निर्वाधित 
संत्रियों को सांप जाय | कोचोन शासन सुधार में बहुत प्रगतिशीत्व राज्य 
रहा है, क्या वह शीघ्र ही इस सौँव की पूर्ति करके श्रन्य राज्यों के लिए 
घच्द्ठा उदाहरण, और भारतीय जनता का प्रशंसा-पात्र बनेगा ? 
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पिछत्तरवाँ अध्याय 


+-+-+४०- व ए कक७०---- 


आऋावंकोर 
च्रायंकोर एक उन्नत राज्य है, पान्‍्तु प्रसन्नी कसोटी यह है कि 
बनता को चार्थिक और राजनैतिक भ्रधिक्वार छिठना भ्राप्त है | 
--जवाहरलाल नेहरू 
यह राज्य भारतवर्ष के ठेठ दक्षिण में, पश्चिम की श्रोर है। 
इसका ज्षेत्रकल ७६२५ वर्गमील श्र जनठंड्या ६१ लाख 
( सन्‌ १६४१ में ) तथा झोसत वार्पिक्ष आय दो करोड़ सचर लाख 


रुपये है | राजघानी शभिवेन्दुरम है। 


यहाँ का राजा उन क्षत्रियों में से है, नो अपने पआ्पको दक्षिय 
भारत के प्राचीन चेरा राजवंश के मानते हैं। अठारहवी शताब्दी के 
श्रन्त में जब टोपू का शअ्रंगरेज्ों से युद्ध हुआ तो यहाँ के राजा ने 
अंगरेजों का साथ दिया। सन्‌ १७६५ में इस राज्य की अ्ंगरेजों से 
संधि हुईं। सन्‌ १८०१ में दोनों का श्र भी पनिठठ सम्बन्ध हुआ। 


भर देशी राज्य शासन 


सन्‌ १८६२ में यहाँ के राजा को सनद दी गयी, जिससे राजा मालावार 
के रिवाज* के अनुसार राजघराने को लड़की या बहिन के बड़े | पुत्र को 
गद्दी दे सकता है | . 

शासन-कार्य भद्दाराज के नाम से तथा उनके नियंत्रण में होता 
है। उनकी ओर से उनका मंत्री श्र्थात्‌ दौवान राजप्रबन्ध करता है। 
दौवान की नियुक्ति राजा साहब करते हैं। आधी शताब्दी से अधिक 
समय हो गया, जब से यहाँ के शाप्तक राज्य की आय को सावेजनिक 
कोष की तरह समभते हैं, और अपने निजी व्यय के लिए, श्रपेच्ाकृत 
बहुत कम रकम लेते हईं भोर उसे बजट में सूचित करते हैं ॥ 

यहाँ व्यवस्थापक परिषद की स्थापना सन्‌ श८८८ में हुई। 
आरम्त में उसके सदस्य पाँच से आठ तक होते थे, जिनमें से दो या 
अधिक गेर-सरकारी दोते थे, परन्तु ये नामजद किये जाते थे पश्चात्‌ 
सन्‌ १८६८ में परिघद का विस्तार किया गया | अब सदस्यों की संख्या 
कम-से-क्म ८ ओर और अधिक से अधिक १५ निर्धारित को गयी । 
कुल सदस्यों में से श सदस्य गेर-सरकारी होने का नियम किया गया | 
इसके बाद परिषद का छुघार सन्‌ ६६१६ में हुआ | जनता को सदस्यों 
के निर्वाचन का अधिकार देने की व्यवस्था की गयी; कुछु सदस्य 
नामजद करने का अधिकार सरकार को रहा | परिषद में सन्‌ १६२१ 
तथा १६३२-३ में पुन; सुधार हुआ | अब इसे श्री० चित्र-राज्य-परिषद ' 
( श्री चित्र स्टेट कॉसिल ) कहते हैं। इसमें ३७ सदस्य दोते है, 


5 इस रिवाज के अनुसार घर की जावदाद का अ्रधिकारी मालिक का वढ्या लद॒का 
* नहीं होता; वरन्‌ मालिक की वहिल या लडकी का पुत्र होता है । 


आवंकोर 


इसका संगठन इस प्रकार है :-- 


निर्वाचित र्र२्‌ 
साधारण १७ 
विशेष है 
नाम्रजद १५ 
गैर-सरकारी ५ 
सरकारी १० 
योग ३७ 


4४१, 


विशेष निर्वाचक ठंधों के पाँच सदस्यों में से दो वाणिज्य और 
उद्योग के, एक 'सांटिंग! का, भर दो 'जेन्मीः (जर्मीदारों) के दोते हईं । 
दीवान अपने पद के कारण इस परिषद का समापति द्ोता हे। 
परिषद अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को उपसभापति नियत करती 


है, जो उमापति की अनुपस्यिति में उसका कार्य करता दे। 


इस परिषद के अतिरिक्त राज्य के व्यवस्थापक मंडल में एक उभा 
श्रीर है--भी मूलम लोकठमा या असेम्बली | इसमें ७२ उदस्य होते 


हैं, संगठन हस प्रकार है-- 


निर्वाचित * ध्ट्प 
साधारण ४३ 
विशेष ५ 
नामजद २४ 
््< 
गर-सरकारी हट 
सरकारी १० 
हर धर 22838 
योग ७२ 


६९ 


फूड देशी राज्य शासन 


विशेष निर्वाचक ध्षंघों के पाँच सदस्यों में से दो वाणिज्य और 
उद्योग के, एक '्ञांटिंग! (काश्त ) का, और दो “जेन्मीः 
( जमीदारों ) के द्वोते हैं। चौदद गैर-सरकारी सदस्य विशेषतया 
इसलिए, नामजद किये जाते हैं, जिससे अल्य छंख्यक जातियों, तथा 
ऐसे द्वितों का प्रतिनिधित्व हो सके, जिनकी झोर से यथेष्ट सदस्य 
निर्वाचन में न आवें। अ्रध्यक्ष दीवान होता है। उपाध्यक्ष लोकसभा 
द्वारा उसके सदस्यों में से निर्वाचित होता है, और उसे अध्यक्ष की 
अनुपस्थिति में उसका कार्य संचालन करने का अधिकार रहता है | 

ञ्लरियों को पुरुषों के समान मताधिकार है, और वे दोनों व्यवस्थापक 
सभाओं में से किसी की समासद हो सकती हैं | असेम्बली में मताधिकार 
अपेक्षाकृत व्यापक आधार पर है। दोनों समाओं के सदस्यों को प्रश्न . 
पूछने, प्रस्ताव करने, कानून बनाने ओर बजट पर बहस करने का 
प्रायः बेंसा ही भ्रधिकार है, जैसा भारतीय व्यवस्थापक मंडल की 
सभाश्रों को, जिनकी रचना १६१६ के विधान के अनुसार है। 


राज्य ३१ ताल्लुकों में विभक्त हे। न्याय-विभाग प्रवन्ध-विभाग 
से पथक्‌ है। राज्य में एक द्वाईकोर्ट के अतिरिक्त कई जिला-कोट, सेशन 
कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट तथा अनेक पंचायती अदालतें हैं।इस राज्य में 
शिक्षा का प्रचार भारतवर्ष भर के किखी भी भाग से अधिक हे। यहाँ 
४८ प्रतिशत व्यक्ति साक्षर हैं ।* राज्य भर में प्रारम्मिक शिक्षा निश्युल्क 


' और अनिवार्य है। ज्री-शित्षा का खूब प्रचार है। यहाँ दख कालिज 


कोचीन में, जो कि इससे दूसरे दर्जे पर है, यह संख्या ३५ है; और, त्रिटिश 
मारत में शिक्षितों की प्रतिशत औसत संख्या साढ़े वारह द्वी है। 


श्रावंकोर पू४७ 


और वहुत से द्वाई स्कूल आदि हैं। पहले यहाँ को शिक्षा-ठंस्थाएँ 
मदरास विश्वविद्यालय के अघीन यथीं। यहाँ स्वतन्न विश्वविद्यालय 
सन्‌ १६३७ ई० में स्थापित छिया गया। पाठ्यक्रम में, आधुनिक 
भापाश्ं में राष्ट्रभमापा हिन्दी का भी समावेश है। कला और उद्याग 
तथा प्रयोगात्मक विज्ञान की श्रोर ययेप्ट ध्यान दिया जाता है | कानून, 
आयुर्वेद, बनस्पति-शासत्र और कृषि भादि के मी विद्यालय है। स्वास्थ्य 
और चिकित्सा की श्रच्छी व्यवध्या है | राज्य का अपना स्वयं का डाक- 
विभाग तथा टकसाल-विमाग है | 

यह खेद का विपय है कि इतना उन्नत और शिक्षित राज्य भी जनता 
के अधिकारों के विषय में यथेष्ठ उदार नहीं रद्दा है | यहों कई व से 
श्रावकोर-स्टेट-काँग्रेस स्थापित है। डसका उद्दश्य महाराज को छनच्रद्धाया 
में उत्तदायी शासन प्राप्त करना हैं। पर शसके रखनात्मक कार्य--खादी- 
प्रचार, इरिजन-ठत्यान, मधपान-निर्षेध श्रीर इिन्दी-प्रचार--पर भी 
राज्य की झोर से समय-समय पर प्रतिबन्ध रद्दा है] स्टेट-कांग्रेस के 
कार्यकर्ताओं को दमन, गिरफ़्तारी, जेल भ्रादि की सस्तियां सहनी पढ़ी 
हू। यहों प्रस और समाचारपत्नों पर पायन्दियों रहो हैँ। विद्यार्थियों पर 
आतंक और मजदूरों पर ज्यादतियों होती रही हैं। निदान, नागरिक 
स्वतन्त्रता यहाँ बहुत कम रही है। पहले को बातों को जाने दें। 
सन्‌ १३४२ की घटना है छि भधिकारियों की झोर से आज्षा दी गयो कि 
राज्य में १९ अप्रेत़् कों अ० भा० देशों राज्य दिवस नहीं मनाने दिया 
जायगा। स्वामिमानी नागरिक ऐसी झाज्ञा का पाबन केस करते ! समा 
की ययों, जो बहुत शान्ति और सुम्यवस्थापूर्वक हुईं। यचवि समा 
किसी सावजनिक स्थान में न को जाकर कांग्रेत भवन के मैदान में को 
गयी था, दो प्रमुख कार्यकर्ताओं को छु.्छुः माह को सख्त सज्ञा 
दी गयी । 


पूडष्य देशी राज्य शासन 


इस राज्य के व्यवस्थापक मंडल में दो समाएँ हैं, दोनों में 
निर्वाचित सदस्यों का बहुमत है। राज्य उन्नत है, नागरिकों की शिक्षा 
सम्बन्धी योग्यता भी बहुत अच्छी है। यद्द होते हुए भी यहाँ शासन 
को उचरदायी स्वरूप नहीं दिया जा रह्या है। विशेषतया दीवान 
साहब उत्तरदायी शासन के विरोधी रहे हैं । उन्होंने पहले ब्रिटिश 
सरकार की स्वीकृति की वात कद्दी, ओर पीछे युद्धकालीन परिस्थिति 
की आड़ ली, निसमें कुछ दम नहीं है। आवश्यकता है कि यह 
उन्नत राज्य समय के तकाजे को समझे ओर वैधानिक प्रगति का 
परिचय दे | 
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छियत्तरवाँ अध्याय 
उपसंहार 


झआाज्ञ पुरानो संधियों को स्मरण करने का अवसर नहीं है। आज 
हमारी नियाहें पीछे की ओर न मुढे | आज इम सुदूर, स्वर्ण भविष्य 
के दर्शन करने सें समर्थ दों। इसी में हमारा, हमारे देश का, हमारे 
नरेन्‍्द्रों का, और समूची मानवता का कल्याण है। 
--वालक्ृष्ण शर्मा 
पिछुले एष्ठों में इमने भारतवध के उचरीय प्रदेश में स्थित 
कशमीर राज्य से लेकर दक्षिण के च्रावंकोर राज्य तक के शासन और 
राजनैतिक स्थिति पर विचार किया; पश्चिम, मध्य, और पूर्व भारत के 


उपसंधार पूछ९ 


छमी भागों के राज्यों के कुछ-झुछ नमूने देखे | परन्तु इनकी कया तो 
श्रनन्त दै | हमें श्रव इस विषय को समाप्त करना चादिए। उपसंदार- 
स्वरूप यद थोड़ा सा वकच्य दिया जाता दे | 

देशी राज्यों से सम्बन्ध रखनेवाले प्रमुख दल निम्नलिखित हैं :-- 

(१) प्रिटिश सरकार 

(२) राजा-मद्दाराजा 

(३) भारतीय जनता 

दम इनमें से प्रत्येक के सम्बन्ध में क्रश: विचार करते हैं। पहले 
ब्रिठिश सरकार की बात लीजिए.। वह इनका, इनके वत्तमान स्वरूप 
में, जो अधिकांश में निरंकुश और स्वेच्छाचारी है, रक्चण भौर पोषण 
करने की निम्मेवार हे। भारत-मंत्री, वायसराय, और पोलीटिकल 
एजन्ट आदि ने, लोगों की निगाह में ऊंचा जचने के लिए समय- 
समय पर नरेशों को शायन-सुघार का उपदेश भले द्वी दिया हो, 
छाधारणतया इस दिशा में फार्य करने के लिए. इृढ़ता नहीं दिखायी 
गयी। सरकार फे व्यवह्वार से, प्राय; भारतीयों को यह घारणा है कि - 
उसे देशी नरेशों के रूप में साम्राज्यथाह्दी के मक्तों की बहुत 
आवश्यकता है, वह इनकी सत्ता या शक्ति उस सोमा तक अदृट 
बनाये रखना चाहती है, जहाँ तक ये उछके सहायक रहें। वह इन 
'लाइले बरदारों' का हास क्‍्योंचाहने लगी, जो अपनी रंग्र-विरंगी 
मड़कोली पोशाक, बहुमूल्य दरे-जवाहरात वाले मुकुट और बांकी 
छुटा से न फेवल भारतवर्ध या ब्रिटिश साम्राज्य में बरन्‌ राष्ट्ररंप 
झादि बअनन्‍्तर्राष्टीय उंत्याओं में भी उसके प्रभुल के जीवे-जागते 


पूषु ० देशी राज्य शासन 


और चलते-फिरते, विशापन हैं। साधारणतया जनता की ऐसी 
धारणा होते हुऐं भी यह विचारणीय है कि क्‍या बहुत से अंगरेज 
साम्राज्य शब्द से अरूचि नहीं प्रकट कर रहे हैं? क्या ब्रिटिश 
साम्राज्य की अपेक्षा ब्रिटिश कामनवेल्थ? (जनपद या पंचायती राज्य ) 
नाम अधिक पसन्द नहीं किया जा रहा है? और, क्या ब्रिटिश 
अधिकारी महायुद्ध का उद्देश्य जनतंत्र या लोकतंत्र की विजय नहीं 
बता रहे हैं ? ऐसी परिस्थिति में क्या यह श्रत्यन्त श्रावश्यक और 
उचित नहीं है कि ब्रिटिश सरकार देशी राज्यों में प्रचलित निरंकुशता 
का अन्त करने का वास्तविक प्रयत्न करे ९ 
अब देशी नरेशों की मावना का विचार. करें | कुछ नरेश ऐसे 
अवश्य हैं, जो समय की गति को पहचानने लगे हैं, और स्वयं ही, 
अ्रथवा लोक-नेताओं के प्रभाव से, अपने-अपने राज्य में क्रमशः सुधार 
करके उसका स्वरूप बदल रहे हैं; उसे ऐसा बना रहे हैं कि नवयुग में 
उनका निभाव हो सके । परन्तु ये अभी कितने हैं? सैकड़ों की संस्था 
- में ये अगुलियों पर गिने जाने योग्य ही तो हैं। भोरों की तो यही नीति 
प्रतीत होती है कि हमारे सुख और ऐश्वय के साधनों में कमी न आये, 
चाहे उनको जुटाने के लिए प्रजा का कितना हो दमन क्‍यों न हो। ये 
समभते है कि जब तक सम्राद की छत्न-छाया हे, उसकी रक्षक तोपें 
और संगीने हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता | अफतोस् | ये यह 
नहीं सोचते कि जिस साम्राज्यशाद्दी के बल पर ये अपनी निरंकुशता 
का परिचय देते हैं, वह बीते हुए युग को चीज़ है; नये जनतंत्रवाद 
के प्रवाह में वह ठद्दर नहीं सकता। राज्यों का स्थायी बल जनता की 


उपसंद्दार पूष है 


सहानुभूति और समर्थन दोता दे। उमभूदार राज्ा-मद्दाराजाओों को 
चाहिए कि मारत-उन्तान में, स्वदेश के नागरिकों में, सर्वोच्च सचा का 
अनुमव करें | राजाओं को आशंका है कि ऐसा करने से उनके स्वार्थों' 
को घक्का पहुँचेगा, परन्तु दूरदर्शिता से विचार किया जाय तो उनका 
भय निमंल है। 

महात्मा गाँधी ने 'हरिजन' में लिखा है--- 


यदि देशो नरेश भपन को सांद्राज्यवादी मशीन का एक आवश्यक 
अंग न समझ कर--जो कि वे ईं--राष्ट्र का एक श्रावश्यक अंग सममे 
तो उन्हें इस प्रकार श्वसद्दाय अनुमव करने की आवश्यकता नहीं है । 
यदि वे राष्ट्र का ही श्रंग नद्वीं बन जाते और उसो के उपर नहीं 
निर्भर करते तो इस साम्राज्यवादी मशोन के नप्ट होते ही वे 
भी पझरश्य हो जायेंगे ।***“““उदार होने से देशी नरेश कुछ्ठ गेँवा 
नहीं देंगे, दिन्तु अपनी निरंकुशता पर कायम रहने पर वे अपना संस्व 
गेँवा देंगे । में उनके शासन को नप्ट नहीं काना चाहता, बल्कि यह 
चाहता हैँ कि थे निरंकुशता को सरपकता में बदल दें--केवल नाममात्र 
के लिए नहीं, बढ्कि वास्तव में । जनता को झाजादी छिसी एक व्यक्ति 
की दृष्छा पर नहों निर्भर करनी चाहिए--यह ब्यक्ति चाहे कितने ही 
प्रा्यीन और भ्रष्ट घंश का क्‍यों न हो । 


भारतीय जनता की वात लें। अधिकांश आदमी कांग्रेस का संगठन 
कर ब्रिटिश साम्राज्यशाही के पाश से छुटकारा पाने का प्रयत्त्न कर 
रहे हैं, और देशी राज्यों को अपने भाग का रोड़ा समझते हैं । दे 
चाइते ईं कि भारतवर्ष में ये घेकड़ों 'भल्त्टर! न रहें। देशी राज्यों 
' को संख्या बहुत कम हो, भौर जो राज्य रहें, उनके शासक उत्तरदायी 


पूपर देशी राज्य शासन 


शाय्नपद्धति को चलाते हुए अपने-अपने क्षेत्र में नागरिकों को सुख- 
समृद्धि की वृद्धि करने वाले हों।* एक विचार-घारा यह भीहैकि 
देशी राज्यों में सुघारों की गति अत्यन्त मन्द है, प्रायः राजा लोग 
प्रतिगामी और प्रतिक्रियावादी हैं, अतः देश में राजतंत्र कहीं न रहे, 
सर्वत्र प्रजातंत्र का व्यवद्दार होना चाहिए | 


देशी राज्यों की जनता अधिकतर अशिक्षित, असंगठित और प्रायः 
वेजवान है। बहुत से आदमियों को अपना मत प्रकट' करने का न अवसर 
है, और न अ्रभ्यास ही | तथापि पिछुल्ले अ्रध्यायों के अवलोकन से 
यद सहंज ही ज्ञात द्वो जाता है कि स्थान-स्थन पर जनता को अपने 
कष्ठों और अभावों का अनुभव द्ोने लगा है, ओर वह अपने अ्रधिकारों 
की माँग कर रही है, तथा इसके फल-स्वरूप वह राजकीय दमन 
का शिकार बन रददी है। भअस्व॒ु, देशी राज्यों से भी राजतंत्र के विरोध 
की ध्वनि सुनायी पड़ने लगी है। और, ध्यान देने की वात यद्द है कि 
राजपूताने जैसे पिछुड़े हुए; प्रदेश में भी इस प्रसंग के उदाहरण मिले 
रहे हैं। 


नवम्बर १६४१ में सीकर (जयपुर) राजनेतिक सम्मेलन के -प्रथम 
अधिवेशन में जयपुर प्रजा-मण्डतद्य के वत्तमान सभापति भी० द्वीराज्ञालजी 
शास्त्री ने उत्तरदायी शासन सम्बन्धी अपने प्रभावपू्ण भांपण में बतल्ाया 
कि इसने अपनी अनेक तकब्वीफों के लिए भ्रस्ताव पास किये, राज्य भौर 
प्रजा के हित के ल्षिए सुझाव पेश दिये, प्रधिकारियों से मिले, लेकिन कोई 


+ इस विषय का विशेष विचार अठारहवें अव्याय में किया गया है । 


उपंहार धर 3 


फछ नहीं निकला । इमने महाराज के कार्नो तक अपनी आवाज पहेँचानी 
चाही, पर इमारों वह अ्भिलापा पूरो नहीं हुई | प्रभामणडल का उद्द रुय 
मां मद्ठाराज़ की छन्नछ्ायाा में ढत्तरदायी शासन प्राप्त करना है । पर जो 
छुत्र हमारी सब कोशिशों के बावजूद, हमारे सिर पर छात्रा नहीं छरना 
चाहता, उसके लिए हम क्या सोच ? में ता सोचने कगा हैं. कि प्रजा- 
मगण्ढल के उद् श्य की शब्दावत्नी में परिवत्तन क्यों नहीं कर दिया 
जाय ? जंस कांग्रस ने अपने उद श्य में समय-समय पर परिवतंत दिया 
है, इसी तरह हमारी मी थहो गति होती दिखती है। छद्नद्धाया चाहने 
से कुछ नहीं मिले तो फि छुच्द्धाया के बिना ही काम चलाना पड़े | 
आज दस फिर एक यार नम्न निदेदुन कर देना चाइते हैं, लेकिन कल 
की कौन जाने; दम दरस्वास्त पेंश दरना मो बन्द कर दे ! 


ये शब्द जनता की उस भावना को व्यक्त करते हैं, जो दिनों दिन 
बढ़ती जा रही है| भस्ठु, विटिश सरकार, देशी नरेश और भारतीय 
बनता तीनों के लिए देशी राज्यों के शासन का प्रश्त विचारणीय है | 
प्रत्येक की अयना फत्तव्य पालन करना चाहिए। और, किसी को, विशेषत॒या 
जनता को, दूपरों की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है। देशी राज्य 
शासन मारतवर्ष के एक तिहाई भाग ओऔर नी करोड़ मनुष्यों का 
सवाल दे | यद्द मानवता का प्रश्न हे, विश्व-कल्याण का प्रश्त है | 


7५हें ९३0० 
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छर्‌ 


सशमकानकि, 


न्‍अशयानासबमन्रीकरपकिलनन-ाकानान. 


इस परिशिष्ट में हम देशी राज्यों के मुंड्ये-मुख्य समूंदों के 
ही, जनसंख्या और शिक्षा के अंक दे सके हैं । हम चाहते थे कि समस्त 
(५८४ ) राज्यों में से प्रत्येक के अलग-अलग अक दें । परन्ठु इन 
पंक्तियों के छपते समय ( १५ अगस्त १६४२ ) तक भी पिछली मनुष्य- 
गयाना की सरकारी रिपोर्ट नहीं मिल सकी | जब बह रिपोर्ट छुप 
जायगी, तो सुविधा होने पर हम उठके आधार पर विविध विषयों के 
नये अंकों की एक अलग पृस्तक देने का प्रयत्न करंगे। श्रभी तो पाठक 
हमारी असप्मर्थता का अनुभव कर, इसी से संतोष कर | , 


. + 


परिशिष्ट---२ 
देशी राज्य प्श्नावली 
व्रिय पाठक | क्‍या आप वास्तव में अपने राज्य का द्वित और 
उन्नति चाहते हूँ ? क्‍या आप उसकी शासनपद्धति में सुघार के अभि- 
लापी हैं ! इसके लिए भापको निरन्तर उतक रहना और उद्योग करते 
रहना आवश्यक दे। आप के पयन्यदर्शन फे लिए उदाहरण-घवरूप कुछ 
प्रश्न भागे दिये जाते हैं (इस पुस्तक के “निवेदन? में इसी प्रश्नावली का 
उल्केख है )। प्रत्येक्त नागरिक को चाहिए कि अपने-अपने राज्य के 
सम्बन्ध में इन प्रश्नों का ठीक उच्तर प्राप्त करके अपने पास रखे, भौर 
हर वर्ष प्राप्त उचरों की, गत वर्ष के विवरण से तुलना करे | इससे उसे 
यह निश्चय करने में सुविधा होगी कि हम कहाँ है, क्‍या प्रगति कर 
रहे है, और दमारा क्या कर्तव्य है । 
प्श्नावली 
(१) राज्य का नाम | 
(२) राजा या नवाब का पद | 
(३) शासन-व्यवस्था का स्वरूप-- 
(क) मंत्री हैं या सल्लाहकार 7 
(ख) उनझी संख्या भौर पद तथा अधिदार । 
(ग) उनके जिसमें कौन-छौन से विभाग हू ? 
(घ) वे कहाँ तक मनता के प्रति जिम्मेवार हैं ! 


प्रपू८ देशी राज्य शासन 
(४) काबून-निर्माण की व्यवस्था-- 
(क) व्यावस्थापक सभा है या सत्याहकार सभा £ 
(स्र) उसका संगठन किस-प्रेकार' है-? कितने सदस्य किस-किस 
समूह द्वारा चुने जाते है? कितने. सदस्य नामजद द्ोते है ? 
(ग) उसके क्या अधिकार हैं ४० 2 मे 
(५) न्याय' व्यवस्था-- _ | 
(क) छोटी-बढ़ी किस-किस प्रकार की श्रदाद्वते हैं ? 
(ख्र) न्याय विमाग स्वतंत्र है; या उस पर नरेश, दीवान या 
रेवन्यु विसाग का प्रभाव पड़ता हैं ? 
(ग) न्याय जढ्दी हो जाता दे या देर में ? 
(घ) क्या वह बहुत मेंहगा है ? ह ह 
(६) स्थानीय स्वराज्य--- 
(5७) म्थुनिसपैल्टियाँ कितनी और कसी प्रतिनिधि मलक हैं ? 
(सर) पंचायतों की स्थिति क्‍या है ? 


(ग) स्थुनिसपैल्टियों और पंचायतों के अधिकार भौर झाय के 
साधन क्या हैं ! 


(७) राज्य का आयन्यय-- 
(क) क्या बजट प्रतिवर्ष नियमानुसार बनता है ? 
(ख्र) उस पर जनता का कहाँ तक नियंत्रण है ! 


(ग) कुछ आमदनी में से नरेश को जेब खास या उसके ऐशो- 
आराम के ज्षिए कितना सर्च होता है ! 


देशी राज्य प्रश्नावली बपह 


(८) ननद्वितकारी कार्य-- 

(क) राज्य की श्लोर से शिक्षा को क्‍या व्यवस्था है ? प्राटूवेट 
पाठशाद्वा्ों पर कुछ प्रतिबंध तो नहीं हूँ? उन्हें क्या 
प्रोर्साइन दिया जाता है ! 

(ख) अस्पताद्यों और ओआपधघालयों का प्रपन्घच कसा और 
कितना हैं ! 

(ग) सड़कों की दशा कसी है ! 

(घ) भोजन, बस्तर शौर पीने अदि के लिए पानी यथेप्ट परिमाण 
में मिजने के द्विए क्या और कितना प्रपन्ध है ? 

(व) कृषि और दूसरे उद्योग-धंधों को क्या स्थिति है ! ८ 


(छ) सह्दकारीं संस्थात्रों तथा बेकिंग की कोई श्यवस्था है या नहीं ! 
(६) नागरिक अ्रधिकार--- 


(क) क्या जनता को योक्नन, लिखने, पत्न प्रकाशित करने, 
पत्रपतन्निकाएँ मंगाने भ्रादि को स्वतन्नता है ? यदि नहीं तो 
क्या अतियंध ई ? ह 

(श्र) राज्य में कौन-कौन से पम्म-पत्रिछाएँ प्रकाशित होतो हैं ! 
कौन सो स्वतंत्र हैं, और कौनसी राज्य के आश्रित हैं ! 


बज पछ धर 
(ग) क्या राज्य में छुपे हुए कानून हैं ! झौर, क्या उनका ठीक 
त्तरह से पालन द्वाता है ! 


(घ) क्या राज्य में वेगार की जाती है ! क्िप्त रूप में 
(१०) नन-जाशति-- 


(क) गत बीस-पश्चाौँ्त वप में जनता में प्रजामंदक्ष या छोक- 
परिपद झ्ादि संस्याध्ों ने क्या-क्या द्वाये किया [ 


पू६० देशी राज्य शासन 
(ख) उनके कार्य में क्‍या वाधाएँ आयी? दमन कहाँ तक 
हुआ ! 
(ग) -इस समय राजनेतिक जामृति का क्या कार्य हो रहा है ? 
(११) विविघध-- 


(क) क्या राज्य में शासन-सुधार की कुछ योजना हो रही है! 
उसका क्या स्वरूप है, जनता को माँग क्या है ! 


. (ख) जागीरी इलाके में जागीरदारों के अधिकार क्या हैं ? उनका 
जनता से व्यवद्वार कसा है ! 


(ग) जनता में कौन-कौन सी समाजिक कुरीतियाँ विशेष 
रूप से प्रचक्षित हैं ! उन्हें निवारण करने के लिए राज्य की 
सनोवृत्ति केसी रद्दी है! वह इसमें सद्दायक है, इस ओर 
उदासोन है, या इसमें कुछ बाधक ही द्ोता है ! 

(घ) राज्य की विशेष समस्याएं तथा आवश्यकताएंँ क्या हैं ! 


(च) साह्ञाना शासन-रिपोटट प्रकाशित होती है या नहीं; और, 
' बह सर्वेसाधारण को मिल सकती दे या नहीं ! 


(8०९ 


>ै-7३--<5 हक 920*२०--- 


भारतीय ग्रन्थमाला, वृन्दावन 

इस अन्यमाला की स्थापना सन्‌ १९१५ ई० हुईं | इसका उद्देश्य 
विशेषतया नागरिक, राजनैतिक और श्रार्थिक्र साहित्य तैयार करना 
है। इसकी कई पृत्तक राष्ट्रीय एवं वरकारो शिक्षा-संस्पाश्रों में स्वीकृत 
और प्रचलित हैं, तथा कुछ पर शिक्षा-विमार्गों तथा तादित्य-रंस्पा्ी 
द्वारा पुरस्कार मी मिल चुका है| 

माला को पुस्तक [ अगस्त १९४२ ६० ] 

१--भारवीय शासन-- “राजनैतिक ज्ञान फे लिए ऋइने का काम 
देनेवाली” तथा “विद्यायियों, पत्न-सम्यादकों और पाठकों के बड़े काम 
की |! सन्‌ १६३५ ईं० के विधान के अनुझार। भालोचना सदित | 
शआठवाँ संस्करण | मृल्य १) 

२--भारतीय विद्यार्थी विनोद--मापा, विशान, भूगोल, इतिद्वास 
गणित, आदि दस पाख्य विषयों की उपयोतिता | मात्मूमि, मीपन 
का लक्ष्य, आदि विपयों का विवेचन | तौसरा रंस्करण | मूल्य ॥2] 

३--दमारी राष्ट्रीय समस्याएँ--राष्ट्रनिर्माण के छाघन, राष्ट्र 
भाषा, राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय पताका और स्वाघीनता, भादि विषयों पर 
गम्भीर विचार | तीपरा तंस्करण | मृल्य ॥) 

४--हिन्दी में अथंशात्र और राजनीति साहित्य--प्राण्शों, 
लेखकों और पुस्तकालयों के लिए पय-प्रदर्शक। लेसक-प्रोफ्घर 
दयाशंकर हुवे एम० ए० भीर श्री० केला जी। मूल्य ॥॥) 

पू--भारतीय सहकारिता आन्दोलन--आम-मुधार और प्राम- 
संगठन की क्रियात्मक बातें | सदकारी विभाग द्वारा प्रशंदित भौर 


कट 


प्रो+्नादित | ले०--प्रोफ़ेहर शंकरधदायनी सक्सेना एम० ए० | मूल्य २) 


2 ०5) 


६--भारतीय जाग्ृति--गत सो वर्षों के घामिक, सामाजिक, 
झ्ाथिक ओर साहित्यिक आदि इतिहास का . सुन्दर विवेचन | तीतरा 
संस्करण | मूल्य १) 

७--विश्व वेदमा--मज़दूर, , किशन, लेखक, बच्चे, विधवा, 
बेकार, दलित, कैदी और अनाथ आदि की आत्म-कथा | मूल्य || 5) 

८--भारवीय चिन्तन-- समाप्त | 

९--भारतीय राजस्ध--सरकार प्रति वर्ष दो सौ करोड़ रुपये से 
अधिक की आय कैसे प्राप्त करती है, उसे किन-किन कामों में ख्च करती 
है ? दूसरा संस्करण | मूल्य ॥£) 

१०--निर्वाचन पद्धति--मताधिकार का महत्व, मत-गणना 
प्रणाली, निर्वाचकों के कत्तव्य, उम्मेदवार का उचरदायित्व झादि का 
विवेचन | ले०--श्री० दुबे और केलाजी | तीसरा संस्करण । मूल्य ॥7) 

११--नागरिक कहानिर्या--निर्वाचन, मताधिकार, आम-सुधार, 
कत्तंव्य-पालन, अस्पृश्यता-निवारण और साक्षरता-प्रचार आदि विषयों 
की प्रभावशाली कद्दानियाँ | ले०--श्री सत्येन्द्र एम० ए०। मूल्य ॥2) 

१२--राजनीति शब्दावल्ली--राननी ति के अंगरेजी-दिन्दी पारि- 
भाषिक शब्दों का बहुत उपयोगी संग्रह | ले०--श्री० गदाघरप्रसादजी 
अम्बष्ट विद्यालंकार, और केलानी। दूसरा संस्करण; मूल्य |॥) 

१३--नागरिक शिक्षा-- ररकार के कार्यो --सेना, पुलिस, न्याय, 
जेल, कृषि, डद्योग-घन्घे, शिक्षा-स्वास्थ्य आदि का सरल भाषा में 
नागरिकोपयोगी विचार | तीसरा संस्करण । मूल्य ॥2] 

१४--ब्रिटिश सांम्राज्य शासन--इंगलैंड तथा उसके उपनिवेशों 


( ३) 

की शायनपद्धति | ले०--प्रॉफेसर दुबे और केलानी | मृल्य ॥&]) 

१४--श्रद्धांजलि--श्रद्धा के पथ में पूर्व श्रीर पश्चिम, नवीन 
और प्राचीन, स्त्री ओर पुरुष, धर्मी भर अधर्मो श्रादि सबक्की श्रच॑ना | 
२३ महायुद्पों के दर्शन। मूल्य ॥5) 

२६--भारतीय नागरिक--अधिकार श्रीर कर्तव्य । मूल्य ॥|) 

१७--भव्य विभूतिर्या--मद्दाराणा प्रताप, शिवाजी, छुत्नेशल 
गुर गोविन्दर्सिंद, लक्ष्मी वाई, और दुर्गादाउ श्रादि के मनोहर, शिक्षाप्रद 
वृचान्त | लिखक--प्रोफेसर सकसेना । मूल्य ॥5] 

श्य-अर्थशास्र शब्दावली -अर्थशास्र के लेखकों, अध्यापकों, 
और विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य | लेखक--सर्व श्री दुचे, अ्रम्पष्ठ और 
केला जी | दूसरा संस्करण | मूल्य १) 

१६--कौटल्य के आशिक विचार--सुप्रछिद्ध प्राचीन आचार्य 
कोटल्य के आर्थिक विचारों का आधुनिक एद्धति से विवेचन । 
लै०--भी० जगनलाल गुप्त शौर केलानी । दूसरा संस्करण मूल्य |॥5) 

२०--अपराध चिकित्सा--( जेल, कालापानी और फाँही !) 
उचेव दिन्दी-प्रेमी इस पुस्तक को ध्यान-पू॑क पढ़े ।? मूल्य १॥) 

२१--पूत्र की राष्ट्रीय जागूति--ठ्क, मिश्र, भ्रव, फारिस थीर 
अफगानिस्तान की शिक्षाप्रद कपा। ले०--प्रोफेतर सकसेना। मूल्य १॥) 

२२--भारतीय अर्धशात्र--घन की उत्तत्ति, उपमोग, विनिमय, 
व्यापार और वितरण का मसारतीय दृष्टि से सम्बक विदेचन। वीहरा 
संस्करण | मृल्य ३) 2 

२३-सगाँव की बात--युवकों के बड़े काम की | मूल्य ) 


( ४) 


२४--सांम्राज्य और उनका पतन--“इसका दक्ष शुद्ध वैज्ञानिक 
है, जिक्से साम्राज्य-संस्था के विश्वाठी, और उसके विरोधी दोनों 
सबक सीख सकते हैं |” मूल्य सवा रुपया | 

२५--माठ्वन्द्ना-- जननी-जन्मभूमि की पूजा-पाठ के लिए 
अत्युपयोगी | ले०--श्री ० भगवतप्रसाद शुक्ल । मूल्य 5) 

२६--देशी राज्य शासन--भारतव् के देशी राज्यों की राज- 
नैतिक समस्याओ्रों, शासनपद्धति, और जनता के नागरिक अधिकार 


ओर सावजनिक इलचल पर सुन्दर प्रकाश | मूल्य ३ ॥) 
अन्य प्रकाशका का परतक 


१--सरल भारतांय शासन ( दूसरा संस्करण ) ॥) 
२--नागरिक शाख्र ((४६2०7७777) १॥॥; 
३--भारती य राज्य शासन | मध्यप्रान्त, आववीं श्रेणी । ॥) 
४--नागरिक ज्ञान | मध्यप्रान्त; मेट्रिक | ( दूसरा संस्करण ) २) 
५--सरल नागरिक ज्ञान | मध्यप्रान्त, छुठी, सातवीं भेणी। ॥2) 
६--सरल अयथंशात्र | इंटर | ले०--श्रो० दुवे और केला | ३) 
७--सरल नागरिक शासन । संयुक्तप्रान्त, इन्टर | ३) 
झ--धन की उसत्ति | ले०--भो दुबे और केला | १।) 
६-- राजस्व | सरकारी आय व्यय के सिद्धान्त । १) 
१०--ऐेलिमेंटरी सीविक्स | संयुक्तप्रान्त, मेट्रिक | दूसरा ठंस्करण ॥॥) 
११--कोटल्य की शासनपद्धति १८) 


जिन पुस्तकों के लेखक का नाम नहीं दिया गया वे त्री भगवानदुस 


जी केला की कृतियाँ ई। 
मिलने का पता;--(१) मनेजर, भारतीय अन्यमाला, वृन्दावन 
(२) मगवानदास केला, भारतीय अन्यमाला, दारागज्ज, (प्रयाग) 


